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पंचम संस्करण की भूमिका 


चार संस्करणों का छात्र एवं प्राध्यापक वर्ग ने जो भ्रपार स्वागत क्रिया उससे 
प्रेरित होकर यह संशोधित एवं परिसाजित संस्करण प्रापके सामने अस्तुत॒ करते हुए 
मुझे हए है ! $ 

राजस्थान विश्व-विद्यालय के टी. डी. सी. प्नन्तिम वर्ष वाणिज्य (7. 00. ०५ 
छापरण एंधघ/ 007770०८) के नवीन पराद्यक्रमानुसार इस कृति का सुजन किया 
दिया है। इसके भस्तगेंत झाधथिक नियोजन के सिद्धान्तों का विवेचत भारत, रूस व 
जापान के भाधिक विकास के सन्दर्म में किया गया है। चूंकि भाभिक विकास एक 
'पसतत झयवा निरन्तर चलने दाली प्रक्रिया है भोर आधथिक नियोजन विकास में 
सुनिश्चितता, विवेक व साधनों के समुचित प्रयोग द्वारा झ्राविक विकास की दर में 
तीव्रता लाता है । मारत के सन्दर्म में नियोजित पर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र रूस तथा 
पूजीवादी परिवेश में प्रौद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र जापात के प्राधिक विकास के 
ऋातिकारी घटकों का श्तुखलावद्ध, ताक्िक एवं विशद विवेचत इस प्रकार किया 
गया है कि झ्राथिक नियोजन के द्वारा विक्रासशील राष्ट्र मारत के तीद्र झ्लाथिक 
विकाप्त के लिए मार्गे-दर्शत मिल सके ताकि श्राथिक सम्पन्नता, सामाजिक समानता 
ब पर्याप्त रोजगार का स्वप्न साकार हो सके ॥ इस कृति को प्रनावश्यक विपय- 
सामग्री से मुक्त रखा गया है ताकि बढते हुए कागज मूल्यों का झधिक भार छात्रों 
पर न पड़े । झाशा है यह कृति भी मेरी झन्य कृतियों को भांति लोकप्रिय होकर 
छात्र वर्ग व पाठकों को लाभान्वित करेगी । 


मैं भपने सभी मित्रों व सहकर्मियो का हादिक आमारो हूँ जिरहोंने मुझे 
शैक्षणिक कार्यानुकूल वातावरण उपलब्ध करके इस कृति के सृजन में सहयोग थे 
प्रौस्साहन दिया है। मैं अपने श्रकाशक मँससे झादशे-प्रशाशन के श्री आनन्द मित्तल 
का भी विशेष आमारी हैं जिनके सौजन्य से यह संत्करथ ठोक समय पर झापके हाथों 
में पहुंच पाया है । 


मेरी सभी विद्॒जनों व शुभविन्तकों से नन्न निवेदन है कि वे अपने पमूल्य 
झुकाव देकर झागामी संस्करणों को प्रधिक उपयोगी दताने मे लेखक को सहयोग कर 
भनुगहीत करें । 
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अर्तथक नियोजन--एक परिचय 

आज सम्पूर्ण विश्व में नियोजन का वोलवाला है । चाहे विकपत्नित राष्ट्र हो 
और चाहे विकासझील राष्ट्र, सभी आर्थिक नियोजन के द्वारा अपनी आर्थिक समस्याजों 
के निराकरण के लिय प्रयत्नशील ह। सभी भौतिक समृद्धि, आर्थिक स्थायित्व एवं 
विकास के लिये नियोजन को अपना रहे हैं। इसी कारण प्रो० रोबिस्स ने ठीब' ही 
कहा है । “आधिक नियोजन हमारे युग की समस्त आर्थिक समस्याओं के निराकरण 
की एक अचूक रामबाण आऔपषणि है “कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति फा 
एकमात्र साधन आधथिक निमोजा ही है 

विकसित राप्ट्र आथिक स्थायित्व व भावी विकास के लिये नियोजन का सहारा 
लेते हैं और विकासशील तथा अर्द्धां विकसित राष्ट्र अपन उपलब्ध साधनो के नियोजित 
विदोहन से आथिक विक्रास व समृद्धि के लक्ष्य से प्रेरित हैं ताकि निर्नता, शोपण व 
बेकारी से मुक्ति मिले | ' विद्व के किसी भी भाग में गरौबी विद्वव शान्ति एवं समृद्धि 
को खतरा है” यही कारण है कि विकसित राष्ट्र व्यक्तिगत रुप म हथा सामूहिक रूप 
में अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के माध्यम से विकासझील एवं बर्दध विज्र मित राष्ट्रो के आथिक 
विकास के लिये आर्थिक, वक्‍्नीकी एवं अन्य सटायवा देने के लिय जागरूक एवं सतत 
प्रयलझीन हैं । 

साघनो वी सीमितता और आवस्यक्ताओ की अमन्तता के कारण नियोजन 
राष्ट्र-यमं बन गया है | अपने महत्व के कारण यह केवल सिद्धान्त ही नदों चरन्‌ 
व्यावहारिक नीतियो का अविभाज्य अद्भू दन गया है । आज नियोजन के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार का जिवाद नहीं है, विवाद है तो केवल उसके स्वरूप पर । इसो कारण 
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प्रो० लेविस ने लिखा है * नियोजन के सम्दन्ध मे केन्द्रीय बात यह नहीं कि निपोजन 
होना चाहिये या नहों--वरन्‌ यह है [कू नियोजन का स्वरूप क्या हो। अब निरपेक्षता 
की नीनि (?०॥०9 ० [.85587) को कल्पना पाएल ही कर सकते है ॥” 
आयोजन या नियोजन का अर्थ एवं परिभाषायें 
(च्बगएट डा छ०का॥णाऊ) 
जाथिक द्ाब्दादली मे समाजवाद की भाति नियोजन शब्द का अर्थ भी 
विभिन्‍्तताओ के भ्रम म उलझा हुआ है अत कोई सुनिश्चित एव सर्वमान्य घारणा 
सम्भव नहीं। सामाल्यत जायिक नियोजन कला अभिप्नाय राष्ट्र की उस नियनित एवं 
विवेकपूर्ण व्यवस्था से लिया जाता है जिसमे आध्थिव क्रियाओं का सचालन पूर्व 
निश्चित उद्देश्यों के अनुझप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिये बिया जाता है। 
साहित्यिक दृष्टि से “किमी विशिष्ट आ्िक उद्देश्य से किया गया राजयीय काये 
_झधथिक नियोजन कहलाता है. पर यह बहुत ही सकीण्ण है । > स्वर्गीय प० जबाहुर 
लाल नेह॒ह के शब्दो मे तित्रोजन का. अर्थ-बेवल वा्य-सूची वना लेने से नदी-और 
न यह कोई राजातिक आदश्ववाद है | भ्ायोजन एक बुद्धिमतापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा 
बैज्ञानिक पद्धति है| जिसके अनुसार हम अपने आयिक एवं सामाजिक उद्देश्य निर्धारित 
करते हैं और प्राप्त करते है ।” नियोजन के सम्बन्ध मं विभिन्‍न विद्वानों के द्वारा दी 
गई परिभावाओं का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है-- 
प्रो० रोजिन्स ([, १०00॥09) के अनुसार “सच्चे मान मे सम्पूर्ण भाविय' 
जीवन निर्ोजन स भरा है । जायोजन करने का अभिप्राय वायदे क साथ कार्थ करना 
है. चयन सरना है और चयन हो आविक जियाओ का सार हैं। जनधन उन्‍्हान लिखा 
है कि आाबुनिक शब्दावती मे * नियोजन का अभिप्नाय राज्य द्वारा उत्पादन के साधनों 
पर किसी न किसी प्रकार का नियस्तण है ।” 
मे दोता ही परिभाषाय अपूण है क्योकि रोविन्स ने नियोजा का अथ बहुत ही 
सत्रीर्ण दप्टिकोण से विया ४ जिसम राज्य के नियन्त्रण को ही नियोजन मान लिया है । 
केवल चयन करना ही पर्याप्त नरी सम्पुर्श अथ व्यवस्था वे व्यापक ररवेक्षण के बाद 
एप निश्चित अयि से पूय निवरारित उद्देश्यों वी प्राप्लि क लिये उपादन, वितरण थे 
उपभोत सत्र पर नियन्त्रण ही गयोजन कहलाता है । 

८ प्रो० हेपकू (त्त29८४६) के शब्दों मे “आधिक नियोजन वा अथ एक कद्बीय 
सता द्वारा उत्पादत क्रियाओं का निर्देशन है! प्रो> हेषक वी परिभाषा भी अपर्पाप्त 
है + 6 (्‌निंगोजव अस+ ल्थोतीउ क्षा कर पवल निर्देशन तत्व पर ही 
च्यात दगो (। 
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श्रीमती बारबरा बटन (७35 पेशाफआम ए/०००॥) दे मतानुसार _“किसी 
सादंजनिक सत्ता द्वारा विचारपूवक्‌ एवं जान-बूचबर आधिव प्रापमकवाड आधिव प्रायमिक्ताओं के चयन 
करने की किया वो अधिक नियोजन कहते हैं। इस परिभाषा म भी वेदल 
प्रायमिक्ताओं के निर्भारण पक्ष पर जोर दिया मया ह॑ तथा स्वतम्त्र बाजार तन्त्र में 
ज्ञान वुझकर हस्तक्षेप से एक अलग व्यवस्था वायम बरन वी बात क्ही। पर इन 
दोनो तत्वों के अतिरिक्त आथिक नियोजन के अधिक मतत्वपूर्ण तत्वों की अवहेलना 
अनुपयुक्त है । 
आओ ०एच०्डी० डिविन्सन [प्‌ 0 ए/007500) के अनुसार “आधिष नियो- 
ऊन प्रमुख आ्िव निर्णय करने को वह त्रिया है जिसम समस्त अर्थे-व्यवस्था के व्यापक 
सर्वेक्षण के आघार पर एक निर्घारक सत्ता द्वारा विचारपूर्वव निर्णय लिये जाते हैं. कि 
क्या और कित्रता उत्पादन किया जाय, दँसे, कब और कहाँ उत्पादन किया जाये कौर 
इसका वितरण किनमे हो ?””5 
ओर डिकिन्सन वी यह परिभाषा बहुत ही उपयुक्त मानी जा सकती है वयोबि 
इसमे आधिक नियोजन के प्राय सभी तत्वों का समदेश है । इसमे वेवल पूर्व निर्धारित 
उद्देश्यी व निश्चित अवधि के तत्वों को भुला दिया गया है 
प्रो० लुईस लाबिन (7.९७४६ 7,अ७7) के शब्दों मे * नियोज्ति अर्थ व्यवस्था 
झाथिक सगठन वी एक ऐसी पद्धति है जिसके अच्तगत एक निश्चित अवधि में जनता 
की आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तृष्टि के लिय समस्त उपलब्ध साधवों के प्रयोग 
के उड्देन्य से सभी ब्यक्तिगत एवं भिन्‍न-मिन्‍त कारखानों उपकरणों व उद्योगों वो एव 
ही व्यवस्था की समन्वित इकाइयाँ माना जाता है ४३ 
लुईस लाबिम को इस परिभाषा मे भी नियोजन के प्राय सभी तत्व सन्निहित 
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(2) केख्लीय नियोजन सत्ता--आशथिक नियोजन में बर्थ-ब्यवस्था का संचालन 
स्वत, बाजार-प्रक्रिया [नशञाल कल्लाइपाशए) द्वारा न होकर सरकार या राज्य 
की केन्दीप सत्ता द्वारा क्या जाता है जो देश वे उपलब्ध साधनों का सर्वेक्षण करती 
है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उनके प्रयोग वा चयन व समन्वय वरती है। 
विकास की योजनाओ का निर्माण, कार्यान्वित व मूल्यांकन व आवश्तणक समन्दय 
बैठाने का कायें भी केन्द्रीय नियोजन सस्या द्वारा किया जाता है । 

(3) पूर्व निर्धारण उद्देश्य--देश की लायिव, राजन॑तिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुये आधिक नियोजन के उद्देश्य सुविचारित एव पूर्व 
जिर्धारित होते हैं और केन्द्रीय सत्ता इन उद्देइयों की प्राप्ति के लिय प्रयल्त करती है। 

(4) प्रायमिक्तताओं का निर्धारण - धावश्यकताओ की अतन्तता और साधनों 
की सोमितता के कारण केख्द्रीय नियोजन सत्ता पूर्व निर्धारित उद्दंदयों के बीच 
प्राथमिकताओ का निर्धारण करती है । 

(5) साधनों का आवंटन एवं प्रयोय--आथिक नियोजन के अन्तर्गेत उत्पादन 
के सभी साधनों-चाहे वे निजी स्वामित्व में हो और चाह सा्वंजनिव स्वामित्व मे-- 
पर सरकार या नियोजन कर्त्ता सस्या का प्रभावी नियन्‍त्रण रहता है। सरबार इन 
साधनों का आवदन एव प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्दंश्यों की प्राप्ति के लिये प्रायमिक- 
ताओ (?8०0९$) के आघार पर करती है | 

(6) निर्धारित समय - आर्थिक नियोजन वो एक महत्वपूर्ण विशेषता 
समयावधि निश्चित करना है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति इम अवधि विश्लेप मे 
किये जार दा प्रावधान होता है । निश्चित समय में उद्देश्यो की पूति ही योजना की 
सफ्लता वा द्योतर है। 

(7) शियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है--नियोजन एक 
आकस्मिक एवं अल्पकालीन प्रयास न होकर निरन्तर एवं दीघंवालीन प्रत्निया 
((०क१४0709$ 9700 ]008 फ॒ुला04._ 970०८८५5) होती है । बल्पकालोन योजनाओं 
को दीघेंकालीन योजनाओ से समन्वित क्या जाता है । 

(8/ राज्य का हस्तक्षेप एवं साझेदारी-आशथिक नियोजन के अन्त्यंत आधिक 
क्षेत्र में राज्य झा हस्तक्षेप या राज्य की साझेदारी का तत्व विद्यमान होता है। 
सावेचनिक क्षेत्र के उद्योग राज्य द्वारा सचालित होते हैं! सयुक्त क्षेत्र मे राज्य व चिज्ञी 
उद्यमकर्त्ताओो के वीच सासदारी व सहयोग होता है और निजी क्षेत्र के उद्योगो के 
सचालन पर राज्य क्य प्रभावी नियन्वेण व हस्तक्षेप रहता है $ 

(9) आरथिक नियोजन का व्यापक दृष्टिकोण--आथिक नियोजन सम्पूर्ण 
अर्थे व्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों को समष्टि इप्टिकोण वे आधार पर देखता है और 
सम्पूर्ण अर्थ-व्यवप्या पर लागू किया जाता है। ऑँजिक नियोजन जो किसी क्षेत्र 
विशेष के लिये होता है उसकी सफलता सन्दिग्ध रहतो है + 
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(0) संरचनात्मक परिवर्तन--वितासमाव आधिक लियोजन के अन्तगत 
अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे समन्वय व एकीकरण के परिणामस्वरूप सरचनात्मक 
परिवतेनों (डशप्त्रणाओ लाइट) का प्रादुर्भाव होता है । अ्॑-व्यवस्था का रूढि- 
वादी ढाँचा धाराशायी होकर नवीन प्रगतिश्नीन्न सस्थाओ वो जन्म देता है । 

(07) जन-सहयोग--भाधिश' विशेजन की कल्पना जन सहयोग पर आधारित 
है और यही नियोजन की सफलता का आधार स्तम्भ है। जन-सहयोग के अभाव में 
सयोजनाओ वी सफतता सनर्दिग्ध ही रहती है । 

(72) अग्तिम उद्देडेय-आयिक नियोजन का औततिम उद्दंश्य देश के उपलब्ध 
एवं सम्भावित साधनों के समुचित प्रयोग से अधिवतम सामाजिक वल्याण के लक्ष्य 
की प्राप्ति करना है ! 

आदथिक नियोजन को आवद्ययक्ता व लोकप्रियता के कारण 
(५९९९४ ० ['रकाणार एवाधाह & (.ज्ञ5९६ ता ॥९ 0एएणिए) 

अवास्तविक्त मान्वताओं पर आधारित जे० बी » से का पति नियम (5000 
लद्वांट5 ॥(5 0७7 02॥ गाव) और एडम स्मिय वे आधिक निरपेक्षता ([.क5:टट 
[00०) एवं स्वहित के थोथ सिद्धान्त 20वीं छताब्दी की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं म जटित झौंसों से घराशायी हो यये तो आथिव जोवन में नियोजन वी 
आवश्यक ता बढी । अर्थ व्यवस्था म स्थायित्व एव विकास के लिये आ्थिबा' नियोजन 
की आवश्यकता महसूम हुई है । प्रो० रोबिन्स ने तो “आधथिक नियोजन को हमारे युग 
वी समस्त आर्थिक समस्याआ के तिराज़रण की अचूक रामद्राण औषधि” माना है । 
अत नियोजन अब केवल मिद्धान्त ही नहीं वरन्‌ यह सम्पूर्ण आधिक, सामाजिक एक 
राजनैतिक जीवन का अविभाज्य जग बनता जा रहा है। “आथिव' नियोजन एक 
साह्प नहीं वल्कि सावन मात है। इसकी आवश्यकता योजना निर्माण में ही नहीं 
बल्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति मे. निहित है. ताकि राष्ट्रीय आय, उत्पादन 
रोजगार व जीवन-स्तर में वृद्धि हो। अ्थ॑-व्यवस्था में स्थायित्व, सुरक्षा व विकास 
वा मार्ग प्रशस्त हो | आवुनिक युग मे निधोजन वी आवश्यकता व बढ़ती हुई लोक- 
प्रियता थे निम्न वारक है-- 

() पूजोबादी एवं स्वतन्ज उपक्रम ब्यवस्था के दोषों का निवारण-नियोजन' 
की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उसमे पूंजीवाद के दोषों के निराइरण की क्षमता 
है । पूजीवाद म व्याप्त आधथित जसमानता, झोपण, व्यापार चलो के दुष्प्रभाव, 
वेकारी, सम्पन्तता म विपन्नता, साथनों का अपव्यय आदि दोपो का निराररण 

आर्थिक नियोजन मे ही नहित है । यही कारण है कि लाडें केन्स ( | ॥७)॥९७) 
ने पूवीकाद की बुराइमो के समाश्त के लिय राज्य-हस्तक्षेप का समर्थन क्या। 
समाजवादी डविन (८ ए $( 00077) के शब्दों में “केवल नियोजन ही पूंजीवाद 
की बुराइयो को दूर करने बा एक मात्र साघन और आश्ना प्रदान करता है ।” 
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(2) सोवियत रूस व नाजी जर्मंदी मे नियोजन की अप्रत्याशित सफलतायें-- 
विद्वव वे विकासशील व विकसित राष्ट्रो में आाथिक नियोजन की लोवप्रियता वा 
दूसरा कारण रूस व जी से इसवी अमूतपूर्व सफलता थी। 39व7 की ब्रांति के 
बाद रूस ने आधिक नियोजन वा मार्ग अपडाकर अपनी पिछड़ी अर्थ॑े-व्यवस्था को 
बहुत ही समृद्ध एव झक्तिशाली बनाकर सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्य चकित कर दिया । 
इसी प्रकार 933 में जमेनी मे व्याप्व बेरोजगारी के निवारण के लिये बनाई गई 
चार-वर्षीय योजना पर्याप्त सफल रही | अत सभी राष्ट्रो मे आयिक नियोजन के प्रति 
आकर्षण निरन्तर बढता गया । 

(3) युद्ध में विजयथी व पुर्नावर्भाण का अनुमव--विश्व युद्ध में सलग्न इन 
राप्ट्रो ने युद्ध जीतने के लिये अपने सीमित साधनों के विवेकपूर्ण ढग से सैनिक तथा 
नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आथिक आयोजन की अनिवार्यता महसूस 
की | और प्रभावी नियन्त्रण लागू किये जो युद्धों को समाप्ति के बाद भी किसी न 
किसी रूप में चालू रहे । ताकि युद्ध जर्जेरित अर्थव्यवस्थाओ का पुनर्निर्माण विया जा 
सके । 

ढ्वित्तीय विश्व युद्ध की विभीषिका से जजेरित यूरोपीय देशों वी अर्थ॑-ब्यव- 
स्थाओ के पुनतिर्माण व पुनविकास के लिये मार्शल योजना ()४००११ 700) लागू 
की गई तथा उनकी सफलता के परिणामस्वरूप आशथिक नियोजन थी लाकब्रियता 
और बढी । 

(4) व्यापार चक्नों से सुकित--930 की विश्वव्यापी आथिक मन्‍्दी ने 
सम्पूर्ण विश्व अर्थ-व्यवस्याओ को यकक्‍्योर दिया और मन्दी से उत्पन्न वेकारी, भुख- 
मरी व यातताओं से मुक्ति पाने के लिये राज्य हस्तक्षेप की दुह्माई दी जाने लगी । 
अमेरिका मे न्यू डील (२८७ 06७!) व ब्रिटेन मे आथिक स्थिरीकरण की नीतिया 
इसकी परिचायक हैं अत व्यापार चक्नो से सुक्ति पाने के लिये आधिक नियोजन वी 
आवश्यकता व लोकप्रियता वढी । 

(5) अर्द्ध विकसित राष्ट्रो मे विकास के प्रति जागरूकता--द्वितीय महायद्ध 
के उपरान्त जब अप्रीका व एशिया के बहुत से अर्धां विकसित राप्त औपनिवेशिक 
दासता से मुक्त हुये तो उनकी स्वतन्त्र जनता मे विकास की प्रवल भावना जागृत हुई 
अर्दों विकतित देशों को जनता मे तीन्र आधिए वित्ञस, सामाजिक न्याय व समानता, 
आशिक झोपण से मुक्ति व समृद्ध आथिक जीवन वे लिये आर्थिक नियोजन का मार्ग 
अपनाया । अत आशिक नियोजन को आवश्यकता अद्धो-विकसित व विकासशील 
राष्ट्रो के तीव्र गति से आथिक विकास मास प्रशस्त करने के लिये है और इसी कारण 
इसकी लोकप्रियता बटना स्वाभाविक है । 

(6) आर्थिक नियोजन को विचारधारा ([0८00829) का प्रसार--आधितत 
नियोजन वी आवश्यकता महसूस कराने तथा उसे लोकप्रिय वसाने वा श्रेय उन 
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प्रो० रोविन्स ने कहा है कि "आँयथिक नियोजन हमारे युग की आधिक समस्याओं के 
प्राकरण को अचूक रामबाण औषधि है।” इसी परिप्रेश्य म आविय नियोजन के 
निम्न लाभ उसके पक्ष के प्रवल तर्क हैं -- 

(॥) साधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं तीत्र आविक विवास (097 
एताडइक्षाणा रण ए९०पा०टड है. एव एढणाथाएल 0 लैणृआए३)--आधिय 
नियोजन के द्वाया देश में उपलब्ध स्राथनो व सम्भावित साधना वा प्रयोग प्राथमिक 
ताओ के आधार पर किया जाता है। उनके अपव्यय को रोका जाता है। प्रयोग में 
द्विपुणन (00:८४४०॥) को रोक उचित समस्वय बैंठाया जाता है। उपयोग पर 
प्रभावी मियत्वण होने से उनरा सर्वोत्तम उपयोग तसीम्र आधिवा विकात्त का मार्गे 
प्रशस्त करता है । 

(2) अधिकतम सामाजिक वल्थाण (हतशयाफा 502क 'एश/०े-+ 
नियोजित अयन्दपवस्था व्यक्तितत लाभ व स्वहिंत की भावता से प्रेरित न हीजर 
अधिकतम सामाजिक कल्याण ('शशाणाण 800०0 ० शक्रणाएए विण्याएश) 
के लक्ष्य से प्रेरित होती है । झोपण, कृतिम कमी व पराश्चितता को समाप्त कर आयिव 
एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था वी जाती है। आधिक विकास के लाभों वा समाज 
के अधिकतम हिंत में वितरण होता है जिससे अधिकृतम सामाजिक वल्याण का मार्ग 
प्रशस्त होता है। 

(3) साधतों का अनुकूलतम वितरण व अपव्यय पर रोक (00एगा 
फरऋएकरएगा.र् प९५०एृ००६ 4. 0070० ०५०८ १४०६४०९०)--पू जीवाद की 
अनियाजित अर्थ व्यवस्था मे साधवो का निजी लाभ के लिए निर्देयतापूर्ण दुस्पयोग 
होता है। साथनों का प्रयोग धनिकों की व्ाप्तिताओं में कर निर्धेनो की अनिवाय्य- 
तवाओ वी उपक्षा की जाती है । अमेरिका म॑ सिक्षा व्‌ सामाजिक सरेक्षा फट 5 अरब 
डालर के खर्च के भुव”वत्रे शराव पर 7 अरब डालर खर्च को नियोजित अर्थ व्यवस्था 

“ब्र्दोज्ति नहीं कर सकती क्योकि नियोजित जर्थे-व्यवस्था मे समस्त प्राक्तिक एव 
मानत्रीय साधनों का उत्पादन व उपभोग में वितरण अनुझूदतम बरने का नरसक 
प्रयाम होता है। सरकार साधनों के विनरण पर प्रभावी वियन्त्रण रखनी है । 

(4) आधथिक विषमताओ को कमो (एेहतएलाए०० गा ऐ०णाणा॥० ॥ल्वत्ा- 
]()--आधिक नियोजन के अभाव म स्वतन्त्र सूल्य यन्त्र प्रणाली सनधनो का वितरण 
घनिज के पक्ष में करती है जिहस घनिकत्र और सधिक घती तथा गरीव अधिक 
गरीक होते जाते हैं। जबकि आथिक नियोजन के द्वारा प्रगतिशीन क्‍्रारोपण दे 
सामाजिक ब्यय से अर्तिवरु समानता स्थापित करने का प्रयास रहता है। 

(5) जिर्णयो व कार्यों मे समन्वय (९०-०केशशा०व इध #लाणाड ८. 
060७ ००५४--एक चनियोजित पू जीवादी अर्थव्यवस्था मे असरय उत्पादको व्या- 
प्रारियो व उपभोक्ताजों के अलग-अलग कार्पो व निणयो मे परस्पर समन्वय ने होते से 
व्यापार-चतो का जन्म होता है। प्रो ए. के लनेर (8 7 7.०ाह7) का शब्दों मे, 
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“अनियोजित पू जीवादी अर्यृव्यवस्था की तुलना एक चातक विहीन मोटर से की जा 
सफ्तो है जिसमे सभी यात्री इसके स्टिपरिंग ब्हील को अपनी इच्छाठुसार घ॒ुमाने का 
प्रयास करते हैं 7” परिणामस्वर्प परस्पर सघर्ष व सकट वो स्थिति उत्तन्न हो जाती 
है जयकि नियोजित अर्थव्यवस्था अधिवाश कार्यों व निर्णयों थे केद्वीय नियोजन सत्ता 
द्वारा यथासम्भव समस्वेय स्थापित कर साथनों का आदशेतम उपयोग व वितरण 
जिया जाता है । 

(6) दृरदशितापूर्ण निर्णय (था 3960 06शकघ०$४)--एवं नियोजित 
गर्धव्यवस्था अनियोजत स्वतस्त्र अर्य॑व्यवस्था त्री अपेक्षा चही अधिक दुरदर्सी होती 
है । देगी कारण नियोजित अर्थव्यवस्था रो एक खुले मेत्र वाली अर्वध्यवस्था (था 
ए०0007॥9 90 00०7 ॥:) ०5) कहा जाता है) अनियोजित पू जीवादी अर्यव्यवस्था 
में असम्य उत्पादव, व्यापारी व उपभोक्ता अपने-अपने अल्पवालीन लाभ के लिये 
भावी भविष्य क्रो भूल जात हैं जबरि नियोजित अर्थव्यवस्था मे वेन्द्रीय नियोजन 
सत्ता प्रत्यय' आविय निर्णय को भावी भविष्य के परिप्रेध्य म परपती है | प्रो डविव 
ने केन्द्रीय नियोजन सत्ता वी तुलना सेनापति और असख्य स्वृतत्त उत्पादयों, व्या 
पारियों व उपभोक्ताओ की ठुलना सैनिवों से बरते हुए लिसा है, “ एक पहाड़ी पर 
खड़ा सेनापति युद्ध पक्षित में पड़े सेनियों की अपेक्षा अधिक देसने योग्य होता है! 
अत स्पष्ट है त्रि नियोजित अथव्यवस्था मे आर्थिव निर्णय दूरदर्भी होते है । 

(7) व्यापार चक्रों से भुक्ति एयं आधिक स्थायित्व [[4९९00०७ दा 
प्रावत८ (६९७९५ & ६३४50॥5ञदा। ण॑ 800000॥० $030॥9) --एर अनियोजित 
पू जीवादी अधवस्था मे असस्य मनमाने एवं अदृरदशिता निणयो में पररस्पर समस्वय 
ये! अभाव से अर्थव्यवस्था से व्यापार चत्रो वा प्रादुर्भाव होता है और श्रय-व्यवस्था 
में अस्थिरता उत्पन्न होती है जबबि नियोजित अर्थव्यवस्था म विवेकधूर्ण एवं दूरदर्शी 
निर्णयो, कार्यों व निर्णयों मे समन्वय तथा प्रभावी नियस्त्रण होने से आधिगः तेजी- 
मन्दी के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिनती है ओर अर्थंब्यवस्थाओं में स्थायित्व आता है। 

(8) क्‍ट्टर प्रतिस्पर्डा के दोषों व सामाजिक लागतों का समापन (#0०७ 
(णा 0 ७९ प्राय €0ताएटवतणा & $ठाथरे (०055)--एका निषोचित अर्थ॑व्य- 
चस्या में गला घोट प्रतियौगिता स्ाथनों के दुग्पयोग व्‌ अपव्यय को बढ़ाती है । व्जिपन, 
विक्रय कला पर भारी व्यय होता है । प्रो डबिन के शब्दो मे “कटटर प्रतिस्पर्धा पी 
पझंस्या आविक जीवन फो वुद्धिमत्तापुर्ण दिल्ला मे नहों ले ज्ञाती” अत नियोजित 
अम्रह्यश्नस्था, में. प्रतिस्पदो, को, अत्यन्त सीमित, कर. दन से. जुने दष्प्माज़ो, से. मस्त: 
मिल जाती है । इसी प्रवार अनिषोजित पृ जीवादी अर्थव्यवस्थाओो मे समाज को अनेक 
हानिवारव परिणामों वा भार उठाना पड़ता हैं जो औौद्योगिव घीम।रियो, चत्रीय 
बैजारी, औद्योगिय गन्दी बस्तियों वा निर्माण, धृआँदार अस्वस्थ वातावरण व दघेट- 
नाओ ने एप मे होते हैं ! प्रो पीगू ने दन्ह पूजीवाद का दियालियापन कहा है। 

(9) शोषण से घुक्ति व सामाजिक पर आशितों का समापन (#कण्जाणा ण 
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छक्तातधपणव है: 50०४ ऐशवमञ०७)--अनियोजित पू जीवादी अर्थव्यवस्था मे 
निजी लाभ की भावना से श्रमिको, उपमोक्ताओ व ॒निर्दल्न वर्गों वा घोषण होता है ) 
कृत्रिम अभावों का सुजन कर ऊँचे मूल्यों मे काला वाजारी की जाती है। घनी 
गरीबों का शोपण करते हैं और कई व्यक्ति उत्तराधिकार मे प्राप्त अपार सम्पत्ति के 
कारण भारी मात्रा मे लगान, ब्याज, लाभ विना किसी परिश्रम के ही अजित करते 
हैं। इस अनानित जाय (एं॥श०४० [7०072) के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले 
समाज के खठमल है नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति के स्वामित्व को 
सीमित कर देने से सामाजिक पराक्षितों (5०००४) ऐ:795॥09) का समापन कर दिया 
जाता है । वितरण पर सरकार या प्रभावी नियन्तण होने से कृतिम अभावों वा भय 
समाप्त होता है । निजी लाभ के स्थाये पर अधिकतम सामाजिक लाभ की प्रधानता 
के वारण शोषण नहीं हो पाता । स्पष्ट है हि नियोजित अध्व्यवस्था में शोषण से 
मुक्ति मिठती है और सामाणिव' पराधितो का समापन होता है ॥ 

(00) वामाजिर न्याय और आयिक सुरक्षा(5००3 उफ/906 ६. 8९ए॥०॥४० 
$८००:४७)--नियोजिव जयब्यवल्वा में आधिक सम्रानता, उचित मजदूरी लाभ का 
न्यायोचित वितरण, और रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था वे साथ साथ समाज के पाँच 
महान शन ओ--वेकारी, बीमारी, वृद्धावस्या, मृत्यु व दुघेटनाओ पर विजय के लिये 
सरकार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी करती है। इस प्रकार सामाजिक न्याय बरविक 
सुरक्षा व ओशधोगिक शान्ति आथिक नियोजन में ही निहित है। अनियोगित 
अर्थव्यवस्था में असमान वितरण, शोषण, व्यापार चत्रों और सुरक्षा के अभाव से 
सामाजिक न्याय कोरी कल्पना है। क्र 

77“ (ए) बूजी लिर्मण को ऊँची दर (पराडा एक6 ० (४एकश एकताडा00)- 
नियोजित अर्थव्यवस्था में अनियोजित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा पूजी निर्माण की 
गति तेज होती है क्योकि साधनों के अनुनूलतम उपयोग से उत्पादन व विनियोग 
बढ़ते हैं और आय-वचत व विनियोग बढ़ते ही जाते हैं। उपभोग की नियन्त्रित कर 
यू जी निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है । रूस मे तोब्र गति से पु जी निर्माण इसका 
परिचायक है। 

(१2) हबीव परिवतेतों से शीश्न सामजस्य व अधिकतम तकनोकी कुशलता 
(9फथ:वए.- 898[एगक्षां फ्यर। पिट्ए सोकाए०5 6... "बामाण्या पलणताठवों 
पशिणणा८ए०)---नियोजित अधेव्यवस्था से वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनुसघानों से 
उत्पादव तकनीकी से होने वाले परिवर्ततों के साथ शीघ्र सामन्‍्जस्य बैठाया जाता है 

, कि उत्पादन तकमीक से अधिकतम लाभ सम्भव हो सके; अयेव्यवस्था में 

* विवेकीकर॒ण (एर&।०:७॥52700), विशिष्टीकरण (59०८श७ा०7) तथा वैज्ञानिक 

इम्म्घ (४2४२० 3७००४००४८ए४ के लिये आधिक नियोजन द्वारा हो सस्थागत 
सरचना मे वीड्रगगमी परिवर्तनों से मवीन परिवतेनों के अनुरूप शक्षौत्न एवं सुगम 
सामत्जस्प बैठाया जाता है । अनियोजित पू जीवादी अर्थव्यवस्था मे मवोन परिवतंनो 
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के साथ शोध साम्न्‍्जस्य दैठाने तथा अधिकतम तक्नोवी दुशलवा प्राप्त करने की 
प्रक्रिया धीमी होती है । 

(3) युद्ध व राष्ट्रीय सक्ट के समय नियोजित कर्थव्यव्स्था सर्वाधिर उपयुक्त 
व्यवस्था ((5घारव हैएणागराए ३६ ग्रात# शीलक्ा। 5 #धय का भैशर्द- क्स्शामाये 
एगएशएशाए)--युद्ध काल म इज पर विजय पाने वी दृष्टि से उपलब्ध साधना बा 
नियाजन द्वारा समुचित उपयोग किया जाता ह तथा आधिय नियोजन से युद्ध-जर्जरित 
अथय्यवस्था का पुननिर्माण व पुनम्त्थान भी तोब् गति से हो सकता है। राष्ट्रम 
सकटो छा मुकाबला करन की क्षमता निय्राजित जथव्यवस्था मे अनिय्रोजित अर्थ 
ध्यवस्था यी अपेक्षा अधिक ग्हती है। 930 को विश्व व्यापी आर्थिक मदी से जब 
समूचा विश्व वत्रारी व भुखमरी से त्रस्त था रस वो नियोजित अर्थव्यवस्था पूर्ण 
रोजगार व आशिक समृद्धि के माग्र पर अग्रसर थी | पर जीवादी राष्ट्र अमेरिका वी 
भी न्यूडील, ()२८७ 7028।) की नीति आशिक तियोजन का प्रतीक थी । 

(4) अर्द्ध-ब्किसित राष्ट्रों में तीव्र आथिक विकास (रात 5०ण707॥6 
ड्रा००७॥ ए एफठ॑ध-2९ए९/०ए९त ० 0०१९८०एश९ (०णशाधा८5)--आज विश्व के 
प्रने़ राष्ट्र गरीबी, भुखमरी, वेकारी, जनसरया समस्या तथा सम्पन्नता में विपत्नता 
के कुचत में फसे हुए है। उनकी इन समस्याओं का निराकरण व तेजी से आथिक 
चक्रास के लिये आशिक नियोजन ही एक मात्र उपयुक्त मार्ग है। रूस जो 97 
की त्रान्ति के समम पिछडा कृपि-प्रवान राष्ट्र था आशिक नियोजन के द्वारा आज 
विश्व वी एक महाने शक्ति के रूप मे उनर आया है। अनेत्र विक्यसश्ील राष्ट्र भी 
आर्थिक तियोजन य राज्य हस्तक्षेप के कारण स्टडवादी सामाजिक जडताओ को 
प्रोडकर सम्पन्न जीवन की प्रेरणा व उत्साह से आथिर विकास वी ओर तैजी से 
बटते जा रहे हैं । 

(45) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा--आाज विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों वे बीच 
ब्रमनस्यता व अ््षात भय का कारण राजनेतिक नहीं वरन्‌ आ्िक है विश्व के फिसी 
भी भाग में गरीबी थन्‍्तर्राप्ट्रीय समृद्धि, श्ञान्ति एवं सुरक्षा को सबसे बडा खतरा है। 
अत अन्तर्राष्ट्रीय घान्ति एवं सुरक्षा से लिये नियोजन द्वारा समूचे विश्व में समृद्धि व 
सम्पन्नता का प्रथास प्रवल है । 

(6) नंतिक उत्पान (०्र/ 0900--ममाज मे चोरी, झूंठ, भ्रष्टाचार, 
बैश्यावृत्ति, उत्पाद एवं दगो के प्रमुख कारण निध्ेतता, बेकारी, भुखमरी व ब्यापर 
आर्थिक विपमता है। आथिद नियोजन इन समस्याओ वा निराकरण क्र अर्थव्यवस्था 
को आविक क्षम्राद्धि व दिज्ाघा की जोर अप्रसर करता है जिससे मानव के व्यक्तित्व 
का पूर्ण वितास व नैतिक उत्थान का मार्ग प्र्मस्त होता है । 

उपयुक्त तर्यों से स्वेय मिद्ध हो जाता है कि नियोजित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी 
दोपों से दूर समाज के अधिकतम कल्याण वी सर्वोत्तम व्यवस्था है। प्रो० सुध्वाराव 

के अनुसार ”नियोजित अये-व्यवस्था में नई श्रणाली तवा नई कला से जो बुछ प्राप्त 
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करने के लिये प्रयत्त क्िय जाते है वे उत्पादन वुशलता, आधिक स्थिरता और विवरण 
में न्याय के परिचायक है ।” आज सम्पूर्ण आथिर जीवन बायोजन से ओत-प्रोत है । 
इस परिश्रेक्ष्य मे श्रो० लुईस का यह वेथन उपयुक्त लगता है “अब विरपक्षता वी 
नीति (,853८2 ५6 ?०॥८५) मे विद्दास वरने वाले पागलों वे अतिरिक्त कोई 
नही हैं ।”४ नियोजन आज प्रत्येक राष्ट वी अर्थ-व्यवस्था के सचालन का प्रमुख धर्म 
है । नियोजन का उपहाम उडाने वाले पूंजीवादी राष्ट्र भी जब स्वय उसके पुजारी 
बन गय हैं। अमेरिका म न्यूडील, इयलंप्ड में स्थिरीकरण व पूर्ण रोजगार के लिप्े 
नियोजन, युद्धोत्तर काल मे युद्ध ज्जेरित अर्थ “प्रवस्याओं बा एनविर्माण वे लिये मागल 
योजना इस श्रवृत्ति के स्पष्ट परिचावक हैं। 


आर्थिक नियोजन के सम्भावित दोय-हानिषाँ--नियोजित अर्थे-व्यवस्था के 
दिपक्ष मे तक अथवा अनिषोजित अथथं-व्यदस्था के तथाकथित लाभ-गुण 
(2४०080906 0घा९९६5 ० #९०ग्रणकाल शाह ० 478एाशा5 चहुगंदडा 
ए]॥0ए९१ 2९णा०णह) 

यद्यपि नियोजित नर्य-व्यवस्था आविक विकास, स्थायित्व व सामाजिक न्याय 
के लिये सर्वोत्तम व्यवस्था रै फिर भी उत्मे दोष सम्भावित हैं और इन दोषो वे द्वारा 
पूँजीवाद के समर्थक थारथिक नियोजन की कदु आलोचना करते है। प्रो० हेयक 
(8७ ०.) ने अपनी प्रसिद्ध ह्ृति * २०8७ ॥0 $60व77 मे आथिक नियोजन को 
दासता का मार्ग कहा है जिसमे व्यक्तिगत स्वतन्तता का हनन होता है, अधिकारी ततन्न, 
लालफोताय्ाही, भ्रष्टाचार व आधवधिक्ष सत्ता का केन्द्रीकीरण होता है मूल्य तन्त्र के 
अभाव भर आथिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हों जाता है। इस प्रकार नियोजित अर्थे- 
व्यवस्था के विपक्ष म निम्न तक दिये जात हैं-- 

(7) नियोजन से व्यक्तिगत स्वतस्त्रता कर हतत--नियोजित अर्थव्यवस्था मे 
सब प्रमुख आथिक निर्णय केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिये जाते है। निजी व्यक्तियो 
की उपभोग, उत्सादन व व्यवसाय की सावंधौमित्रता समाप्त हो ज्ञाती है। इसी 
कारण प्रो० हेयक (3०५) से ४ जाथिक नियोजन को दासता वा मांग कहा है 
(श९ग्ायह़ 38 9 रि०३० (0 5टाठिण्ण) 77 

यहे आरोप पूर्णंठ सत्य नहीं है ॥ नियोजिव अवथे-पव्रत्याओं में उपभोक्ताओ 
की सार्वभौमिकता सामाजिक्र हित मे नियल्यित होती है। रूप जैसी साम्यवादी 
नियोजन व्यवस्था मे भी अब लोगो की उपभोग व व्यावसा प्रिक जभिरुचिमों को ध्यान 
में रखकर ही निर्णय लिये जाते हैं। प्रजातन्‍्तीय नियोजन मे तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
काफी होती है जैसे भारत में इप्टियोचर होती है । श्रीमती बारवरा बूटन के शादो मे 
“जहो तक स्वाबीनता कर सम्बन्ध है आथिक नियोजन का ओवित्य यहो है कि 


व 
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6 नियोजन तथा आशथिक विकास 


आर्थिक प्राथमिक्ताओ के सामूहिक एवं जानवूसकर लिये गय निर्णयों द्वारा हमारी 
निराशाएँ कम होती हैं, स्वाधीनता बढती हं झौर जो हम करना चाहते है उसके 
लिये पर्याप्त अवसर बढते हैं।” पूँजीवाद की तथाकथिक स्वतन्त्रता एवं प्रभुसत्ता 
आधिद असमानता की दक्षा मे केवल सुखद स्वप्न है क्योकि काम छुनने की स्वतन्त्रता 
होती है पर काम नहीं मिलता और उपभोग की स्वतन्त्रता होती है पर निघंतो के 
पास ऋय शक्ति नही होती । अत स्वतस्थता का सीमित हनन पूजीवाद के बेरोजगारी 
भुखमरी आशिक झोपण व निघनता से कही अच्छा है। 

(2) नियोजित अर्थ व्यवस्था एक अस्त व्यस्त अर्थ व्यवस्था (0[ए९०॥८९ 
एछ6०॥०5))) होती है--आधथिक नियोजन के जन्तगत स्वतब्न मूल्य यब्न (गर०्ढ 
07006 ॥९८॥७०१४०७) के स्थान पर कृतिम मुल्य प्रणाली भतमाने ढग से निश्चित है| 
जाती है अत स्वतत्र मूल्य यन्त्र के अभाव म॑ वितरण व उत्पादन सम्बन्धी निर्णय 
अविवेकपूण होते है जिससे साधनों व उत्पादन बी वितरण व्यवस्था अस्त- 
व्यस्त हो जाती है और समूची नथव्यवस्था जस्तव्यस्तता के दलदल म फस 
जाती है । 

यह आलोचना भो व्यावहारिक सत्यता से काफी परे है। नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था मे सामाजिय हितो के अनुरूप कृत्रिम मूल्य प्रणाली साधनों का उत्पादन व 
उपभोग म समुचित वितरण वर व्यापार चन्नो से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाती है 
और एसी अथ “यवस्था गडबडियो से मुक्त हो जाती है । 

(3) तानाज्ञाही प्रवृत्ति का विस्तार--नियोजित अथ व्यवस्था म समस्त 
प्रमुस आथिव निणय कद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिय जाते है अत सरबवार वे 
पास राजमैतिक सत्ता क साथ साथ आविर सत्ता का भी बन्द्रायक्रण हा जाता है 
और इससे सरक र की तानाराही प्रवृत्ति को बढावा मितता ह। नियोजन क अन्तगत 
देश म सपकार ही सर्वेमवा और सवश्यक्तिमान हा जाटी हं । जैसा चीन रस व अन्य 
साम्यवादी देशों म दृष्टियोचर होता है। 

यह आरोप प्रजाताजिक तियाजन प्रणानी मे सही नदी उतरतता क्योकि वहाँ 
नियोजन जनता बे द्वारा जनता के लिये जनता थी इच्छानुरुप हाता ह। 

(4) अधिपारी तन्‍्त्र "रेर लाए पोताझ्षाही बा रूय (79.॥ह80७६ ० 
छणा€्व0९८०७५) & ॥६९७ [.0॥)--ीयोजित अथ व्यवस्था मे जब व्यवस्था वा 
संचालन एय निव पण कंद्वी” नियोजन सत्तर क सरवारी वमचारियों की इच्छा जीर 
आद॑गा के अनुसार होता € अत सरबारी अधियारियों क बाहुल्य में अश्यिारी तन्न 
पनपता है और निणया मे विवम्य से लाउ पीताशाही का बोलवाला बढता है । यह 
निया जित भारतीय जयथव्यवस्था बे प्रत्यत्र क्षय मे स्वय स्पष्ट है। बेस यह दोष 
नियोजन वा नही वरन्‌ प्रशापनिक कुयतता एवं सरकार वी द्वीती ढालो नीति का 
20 है। जय दश में आपाव स्थिति की घापणा के बाद प्रगासन म बुशलता 
बढ़ी हू । 
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(5] अष्टाचार एवं अकुझता को बढावा--नियोजित अर्थ॑-व्यवस्था मे सरकार 
आधिक एव राजनैतिक सत्ता का केन्द्रीकरण कर लेती है उससे सरकारी एवं कमंचारो 
| झ्वर पर अप्टाचार को बढावा मिलता है। “सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और 
) पूर्ण सत्ता उसे पूर्ण ऋष्ट बना देती है” (ए०ऋथ णाएज़ा$ फढ ग्राथा शाऐं 
3 #%४णचांठ ए05ध ००चएफ्ञा5$ 6 प्रथा ४050ण८॥) की क्हादत सत्ता के 

केन्रीयकरण पर, शासकों, अधिकारियो व कमंचारियों पर भो चरिताथं होती है जैसा 
हम भारत में हर क्षेत्र मं बनुभव कर रहे है। अप्टाचार व सत्ता केन्द्रीयकरण मे 
अकुशलता को भी प्रोत्स'हन मिलता है क्योकि लाल फ्रीताश्ाही ओर अधिकारी तस्कर 
में अनावश्यक विलम्ब, अकुझलता व अष्टाचार पनपता है। 

सही मायने मे यह आथिक नियोजन के दोप नहीं वरन्‌ शासन पद्धति व 
प्रशासनिक व्यवस्था के दोप हैं। 

(6) आवश्यक उत्पेरणाओ (70८707८5) फा अमाव--पूंजीवादी स्व॒तन्नर 
अर्थ-व्यवस्था में “निजी लाभ” का जादू निजी साइस का प्रेरणा स्रोत होता है १र 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था में “निजी लाभ” के तत्व का नितान्त अभाव होने से वेतन 
भोगी सरकारी कर्मंच्यरियों व श्रमिकों में नये साहस की अ्ेटणा नही होती । फरिण्यस- 
स्वरूप नियोजित अधं-व्यवस्था मे अधिक परिश्रम, साहेसी भावना व आविष्कार की 
योग्यताओ मे दर्न शन ह्वाम होता है। पर इस बमी को दृष्टियत रखते हुए आजकल 
नियोजित अथ-व्यवस्याओ में पारितोषिक, पदोन्नति व राष्ट्रीय सम्मान तथा अन्य 
मौद्विक एवं अमौद्विक उद्येरणाओ द्वारा श्रमिकों वी कार्यक्षमता, योग्यता व साहसी 
भावना को बटावा दिया जाता है । 

(7) विज्ञाल जन शक्ति का अपव्यय--शो० लुईस के अनुसार योजना बनाने, 
उसके लिये विस्तृत विवरण तैयार करने, योजना को कार्योान्वित करने तथा उसके 
मूल्याकन के लिये केन्द्रीय नियोजन सत्ता को विद्याल सर्या में विशेषज्ञों, अधि- 
कारियो, कर्मचारियों व अन्य लोगो की ग्ावश्यकता पडती है । कार्यकर्ताओं की यह 
विशाल सख्या प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन मे योगदान नहीं करती । अत अरयं-व्यवस्था 
मे विशाल जन-शक्ति का अपव्यय हैं जबकि अनियोजित अर्थ व्यवस्था मे स्वतन्श्र 
मूल्य प्रणाली समूची अथ्थ॑-व्यवस्था को स्वय सचालित बनाकर इस अपबव्यय को 
रोकती है । 

यह तक भी अमात्मक है क्योरि नियोजन म सलस्न कार्यकर्त्ताओं को वियाल 
सस्या साधनों के डूरदशितापूर्ण व विधवेक्षणील उपयोग व वितरण से कही अधिक 
अपव्यय को बचा देती है जो पूंजीवादी स्वचालित अर्थे व्यवस्था म व्यापार चत्रो, 
वेकारी, भुवमरी घ साधनो के दुल्पयोग से उत्पन्न होता है । 

(8) दोोघेकालोन नियोजन खतरनाक हो सकता है--आरथिक नियांजन की 
प्रक्रिया म दीघंकालीन योजनाओ मे अल्पक्षालोन योजनानों का समावेश कर विकास 
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बा मार्ग निश्चित क्षिया जाता है पर भविष्य फी अतिश्चितताओ और तीव्र गति से 
बदलती परिस्थितियों के कारण उद्देश्यों व तरीको में अन्तर आ सकता है अत. दीर्घ॑- 
कालीन नियोजन निरथंक एवं हानिक्नारक हो सकता है। यह आलोचना भी निररथ्थक 
है क्योकि नियोजन मे पर्याप्त लोचता व सशोधनो की व्यवस्था से इस खतरे से मुक्ति 
मिल जाती है । 

(9) अच्तर्राष्ट्रीय सधर्ष की सम्मावना-प्रो० रोबिस्स के अनुसार विश्व के 
अनेक देशो द्वारा राष्ट्रीय नियोजन अपनाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे सकुचन, विदेशी 
विभिमय पर नियन्त्रण, पूँजी तथा श्रम की गतिशीलता में बाधा तथा आधिक क्षेत्र में 
शक्ति परीक्षण से अन्तर्सप्ट्रीय वैमनस्य एवं सधर्ष का जन्म होता है जो किसी भी 
समय युद्ध की चितगारी भडका कर विश्व शान्ति एव सुरक्षा को खतरा उत्पल कर 
सव'ता है। यहाँ यह बताता उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष आथिक नियोजन से 
नही बरन्‌ उग्र राष्ट्रवाद से उत्पन होता है, यह अनियोजित अथं-व्यवस्था मे भी 
सम्भव है । 

(0) राजनंतिक अस्थिरता का भय--आयथिक नियोजन प्रजातान्त्रिक शासन 
व्यवस्था म राजनेतिक सत्ता क निर्वारित लक्ष्यों के जनुरुप होता है और राजनैतितरः 
सत्ता म परिवर्तन के साथ ही आबारभूत नीतियों म भी परिवर्तन होने से अनेक पुराने 
बार्यक्रमों को बन्द कर अनेक नवीन आधारभूत नीतियो को त्रियान्वित जिया जाता 
है। अब निपोजन मे अस्थिरता का भय व्याप्त रहता है। प्रो० जेंब्स (70७॥८७) वे” 
अनुसार राजनैतिक अस्थिरता के वातावरण म दीघंवालीन औद्योगिक परियोजनाएँ 
नहीं पनप सवती । इस दोप का निराकरण सभी राजनैतिक दलों मे नियोजन के प्रति 
सामूहित सहमति व सदभावना में निहित है। 

(4) सक्रमण बाल में अव्ययथा ब जनता का असन्तोप--आधविय नियोजन 
उछ मान्यताओं पर आधारित होता हूं पर दुर्भाग्य स प्राग्रतिक विपदा, युद्ध अवाज 
थाढ्य या अन्तराष्ट्रीय्र सटे के कारण नियोजन के लक्ष्य पूर नहीं हो पाते जबबि 
एत वावॉशाएं यद यायो है तो अर्थ व्ययस्था आरा व्यस्त ही जागी "। जाविरोव 
व अमन्‍्तोष उढ़ता है जैसे ॥974-75 रे दा यर्णा मं भारतीय अर्थ व्यवस्था जाथिफ' 
स्थिरता के एप कुचत्र में फय गई थी शि जयउ-यानदोलनों का ताता लगे रया और 
इस ब्वाप्त असल्तोष न हिंसा, आग्रतती लूटपाट का विध्वसक माग पता लिया 
जिसरा वियास बे यारथा न पाये से जनेर वाघायें उत्वन्त हो गई वी। इतजा 
समापत जापात स्थिति री घांवणा से ही सम्भव हो पाया था 

तिरोजन के पक्ष एवं विपक्ष मं दिय गये उपयुक्त तकों के निवेधचन से यह 
निष्पक्ष गिणय निकाला जा सकता है कि आविक नियोजन आधुनिक्त युग वी समस्त 
भाथिक समस्याओं व निरातरण तथा ठीद्र आधथिक विकास के लिए अचूर रामबाण 
भौयधि *। आज पूंजीवादी राष्ट्र भी आयथिक नियोजन के द्वारा अपनी आशिक 
समस्याओं ने द्वव में प्रयनगीय हैं) थाविय नियोजय के सम्मायित दोषा का 


मु 


आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व १9 


निराकरण नियन्त्रित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नियोजन की लोचता, बुद्दल सचालन व 
राजमैतिक स्थिरता मे तिटित है। अब नियोजन सभी अर्च॑-व्यवस्थाओं मे राष्ट्र घर्म 
बन गया है । आथिक नियोजन के लिए कोई विवाद नहीं, विवाद है केवल उसके 
स्वरूप पर।॥ इसी कारण पोगू ने लिखा हैं “यदि समाजवादी केन्द्रीहझुत नियोजन 
प्रणाली को प्रभावपूर्ण ढहग से सगठित क्या जाय तो यह हमारी वर्तमान पूंजीवादी 
प्रणाली से कई बातो मे श्रेष्ठ होगी ।/” अत नियोजित अ्॑ं-व्यवस्था वी थ्रंप्ठता 
स्पष्ट है ! 

आथिक नियोजन की सफलता के मूल तत्व या आवश्यक बातें 

(६55९णा।शे क।शालशा(डई. 6. झड़लशाज... एजणाग्राशा5ई 67 

ए]आपफावह़ 50९2९55 ० 2९07०जार) 


आध्िक नियोजन एक स्वचालित व्यवस्था न होकर राज्य बी एक सूसगठित 
एथ सुमम्बद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य निश्चित जवधि म पूर्व निर्धारित लक्ष्या वी 
पूंति करना होता है। नियोजन की सफलता से आधिक समृद्धि, सामाजिक समानता 
व्‌ राजबैतिक सुदृढ़ता बढने के क्गरण भावी नियोजन की प्रेरणा मिलती हैं और 
नियोजन वी बिफलता मे निराश्षा, निर्घनता और सामाजिक उत्पीडन होने स नियोजन! 
की प्रक्रिया का हतोत्साहन होता है। अत आ्िक नियोजन की सफलता एक अनि- 
वार्य आवश्यकता है ओर यह निम्न तत्वों या ज्तों पर निमर करती है-- 

() सशक्त एवं स्थिर शासन (50णा8 & 5996 60:07) -- 
आधिक नियोजन मे केन्द्रीय नियन्त्रण को प्रभावी एव कुशल बनाने के लिए सन्क्त 
एवं स्थिर सरकार एक अनिवाय घटक है | आन्‍न्तरिक शान्ति एवं बाह्य सुरक्षा के 
वातावरण मे ही नियाजन वी सफलता निहित है जवबर्ि ढीली एवं अस्थिरु,झ्ासन 
व्यवस्था मे प्रभावी एव बुझल नियन्त्रण वे अभाव, आन्‍्तरिक दगो व बब्यवस्था और 
बाह्य आज्रमणों के भय स नियोजन की सफलता सन्दिग्ध रहती है। यही कारण है 
कि तानाशाही शासन पद्धति स नियोजन प्रजातान्त्रिक प्रणाली की अपेक्षा अधिक 
कुशल, प्रभावी एव सफल होता है । रूस और भारत इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है $ 
भारत म राज्यो म ज्ञासन की जस्थिरता से शासक जुर्सी की सुरक्षा वे लिये आधिक 
नियोजन को उपक्षा करत थ और अपने निजी राजर्नतिक हितो की पूति के लिए 
जाविक नियोजन के हितो की चर्ि दे देते थ । अत्त नियोजन थी सफ्लता को प्रमुख 
दर्त देश में सुद्द, स्थिर एव ईमानदार सरकार होना है । 

(2) यवार्थवादी उद्देश्य, प्राथमिकताए एवं लक्ष्य (7€४॥5४० 0७[९८४४८४, 
एशगा0०४$ & (दाए०६)---आथिक नियोच्नन की सफलता की दूसरी महत्वपूर्ण शत 
यह है कि योजना के उद्देश्य, श्राथमिक्ताए एवं लक्ष्य स्पष्ट एव यथायवादी होने 
चाहिए । उनका निर्धारण अर्थ-ब्यवस्था के साधनों व श्ावश्यकताओं के अनुरूप शिवेक 
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वृर्णे ढग से करता चाहिए । योजना बहुत अधिक महत्वाकाक्षी व वास्तविकता से परे 
होने अथवा उद्देश्यों व लक्ष्यों वे बहुत नीचा निर्धारित करने मे नियोजन की विफ्लता 
इसके प्रति निराशा का वातावरण फैलाती है। अत नियोजन की सफलता के लिमे 
योजना के उद्देश्य, प्राथमिकता व लक्ष्मों को यवाथ्थवादी बनाता चाहिये! 

(3) साधतो का उचित सूल्याऊन तथा पर्याप्त विश्वसनीय साख्यिको सॉँक्डे 
(7०० एिभ्वोप्रगाएच रण रिट०प्राएट5 6. ैवंट्वृषआ 8 (गाल्एं $ब्राशाएग 
७9909) --नियोजन वे' अन्तर्गत साथनों के विदोहत, विभिन्न क्षेत्रों में विवरण तथा 
अर्थे-ध्पवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामजस्य बैढठाते की समस्या का समाधाव 
समस्त साधना के राजेक्षण एवं मूल्याकन तथा ततु-सम्बन्धी पर्याप्त विश्वसनीय आँवडों 
पर निर्भर करता है। अत राष्ट्रीय जाय, बचत, उपयोग, बच्चे माल, जनसख्या, 
खनिज सम्पति, प्राहृतिक साघनो व पूंजीगत साधनों के वारे मे पर्याप्त विश्वसनीय 
आँक्डे होने पर योजना का निर्माण, त्रियान्त्रमन व प्राथमिकताओं का निर्धारण 
सही-सही करने मे सहायता मिलती है और इनके अभाव में अन्धकार मे कदम रखने 
के' समान है | भारत जंस विवासशील राष्ट्र मे कुशल सारिप्रवी सगठनो के अभाव में 
विश्वसनीय आँकडो का जभाव योजनाओ की सफ्लता में सदिग्धता का एक प्रमुख 
बारण रहा है । अब भारत म केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय साँख्यिवी रगठन (28.0) 
तथा राज्य स्तर पर राज्य सास्यिकी विभाग कार्यरत हूं। अन्य विभागीय सस्थाये भी 
इस माय में रत है | 

(4) भौतिझ तथा वित्तीय स्रोतों को निश्चितता व पर्याप्तता ((व/शा9 
& 80९4७१०) ण॑ ए९७० & गिशालज ८४०७०८४)--योजना मे निर्धारित 
लक्ष्यों वी पूनि के लिए विभिन कार्यक्मो व परियोजनाओ को वार्यान्वित करने के 
लिये पर्याप्त मात्रा म भोजिक एवं वित्तीय साधनों वी आवश्यवता पडती है । भौतिक 
साधना (0॥) ७५१ ॥९६०७:८८५) के भन्तगत विभिन्न प्रकार बी भौतित वस्तुओं 
जैस मशीनें यन्‍त औजार, सभी प्रकार वा कच्चा माल, इस्पात, सीमेन्ट, रसायन 
श्रमिक, प्रवन्धक स्राहमी तथा ततनीकी एवं वित्तीय विश्यपताओों आदि का समावेश 
होता है जिनकी पूति आन्तरिक साधनों व विदेशी आयातो पर निर्मर करती है जबकि 
वित्तीय साधनों ([॥7श0८०)। ि८5०४:८८३) के अन्तर्गत योजनाओं कः. लिये उपलब्ध 
आन्वरिदर एवं वाह्य मोद्रिक साधन जाते है जिनकी पुति राष्ट्रीय आय, बचत ७ 
वितियोय दर, करदान क्षमता, जन सहयोग, वित्तीय सल्याओ के योग व वाह्य 
सायना मे विदेशी भुगतान सल्तुलद पर निमर बरतोी हैं ॥ भोतिक एड वित्तोय साएघन, 
दोनों परस्पर पूरफ एवं सहायक साघन है, एक व अभाव मे दूसरे वी पर्याप्त पूर्ति 
हान पर भी लक्ष्या की पूति सम्भव नहीं होती ! अत नियोजन की सफ़्सता के लिय 
भौतिक एवं वित्तोय साधनों वी पर्याप्व एवं निश्चित पूर्ति होना आवश्यर छर्त है। 
आरत में दापो प्रकार वे साधनों अपर्याप्त एवं अनिश्चितर पू्ति के कारण योजना 
वी संफतता सदा सदिग्बता व स्मगर मे योते लगायी है । 


आर्थिक विकास में नियोजन का महत्व शव 


(5) अर्धिक सगठद का उपप्रुक्त स्वरुप [8508 5फ्तण्रह 
(एटगा०्वा० 0ह०्माष्शा००--5हँ सस्थागत सरचना जिसमे विभिन्न आविक 
क्रियाओं-- उत्पादन, वितरण, विनियम, उपभोग शुव राजस्व वात सम्पादन होता है 
जाथिफ सम्रठन कहा जाता है जत नियोजन की सफलता के लिए आशिक सग्ठत वा 
उपयुक्त स्वरूप भी एक अनिवाय॑ दर्त है। समाजवादो नर्य-व्यवस्था मे वियोजन की 
सफलता सुनिश्चित होती है जबकि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था मे वियोपत की सफ्लता 
सदिग्ध रहती है क्योकि प्रभावी नियस्त्रण का अभाव होता है । मिश्रित अर्थ-ब्यवस्था 
से सावंजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ साथ काम करने से नियोजन की सफ्लता बहुत 
कुछ सरकार के प्रभावी नियन्त्रण व निजी क्षेत्र के सहयोय पर निमर करती है अगर 
प्रभावी नियस्त्रण न हो और निजी क्षेत्र निजी लाभ क पीछे सामरिक हितों की 
उपेक्षा करे तो नियोजन विफल रहता है जैसा कि भारत वी मिश्रित अय-व्यवस्था में 
नियोजन जाशिक रूप से ही सफल रहा है । जवकि रूस व साम्यवादी राष्ट्रो मं समाज 
वादी अर्थ व्यवस्था के वारण नियोजन सर्वाधिदः सफल रहा है। अत भारत मे 
नियोजन थी सफलता के लिए आर्थिक सगठन को समाजवाद की ओर अग्रमर करना 
एक उपयुक्त कदम है | प्रो डविन के शब्दों मे “ आ्थिक नियोजन की समस्या मुस्यत 

वित्तीय समस्या नही वल्कि यह तो आथिक सयठन अथवा व्यवस्था यी समस्य है ।" 

(6) योजना निर्माण क्रियान्वयन व मूह्यांकन को उचित व्यवस्था (707७ 
6 जिलज लि ऐथि फ्णाक्षाणा. जएंशा।शाओाएणा 6. 8930१॥0०0)-- 
योजना की सफ्लता बहुत कुछ इस बात पर निभर करती ह॑ कि उतये' निर्माण 
कियात्वयन व सूल्यौकन के लिए उपयुक्त सझीनरी हो, क्योकि आधिक नियोजन के 
विभित वार्यतमों परियोजनाओं के निर्धारण, साधना के उपयोग मे प्राथमिकताओ का 
निश्चित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों मे सामन्‍्जस्य व सस्तुलन बैठता तथा इन 
योजनाओ को मूतरूप देने भ एक कुशल व उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक होती है। 

यही नही योजना के पूर्व निर्धारित लक्ष्यो व वास्तविक प्राप्तियों के मु्याकन की 
भी आवश्यकता पडती है ताकि आवश्यक सशोघन व सुधार क्या जा सकें। भारत 
में योजना निर्माण काय॑ के द्रीय स्तर पर योजना आयोग (एक (०्मागा55 
707) तथा राज्य स्तर पर राज्य योजना बो्डों (596 शक्राण्प्पट्ठ 80.05) को 
सॉंपा गया है । योजना आयोग देश की सर्वोच्च नियोजन सत्ता है| मूल्यात्नन का 
कग्य करने के लिये विशिष्ट विभाग है। क्रियान्वयन का बाय विभागा पंचायतों 
आदि मे विकेन्द्रित है । 

(7) कुशल योग्य व ईमानदार प्रशासन (सीशल्ता। (०वाएलला। 6 सणा- 
6४६ &वग्राणा॥7३0०)--आथक नियोजन का सफ्ल जियान्वयन बुशव योग्य एव 
ईमानदार प्रशासन से ही सम्भव होता है। योजना निर्माण पक्ष प्रवत हान पर भी 
अगर त़ियान्तयन पक्ष दुर्वल जकुशल आयोग्य व अष्ट हुआ तो योजवा की विफलता 


नियोजन ठथा आथिक विज्ञात 


सुनिर्चित है । आ जद्धं -विक्जसित व विजासशोल राष्ट्रो में कुछझल, योग्य व ईमान- 
दार प्रशासत के जनाव मे अच्छी योजनाएं भी सफल नहीं हो पा रही है। भारत 
उसका प्रत्यक्ष उद्दाहरण है । अद ब्रा लुईस (७ 2. 7.6४८७) के झब्दों में 'दियो- 
जन मे सर्वप्रथम सुइड, योग्य एवं ईमा नदार प्रशासन को आवश्यकता होती है ।? 

(8) दिपक्षो राजनंतिक दर्लो मे नियोजन के प्रति सामान्य सहमति (0676०) 
4००८ए०७॥९९ 0 ए]5ञण०६ 0६ थँ| 0फफऊापगाव शिणाएट्ओ ए४70०४)--नियोजन 
की सफलता के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों मे आथिक नियोजन को आधारशूत 
नीतियो, उद्देश्यों व लक्ष्यों के प्रति एकमच्र एवं सामात्य स्वीकृति आवदपक है सन्‍्यथा 
विपक्षी राजन॑निक दलो द्वारा सत्तायाटी दल की नियोजन नीति कज्ञो क्टु जालोचना 
जनता में श्रम फैलाबर जन सहयोग व भावना क्षो ठेस पहचा कर नियोजन को 
बिफ्ल बनाने में योग देगी । जैसे भारत में विभिन्न दतों में नियोजन की आधारभूत 
नीतियों उद्देश्यों लक्ष्यों व प्राथमिद्ञताओं व दारे में वाफों मतनेद नियोजन को 
सफ्लता में बाघक बनता है। 

(9) उच्च राष्ट्रीय चरित्र व जनता से त्याग की तत्परता (#राश्ी ०००7» 
(एफआ*श 6 एटएआध्याए*: छि. $3ल्‍770८५)--जनतवा वी त्याग की तत्परता 
व॑ उच्च राष्ट्रीय चरित्र सभी अमम्भावताओं वो सम्भव दना सकता है। अगर देश 
के लोग परिश्रमी, कर्ेब्यनिष्ठ ईमानदार सत्पोगी व राष्ट्रभक्त होंगे तो नियोजन 
बी सफलता निश्चित है पर झगर आजमी ऋअपष्ट देयद्रोही व वागमचोर हुए तो अच्छी 
से अच्छी योडना भी दिफ्ल हा जायेगी। आड़ जापान के लोगो में उच्च राप्ट्रीय 
चरित्र उनत्री आपिक समृद्धि क्षा राज है। हमारी योज्नाओ में विफलता का एक 
प्रमुख ढारण हमारे में उच्च राष्ट्रीय चरित्र द त््याय को उत्वरता वो भाषना बा 
अनाव है । हम निजी लाम व हितो के लिए राष्ट्रीय लाभ व हित की बलि देने को 


उद्चत हैं । “बिना आंँगसू नियोजन क्षो सफ्लता सम्नव नहों ।'+े झतः त्याग बी तत्यरता 
भी आवद्यक् होते है । 





(70) विपोजन में ब्यापक, लोचपूर्ण व दोधेकझ्ालीन दॉष्टकोण--बआथिक 
नियोजन एक अल्यक्ञालोन प्रयाव ने होकर निरल्तर चलने वाली दोघंकालीन प्रक्रिया 
है अब: नियोजन को सफ्लता के लिये नियोजन आंशिक न होकर ब्यापत्र तथा 
कठोर ने होकर लोचपूर्णष तथा अल्पकालोन न होकर दीघंकालोन इप्टिक्रोग्र से प्रेरित 
होना चाहिये | अत्ययालीन याज्नापें दोघक्षातीन इृष्टिक्षोप मे समायोडित को जाती 
है। परिस्थितियों म परिक्तन के साय-साय उनम बदलने की लोचता होनी चाहिये ॥ 
झूम में 20 बर्पीर योजना (960-80) परचरवर्षोय योजनाओं के लिये दौधकालीन 
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इष्टिकोष प्रस्तुत करती है । भारत में भी योजना आयोग के अस्तगेंत एक दीघेंवालीन 
आयोजन विभाग [ऐलड, €णाध० छैथाएाड़ एव्एआधगशथा) खोला गया है यह 
सही दिल्ला मरे एक कदम है । 


(7) जन सहयोग (?७७॥८ (0०-०फ॒क्ल॥०णा)-आधिय नियोजन ऐसो प्रक्रिया 
है जिसे दूसरो पर थोपा नहीं जा सकता ) उसवो सफ्तता जनता की इच्छा, उत्साह 
व उसके सहयोग पर निर्मर करती है। प्रजातान्त्रिक मिश्रित अ्थ॑-व्यवस्था में इसफा 
सहत्व और भी बढ जाता है। प्रो० लुईस (७ 80 7.७७) वे शब्दों मे 
* जन-उत्साह नियोजन के लिय चिकना तेल [[.0070४४8 0॥) तथा आथिक विवास 
का पेट्रोल दोनो है --यह एक ऐसी प्रांगिक शक्ति है जो प्राय सब चीजो को सम्भव 
बनाती है ।”? भारत में जन-सहयोग की कसी के वारण प्रजातान्शिक विकेद्धीश रण की 
व्यवस्था लागू वी गई ताकि योजना कय निर्माण व बार्यान्‍्वयन ऊपर व नीचे 
दोनो स्तर से सम्भव हो । योजना बा व्यापक प्रचार, उनम नियोजन के प्रति रुचि, 
जागृति एब उत्साह बढाकर नियोजन को सफल बनाने का प्रयास किया जा 
रहा है । 


(42) विविष इर्तें (१॥$९०९!॥३९००४५ (0०00॥॥005$)---आर्थिक नियोजन की 
सफ्लता उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्वो पर भी निर्भर करती है जैसे-- 
() अनुकूल प्राकृतिक दक्षार्ये--ताकि लक्ष्यो की पूर्ति सम्भव हो सके पर अगर बाढ़ 
अकाल, आँधी, तूफान, शीत सहूर आदि का प्रकोप हो तो नियोजन असफ्ल हो 
जाता है जैसे भारत मं समय-समय पर हुआ है। (2) आतरिक श्ाति एव सुरक्षा-- 
अगर देक्ष ग्रे दंगे, लूटपाट, हडतालें, तालबन्दी, आगजनी, हत्वायें आदि वा 
वातावरण ही तो योजना को सफ्लता सन्दिग्ध है पर अगर देश मे शान्ति व व्यवस्था 
बेनी रहे तो नियोजन सफलता की ओर अग्रसर होता है ( (3) बाह्य आक्रमणों 
को सुरक्षा--अगर देश को चाह्य आक्षमणो का भय रहता है त्तो सीमित साधनों वा 
भ्योग युद्ध की तैयारी के लिये च युद्ध वर भारी व्यय भ लगाना पडता है तथा विकास 
कार्यो को उपेक्षा भी करनी पडती है जबकि सुरक्षा वो अवस्था म देश अविरल 
गति से प्रगति के माय पर अग्रसर होता जाता है । भारत को चीनी आत्सण, 
पाविस्तानी आक्मण व बगला देडा वी रक्षा्ये काफी क्षति उठानी पडी और 
योजना के जक्ष्य पुरेच हो सकते (4) अन्तरराष्ट्रीय सहयोग--देश के ऑँद्योगिकरण 
जे अन्य विक्ञास वार्यों वे लिये विदेशी सहायता व सहयाग की भी आवश्यकता होती 
है। अगर विकासशीज़ राष्ट्र को विदेशों साधनों की पर्याप्त पूर्ति होती रहे तो नियो- 
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शव नियोजन तथा आधिक विकास 


जन की सफचता सुगम हो जाती है (5) उपयुक्त समन्वय व सच्तुलत--अर्थ व्यवस्था 
के विभितन क्षेत्रों मे परस्पर समत्वय व॑ उपयोग में सन्दुलन बेठाना भी नियोजन वी 
सफलता का आवश्यक तत्व है। इस प्रकार इन सव तत्वों से सामूहिक प्रभाव पर ही 
नियोजन की सफलता निर्मर करती है । 


परोक्षोपयोगी प्रशनमय संकेत 
]. आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आधुनिक युग में इसके महत्व फो 
समझाइये । (रथ, गा 9. एणा 979) 
(संकेत:--नियोज्नन का भर्य एवं परिमाषायें देकर पुस्तक में शोर्षकानुसार महत्व 


देना है।) छ 


आर्थिक नियोजन के प्रकार या विभिन्‍न रूप 


(एरएएड 0ए ए&एा0ए5 70एक5 08 
ऋट030०57८ ए.७?४%6) 








पज का ग्रुय आधिक नियोजन का युग है और यह आधुनिक युग के समस्त 
गो की अचूक रामवाण औषधि मानी जाती है इसी कारण प्राय सभी 
गलियों में विकास, स्थायित्व अनुरक्षण अयदा पुनेर्त्यान आदि के लिये 
योजन का न्यूनाघिक रूप भ वोलवाला है। इसको इस लोकप्रियता व 
के कारण ही प्रो० रोविन्स ने लिखा है “आज वाद-विवाद तियोजन के होने 
गेवे के बोच में होरुर इसके विमित्न प्रकारों के बारे में है ।/ बता आथिक 
पपने विभिन्न रूपों मे प्रस्फुटित हुआ है जिसका वर्गीकरण विभिन्‍त आधारो 
पया है । (देखें पृष्ठ 26) 
आधिक नियोजन जा यह वर्गीकरण पृण अबवा अन्तिम मही है। यह तो 
इसके स्वरूपा की मोटी रूपरखा निश्चित करता है । इन स्वरूपो का सक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है 
॥ सामान्य एद आशिक नियोजन 
(एतलालाणे & एशािगशे एऐोशशएड्ट) 
सामान्य नियोजन. ठव्यध्य्ण शऊणा९]--इसके अन्दर्गत समूची अर्थ- 
व्यवस्था वे! विकास के लिये सम्पूर्ण बर्थ व्यवस्था का नियोजन किया जाता है इसबो 
व्यापक नियोजन या सम्पूर्ण नियोजन भी कहा जाता है। इसके अन्तगन देश के 
सर्वाज्ञीग विकास के लिय तथा सम्पूर्ण आशिक शुराइयो वा निराबरण वा लिप 
आथिक ढाँचे मे यथोचित तालमेल वैठाया जाता है । सब अल्प-विक्सित राष्ट्रो तथा 
रूस द्वारा अपनाया गया नियोजन सामान्य नियोजन का ज्वलद उदाहरण है। यह 
अधिक कष्टप्रद होता है | 
सादशिक नियोजन--(?शा।॥ ९|०ण९)--इसमे जर्य॑-व्यवस्था के सम्पूण 
ढाँचे के विकास की योजना ने होकर केवल जिसी क्षेत्र या एज भाग विशेष के विज 
व उसकी दुराइयो के निराकरण को योजना हीतो है ) जैसे केवल कृषि विकास की 
यौजना, या कैवल परिवहन विकास वी योजना । यह कम व्ययमाध्य तया कम वष्टप्रद 
होता है, यह एक प्रकार से खण्डित तिघोजन है जिसम विभिन्‍न क्षेत्रों मे समन्वय नही 
बैठाया जाता । इस कारण प्रो> रोविस्स न कहा है “आशिक नियोजन सो नियोजन 


.._. _ ७  ॒ र॒रउइि ?उ_॒ ० _॒खखऔिआ्फफ---+_मममम्पपपह/भऊखाभखखफ।8)ित ट फण/ण५फत9+ 


























् 
रड #5एक१ ४४८ 
५... मा धकद छः ६ 
पट 
हि 5फछु 
क्र 208] % |... 9 &5088॥ 
का #5488 मा 
प्ि ७४४ ७४६ 
हु 48 ४॥४४ श्र. ६ +४॥४१॥ 
४७४७ ५ 
85७४४] 202९॥8 
4+%७ >६ £ 0 2/0|। ४&&७8५॥ ##8/0॥ 2(६9|24.2६ 
४ 8 220]% # क 2०७ ४६. # 
+#&8४8 ४58209 &# ४2] 2 40४४ 
+0.0%8१४४%+ ६ ४४३७४) &8।+ है ३#€ ६ बह ४४७४ ३४४/॥+१| 
स्करे] >"25%8 0 <&2)2#%४ ६ 2) (2४२१४५ ६ 
800७8 ४0] #0 2820. ८ किक उसे 2 म्फ््क्वे 
#20४:४ ८ 324] +शु &848%॥ ४४६08] +४2४६| 
2/00:] १3 3।44| फऋ४ मायके 2 | साएवए ८ 2 +8४२)४४०/४ 2; 
४४७४४] 8 &+8(४ 08] 
&8 ६४] के कं ७४७४६] हु] +०9 ४29 ४ गा आह +्शु 
349 +!॥/२४ 8॥७ | ४३2[+829 [22 +# 5 /08 | 2775, 2.2॥# ४0 0०॥0॥/ | 
2श्च ्क् ऊ 32% 248# । हि हु 
2॥8॥8 ॥2०07 अ78 + 0|३६ | 200६ + 0०७ |2/008 & 7474. + ० तक आ 244 क 8 
हि नव | त॒ ] > (| | पु 









26 


छणण्ण्ण्त 3० ३२०७३.) ७ 40 मऊ श€ मध्फस #9॥8 


आधिक भतियोजन के प्रकार थ्ग 


न होने की स्थिति से भी खराब हे” "शाह शाधार ॥5 एथगाशे छैशाए?ह़ ५९ 
छ0ज्ञाणा ॥$ जणा5८ प390 ३ 5०प्रंत 56 व 70 फशायाह थ॑ शा पूँजी- 
वादी राष्ट्रों मे यह पद्धति अपनाई जाती है ।॥ 
(2) संरचनात्मक एवं क्रियात्मक नियोजन 
(डएटाबों बाते गिरा एशाए॥ड) 
संरचनात्मक नियोजन (इगालणाओं शा) के अन्तंगत समाज के 
आधिक एवं सामाजिक ढाँचे मे आमूल चूल परिवर्तन कर नये आधिक एवं सामाजिक 
ढाचे का निर्माण क्या जाता है । यह पुरातन और रूढिवादी अवस्थाओ को समाप्त 
क्र वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील ढाँचे का निर्माण करती है जिससे वाँछित लक्ष्यों वी 
प्राप्ति अल्पकाल भें हो सके । इसे क्रान्तिकारी नियोजन भी कहा जाता है | रूस मे 
928 मे आधथिक नियोजन का सूत्रपात इसका ज्वलन्त उदाहरण है। दूसरा उदाहरण 
साम्यवादी चीन का है । 
क्रियात्मक नियोजन (सणाल्ाणा् छशगण्डटर) में विद्यमान सामाजिक 
एवं अधिक ढाँचे को विकरासोन्मुख बनाये जाने के प्रयत्न किये जाते हैं । इसके बन्त- 
गंत सुधार के प्रयत्न किये जाते हैँ पर इस प्रक्रिया मे वाछित लक्ष्यों की पूर्ति मे विलम्ब 
रहता है । यह पद्धति नियोजन का प्रभावपूर्ण ढय नही है । इसलिये डा० लुडविग वान 
भाईसेस ने कहा है कि “पूंजीवाद और नियोजन पूर्णत असगत है। नियोजन तो 
स्वतन्त्र उपनम, निजी पहल, उत्पत्ति के साधनों का निजी स्वामित्व, बाजार अथ्थ- 
व्यवस्था और मूल्य प्रणाली का प्रतिवाद है ॥” 
अत विकासश्नील राष्ट्रो के तीत्र विकास के लिये सरचनात्मक नियोजन ही 
महत्वपूर्ण है और इसी से निर्घनता के कुचक को तोडना सम्भव है। यद्यपि सरचना- 
त्मक नियोजन बाद मे क्रियात्मक नियोजन का रूप घारण कर लेता है पर क्रियात्मक 
नियोजन को सरघनात्मक बनाने भे काफी समय लगता है इसी बीच मे असफलत।ओं 
से निराशा का वातावरण हो सकता है। सरचनात्मक नियोजन एक दीघकालीन 
नियोजन है । एक ही राष्ट्र मे दोनो प्रफार की पद्धतियो का सम्मिश्रण विया जा 
सकता है जैसे भारतीय अथथं-व्यवस्था मे ऐसा किया गया है। 
(3) सुधारवादी एवं विकासवादी नियोजन 
((एणा९८त११९ शाप 96४श९०कुगश्णा ए]शणवऱी 
सुधारवादी नियोजन ((०तर८ण॥४० ए॥9ाग?) आथिक नियोजन वी वह 
पद्धति है जो अर्थं-व्यवस्था मे उत्पन्न अप्न्तुलब अथवा प्रतिकूल प्रवृतियों के सुधार के 
लिये अपनाई जाती है ताकि अथ-ब्यवस्था को उसके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल सके । 
विकसित अबं-व्यवस्थाओ मे व्यापार चक्रो से उत्पन्न वकारो, भुखमरी आदि के 
निराकरण के लिये जो नियोजन होता है बह सुधारवादी कहा जाता है जैंसे अमेरिका 
मे 930 की विह्वव्यापी सदी के समय अपनाया गया न्यू डील (१७७ ए्थ) तथा 
946 में पारित रोजगार अधिनियम (साफाएजराथा। #ल) तथा प्रास में 
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अपनाया गया ह्तम प्रयोग सुबारवादी नियोजन के बतिपव उदाहरण है । मुधार- 
वादी विश्वाजन की गाय विशेषता यह होती है कि सरकार समाज वे! सामान्य जीवन 
में हम्तक्षेय न कर स्दय पर्चा कर, राहायता देकर या प्रतोभन देकर मार्ग-दर्शन 
करती है । 

विकासवादी नियोजन (00०520०[आशा। शाम?) में जर्थ-व्यवस्था वे 
सर्वागीण वित्रास के लिये सम्पूर्ण अर्॑-ब्यवस्था का सस्यागत परिषततनों क साथन्साथ 
निष्रौजन क्रिया जाता है | अर्द-विउसित व विवासश्ील राष्ट्रों द्वारा आथिव' विकास 
के जिय जो आयोजन पद्धत्ति अपनाई जा रही | बह विवासवादी नियोजन वा परि- 
चायद है । रूस, चीन, भारत तथा जन्‍्य विनासभील राष्ट्रों में इसी पद्धति वा 
नियोजन है । 

(4) क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन 
[प्च्छ्ण०७, 079 & एचवलाफराणशे ए|४७ए७ए७छ) 

क्षेत्रीय नियोजन (7९८झगा्! गव्धगाप्राह) या. अनिप्राय उस तियोजन से है 
जिप्तम देश क' सिसी क्षेत्र प्रदेश व भाग वा विकास, विस्तार व पुननिर्माण के लिये 
प्रिशज्चिष्ट भाजना वनाजर उसे कार्यान्वित क्या जाता है । क्षेत्रीय नियोजन सामान्यत 
त्तथ अपनाया जाता है जब क्षेत्रीय विपमता को समाप्त कर सम्तुलित विवास 
बरता हो, भतग-जलग क्षेत्रा वी परिस्थितियों सम भिन्‍्तता के कारण उनके लिये 
दिश्लय योजनाये वनानी हा या गजिसी क्षेत्र विशेष के प्राह्वतिव एव मानवीय सापनों 
का पूरा पू , विकास करना हो या उस क्षेत्र का सामरिक महत्व हो। नियोजन 
बी यह अवस्था कभी-पी राजनतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है । यह नियोजन 
जपय आप पे अलग होते हुय भी राष्ट्रीय नियोजन पा एवं अविभाज्य भ्रग होता है ! 
आर्मा या मे टनन्‍्सी बल तथा भारत मे दण्डवारण्य योजना, आदिवासी क्षेत्र योजना 
दुगत्र बतिपय उदाहरण है । 

राष्ट्रीय नियोजन (घशा०्ग/) 0]॥0 गए) वह है जो सम्पूर्ण देश दे सर्वा - 
गीध एवं सन्‍पुर्तित विजास के लिय सार देश मे सागू होता है अर्थात्‌ नियोजन की 
परियि सारे दक्ण की अर्थ-व्यवस्था पर लायू होती है । राष्ट्रीय नियोजन में देश वी 
श्रम, पूजी प्रवन्ध प्रशासन, मूल्य आदि सभी नीतियो वा समावेश होता है। भारत 
की पचवर्षय्रि योजनाये राष्ट्रीय नियोजन जा प्रतीक हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन (॥गराष्या 09] ॥)%॥778) नियोजन वी वह 
पद्धति है जिसमें दो या दो से अथिव राष्ट्र मिलव र सासूटिव राधनों एवं सम्पत्ति वा 
विदोटेंन, प्रयोग व वियासा सामूहित आविर हितों बे लिये दिया जाता है पर यह 
तभी सम्भव होता है जब एज बडी शक्ति ब अधिशार में पनेर् छोटे-छोटे राष्ट्र 
आ जायें और वे जपनी सावंभौमियता वो सामूहिक हिता से त्याग दें पर आधुनिव 
युग से यह श्राप गठित है इसी बारण आजकल अन्तराप्ट्रीय नियोजन को दूसरे कर्ष 
में परिभादित विया जाता हैं जिसमे अनेत राष्ट्र अपने कुछ चुने हुये उद्दं न्‍यो वी 
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पूर्ति के लिये परस्पर आथिक सहयोग की सामुहिक नीति अपनाते हैं और उसका 
संचालन प्रतिनिधि अन्चर्राष्ट्रीय सत्या के प्रभावी नियन्‍त्रण भे होता है। इस पद्धति 
में प्रत्येक राष्ट्र का अलय-मलब अस्तित्व होता है पर स्वेच्दापूर्ण समझौते से वे कुछ 
निश्चित उद्देश्यों के लिये समान नौति अपनाते हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप 
(707) विदेशी विनिमय नियन्त्रण व व्यापार वृद्धि का अस्तर्राप्ट्रीय नियोजन है। 
प्रशुह्क दर व व्यापार का सामान्य समझोता (0.8.7 7.) व्यापार व शुल्क्र दरो का 
अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन है । यूरोप्रीय साझा बाजार (हिएा०कुल्शा एणाएशा मैश्न 
एल ०० £ ८. |) यूरोप के सात देशो फ्रान्‍्स, इटली, जमती, नीदरलंण्ड, लेक्सम- 
वर्ग, पूर्तताल तथा ब्रिटेन के वोच आधथिक नियोजन वा सम्मिलित प्रयास हैं। इसके 
अतिरिक्त विश्व वेक, बोलेम्बों योचना आदि पत्पर्राष्ट्रीय नियोजन के कनिपय 
उदाहरण है! अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन तभो सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जबति 
() उद्ंश्य सीमित एवं सामूहित्र महत्व के हो। (४) सम्बन्धित देशों भें परस्पर 
सहयोग हो, (7 कैन्द्रीय संस्या उसका सचालन बरे और । (१९) केन्द्रीय सस्था का 
आत्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप केबल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति तक मीमित रहे । 
इनका उद्देश्य आविक्त सघर्पों वो रोकना, विश्व शान्ति को बढावा देना तथा 
अविकप्रित राष्ट्रों के विकास में तकनीकी तथा आथिक सहायता देना होता है। 
सयुक्त राष्ट्र सघ के द्वारा आशिक रूप से आधथिक नियोजन के प्रयत्न' क्ये जाते हैं 
पर विश्व सरकार के अभाव में सफलता मुव्क्ल है । 
(5) पूजीवादी नियोजन 
(९5फ्राशाहआआर ?9500९) 
“पूजीवादी आयिक सच्चना म आँशिक क्रियात्नक तथा सुधारवादी वियो- 
जन के सम्मिश्रण को पूजीवादी नियोजन दटते है।” यह नियोगन आदेशयूलक न 
होकर प्रोत्साहन मूलक होता है । इसमे विक्रास कार्यक्रमो का भी समावेश होता है । 
ग्रेट ब्रिटेन भ 965-70 को योजना, अमेरिका म न्‍्यूडील इसक उदाहरण है । 
इसमे सफ्लता आदेशों पर नहीं बल्कि बाजार तनन्‍त्र तथा प्रोसाहत पर निर्मर 
करती है । 
(6) समाजयादों नियोजन 
($०टत्राडधटर 2>कागंणट) 
यहूं समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित आपिक प्रणावरी मे अपनाई गई 
पध्ामान्य आज्ञा मूलक, विकासवादी एवं सरचनात्मक निप्रोजन वी समन्वित पद्धति हैं। 
इसमे बेन्द्रीय नियोजन सत्ता सामाजिक उद्देश्यों की पूवि के लिय प्रभावी नियन्‍्तण 
एव कार्यान्वयन करती है । उद्यमो का ध्रवन्ध सार्वजनिक नियमों द्वारा जनता की 
प्रतिनिधि सस्थाओ तथा मजदसे द्वारा हात्ा है । पूजीबत उद्योगों को प्राथमिरता दी 
जानी है । यह नियोचन पहले वष्डश्रद होता है। कभी-कभी इसकी भारी बीसन 
चुकानों पड़ती है । सोजियत रूस मे समाजवादी नियोजन है। इस नियोजन ये 
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आधारभूत एवं भूल उद्योगों वा राष्ट्रीयकरण कर दिया जावा है। विदेशी व्यापार 
पर भी सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होता है। कुछ सीमा तक निजी उपक्षमों को 
सीमित स्वतन्तता होता हैं। इसे कभी-कभी अधिनायक्वादी नियोजन (प 00 
शाणा एशागगशह्ट) भी कहा जाता है । 
(7) साम्यवादी नियोजन 
(एजाणाफ़ांडं ए9णाएए) 
साम्यवादी नियोजन समाजवादी नियोजन का ही कढोर रूप है जिसमे समूची 
अर्थ-ब्यवस्था पर सरकार का वढोर नियन्त्रण होता है। निजी स्वामित्व एव साहस 
समाप्त कर दिये जाते है | निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति मे निजी हितो की वलि दे दी 
जाती है जतता के आथिक जीवन के साथ साथ उसके सामाजिक, शैक्षणिक तथा 
सॉस्ट्रतिक जीवन को भी नियन्तित क्रिया जाता है | *एएणा ४०००००९ 0 
&9कृु2णां 300 ६००१३ 30०07098 ॥0 76८०"--४० 5%०%--१० 4000 आदि 
सिद्धान्तों वा पालन किया जाता है। इसमे नियोजन की सफलता द्रतगति से होती 
है (आस्म्म मे रूव को अर्धदफ नियोजन इसका ज्वलन्त उद्धाहरण है। चीन 
(साम्यवादी) इसका दूधरा उदाहरण है । यही कारण है कि इन देशों मे अल्पकाल से 
जो प्रगति वी है उस स्तर पर १हुचने के लिये पूजीवादी राष्ट्रों को 200-300 वर्ष 
लगे । 
(8) प्रजातान्त्रिक नियोजन 
(ए7००शार फऐशशग्राह) 
प्रजातन्‍्तात्मक नियोजन जनता के द्वारा, जनता के लिय जनता का नियोजन 
है ([0000090९ फएणाणह़ 5 ए|शाययधाह 0५ पा एछल००8, ि धरा 9606 
2॥0 ० (७४९ 9९०७॥०) इस पद्धति में जनता के प्रतिनिधि देश की नियोजन सत्ता के 
द्वारा निभित योजना को जनता की स्वीडृति से वर्यान्वित ब*रती है । इसमे सामान्य, 
आदेशात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक विक्रासोन्मुख कायक््म जनता की सामान्य स्वीकृति 
व सहयोग से चलाये जाते है। बेस यह धारणा पहले दृढ़ थी कि नियोजन तथा 
प्रजातन्त्र एक दुसरे के विरोधभास है पर भारत के प्रजातन्त्रात्मम नियोजन ने यह 
प्लिद्ध कर दिया है कि इस पद्धति मे आ्थिक समृद्धि के साथ-साथ मानवीय स्वतन्त्रता 
तथा सस्तृत्ति समावता का अवसर मिलता है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को 
राष्ट्रहित में विज़मित करने को मिश्रित नीति का अनुसरण किया जाता है । निर्णय 
थोपे नहीं जाते पर सामान्य स्वीकृति से लागू किय जाते है ) 
(9) तानाशाही नियोजन 
(>585५॥ ए]2एचटटो 
दानाझाही नियोजन में सम्पूर्ण आथिक क्रियाओं वा सचालन केन्द्रीय शक्ति या 
तानाशाही द्वारा प्रिया जाता है । अर्य-व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र 
का अधियाद होता है पर प्रशासव्रीय अवुशो व निदेशों से आथिक तथा राजनैतिक 
सकेस्द्रीकरण को रोका जाता ह। साधनों के उपयोग एवं विवरण के सम्बन्ध से राज्य 
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द्वारा विद्धान्त तथा नियम निर्धारित कर दिये जाते हैं और आधिक कियाओ पर राज्य 
का कठोर नियन्त्रण रहता है । क्‍या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है । 
कितना उपभोग करना है आदि पूर्व निर्धारित होते हैं ॥ जरमनी मे हिटलर के समय 
में आधथिक नियोजन इसी प्रकार का था जिसमे भय, जकुश व क्ठोरता का बाहुल्‍य 
रहता है। यह पद्धति युद्ध, बदी आदि सकटो के समय अधिक उपयुक्तत है । 
(80) गाधोवादी नियोजन अथवा सर्वोदिय नियोजन 
(ढशाप।वत सयब्रावाहु छा $िशञ॥0ए३5 4 2क्रामडरो 
गाँधीजी के क्राथिक सिद्धान्तो--अहिसा, सादगी, रुदुभावना, सहयोग, श्रम के 
महत्व तथा सत्य पर आधारित यह नियोजन नागरिकों के आथिक एवं आध्यात्मिक 
विकास से सम्बन्धित है। इसका सुख्य उद्देश्य शोषण रहित, आत्म निर्मर तथा 
विकेन्द्रित अधेव्यवस्था का सिर्माण करना होता है जिसमे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 
सर्वागीण विकास मानव के आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करे । भारतीय नियोजन 
म इसके प्रमुख तत्वों का समावश किया गया है पर परिस्यितियाँ अनुवूल न होने से 
उद्देश्यों की पूर्ति वेवल स्वप्व और वल्पना वनवर रह गई हे । 
((7) आज्ञामूलक एव प्रोत्साहनमुलक्क नियोजन 
(एश्॒गपाह एज छिाश्लाणा जात ए]शायाएर 9) ॥त0९लाला।) 
आज्ञामूलक नियोजन [87908 09 ॥0)#००7०७) में जिस्ते निर्देशात्मक 
अथवा आदेशात्मक नियोजन भी करते है, केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा प्रत्यक्ष आदेशों 
द्वारा नियोजित कार्यत्रमो को क्रियान्वित किया जाता है। इसमे कभी-कभी आदेश 
कठोर होते हैं ठो जनता को कष्ट उठाना पडता है / अत इसे आयुओं का आयोजन 
(ए0धाएए शत 7९४७) कहा जाता है और चूंकि यह आदशो से जनता पर 
लादा है इसलिय इसे “ऊपर से आयोजन” (ए]छाग्राह गीणा। #७०४८) तथा 
अधिकारात्मक आयोजन (4एणण०7/9१० 290%गाए) की भी सज्ञा दी जाती है। 
यड़ नियोजन अनेक' प्रकार की कठिनाइयों से पूण तथा जटिल है। उत्पादन के क्षेत्र 
में लागू बरना उपयुक्त रहता है पर उपभोग मे प्रभावी कम होता है । साम्यवादी 
एवं समाजवादी आग्गेजन आज्ञामूलक तियोजन की श्रेणी में जात है ) 
प्रोत्ताहवमूलक नियोजन (?[गणाड़ ०) ॥त४रष्क्षाशक्ा)) को प्रेरणामूलक 
तथा प्रेरणात्मक नियोजन भी कहां जाता है । इस पद्धति म॑ सरकार आभादेदा जारी न 
कर आशिक क्षेत्र मे निजी साहस जो अनेक प्रगार जी सुचिधायें तथा प्रदोभन' देकर 
लक्ष्यो को पूर्ति को प्रोत्माहित करती है। इमके अन्तर्गत्त मौद्रिक एवं अमौद्धिक 
प्रलोभनों से, मौद्रिक तथा राजवोषीय नीतिया से अप्रत्यक्ष नियन्धण किया जाता है। 
इसे नोचे से भ्ायोजन (ए[2000४ गिणा। छ८०७) भी कहा जाटा है । इसकी सफ्लता 
बहुत कुछ जन सट्याव पर निमभर करती है। 
भारतीय निय्रोजन में दोचा पद्धतियों का सन्‍्तुलित मिश्रण करन की नीति का 
अनुसरण किया गया है । सावजनिक क्षत्र मे आज्ञामूलक्त तथा निजी एवं सहकारी 
क्षेत्र म प्रेरणामूलक नीतियाँ अपनाई गई हैं । 
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(४2) केन्द्रित नियोजन एवं विकेन्द्रित नियोजन 
अथवा 
ऊपर से नियोजन एवं नोचे से नियोजन 
(एत्णाश्माइर्त ए]9चञ्ाएफू जाते 00९एल्‍प्य्राउएते एाशणण्ाहोो 
0 
(शिज्ञाणाएए फणा ग्र०१९ 900 एश्ञापाए 00 फैशे०ए) 

केच्धित नियोजन के अस्तगत योजनाओं का निर्माण स्वीज्भति क्ियान्वग्रन, 
निरीक्षण तथा मूल्यौजन का काय करद्रीय सत्ता व हाव में होता है। इमम जहाँ एक 
आर निराजन में एक्स्पता तथा साम जस्प बैठता है वहाँ दूसरी ओर इस पद्धति में 
जनता + सहयोग का अभाव क्षदीए विकास कार्यो वी प्राथमिकता मे जुटि तथा सत्ता 
बा केद्रीयकरण वा दोप पाये जाते है। समाजवादी देशो म सामान्यत यह पद्धति 
अपनाई जाती हे । इस ही ऊपर से नियोजन (ए]थणााह़ पिया ०0०१०) भी कड़ा 
जाता है । 

विफेर्द्रित अथवा नीचे से नियोजन आथिक नियोजन की वह पद्धति है जिममे 
जन के अत्यधिज सहयोग के लिये योजना का निर्माण, स्वीक्षति क्रियान्वयन, 
निशीक्षण तथा मूल्याक्न आदि कार्यो को विभिन्‍न क्षेत्रीय. स्थानीय या प्रादेशिक 
सस्थाआ वो सौप दिया जाता है। प्रात तथा इ गलेड म नियोजन का यही स्वरूप 
अपनाया गया ह॥ इसम योजनाजओ वा निर्माण यथाथंवादों तथा वियान्वथन 
व्याप्टाहिव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है । 

आजवल इन प्रणालिया म भेद करना बठिन हो गया है और प्रजातान्विय 

दशा तथा समाजवादी देशा म इन पद्धतियों बा सम्मिश्रण बर दिया गया है। योजना 
का प्रेस बेब बेन्दित नियोजन मे है और उसक बाद स्थानीय सस्थाआ बी योजनाये 
उसी फ्रेम बर्ज म प्रमुख अग होती है । 
(१3) भौतिक नियोजन 
(ए#एअ॑त्श एक्ट) 

भौतिया निषोजन में योजनाओ की आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों का वास्तविक 
वस्तुओं और सवाजो के हप म व्यक्त दिया जाता है । योजना जायोग व अनुसार 
+ भौतिक नियागन वह प्रयत्न है शिस्क द्वारा वियास सम्बन्धी प्रयत्नों को साधनों वे 
वितरण एवं वस्तुजा पी उपर्ता धप्रा ब रूप म प्रकट क्या जाता है जिससे आप 
बे रोजगार म बुद्धि हाव। भोति निषोजन मर झत्पत्ति क्र विविन्‍्त साधप्तों को 
स्थिति एवं उपय्यि के बार मे जानयारी प्राप्त कर योजना वी आवश्यवताओ को 
भौतिक साथना मे मुल्पाउन काल है जम 3 महाविद्यालयों के लिय क्तिता पत्थर, 
कितना सीमेस्ट, चूना रजटूर लोहा पाजी, रेत इत्यादि। फिर विशिन्‍्न उत्पादन 
सक्य--जैसे !2 करोड़ 7 खाद्यान्न 300 मील रेलके लाइनें, 500 मीस पक्‍्शी 
सइरें, 40 लाख दते सीमाड 90 याप इन इस्पार लादि। जैस नूतीय योजना 
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में भौतिवः योजना 8600 करोड रुपयो की थी। पर वित्तीय योजना 7500 करोड 
रुपयों वी थी । गत भौतिक योजना के लक्ष्यों वी प्राप्ति हतु वित्तीय साधन जुटाने 
की वित्तीय योजना बनाई जाती है। समाजवादी राष्ट्रों मे भौतिक नियोजन का 
महत्वपुण स्थान होता है । प्रो० डोब तथा प्रो० महालनोविस देश मे उपलच साधनों 
के विदोहन के लिये भौतिक आयोजन पर जोर देते हें ॥ सोवियत रूस की प्रगति का 
मूलमन्त्र भौतिक नियोजन की प्रघानता है । 
(44) वित्तीय नियोजन 
(फ्ामआालाबी-ए॥रफयह) 
वित्तीय नियोजन वा अर्थ-जाथिक योजनाओं की आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों 
आदि को द्रब्य के रूप में व्यक्त करना है । इसमे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिय वित्तीय 
साधनों का निर्धारण एव प्रवन्ध वी व्यवस्था की जाती है। जैसे प्रत्यक भोतिक लक्ष्य 
की प्राप्ति पर कितना किसना द्रव्य व्यय होगा और यह द्रव्य कस जुटाया जायेगा। 
जैसे शिक्षा के क्षेत्र मे महादियालयो, शैक्षणिक संस्थाओं, अध्यापकों पर त्रमश" 00 
करोड़ र०, 200 करोड रु० तथा 50 करोड रु० व्यय होगा ) उसमे से 200 करोड़ 
रु० करो से, 00 करोड र० ऋ्णी तथा 50 करोड़ र० घाटे की वित्त व्यवस्था 
इसके सक्षिप्त उदाहरण हैं। इस प्रकार इस पद्धति में लक्ष्यों की भौतिक गणना के 
बाद उसे मुद्रा मे मूल्याक्ति किया जाता है तथा विभिन्‍न खोतो से मौद्धिक आय का 
अनुभान लगाया जाता है। डा० बो० आर० दिनाय ने भौतिषः नियोजन से अधिक 
महत्व वित्तीय नियोजन को दिया है और उनका यह मत है कि वित्तीय नियोजन 
बचत कोष पर निर्मर करता है। बचत पर ही विनियोग सम्भव है अत विनि- 
योग बचत से अधिक होने पर मुद्रास्फीति उत्पन्त होतो है जो विकास म वाघक 
बनती है ॥ 
पू जीवादी अर्थव्यवस्था मे वित्तीय नियोजन परमावश्यक है क्योकि भौतिक 
साधनों पर तिजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र 
में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये व्यय करना पडता है। वित्तीय साधनों के अभाव में 
लक्ष्यों की पूर्ति कस्ता कठिव हो जाता है । 
भौतिक तियौजन सौर वित्तीय निर्योजन के उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष 
निकालना बरुटिवूर्ण होगा कि दोनो एक दूसरे से पृथक व जसम्बन्धित है। वास्तव 
मे ये दोनो एक सिक्के के दो पहलू हैं प्रो० जे० के० मेहत्ता के अनुसार भौतिक व 
वित्तीय नियोजन दोनो एक अविभाज्य प्रक्रिया के ही दो अब हैं । 
डा० बालकृष्ण के अनुसार "भौतिक तथा वित्तीय नियोजन के वारे में 
बाद-विवाद निरथंक है क्योकि दोनो मे वास्तव मे परस्पर विरोध नही है । भोतिव 
आयोजन प्रयासों को मूर्तरूप देन के लिये नितान्त आवश्यक है लेकिन भौतिक नियोजन 
को ग्रतिमान करने के लिये वित्त आवश्यक है | दोनो मे परस्पर मेल के अभाव 
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में न तो वित्तीय और न भौतिक वियोजन ही लाभप्रद हो सकता है ।” 

साधनों की कमी से कभी-कभी लष्ष्यों मे परिवर्तन करना पडता है और 
अगर ल्यों वो प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया गया है तो उन्हे भराप्त करने के 
लिये अतिरिक्त साधन जाने पडते है । विवासशील राष्टो मे साधनों का अभाव है 
और उनके विकास के निम्त स्तर को देखते हुए आर्थिक सम्पन्नता के लिये महत्वा- 
कला योजनाय बनाने पर वित्तीय साधन न होने पर लक्ष्यों बी पूर्ति कढित हो 
जादी है। पर डा० शिताव के अनुसार बिया बचत विनियोग बढ़ाना वाह्तविक 
सादनों मे वृद्धि के बजाय मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों को आर्भात्त करना है। में इस 
कथन से पूणतया सहमत नहीं हूँ क्योकि मुद्रा स्फीति का जन्म तभी होता है जबॉक 
मौद्रिक आय म तो वृद्धि हो जाती है ५र विनियोग का प्रतिफल दीघकाल तक 
नहीं मिलता। अगर हीनाथ प्रबन्ध से साघन जुटाकर उनका उपयोग शीघ्र फल- 
दायिनी योजनाओ मे व्यय किया जाता है दो मौद्रिक आय के साथ साथ भौतिक 
साधनों की भी वृद्धि होती है। अल्पकाजीब स्थिति पर नियजत्रण के लिये उपभोग 
वस्तुओं की पूर्ति विवेक्पूण वर पद्धति व बचत योजनाओं से उन पर काबू पाया 
जा सकता है जैसे प्रथम योजता मे प्रावधान से अधिक अर्थात्‌ 420 करोड़ रुपये 
हीनाय प्रबंध से जुटाय गय फिर भी सामान्य मूल्य स्तर मे ग्रिरवट आई यद्यपि 
]955 के अन्त मे पुन तेजी का दोर प्रारम्भ हो गया था। चौथी योजना के 
भौतिक लः्पो की पूति क लिये आकार बडा किया गया है। प्रीमरी योजना में 
वित्तीय साधनों की योजना सावजनिक क्षत्र के लिये केवल 7500 कराड र० को थी 
पर वास्तविक व्यवस्था 85/7 करोड रु की गई अर्थात्‌ इसके बतय्गंत देश मे 
नियोजन वो सुरक्षात्मक तथा विक्ञासो मुख (एल०ढ॥०७ ००० 9० -००कगला: 
०८४८०) बनाने के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने ही पड़े ) जबकि द्वितीय योजना 
मे व्यय को स्रोत के अभाव मे प्रावधान से कम ही करना पडा और भौतिक लक्ष्यों 
की प्राप्ति नही हो सकी | 

(5) अल्पकालीन एवं दो्घेधालीन आपोजन 
(छ0070 एला०१ ए]शाएनड जात [,णाए. एशा०्त एाश्राणाणह) 


अयबा 
निकट भविष्य आयोजन एवं सुदूर भविष्य आयोजन 
(छ9०9क्रश्ला० ऐ ीअआागड छाव थषकुश्लक्तश 70)/गकाट् 
अल्पकालोन आयोजन को निकट भविष्य आयोजन भी वहते हैं । इस पद्धति 
मे प्राय 3 से 7 वष वी अवधि के लिये कायक्रम बनाये जाते हैं जो दीर्धवालीन 
आयोजन स सम्बद होते है। इस अवधि के कायक्रम को भी प्राय वापिक योजना वे 
रूप में बांदा जाता है ताकि प्रतिवष का प्रगति की समीक्षा से अगले वध का कायश्रम 
3. कद ००४६० १श३)३ ऐशफ८०य फिघडतलाओ 293 एऐटफडट्आ गडदव 78 7$ 80200655 23 
फल ॥४० आ८ ए० ३॥४ ००88420५.. ए98८४॥ - ९]३४००१७६ 75 85500(ट% 
€बच्त्पाडी 0णि ट्वाधण१ ए०श८ार०९७९५३४ १० ८07, एऐए [॥03764] १५ १9८ 0५0 
फल एण॑ ९095 एव शिन्गवावर विलाफ्रेद्त #083028) 907 7093 5८5] 7]80॥ 0ह एशा 
इदा पी665 8णाए जाणण अत प्राव्डाआव009 ए८१छट्लशा [ह८ए७ 7 छ4] मटाफ्रैडव 
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सझोधित किया जा सके, तथा उसमे यथा तथा व्यावहारिक इष्टिकोण जपनाया जा 
सके ) 

दीघफालीन आयोजन ([/लुष्णाप० गण [.गाट्ट एथा०4 एशागणाह्ट) को 
सुदूर भविष्य आयोजन भी कहा जाता है। इसके अन्तगत अर्थव्यवस्था के भावी 
विकास की 5-20 साल की अवधि की प्रगति की मोटी रूपरेखा निर्धारित की 
जातो है और अल्पकालीन योजनाये उन दी्घकालीन उदृश्यो के अनुकूल ढाली 
जाती हैं । 

आधिक नियोजन की यह पद्धति भी अल्पक्ाल की योजनाओ को प्रभावित 
करती है। ये दोनो परस्पर सम्बद्ध हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति को 30 मील वी 
यात्रा करनी है। उसे पहले घन्ट मे क्तिना चलना है--दूसरे मे क्रितता--जबकि उसे 
पहुचने के लिये 70 घन्दे दिय हो / अत वह जपनी यात्रा को इस दस घन्हों मे 
समायोजन करेगा । ठीक उस्री प्रकार से दीघंकालीन योजना 5-20 साल की होती 
है उसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं (या जैसा चाहे) मे विभाजन करेगा, फिर इनको 
वारधिक योजनाओ मे भारत मे भो दोनो प्रदार की योजनाओं का सम्सिश्रण है । रूस 
में भी 20 वर्षोष योजना (960-80) सप्तम, अप्टमू नवम्‌ तथा दसवी-इन चार 
योजनाओ की सम्मिलित दीघंकालीन योजना है । 

(6) स्थायी नियोजन तथा आकस्मिक या आपातकालीन नियोजन 
(एशािात्यां ए]श्राणए४ & प्रशशइशा०३ एश्जाप) 

स्थायी नियोजन--दीघेकालीन दृष्टिकोण पर आधारित वह नियोजन प्रक्रिया 
होती है जो अथ्थं-व्यवस्था मे निरन्तर चलती रहती हे तथा आथिक जीवन का सामान्य 
एवं भविभाज्ण अज्भु बन जाती है जैसे रूस मे !928 से प्रारम्भ क्रिया गया नियोजन 
निरन्तर चल रहा है ओर आगे भी अवाघच्र गति से चलता रहेगा । भारत मे भी 
]95] से स्थायी नियोजन का भार्ग अपनाया गया है। 

अस्थायों आकस्मिक या आपात्कालोन नियोजन (पमलाएक्वा८४ एक्राणएश)- 
आयोजन की वह पद्धति है जो अर्थ व्यवस्था मे तात्कालिक सबट या अल्पकालीन 
आर्थिक असन्तुलन के निराकरण के लिये अपनाई जाती है और उस सकक्‍्ट के बाद 
अर्य॑-व्यवस्था का सचालन अपने सामान्य ढंग से होता है। उदाहरण के त्तौर पर 
933 में अमेरिका का न्यू-डोल, युद्ध जजजेरिति अर्थ व्यवस्था के पुन निर्माण की 
मार्शल योजना युद्ध व सकट व मुकाबला करने के लिये अपनाया गया आयोजन इसी 
श्रेणी मे आते हैं। 

(77) गतिश्ञोत व स्थिर नियोजन 
(0ड्राशाार णा 50९ एण्ड) 

गतिश्लोल या प्रादंगिक नियोजन (एज्राशागा क्षणाशाएु के अन्तर्गत नियो- 
जन मे पर्याप्त लोचता एव परिवर्तन क्षमता होती है जिससे कि परिस्थितियों के अनु- 
कूल परिवर्तन सम्भव होता है | यह बहुत ही व्यावहारिक एव समयानबूल होता है। 
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स्थिर नियोजन (5८ खथ्णागह)--नियोजन की वह कठोर पद्धति होती 
है जिसम समय स्थान एवं परिस्यितियों वे अनुरूप परिवर्तन की क्षमता नहीं होनी ; 
इसका परिणाम यह हाता है. कि नियाजन की बठोरता मे व्यावह्ारिकता वी बलि दे 
दी जाती है । 

(8) सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन तथा निजी क्षेत्र का नियोजन 

सार्वजनिक क्षेत्र विघाजन [20090 5८७णछा ॥)ज॥78) का अभिष्राय सरकार 
द्वारा देश की) सार्वजनिक ।स्पिजनाआ व कार्यत्मो सम्बन्धी योजनाओं का निर्माण 
व ज़िग्रान्वयन से है । इसके अन्तर्गत सावजनिक क्षेत्र के विचाई एवं लिय्युत खनिज व 
हद्याग यातायात एवं परियटन समाज बल्पाण, शिक्षा, परिवार नियोजन आदि के 
कॉर्येय्म जान हैं। भारत जैसी मिश्चित अर्य व्यवस्था मे सा्वजनतिय क्षेत्र नियोजन 
आायिकः विकास का प्रमुख जब है । 

निजो केत्र नियोजन (?526 ५९८९३ शुआयाएह)--अय॑-व्यवस्थां वे निजी 
क्षेत्र के उत्पादन विनिशेण बचत उपभोग, वितरण आदि के नियोजल से सम्बन्धित 
होता है । यह मम्यूण नियोजन का महत्वपूर्ण भाग होता है । 

(79) उदार एवं अनुदार नियोजन 
(ला & एणाउशफशीर० एशाएा हू) 

उदार नियोजन (फर्श धागा) व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित 
बाह्य एव आन्तरिक साथनो ऋणों तथा विदेशों सहयोग व ऋणो के द्वारा आधथिक 
विकास के लिये जापोजन होता है अत विनास की दर आपध्रित तथा वियास के लिये 
आधिक तकनीकी सहायता व्ृत्रभ्न हो जाती है ) विश्व के सभी विक्रासशीज राष्ट्र व 
भारत ने उदार नियोजन जानाया है । अनुद्ार नियोजन (एशाइल्ाशथ५० क्षाता- 
शा?) सकुचित दृष्टिकोण पर आधारित स्वय के आन्तरिक साधनों से विक्स्त के लिये 
नियोजन अपनाया जाता है । विदेशी सहायता व कणो का सहारा नहीं लिया जाता 
परिणामस्वरूप विज्ञास प्री दर नीचो और बात्म-निर्मरता म समय लगता है । 

(20) कृषि प्रधान था उद्योग प्रधान नियोजन 

आथिक नियाजन को विस योजना में कृषि कार्यक्रमों वी प्रधानता व कृषि 
की सर्वोच्च प्रावमिर्ता ह॒ती है, उसे कृषि प्रधान नियोजन (8ह7०णण० 74- 
ग्ग॥2) वा जाता है पर जय उद्योगों के विक्रास तथा तत्मम्वन्धी कार्यक्रमों बी 
प्रयानता व उनता सर्वोच्च प्रायमित्ता दी जाती है उसे उद्योग प्रधान नियोजन 
(0057) ?ए]गणाए्र] १३ने हैं । 

2 पूजी प्रधान या श्रम प्रधान नियोजन 

जब दियोजन प्रक्रिया में पूंजी विनियोग व पूंजी प्रयोग की प्रधानता होती है । 
तो ऐसी जायोजना को पूंजी प्रवान नियोजन (0छाछा 0गाव्याध्त शुक्षाकाशे 
कहते है पर जय नियोनन मे श्रम के उपयाद द श्रम के शोजगार अवमरो वी वृद्धि को 
ब्रायमिक्रता दी जाती है तो उसे श्रम्म प्रधान नियोजन [[.30007 छाला॥८१व [शाह 
7ए8) कहते हैं । भारत से दानो का उपयुक्त सम्पिश्रण किया गया है । 
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(22) सन्तुलित बनाम असन्तुलित नियोजन 
(छ्षक्ञाव्ध्व ए(5 एक्रशांमापट्व एप्प 
जब आथिक नियोजन के द्वारा अरय-ब्यवस्था के सभो क्षेत्रों उत्पादन- 
उद्योगों व उपभोग-उद्योगो का साथ-साथ विकास किया जाता है तो उसे सन्तुलित 
नियोजन (82099८०९ ए]आएगह्र) कहा जाता है पर जब नियोजन मे पू'जीगत एवं 
उत्पादक उद्योगों के तोक्ष बिकास मे उपमोग व वितरण की उपेक्षा को जाती है तो 
उसे असन्तुलित नियोजन कहा जाता है। विकासश्ञील राष्ट्रों मे सीमित साधनों के 
द्वारा असन्तुलित नियोजन की व्यवस्था ऊंचो विकास दर के लिय उपयुक्त मानी जाती 
है पर प्रारम्भिक व्यवस्था भें कष्ट उठाना पडता है । 
(23) रचनात्मक एवं विस्थापन नियोजन 
जब अध्ं-व्यवस्था में नियोजन के द्वारा निर्धारित लक्ष्यो वी पूर्ति के लिये 
रचनात्मक फार्यो--नये आविप्कारो, नवीन उद्योगों, नयी उत्पादन पद्धतियों, नवीन 
बआाजासे व नये कच्चे माल की खोज आदि का सहारा लिथा जाता है तो उसे रचना- 
स्मक वियोजन (0००६४४ए८४७६८ ?]2ए॥॥8) कहा जाता है । पर अगर पूर्व निर्धारित 
लक्ष्यो की पूर्ति के लिये अर्थेब्यवस्था मे विघटन, तोड-फोड व नीतियो में आमूल-घूल 
परिवतंनो का रास्ता अपनाया जाता है तो उसे विस्थापन के द्वारा नियोजन ((॥क0ग- 
708 [7700?_0 7750८0000) कहते हैं । 
(24) होना एवं सोमित नियोजन 
(एलीला & ए०७ंलल्ठ ?]8तड) 
जब नियोजन कार्येक्रमो के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय व्यवस्था मे हीनाय॑ प्रदन्‍्ध 
(घाट की वित्त व्यवस्था) वा उदारता से प्रयोग किया जात। है तो उसे धोना नियोजन 
कहा जाता है पर जब योजना के भौतिक लक्ष्यों को देश मे उपलब्ध साधनों से सीमित 
किया जाता है तब घाटे को वित्त व्यवस्था का सहारा नही लिया जाता है। उपलब्ध 
साधनो की कभी होने पर कार्यक्रमों को भी कम कर दिया जाता है | इसी कारण ऐसे 
नियोजन को सीमित नियोजन (एे८४७7८८० ?[कणाणाह) कहा जाता है । 
विभिन्‍न आधारो पर नियोजन के वर्गीकरण के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट 
होता है कि आशिक तियोजन का यह वर्गीकरण सापेक्षिक एवं परस्पर निर्भर है इसी 
कारण किसी भी देश के नियोजन में उसके अनेक रूपो का सम्मिलित एवं समस्वित 
रूप अपनाया जाता है। जँसे भारत मे प्रजातान्त्रिक नियोजन सामान्य, सरचनात्मक, 
विकासवादी, प्रावैगिक उदार नियोजन है जो श्रम अ्रधान, हीनाथे, प्रवन्धित और 
मिश्चित है ३ 
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जनसरपा वाले देश मे जिसम प्राइ्वतिक साधनों वा अभाव हो अथ व्यवस्था के पूर्ण 
विकाय वे बावजूद भी उन देश की प्रति व्यक्ति आय वा स्तर नीचा हो सबता है । 
अगर अमेरिका या अन्य देशो वी तुलना में अन्य अथ व्यवस्थाआ को हमेशा ही देखा 
जाय तो सम्भव है कि एक देश विकसित हो जाने पर भी प्रत्ति व्यक्ति वास्तविक 
आय कम होने से अद्ध विकसित श्रेणी में ही मानना उपयुक्त नही है । 

प्रो० जेकब बा.वर (78000 ९४४९८) के शब्दों म॒ * एक अद्भ विकसित देश 
यह है जिसमे अधिक श्रम अधिक पूंजी या अधिक प्राकृतिक साधनों या इन सभी 
साधनों के उपयोग की पयाप्त सम्भावनाय ह॑ जिससे वतमान जनसस्या का रहने सहन 
का स्तर ऊँचा उठाया जा राकता है और यदि उसको प्रति व्यक्ति आय पहले से ही 
बाफी ऊँची है तो जोवन स्तर को गिराये बिना अधिक जनसख्या का निर्वाह किया 
ज्ञा सकता है. ' यह परिभाषा अद्ध विकसित अथ व्यवस्था को साधनों के सन्दम 
और जीवन सत्र क परिप्रध्य म॒ देखती ह पर यह नही बताती कि विकास के लिये 
क्या वाधाय है और अद्ध विससित अधव्यवस्था वी क्‍या कया सुरपर विशेयताय है अत 
यह परिभाषा भी अप्र्गण है । 


भारतीय योजना आयोग ने अद्ध विकसित अथ व्यवस्था को इ+ प्रकार 


जर्परिभापित क्या है. एक अढ्ं विरुस्तित राष्ट्र वह है जहा एक ओर अप्रयुक्त अथवा 


अट्ठप्रयोगित सानव चक्ति तथा दूसरी ओर अज्ञोक्तित प्राकृतिक साधनों का न्यूना- 
घिक्क मात्रा मे सह अस्तित्व पाया जाता है।”' इस प्भिापा में यह तो स्पष्ट है 
कि एसे राप्टो मे एक ओर अप्रयुकतर मानव दाक्ति तथा दूसरी ओर विद्दोहन के लिये 
पर्याप्त प्राझृतिक साधनों का सह अस्तित्व होता है पर एसा क्‍यों है इसवा स्पष्टी 
वबरण नही है । 

रुपनर नकसे (५४७॥६७) तथा आस्कर लाग आदि अथवास्त्रियों ने अद्धा 
विकसित राटों मे पजी के अभाव वा आधार माता है जैसे आस्कर साँगे (0झ 4 
०८) के अनुसार अद्ध विशस्तित देश उह है कि जिसम पूंजी को मामा इतती 
नहीं है कि हू वतम्रान श्रप्त राक्ति का उपलब्ध तवनोरी स्तर पर प्रयोग कर सतरे ।' 
इसी प्रकार का विचार नर से (रिउणाहा 'प्या:5०) न व्यक्त किया है। उपके मता 
नुपार अद्ध विजवसित देश वह ह जिसम प्राह्ृतिक साधनों व जन-शक्ति के उपयोग 
के विए पूत्ती का अभाव हो। परतु पूजा वित्वास के लिये आवश्यवा ने हुए भी 
उपर होता ही पर्यात्त नहा है। ये दाना परिभाषाएँ भी एव्पभाय है कबल पूजा 
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अरद्धां विकसित या अल्प विकसित राष्टू एव उनकी आधारभूत समस्‍यायें बा 


के अभाव को अद्धं-विवसितता का कारण मानती है जबरि अद्धं-विकसित होने के 
दूसरे भी कई महत्वपूर्ण कारण होते है।भो० जे० के० मेहता ने लिखा है ' एक 
अद्धां-विकप्तित देश एक बच्चे की भाँति है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है 
परन्तु विकासशील है ।” इसके अलावा प्रो० जै० आर० हिक्त (7 8 प्लाण७) ने 
अद्धो-विकेसित राष्ट्र की परिभाषा देते हुए उसके प्रोद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान के 
निम्न स्तर की ओर सकेत दिया है। उसके अनुसार “एक अर््धांविकसित देश वह है 
जिसमे प्रौद्योगिक [९०॥॥०]०ट४८४) तथा मोद्रिक साधनों ((णााश) छ6००ए१०९४) 
की सीमा भी उत्पादन व बचत के वास्तविक स्तर के समान ही नीची है । फ्लस्वरूप 
प्रति इकाई श्रमिक पुरस्कार उस स्तर के मुकाबले बहुत कम है जो देश क॑ साधनों 
पर प्रौद्योगिक ज्ञान के प्रयोग की पूर्णतया मे सम्भव हो पाता ४” इस परिभाषा मे 
मौद्धिक तथा प्रौद्योगिव ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है जबकि विकास मे प्राकृतिक 
साधनो, सामाजिक सगठम ब राजनैतिक व्यवस्था के महत्व की अपेक्षा की गई है। 
इन सब परिभाषाओ के सक्षिप्त विश्येषण से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी 
परिभाषा सवृमान्य, सन्‍्तोपजनक एवं अरद्धं-विकसित अथ्थं-व्यवस्था की सभी विशेष- 
ताओ का समावेश करने मे समक्ष नहीं है फिर भी अर्द्धं-विकसित अर्थ-ब्यवस्था की 
अधिक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दे मक्‍ते हैं एक अर्द्धं विकसित देश वह है 
जिसमे एक ओर अप्रयुक्त वा अर्द्धा प्रयोगिव मानव दाक्ति तथा अद्योयित प्राह्ृतिक 
साधनों का सह-अस्तित्व हो और दूसरी ओर मौद्विक, प्रौद्योगिक व गैर-आशथिक 
सीमाओं के कारण विवसित राप्टो बी तुलना म आय उपभोग बचत तथा पूँजी 
निर्माण का स्तर बहुत नीचा होने से निधनता का कुचक्र होने के वावजूद जनता 
आशिक विकास व सभाव्य समृद्धि के लिये सतत्‌ प्रयत्नशील हो ॥ इस परिभाषा वे' 
परिप्रेक्ष्य में देखते पर भारत, लका पाकिस्तान, एशिया के अन्य देश, अफ्रीका के 
अनेक देश और केन्द्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका के अनेक देश बद्धों विकसित राष्ट्रों 
की श्रेणी मे आते है जवक्ति अमेरिका, ब्रिटन, रूस जापान व पश्चिमी युरोप के प्रास 
सभी राष्ट विकसित राष्प्ट्रो की श्रेणी भ जाते है। अर्द्धं -विक्सित देशो मे भी आश्कि 
विकास का स्तर समान न होने से कुछ अर्द्धां विकसित दूसरो की अपेक्षा अधिक विक- 
स्ित अर्द्ध विकसित हैं । सामान्यव अरद्ध॑-विक्ासत राष्ट्रो मे निम्न विश्षेपतायें इप्टि- 
शोचर होती है + 
अद्धं विकसित या अल्प विकसित राष्ट्रो की अमुख विद्येपतायें 
(़िशिाा एयाब्राइ्टैलाजा९5 ए 205. एफक्‍ेश-ऐ0९४शेत्कुश्ठ (०णा०)) 
विश्व के अनेक अर््धं विकसित राप्ट्रो म प्रत्येक की अपनी अलग अवग 
विशेषतायें होने के कारण यद्यपि उनकी सयुक्त रूप से एक प्रकार की विशेषता 
बताना कठिन है फिर भी मोटे रूप मे उनसे सामान्यत अग्र विशेषतायें इष्टिगोचर 


होती हैं-- 


घर 
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(4) आथिक विश्येषतायें 
(ए०णाणाएंट (॥5364९ह30०5) 

(0) प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता (शिह्ठणात्राज्षाए्ड णी शिग्रेश॥ 
पात७शा०8)--अर्द्धों विउस्तित राष्ट्रो वी सर्व प्रथम विज्ञेपता उनमे प्राथमिक उद्योगों 
की प्रधानता का होना है जिसके अन्तर्गत कृषि, पशु-पालन, मत्स्य पालस व खनिज 
उद्याय तथा बनो से आय प्राप्त करता आदि का सम्रावश्य होता है! देश की जनसख्या 
का 50 से 75% भाग कृषि से अपना जीविकोपाजंव करता है और हृषपि से प्रायः 
राष्ट्रीय आय का 40 से 60 प्रतिज्ञत भाग प्राप्त होता है जैसे भारत मे 70% 
कोलम्बिया की 72% ब्राजील को 64% तथा लका वी 53% जनसख्या कृषि पर 
आधित है । कृषि से भारत को राष्ट्रीय आय का लगभग 45% से 50% भाग प्राप्त 
होता है ) यही नहीं इन प्राथमित उद्योगों में उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा होने से' 
आधित जनसस्या दरिद्र है। ज॑ंसे भारतीय कृपि की दशा अब भी पिछडी है। दोष- 
पूर्ण भूमि वितरण, कृषि जोतो का छोटा आकार उप-खण्टन एवं उप विभाजन, 
उत्पादन बी परम्परागत पद्धतियाँ व यन्त्रीकरण का अभाव आदि से ऋण ग्रस्तता 
और कदृषि उत्पादकता का निम्न स्तर हैं। भारत मे प्राय सभी फ्सलो म प्रति एक्ड 

», उपज विक्मित राष्ट्रों के मुकावले बहुत कम है । 

(2) ओद्योगिक पिछडापन ([70098] 890): + थ07९४४)--अर्द्धं -विक्सित 
राष्ट्रो मे आधुनिक ढंग के बडे पैमाने के आधारभूत एवं मुत्रभूत उद्योगों का नितान्त 
अभाव हाता है । उपभोग उद्योग भी पिछडी अवस्था में होते है। जहाँ विकस्ति राष्ट्र 
अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 30 से 40% भाग औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त करते हैं 
वहाँ अरद्ध' विकसित राष्ट्रों मे उद्योगों से राष्ट्रीय आय का केवल 8 से 2% भाग 
प्राप्त होता है । यही नही उद्यागा में बबल 0 से 20 प्रतिशत जनसस्या आजीविका 
क्माती है जबकि विकसित राष्ट्रो मे उद्योगो पर देश वी कुल जनसरया वा 30 से 
40%, भाग आधित होता है। भारत में कुल जनसख्या का केवल 20% भाग उद्योगो 
पर आश्रित है और ओद्योगित क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का लगभग ! से 4% भाग 
प्राप्त होता है । 

(3) अर्द-विक्सित प्राकृतिक सत्घन (एग्रतल्व-त७५ढं०७००.. भव 
[२९5०एा०८०७)--अद्ध -विकसित राष्ट्रो में प्राय यह विशेषता विद्यमान है कि देश में 
उपलब्ध प्राइ तिक साधनों का पूरा पूरा विदोहत एवं विकास +ही होने से उनका 
प्रयोग सम्भव नही हो पाया है जैसे अकेले अफ्रीका मे विश्व वी सम्भावित जलशक्ति 
वा 40" भाग हे पर वहाँ केवल 0 [०५ वा उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार भारत 
मे प्राइतिय' साथना का प्राचुये है खनिज सम्पदा वी सम्पन्तता है पर पर्योप्त विदोहन 
के अभाव में देश पिछडा है। जहाँ भारत में विश्व लोहे भण्डार का 25% भाग 
बर्थातु 2/ 60 बरोड टन का अनुमान है वहा लोहे का वापिक खनन 9 3-74 में 
5 करोड टन होने वा अनुमान है । इसी प्रकार हम अपने उपलब्ध जल खोतों मे 
केवन 33" का उपयोग सिंचाई में वर पा रहे हैं । 
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(4) सामान्य दरिद्रता एवं निम्न प्रति व्यक्ति आप (ठल्ाधकथ्षे 0509 6 
[0०७ 76८ 089 वा००्वाटी--अरद्धं -विससित राष्ट्रो म औद्योगिक पिछडापन, 
अर्दधां-विकसित प्राकृतिक साधन, पिछडो हृषि को प्रवानता, अग्रयुक्त विश्याल मानव 
शक्ति आदि कारणो से साथान्य निर्घनता का साम्राज्य है तथा प्रति व्यक्ति आय का 
स्तर विकतित राष्ट्रों के मुकाबले बहुत कम है। जहाँ अमेरिका में ।9709 म॒प्रति 
व्यक्ति आय 4760 डालर, कनाडा म 3700 डालर, प्रान्स म 300 डालर, जापाने 
में 920 डालर तथा रूस मे [790 डालर थी वहा अद्धां-विकसित राष्ट्रों मे प्रति 
ब्यक्ति आय भारत में 0 डालर, चीन मे 60 डालर, लका मे 50 डालर तथा 
पाकिस्तान मे 20 डालर ही थी | मोटे रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्व की 
आंघी जनसख्था कौ प्रति व्यक्ति आय 00 डालर से कम तथा दो-तिहाई जनपसख्या 
की आय 300 डालर से कम है और ये सब राष्ट्र अढ-विकमित की श्रेंणी मे 
आते हैं । 

(5) निम्न जीवन स्तर [.0४ अशातंआत ० [0508)--अर्द -विकसित 
राष्ट्रों मे दरिद्रता व प्रति व्यक्ति आय के नीचे स्तर के कारण लोगो का जीवन-स्तर 
भी बहुत नीचा है। स्वास्थ्यप्रद भोजन की तो वाद दूर रही अधिकाश लोगों को 
भर पैठ भोजन भी उपलब्ध नहीं हाता । जहा भोजन मे न्यूनतम 3000 केलोरीज 
प्रति व्यक्ति आवश्यक माना जाता है, अद्धं-विकसित राष्ट्रो म औसतन 2000 केलोरी 
से भी कम होता है। वस्त, मकान, शिक्षा एन चिकित्सा जेसी बआाधारभूत 
आवश्यक्ताओ का भी नितान्त अभाव दृप्टियोचर होता है ॥न तन ढकने को कपडा, 
ने रहमे को मकान ओर न पट भरने को भोजन फी समस्या सक्षेप मे रोटी, रपडा, 
मकान की समस्या प्राय सभी अर्द्धा विकसित राष्ट्रों मे न्‍्यूनाघिक रूप मे विद्यमान है, 
शिक्षा सुविधायें कम होने से शिक्षा का भी अभाव होता है। भारत जैसे विकासशील 
राष्ट्र में बीस वर्षों के योजेवाबद्ध विकास के बावजूद भी 97 में साक्षरता वा 
प्रतिशत 29 35 था जबकि जापान, ब्रिटेन, अमेरिका आदि राष्ट्रो मे लगभग 90 से 
99% जनसख्या साक्षर होती है | चिकित्या सुविधायें भी अद्धं -विकसित राष्ट्रो मे 
न्यूनतम स्तर पर होती हैं। क्षण लोगो का जोवन-स्दर विकसित देशों के मुकाबले 
बहुत नीचा होता है । 

(6) व्यापक बेरोजगारी, अद्धं>बेकारो तथा छिपी बेरोजगारी (26 5८8 
ए7णए09फ्थगा, (ग्ञदद्य-59ए909ए0ा 9ापे 0फ.टपाइथ्त पएम्राध्यफ़ो०एणध्य) - 
बायर एवं यामे के अनुमार "अकुशल श्रमिको की व्यापक वेकारी पिछडी हुई अर्थ॑- 
व्यवस्थाओ वी एक प्रभुख विशेषता है । कई व्यक्ति अनियोजित या अर्दा-नियोजित 
केवल इसलिये नहीं होते कि वे काम करना पसन्द न करते हो वरन्‌ इसलिये होते हैं 
कि उन्हे काम में लगाने के लिये सहयोगी उत्पादन साधन अपर्याब्त होते हैं ।” कृषि 
की प्रघानता व औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण केवल कृषि ही उनके रोजगार का 
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खोत है और कृषि पर आवश्यकता से अधिक भार होने से अद्य अथवा छिपी हुईं 
वेकारी भी होतो है। अदूप वेकारी का अभिप्राय उन सोगो से है जो प्रत्यक्ष रूप से 
तो काम पर लगे हुए लगते हैं पर अगर उनको उस काम से हटा दिया जाये तो भी 
उत्पादन में कमी नहीं होगी । सयुक्त राप्ट्र सघ के एक अध्ययन के अनुसार भारत, 
वाकिशतान, फ्लीपाइन्स तथा इन्डॉनेशिया के कुछ भागो में छिपी हुई वेजारी 20 से 
25% है। भारत जैसे राष्ट्र मे वुल्फ तथा सफरिन न वेबारी तथा अद्धं चेकारी की 
समस्या को इस प्रकार व्यक्त किया है--“भारत मे प्रतिवर्ष वेकारी व अद्ध -वेरोजयारी 
के कारण उतने श्रम घन्टो का अपव्यय होता है जितने सयुक्त राज्य अमेरिका भे समस्त 
श्रम शक्ति द्वारा क्यि जाते ।” यही दशा प्राय सभी अद्धं-विकधित राष्ट्रो में है। 
भारत म बेरोजगारों की सल्या 955 में 33 लाख थी और ]978 तक 4 5 करोड 
होने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त इन देशो मे मौसमी बरोजगारी, चन्नीय बेगारी 
तथा सघर्षात्मक वेक्षारी भी इष्टियोचर होती है । 

(7) पूजो निर्माण तथा विनियोग लू निम्न स्तर ([०७ ]७ल ० (एग्जाम 
फ़0काभा।णा 6 १05६5960/)--अर्द्धां-विकातत राष्ट्रों मे बराथिक निर्धनता के 
कारण प्रति व्यक्ति आय एवं बचत का स्तर वहत नीचा होता है जबकि उपभोग 
क्षमता की दर ऊची रहती है । जो कुछ थोडी बहुत बचतें होती हैं वे भी सामाजिक 
एवं परम्परागत रूढिवादिता के कारण अनुत्पादक कार्यो--विवाह, मृत्यु-भोज, गहनों 
आदि पर व्यय कर दी जाती है । परिणामस्वरुप दचत व विनियोग के अभाव में 
पूंजी निर्माण की दर विकसित राष्ट्रों के मुकावले नगण्य है। सयुक्त राष्ट्र सघ के एक 
सर्वेक्षण के अनुसार 960 में जहा पू जी निर्माण की दर विकत्तिक राष्ट्रो-अमेरिका 
मे 8%, पश्चिमी जमंनी मे 24% थ जापान में 28 5% थी वहा अद्धाविक्सित 
देशों में पूंजी निर्माण की दर भारत मे 8%, लक्ा व घाना में 4% तथा तुर्वी व 
ईराक में लगभग ।5% थी । यह उल्लेखवीय है कि भारत में 95। मे पूंजी निर्माण 
की दर राष्ट्रीय आय का 59% ही थी अब यह वढकर लगभग 22% हो गईं है। 
यह नहीं, अद्ध -विकसित राप्ट्रो म आय वे असमान वितरण के कारण जो धनी लोग 
बचाने में सक्षम है वे भी वचतो को प्रदश्शनात्मक प्रभाव के कारण उत्कृष्ट उपभोग 
((०ा$ए/०००७५ (0॥5७ए/०४) पर अपव्यय करते है । 

(8) विदेशों ब्यापार पर आपारित अय॑-ब्यवस्था (६णटाहा पाब्तल 0तगाहत 
2000०7/९5)--बहत से अद्धं-विक्मित राष्ट्रो की अर्थ॑-व्यवस्था विदेशी व्यापार पर 
बहुत अधिक आधिित होनी है। इन राष्ट्रो से प्रायः राष्ट्रीय आय का 20 से 30% 
भाग परम्परागत वस्तुओं वे निर्यात से प्राप्त होता है । एम अनुमान के अनुसार लंका, 
मलाधथा व दक्षिणी अमेरिका के देशो में निर्यातों से राष्ट्रीय आय का 30% भाग 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार ईरान, दक्षिणी अरेंविया व कुबत अपने तेल निर्यात से 
90% भाग प्राप्त वरते है। वगला देश भी जूट से अपनी निर्यात आय वा 70% 
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भाग तथा भारत भी ॥95 मे परम्परागत वस्तुओ से 606 निर्यात आय प्राप्त 
करता था | 97] में यह्‌ लगभग 35% था जोर 976-77 में घटबार 6/# हो 
गया है । 

अन्तराष्ट्रीय वाजारी मे इन वस्तुओं क भावों में अत्यधिक उतार चढावो से 
अद्धा-विकसित राष्ट्रो की अ्य-व्यवस्था आविक सकटो में फसती रहती है । व्यापार 
की झर्ते भी विकसित देशो के अनुकूल तथा अद्ध॑-विक््सित देशो के प्रतिकूल हा 
रहती है। 

(9) बाजार को आपूर्णतायें (#क्ञा८८ [प्राएशह्णिणा३)--प्रो० मेयर ण्ब 
बाल्डविन (७८७ 6. 8205०) के अनुसार अद्धं-विकुसित राष्ट्रों म उत्नादत सावनों 
में गतिशीलता का अभाव, मूल्यों की वेलोचता, अज्ञानता, सामाजिक एवं धामित 
रूढिवादिता, विशिष्टिकरण का अभाव, परम्परा त बेलोच आधिक ढांचा, आय, 
बचत एवं विनियाग का निम्न स्तर तथा एक ओर सक्नीर्ण मौद्धिक क्षेत्र और दूसरी 
ओर अमौद्विक क्षेत्र आदि अनेक अधूर्णदाओं के कारण अर्थव्यवस्था निर्धाता व एस 
कुचक्र मे फसी हुई है जिससे विक्रास प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई है । साहतियों तथा 
सरकार को सक्रियता के अभाव में विकास की कल्पना और भी कठिन हो जाती है । 

(70) तकनीकी ज्ञान एवं प्रौद्योगिक पिछडापन (फ30:52:08९55 
प्रृ०कफार्र्श ॥700-४०0 &. 7८धा४००४५)--अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में त्कवीवी 
जान एवं प्राविधिक उत्पादन पद्धतियों का निताल अभाव होता है उनम उत्पादन की 
परम्परागत्त रूढिवादी पद्धतियाँ निम्न उत्पादन स्तर का कारण एवं परिणाम हैं। 
अल्प-विकसित देशो मे प्रौद्योगिक ज्ञान एवं वैज्ञानिक शिक्षा की बात दूर रही, 
साक्षरता प्रतिशत भी 20 से 30 होता है। वैज्ञानिक शोघ एवं अनुसवान की 
त्तरफ विशेष ध्यान नेहीं दिया जाता। जहाँ विकप्तित राष्ट्रों मे नवीन उत्पादन 
पद्धतियो, शोध एवं अनुसंधान पर अमेरिका में 54 रू० प्रति व्यक्ति, रूस में व0 
रू० प्रति व्यक्ति वाधिक व्यय किया जाता है वहाँ भारत जैसे विकासशील देश भे यह 
व्यय नाम मात्र 5 पैसे प्रति व्यक्ति वापिक है। यही नही, अद्धं-विकसित राष्ट्रो मे 
श्रम प्रधान अकुशल उत्पादन पद्धवियों के कारण उत्पादन लागत भी अधिक 
हरी है + 

(0) आधिक विषमता फी चौड़ी खाई (एडधवण० 8007णग० 09थ7(- 
965) अद्धं-विकसित अर्थ व्यवस्था मे राष्ट्रीय आय व सम्पत्ति के वितरण मे कापी 
विषमता थाई जाती है | एक ओर धोडे से धनिको को अपार सम्पत्ति व राष्ट्रीय 
आय का सपेक्षयया वडा भाग जबकि दुधरी ओर असस्य साथन व आयहीन निर्घन 
जनता । प्रो० महाल्लमोबीस के अ्रतिवेदन के अनुसार 7955-56 में भारत मे 5% लोगो 
को राष्ट्रीय आय का 23% प्राप्त हो रहा था जबकि इनसे ऊपर के !% लोगो को 
राष्ट्रीय बाय का !% तथा सबसे नीचे के 25% लोगों को राष्ट्रीय आय का केवल 
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0% भाग ही मिल रहा था। इसी प्रक्लार के विचार दी पृष्टि साइमन कुजनेत्स 
ने भी वी है । उसके अनुसार जहाँ भारत सौर लक्का मे देश वी 20", घनतिक जन- 
सरया राष्ट्रीय आय का क्रनश 53%, तथा 50% भाग हडप जाती है वहाँ देश की 
70% गरीब जनता क़्मश 28" तथा 30९ हो प्राप्त करती है जबकि विकसित 
राष्ट्री मे पह विषमता वी खाई कम चोडी है । 

(72) उचित राजकोपीय एवं मौद्धिक संगठन का अनाव [.2ट. ० शणल 
छ5०७| 6. १(एा००५५३ 072थवा5०१०))--अद्ध-विक्सित देशो मे न तो एक सन्‍्तु- 
लित एव प्रगतिशील राजक्ञोपीय नीति होती है और न एक उपयुक्त मौद्धिक व्यवस्था 
हो | अप्रत्यक्ष करो की प्रधानता होती है जो प्रतिगामी होने हैं और वरवचना वी 
प्रदृति प्रबल होने से सरकार के आय स्रोत सीमित होते है ऐसे देशों का मुद्रा बाजार 
असगठित होता है ओर सगठित तथा असगठित क्षेत्रों मे समन्वय का अभाव होता है 
अतः केन्द्रीय बैक की सौद्रिक नोति अपभावी होती है । बैँ क्गि एव वित्तीय सत्थाओं 
के अभाव मरे पूंजी-निर्शण व बचतो को प्रोत्साहन नहीं मिलता । 

(43) आयिक्ष निर्धनता के कुचक्रों का जोर (एाल0ए5 (7ल० ०ी 7८०४० 
ग्रश० 00, धा)) - अर्द्धं-विकसित राष्ट्र निर्धनता के कुचक्ो में फ्से होते है। माँग 
और पूर्ि पक्षो में ये कुचक्त अर्द्धं-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विवास में सबसे प्रमुख 
बाधा है । ये कुचक्र उनकी निर्घतता के कारण एवं परिणाम दोनों ही होते है। 
प्रो० नक्से के अनुसार “एक देश निर्धन है क्योकि वह निर्घन है” (/५ (00॥09 5 
7०० 0७८९७७५6 ॥( ॥$ 00०) इन देशों मे अवित्रेसित साधनों, पिछडेपन व पूँजी की 
कमी के कारण निम्न उत्पादकता होती है जिससे वास्तविक आय नीची होती है 
परिणामस्वरूप उपभोग व बचत का स्तर भी नीचा रहता है और विनियोग भी कम 

रहता है इससे पूँजी निर्माण कर्म होता है और अर्थव्यवस्था पिछडी हो रह जाती है । 
इन दुष्चत्रों को तोडे बिया अर्द्धं-विजसित राष्ट्रो मे आधिक पिछडापन, निश॑नता व 
वेकारी दूर करना कठिन काय॑ है । 

(4) अन्य आधिक विश्वपतायें (002 ६८०॥णाा० (एशश०ए८5 ०७)-- 
अर्द्ध विकसित राष्ट्रों मे उपयुक्त आधिक विशेषताओं के अतिरिक्त उद्यमी प्रवृति 
(टा/शफ्ञाध्ााश्णा॥ 5छता0 का भी नितान्त अभाव पाया जाता है क्‍योकति बाजारों 
की सीमितता, पूंजी एव प्रौद्योगिक ज्ञान का अभाव तथा आवश्यक उत्परेरणाओं को 
अनुपस्थिति में साट्सों जोखिम उठाने से क्तराते है। सरक्षार भी आगे नहीं आती । 
अर्य-व्यवस्था में जीवन-तिर्वाह के लिये लघु एवं कुदीर उद्योगों गा अधिक सहारा 
लिया जाता है। अथे-व्यवस्था का एक बडा भाग अमौद्वित क्षेत्र होता है जिससे वस्तु- 
विनिमय एवं जीवन-मिर्वाह ढी आशिक गति-विधिया हो चलती हैं । व्यावभाशिक 
इप्टिक्ञोण का अभाव रहता है । 
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(8) जनसंख्या सम्बन्धों विशेधतायें 
(एशागण्डाब्फफरं. एशब्राइलधा5०७) 

अर्द-विकप्तित राष्ट्री मे आर्थिक विशेषताओं वे! समान जनसस्या सम्बन्धी 
विशेषपतायें भी बडी रोचक हैं--- 

(7) जनाधिक्य की समस्‍या (छण्णद्या ण॑ 0:6४कणणेब्ाणा)--भर्दो- 
विकसित राष्ट्रों म जनाधिक्य की समस्या बडी जटिल है । जहां अमेरिका, रूस व 
जापान की जनसख्या क्रमश" 20 करोड, 24 करोड तथा 0 करोड है वहाँ अर्द्धं 
विकसित राष्ट्रों मे भारत की अकेले की जनसस्या उन 08 वरोड अर्थात्‌ उपयुक्त 
तीनो देशो की सम्मिलित जनसरया स भी अधिक है ) छीन की जनसख्या भी लगभग 
80 करोड़ है। विश्व की दो तिहाई जनसख्या अद्ध॑-विक्सित देशों मे वसती ह और 
उन्हे विश्व की कुल आय का केवल 5% भाग प्राप्त होता है। जवक्ति विकसित 
राष्ट्रो में विश्व की केवल 8% जनसल्या निवास करती है पर उन्ह विश्व आय का 
लगभग 67% भाग मिलता है। अमेरिका म विश्व-जनसस्या का केवल 6% भाग है 
पर वह विश्व उत्पादन का लगभग 35% भाग उत्पादित करती है। 

(2) उच्च जन्म एवं भृत्यु दर व विस्फोटक वृद्धि (वाह छाप भात ऐश्नव 
०७ था0 २०७७ (४०७ ४0--अर्द-विक्सित राष्ट्रो मे जनाधिक्य होने के साथ- 
साथ जन्म दर्रे एवं मृत्यु दरें भी विकसित राष्ट्रो के मुकाबले काफी ऊंची हैं। 
इनमें जन्म एंव मृत्यु दरे ऋमश् 35 से 50 प्रति हुजार तथा 30 से 45 प्रति हजार 
है । जनसस्या में विकास की दर भी 2% से 3% है जबकि विकप्मित राष्ट्री मे जन्म 
दरें 40 से 25 प्रति हजार तथा मृत्यु दरे भी 9 से 20 प्रति हजार है और उनम 
जनसस्पा वृद्धि की दर 05% से 2 है। भारत म॑ जन्म दर 33 प्रति हजार तथा 
मृत्यु दर 5 प्रति हजार होने के कारण जनसस्या मे 2 5% की दर से विस्फोटक 
वृद्धि हुई है । 

(3) कम औसत आयु ([.०ण #ए०८धाणा रण 7॥6)--अद्धा विकसित 
राष्ट्रो मे आाथिक दरिद्रता, अज्ञावता तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव 
में औसत आयु विकसित राष्ट्रो की तुलना में बहुत कम है। जहाँ विकसित राष्ट्र 
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन व स्वीडन मे औसत आयु क्रमश 70 वर्ष, 72 वर्ष है वहाँ 
अद्ध -विकस्ित राष्ट्री मे औसत आयु 32 से 50 वर्ष के मध्य है। भारत मे औसत 
आयु 95] में 32 थी जबकि 97 में बढ़कर 52 वर्ष होने का अनुमान है फिर 
भी विकसित देज्ञो की तुलना में मव भी नीचे है | 

(4) अन्य (|ध७०श(७॥६००५)--(३) अर्द्धा-विकसित राष्ट्रों मे कार्यश्षील 
जनसस्या का अनुपात लगमग 40 से 50% होता है क्योकि वहाँ की जनसख्या में 
बालकों (5 वर्ष की आयु से कम) की सख्या कुल जनसस्था के 40% के बरावर 
होती है जबकि इ गजेण्ड व अमेरिका आदि में यह अनुपात 20 से 25%, ही है । 
(४) अर्द-विकेसित राष्ट्रो मे ग्रामीण जनसल्या की प्रघानता होती है जहाँ विकसित 


48 नियोजन तथा आ्थिवा विवास 


>नो मे सगमग 80% जनमस्या हाहरा मं और 20% जनप्रस्या गावा मे रहती है, 
बटा श्समक घिपरात अद्ध विकसित राषघ्टा वा 80% जनसम्या गोवा में तथा तगभग 
20% हा हाहरा मे रहती है। (77) इसी प्रत्रार अद्ध विउप्तित देशा म 70% से 
99%, जर्मरया कृषि पर आजिव है जबरि उद्योगा व व्यवसाया मे यह अनुपात 0 
स 30% है जबकि विक्षमित दरों भ इसके विपरीत म्थिति होती है । 


(८) सामाजिक एवम राजनंतिक विशेषतायें 
(80छ्ों जात १0९४8 (॥श9९6९:58058) 
अद्ध विश्॒तित अय व्यवस्थाओं मं सामाजिक जडता एवं घा्मिय रठ्िवाटिता 
के कारण जनता अध विश्वासी भाग्यवाती एवं अक्रमण्य हो जाती है। अतानता एबं 
अशिश्ला व कारण जागो वा इप्टिकोण सकुचित तथा उज्जवत भविष्य के लिय उदा 
मान हो जाता ? । सामातिक वृप्रयाजा मृय भोज विवाह उसवा व पासण्डा कार्यों 
पर भारा अप य्ग्न किया जाता है। भारत इनका अनुपम उदाहरण है। 
अद्ध विय्रमित राप्टो मं जनता मे राजनतिक चतना का अभाव होता है अत 
व राजनतित अधिकारों व दायिवा क प्रति जायरूक' नहीं होते । राजनतिक अस्थिरता 
पाई जाती है । याग्य कत्तव्यपरायण एवं साहसी राजनेताआ के अभाव म राजनतिव 
अप्टाचार वा बात बाला होता है। कुटाव योग्य एवं ईमानदार प्रगातन के अभाव में 
विकास वार्यों का किया वयन सफल होना वढित रहता है | 


अद्धं विकसित देशों के पिछडेपन फे कारण 
((४७५९५ 06 840 छद्मपा९5५ ० एएठश 90शं0००0 (०फधा९$) 
श्रयया 
अद्ध विकसित राष्टो के विकास मे बाधायें समस्‍यायें या कठिनाइया 
(0फ४०९5 शक्राया5 ० छोर सप्रात९5 ॥पर 0ए१श०ाला 
68 एप्राठ॒त 70₹0९०फ९१ (००४८९७) 
विश्व क प्राय सभी अद्ध विरप्तित राष्ट्रा पितम विश्व की दो तिहाई जन 
सरबया आदधिक दरिद्रता क ठाचत्र मं फ्नकर कराह रही है यथाराप्न निघनता वी 
बलिया से मत्ता हायर अपना भूखा लगी जनता को विविधतापूण सुसी जीवन स्तर 
प्रटान वरन व विय सतत्‌ प्रथमशील है. पर जा घटा उनके पिछटल्पा के वारण हैं 
व हा उन आधधित विक्रास में मुरष याध्राय या समस्याग्र है। यद्यपि प्रयत्र अदध 
वितसिते राष्ट्र का राजनतित सामाशित्त भौगोतितर एवं आधथिव सरचना से भिन्नता 
के कारण उनका समस्याओं व विशास वी यायाजो में आयर हा सय्या है फिर भी 
संद्धानतिया इप्ति से ये याधाय तगभग एज सा हादी हैं। अत अध्ययत वी इप्टि से 
अंद्ध विरिशित राष्टो व विद्र*प्स के कारणों तथा उाकी समस्याआ का वर्गीकरण, 
आधिय सामाजिता राजातिर एवं सास्वृतिक आधार पर थग्र प्रत्रार हैं-- 
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अरद्ध-बिकसित देशो के पिछड़ेपन के कारण वे विकास में बाघायें 


रे 
रे * ई * 
(3) आदथिक (8) सामाजिक (0) राजनेतिक (0) साह्कृतिक 
बाघायें चाघायें बाघायें बाघायें 
() बाजार की () जनसस्या की (7) राजनेतिक (।) घामिक 
अपूर्णतायें समस्या का पराघोनता अन्धविश्वास 
(2) भिर्घनता के (2) सामाजिक. (2) राजनैतिक. (2) आध्यात्मिक 
दुष्चक्र संगठन स्थिरता इृण्टिकोण 
अभाव 
(3) पूंनी विनि- (3) सामाजिक. (3) डुच्चत प्रशासन 
योग का वन्धन एवं का अभाव 
अभाव रूढिवादिता 
(4) प्रौद्योगिक व (4) जन सहयोग. ( ) योग्य नेतृत्व का 
तकनीकी एव जागृति अभाव 


ज्ञान का अभाव का अभाव 
(5) बन्तर्राष्ट्रीय 
शोपण 
(6) विदेशी व्रिनिमय 
सकट 
(7) बेकारी व बद- 
बेकारी 
(8) उत्कृष्ट उपभोग 
(५) भाथिक बाघायें (:००ाणएा८ 0%छ८०९०७) 

(7) बाजार की अपूर्णतायें (066६ ॥एश/ल्‍लाणा३)--अर्द्धा विकसित 
देशो के पिछडेपन का कारण तथा आधिक विकास वी थ्ाघा उनके बाजार को अपूर्ण - 
ताओ में निहित हैँ। उनमे उत्पादन साधनों की गतिशीलता का अभाव, झूल्यों में 
लोचता की कमी, बाजार दशाओ की अज्ञानता, विस्तृत अमौद्धिक क्षेत्र की प्रधानता 
और विश्विष्दीकरण के अभाव के कारण उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम वितरण एवं 
समन्वय न होने से प्राकृतिक साधनों का पूरा-यूरा प्रयोग नही हो पावा और वास्तविक 
उत्तादत सम्भावित उत्पादन के मुकावले वहुत ही निम्म स्तर १र रहता है । सहयोगी 
उत्पादन साधनों के बमाव में अत्यधिक श्रम शक्ति का सदुपयोग नही हो पाता जिसस 
कई उद्योगों मे श्रम की सीमान्त उत्पादन शून्य होती है। अत विकास मार्ग अवरुद्ध 


हो जाता है 
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(4) औद्योगिक एवं तकनोकी ज्ञान का अमाब (बल, ० प॒ल्क्ाणणएज 
नुत्यीण्र०्श क0७ ॥09)--अद्धां-विकसित देशो के आधथिक विकास के लिये बड़े 
वैमान के आधारभूत उद्योगों वी स्थापना वरने तथा उत्पादन की नवीन पद्धतियों के 
प्रयोग व खोज के लिये शोध, अनुसधान वरना पड़ता है और ये सब का करन वे' 
लिये तकनीकी विशेषज्ञों व प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होतों है। इनका 
विचडे राष्ट्रो मे नितान्त अभाव है अत अद्धं-विकसित राष्ट्रो के आशथिव विवास में 
इनका अभाव बाधा उपस्थित करता है । 

४ (5) अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा शोषण (छ्यू#णाशाणा 7०५ श/शाशाणाय। 
पणात्व्छै--विकसित राष्ट्र अर्द्धां-विवस्ित राष्ट्रो को अपनी निर्मित वस्तुओ वा 
बाजार तथा कच्चे माल के उत्पादक बना बर उनवा झोपण करने पर उतारू है । व 
अपने विनियोगो से भी निर्घन देशो पर आधिक प्रभुत्व जमाकर उनका शोपण बरन 
का प्रयास करते हैं। विद्ी व्यापार मे भी व्यापारिव छत्तें प्रतिकूल ही होती है । 
आर्त म ब्रिटिय साम्राज्य वा शोपण इसका परिचायव है ॥ अभी भी विवस्ित सप्ट्रो 
मे संगठित होकर अर्द्धां विशुसित राष्ट्रो पर हावी होने की श्रवृत्ति प्रबल है जत यह 
प्रशुति उनर आर्थिक वित्राप्त मे बाधा बनती है। 

(6) बिदेजश्ञो विनिमय सकद (#णहाप्षा एच्करमाएल ए7एता$)-- भरद्ध- 
विकसित राष्ट्रों वो अपन विकास को प्रारम्भित अवस्था मे मश्ीना ओद्योगिक 
कच्चा माल, तकनीकी एवं औद्योगिक ज्ञान तथा पूँजी आदि बे लिय, विदेशों पर 
बहुत अधिक आश्रित रहना पडता है जिससे आयात निर्यातों की अपक्षा बढ जाते हे 
और विदेशी भुगतानो में असन्तुलन विदेशी विनिमय सकट को जन्म देता है जैस 
भारत में 957 से ही विनिमय सफ्ट न्यूनाथिक रूप से अ थिक विकास म बाघा 
बना है । 966 भ हमे बाध्य होकर रुपये का अवसूल्यन वरना पड़ा । 

(7) बेकारो एबं अर्द्ध-बेकारी (एगालाणाए)गाशा। शत जाते शाए०)- 
शा८ा0)--अर्द्धं-विकसित राष्ट्रो मे एक बडी समस्था यह ह त्रि एक ओर विशज्ञाल 
मानव श्वक्ति होती है तो दुस) ओर अश्योपित प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य | पर 
प्रौद्योगिक एव तकतीकी ज्ञान के अभाव तथा पूंजी व साहम वी कमी के कारण 
रोजगार के अवसर सीमित होते है अत वडी मात्रा मे बेकारी और अद्धा- 
ब्ेका रो की समस्या सामने रहती है ॥ परिणाप्रस्वरूप उन्‍्ह भाथिक विकास मे श्रम- 
प्रधान योजनाओं को महत्व देना पडता है जिससे विवास की गति अपेक्षाकृत घामी 
होती है । 

(8) उत्कृष्ट उपभोग की समस्या (श0शक्षा रण (एग्रक्कुणाणाड (ताजा 
ए00॥)--अरद्धों-विकसित राष्ट्रों मे देसे भी असख्य निर्घनो को आय नीची होने के 
कारण बचत नहों होती और जो कुछ घनी लोग होते है तथा जिनमे बचाने की वुछ 
क्षमता है वे भी अपनी आय को प्रदर्शवात्मक भ्रभाव के कारण पाश्चत्य लोगो के 
डीवन-स्तर को प्राप्त करने सो इच्छा से उत्कृप्ट उपभोय पर व्यय कर देते है इससे 
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दोहरा दाष्प्रभाव पडता टै न तो पूँजी निर्माण के लिय वचतें होती हैं और विदेशी 
उपभोग वस्तुजों बे भायात उटने से विदेशी विनिमय सक्ट सामने आवा है। यही 
नहीं वे जपनी आय को बहुमूल्य गहनो, विद्वासिताओं व आलीक्षान भवनों के निर्माण 
में जा्प्यय कर दते हैं। अत पिनियोग एव पूँणी निर्माण नहीं हो पाता जो आर्थिक 
वित्त का खाधार स्तम्म है । 
(8) सामाजिक बाघचायें (8०त2 0%54०९७) 
अर्दध विकसित राप्ट्रा के आविक पिछटेपन व आथिक विकास में बाबाएँ 
केवल आर्थिक ही नहीं बरनू साम।मित्र बाबाएँ भी होती हैं । इन देशा मे (7) जमा 
घिकत्र का समस्या (?0]र्णाक्षाणा छाए वध्या) प्रमुख है, यह न केवल माजात्मक 
समस्या है वरन्‌ युणात्मक नी है। इन देशा में विशाल जनसस्या होती हैं पर उनका 
प्रयोग नहीं होता जेत्ति उनके भरण-प्रापण व रोजगार की समस्या रहती है। 
उनवय जीवन-स्तर नीचा व पर्याप्त विक्त्मा व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में 
जनमख्या फमजार बीमार व बौद्धिक दृष्टि से निम्न स्तर की होतो है| जसे 
भारत म जनसंख्या म विस्फोटक वृद्धि की बाढ़ आधिक विकास की उपलब्धियों 
वो ही नहीं बहा ले जाती बरनू्‌ साथ-साथ म खाद्यान्न अभाव, वक्रारी, आवश्यक 
वस्तुजा का अभाव उँचे मूल्यों तथा बश्चान्ति को भी जन्म देवी है। (2) दोपपूर्ण 
सामाजिक साठन (9ट९८७५८ $0टाग 09शाछउशाणा) भी बाविक विकास में 
बाधक ह व्याकि जाति प्रथा सयुक्त परिवार-प्रणाली, पर्दा प्रथा, उत्तराधिकार नियम 
क्षादि व क्ठार परिप्राचन से साहस कय अभाव, बचतों का हतोत्साहन व श्रम वी 
भ्रतिशीदता मं कमी, आविक विकास में अटचनें उत्पनत करती हैं। (3) सामाजिक 
वधन एंब सटिवादिता के कारण लोग अपन खूत पसीने वी कमाई को मृत्यु-भोजों, 
विवाहात्मवा व रढियों का पूरा करव मे अपव्यय कर देते है जिससे न तो पूँजी 
निर्माण हो पाता है और न व रूटिवादी प्रवृतियरों क चंगुल से ही निकल पाते हैं। 
(4) जन, सहयोग एवं जन-जागृति का अभाव अद्धें-विमसित देशों भे बशिक्षा 
एवं बन्ञानता के कारप नेता जनता में बराविक्र चेतना होती है और न वे आर्थिक 
विकास काय्रसा से रुचि हीं लेते हैं परिणामस्वरूप जन सहयोग जो कि आविक 
विद्रास वी संचालक एवं गतिदायक झज्ित होती है, मितान्त अभाव होता है अत- 
आशिक विकाम के जिये आवश्यक पृष्ठिभूमि नहीं बन पाती | 
(९) राजनेतिक बाघायें (2०॥घ४८७ 0%००७) 
अर्द्धं-विउसित राष्ट्रो म राजनीतिक आधाएँ भी महत्व/ बूर्ण हैं। बहुत से 
अद्धों-विकसित राष्ट्र विश़सित राष्ट्रो के पराप्रीन रह हैं उनके स्थानीय शासकों ने 
विदेशी के साथ मितकर अर्थ व्ववस्थाजा के झोषण वी कोई कसर नहीं 
छोडी । विदेशी धासका न अपन आधिक हितों के जिय इन विछड़े राष्ट्रों के आधित्र 
हितों की बर्ति चढ़ा दी और उन्हें एसा छप्रय बना दिया हि वे अपने आधिक विक्रम 


बी बात भी ने (सोच सके । इन देझा ने राजद॑विक स्वतस्तता प्राप्त करने के बाद 





बअर्द्धां-विक्सित या अल्पविकसित राष्ट्र एव उतकी आधारभूत समस्‍यायें 53 


प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालियों वा सहारा लिया है पर अज्ञानता व शिक्षा के अभाव 
मे स्वार्थी, भ्रष्ट एवं अयोग्य राजनेताओं द्वारा आथिक विकास वी बाड में अपना 
उल्लू सीघा करने की प्रवृत्ति प्रबल है । योग्य नेतृत्व का अभाव रहता है । 
राजनंतिक अस्थिरता, घरेलू अशान्ति एवं दाह्य आत्रमणों के कारण भी 
अद्धां-विकसित राष्ट्रो मे आथिक विकास बादित गति से नहीं हो पाता। जैसे भारत 
के राज्यों मे राजनैतिक अस्थिरता, उधल-पुथल, हडतालें, आगजनी, लूढ-पाठ, तोड« 
फोड़ तथा चीनी एवं पाकिस्तानी आज्रमणों से आधिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई 
है। 
योग्य, कुशलत तथा ईमानदार प्रशासन अर्धथकु विकास की आधारभूत 
आवश्यकता मानी जाती है पर अद्धो-विकसित राष्ट्रो मे इसका भी नितान्त अभाव 
है । श्रो० लेबिस ने लिखा है कि “आध्थिक नियोजन के छिये सर्वेप्रथण एक सद्चक्त, 
योग्य के ईमाजद्यर प्रश्माम्रत ऋाहिये जो उप्रायो को छत़ापूदेंग घागू कर सके 77 
(9) सास्ट्ट तिक बाघायें 
(एणधणशे 0%॥3००७) 
अद्धं-विकसित राष्ट्रो में घामिक अन्ध-विश्वास व रूढियों के कारण व्यक्ति 
भाग्यवादी व जकर्मण्य हो जाते हैं ॥ भोतिक उत्थान के बदले जब वे आध्यात्मिकता 
को महत्व देने लग जाते हैं तो आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ घूमिल हो जाती हैं । 
अद्धं-विकसित राघ्ट्रो मे “सादा जीवन एवं उच्च विचार” (कण प॥श्णाए़ *८ 
पाए पएणह?) की घारणा के कारण वे जो कुछ मिलता है उसी मे ही सन्तुप्ट 
है। अव उनम भौतिकवादी प्रवृति उत्पन्न करने मे समय लगता है। अब प्राय सभी 
अद्धं-विक्सित राष्ट्रो में शिक्षा के श्रसार व वाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण 
भौतिकवादी इष्टिकोण तेजी से बढ़ रहा है और घामिक अन्ध विश्वास व रूढियाँ 
धराशायी हो रही हैं। पर भोतिक दृष्टिकोण में प्ररिवर्तत की प्रक्रिया बहुत धीमी 
ही है। 
अंत निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अद्धं-ब्रिकसित देशों भे अनेक प्रकार 
की बाधाएँ आधिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं इस सन्दर्म मे सयुक्त राष्ट्र 
सघ समिति का यह कथन ठीक है “उपयुक्त वातावरण के अ्रभाव मे आथिक विकास 
असम्भव है । आथिक विकास के लिये आवश्यक है कि लोगो मे विकास की इच्छा 
हो और उनकी सामाजिक, आध्िक, राजनैतिक एवं वैधानिक सस्थाएँ इस इच्छा को 
कार्यान्वित करने व मूर्त रूप देने मे सहायक हो ॥” 
अर्द्ध -विकसित देशो से आथिक-विकास के सामान्य उपाय व आवश्यकतायें 
(एकथरो 34९85फ7०5, 7२९चृचछर(९5 0: अे९्तृणशाश्त(5 [07 फटणाणाार 
एशगेफणश्ा ४ ए78व९३थ०कल्त (०कापतेश्) 
यद्यपि अद्धं विवसित देशो के आधिक-दिकास मे अनेक अडचने हैं फिर भी 
विश्व चान्ति एद मानवीय कारणो से उनके आधिक विक्यस की उपेक्षा करना उपयुक्त 
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नही इन देझ्षो में निर्धनता के कुचक मे फसी असरप जनसस्पा जब अधिव इन्तजार 
नही कर सयती अत उनके आथिक विकास वा लिये निम्न सामान्य उपरावोया 
आवश्यर्ुताओं को पूरा वरना समय वा तव जा है ॥ 

(॥) स्वदेशी शक्तियों का सुदद आधार तयार करना (56जाह छ१52 रण 
पतल्‌ड्णाणा+ 797५०५७)--अर्द्धं विकृ्तित राष्टो शो अपने आथिदा विकास के वार्ये- 
भ्रम व प्रयासों के लिये स्वदेशी शक्तियों वा एव सुब्ढ आधार तैयार करना चाहिये 
बयोति बाह्य झक्तियाँ तो रवदेशी शक्तियों + लिय पूरव एवं प्ररव वे रूप मे काम 
कर सम्ती ह वे विस प्रतिपा के लिये प्रतिस्वापार ($00/000९) नहों बन सत्ती। 
जिदेशी सहायता पर आधित विव्रास राजनतित राम्बन्धो के साथन्सायथ डावाडोल 
होता है और सक्ट के समय प्म्भीर स्विति उत्पन्न कर देता है। अल्पवाल में विदेशी 
दक्तिपो वा सहारा उपग्रोगी हो सवता है अन्तिम रूप में तो स्थदेशो शक्तियों पर ही 
निभर होता जाहियरे। इस सन्दर्भ मे सेयर और बाल्डविने था कथन “यदि व्रियास्त 
वी प्रत्रिता संउयी और दोषघशालीय है तो विकास ती शक्तियां रेश के अन्तगंत ही 
होतो वा ग्रे उपयुक्त जगता है । 

(2) गजार अपूर्णाओं वा सम्रापन ([एलााल्एवो शी जी शो विधा 
4.५0ण५) -अद्र जिसित देशों में आर्थिक प्रित्रास वी दुसरी जावश्यत॒ता बाजार 
अपू्णताओ यो दूर करता " जो वि उनसे विकास गे महत्यपूण बाघा है। इसके लिपे 
राम्ताजिय एवं आशित रागठयों से बाच्तिवारी परिवतनों से झहे बिवारामुसार बनाना 
होगा । शिक्षा व तबनीरी ज्ञान की अभिवृद्धि से साधनो वी गतिशीनता उत्पादकता 
तथा उत्पादय पद्धतियों भें आधुनिकीररण वरना पडगा। प्राह्नतिक साथनों के बिदो- 
हत वे! जिये अर्थाचीन तरीयों का सहारा जेता होगा। पूँजी व सारा या विस्तार, 
एपाधिवारी प्रवृतिय्रों पर विश्रल्त्रण बाजार का विस्तार अर्थ-ब्यवस्था वा सन्तुलित 
वियास करने के लिये उपलब्ध साधनों वा सर्वोत्तम उपयोग बरने नो आवश्यवता है। 
प्रो० मेयर वे बाल्डविन के अगुगार *देश की राष्ट्रीय आय मे तीव गति से वृद्धि वे 
जिग्रे नवीन आवश्यकताओं नवीन विचारधाराओ उत्पादन के नये तरीकों तथा 
नवीन सस्याजो थे निर्माण वी आवश्यवता होती है । 

(१) पुजी-निर्माण घ विनियोग दर मे बुद्धि (#ट८९१६९ ग र१९ ती (शव 
(व [छातावतणी & ॥5"शला()--अर्द तिशसित राष्ट्रो मे आय के नीगे स्तर 
शव बम बलों था कारण बजे निर्माण को दर नीची है जबकि इन देशों मे विवास 
में भारी मात्रा मं विनियोगो के लिय पूंजी निर्माण दर में वृद्धि वरना आवश्यक है । 
प्रो० रोस्टोव (५४ ॥एच०७) पे अनुसार किसी देश को आधित्र विवास वी स्वय- 
स्पूर्त अवस्था (50॥ ह८ ८ भाशह $0980) में पहुचने के लिये बचत व विनियोग 
दर को राष्ट्रीय आय के 40 से 502 बढ़ाना जावश्यक हाता है।” विक्रास वी 
प्रारम्भिर अवस्था में आस्तरिक पूंजी निर्माण वी गति धीमी होने पर विदेशों बेचतों 
व सहायता या प्रयोग वितियोगो में विया जाना चाहिये । 
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अर्द्ध विकसित देझो म पूंजी निर्माण की गति तेज करने के लिये अल्प-बचनों 
को प्रोत्याहन, सम्रहित साधनों को उत्पादक उपयोगा मे बढग्वा, बचतो को गतिशील 
बनाने के लिये साख सुविधाओ व वित्तीय सस्थाओ का विस्तार तथा बचतों को 
उत्पादव कार्यों मे पयोग की आवश्यकता होती है । सरकार भी प्रगतिशील कररोपण, 
सार्वेजनिक ऋषों तया हीनाथ प्रवन्ध स पूँजी निर्माण वे उत्पाददा विनियोगों वी दर 
बटा सकती है । पूँजी निर्माण की दर वढाने के लिय विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगो, ऋणो 
तथा अनुदान के सहारा भी ले लिया जा सकता है इससे दोहरा लाभ मिलता है । 
शक ओर विदेशी विनिमय सक्ट हल करने में सहायता मिलती है तो दूसरी ओर 
विदेशी साहसी जोखिम उठाकर प्रौद्योगिक स्तर में वृद्धि करते हैं। नकसे के अनुसार 
"'अर्द्धां विकसित देश अपनी छिपी वेकारी का प्रयोग पूंजी निर्माण मं कर सकते हैं /” 

(4) प,जी सोखने की क्षमता में वृद्धि (वर्कर ॥ (श्यआ॥ ै05णएएणा 
(०१००४) /--अर्द्ध -विकसित देशों मं वाजार नपूर्णदाओ, निम्न प्राविधिक स्तर त्तथा 
कुशल प्रशासन के अभाव मे पूंजी होने पर भी उसके उपयोग की समस्या आती है । 
इसलिय प्रशानिक बुशलता में सुघार, तफ्नीकी एवं प्रौद्योगिक ज्ञान म वृद्धि तथा 
बाजार अपूणताओ के समापन द्वारा, अथ्थे व्यवस्था की पूँजी सोखने वी शक्ति में 
बृद्धि करना चाहिये ताकि मुद्रा-स्फीति और भुगतान असन्तुलन की समसस्‍्याएँ उत्पन्न 
नहो। 

(5) भाथिक नियोजन द्वारा विकास (06४९०कुआध्ा। ॥0फ४ ०णाणाा।० 
एक्षाणाए])-- अद्धो-विकतित राप्टो को अपने आर्थिक विकास के लिये आर्थिक 
नियोजन का मार्ग अपनाना अधिक हितकर है क्योत्रि आर्थिक नियोजन हमारे युग की 
आर्थिक समस्याओ के निराकरण की एक अचूब रामवाण औपधि माना जाता है। 
अद्धं विकसित दश पास्चात्य देशो के समान आथिक विकास के लिये स्वतन्न मूल्य 
प्रणाली की लम्बी जवधि की जोखिम नहीं उठा सकते अत उनके लिय अपने तीब्र 
आधिक विकास के लिये आधथिक नियोजन की प्रणाली अपनाना ही श्रेष्ठ है । 

(७) उपयुक्त विनियोग मापदण्ड (५७३६४४७९ जञाधट्कगाशा (गॉशाणा)-- 
अद्भध विक्सिक देशों म साथन सीमित है जबकि आवश्यक्ताएँ अनेक हैं। अत तीव्र 
आध्थिक विकास के लिये उचित प्राथमिकताओ के आधार पर विनियोग का आवटन 
विभिन्न क्षेत्रो व उपयोगो मे विवेकपुर्णं ढय से क्या जाना चाहिय। इसके लिए 
(0) साधनों का विनियोग इस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक उपभोग म सीमान्त 
उत्पादकता समान हो तथा सामाजिक सीमान्त उत्पादकता अधिकतम हो ! (७) ऐसी 
परियोजनाओ मे विनियोग को प्राथमिकता देना चाहिये डिसम पूंजी उत्पाद-अनुपात 
(ए०क/४॥ 00% ५0०) कम हो अर्यात्‌ कम से कम पूँजी से अधिक उत्पादन 
क्या जा सके । (ए) आथिक विकास के लिए सुदद् आधार के लिए सामाजिक 
ऊपरी-व्यय पूँजी (50००) 05९7९56 (9970७) जैसे सडको रेला, सचार साधनों, 
विद्यूत व [सिंचाई परियोजनाओ, शिक्षा तथा चिक्त्सा सुविधाओं के विस्तार पर 
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विनियोग को प्रोत्साहन देता चाहिये । (५७) विनियोग ऐसे किया जाय कि अधिकतम 
रोजगार सम्भव हो सके तथा श्रमिक्रो वी वार्य-क्षमता में अधिवतम वृद्धि सम्भव 
हो सते । 

(7) असन्वुलित विकास पद्धति का अनुक्रण (+00900३ ० ए-छ8शाएश्पे 
6०50 ॥०छशापु५०)--अर्द विकृप्तित राष्ट्रों को अपने निर्घनना के कुचक्नो को 
तोडने तथा आर्थिक विकास की यति तेज करन वे लिए विकास की प्रारम्भिक अवस्था 
में असन्तुलित वित्रास पद्धति” को अपनाना चाहिये ताकि आधारभूत उद्योगों के 
विकास स वतमान मे त्याग करके भावी विकास वा सुद् आधार तैयार हो सके। 
पड्ित नेहरू के अनुसार * सन्तुलित विकास एद्धति जिसम सभी उद्योगों व क्षेत्रों का 
एक साथ विकास करने का प्रयास होता है आधुनिक युग में पूर्णत अलोकप्रिय 
सिद्धान्त (& ( णाणतल) 9त८्वाए्थ्व ग॥९०३) है। 

(8) प्रौद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास [0७2० ाणव्यां ० 
जृल्णज्ण0(५ आव॑ 7९-५१ (.00०४॥०)--विकास प्रक्रिया के हर क्षेत्र मे 
तकनीकी एव प्रौद्योगित ज्ञान वो आवश्यकता होती है। अब देश से तवनीवी एवं 
प्राविधिक शिक्षा का विव्रास एवं विस्तार अद्धों विक्मित राष्ट्रा म विकास बी आधार- 
भूल आवश्यकता है। यही नही देश मे अनुसधान एवं शोध कार्यो को प्रोत्साहन देना 
चाहिय ताडि देश में उपलब्ध साधनों व विदेशी पूजो का विकास में समुचित उपयोग 
हो सके । 

(9) सामाजिक. सास्कृतिक एवं सनोरदेज्ञानिव आवश्यक तायें (80०5७ 
(जाए & 9५) (0००३८ फेल्यूपााश्याधय!$)--विकात अ्रक्रिया पर सामाजिक 
सरचना, सास्ट्ृतिव विच्यरों व मनोर्वज्ञानिक धारणाओं का भी काफी प्रभाव पड़ता 
है अत (0) सामाजिक सरचना की विकास के अनुकूल बनाने के लिए सयुक्त परिवार 
प्रधा, जातिवाद उत्तराधिवार नियमों, पर्दा-प्रथा आदि म आवश्यक परिवनन किया 
जाता च हिए (॥) जदसप्या में विस्फोटक बुद्धि पर नियन्‍्त्रण करना च॒ हिए अन्यथा 
जनसस्या वी बाढ़ क्रिस उपलब्धियों को वहा ले जाती ह और प्रति व्यक्ति 
आय में कोइ वृद्धि नही होती (हा) धामिक व सामाजिक रूंदियों को समाप्त फर 
प्रगतिशील इध्टिपोण वित््तित बरना चाहिये इसके लिये शिक्षा वा प्रसार व॑ 

अज्ञानता का समापन जरूरी होता है, (0४) लोगो मे भोतिकवादो दृष्टिकोण से 
समृद्धि व उच्च जीवन स्तर की लालसा उत्पन्न करनी चाहिय। (५) धनिवों वे 
उक्कृप्द उफ्मेगर ((0क/व्प०ए5. (जा5त्ाफ़ागा) जैसे पासचात्प विलासिदा पूर्ण 
जोवन वा अनुसरण बहुमूल्य गहनो, प्रदर्शनात्मक अपन्यय, आलाशान बोढ़ियो ब 
भवतो के निर्माश पर नियन्त्रण लगाना चाहिय (५) आर्थिक विकास के श्रति रुचि 
एव प्रेरणा! उ प्न्न 7रने वी भी आवश्यकता है । 

(0) सुर एवं स्थिर राष्ट्रीय सरक्तर (झ्ाणाएं & 5ाकाल सिज्ागणा 
दरऊलाप्रप्टाए] >अंदें-विक्सित राष्ट्र राजनैतित पारधीयता से आविर विशास 
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करने म असमर्थ रहते हैं कशेक्ि विदेशी सरकार अपने हितो व लिए परतन्त्र देश क 
विकास की बलि देन व उनका झोषण करन मे भी मरी हिचक्िचाती । अत एसे देझ्ो 
मे लोकप्रिय राष्ट्रीय सरकारो की स्थापना विवास के तिय आवश्यक है। देश की 
सरकार वाह्य आक्मणो व आस्तरिक श्ञान्ति एव सु#ण बनाय रखने मे काफी सुर 
च्‌ सशक्त होनी चाहिय | सुदइता क साथ साथ सरकार वो स्थिरता भी उतनी ही 
आवरस्यक है । राजनैतिक अस्थिरता के वातावेरण मे विकरास्त की कल्पना निर्क 
है । आज विद्व के प्राय सभी अर््धां विक्षप्तित राष्ट्र अरनी दिदशी दासता को बंडियो 
से मुक्त होकर अपनी राष्ट्रीय सरकारो के अन्पर्गंत विकास वी ओर अग्रसर हैं । 

(]) प्रशासनिक आवश्यकता (8काशाआा िष्वुणाध्यला)--अर्दा 
विकसित देशों म आथिक विकसित कायजमों को वार्यान्वित करन क लिए एक सशक्त, 

शल, योग्य एवं ईमानदार प्रशासन हाना एक भ्रिवाये आवश्यकता है क्योकि इसके 
अभाव म आशिक वित्रास की अच्छी स अच्छी याजन ऐं भी विफ्ल हो सकती हैं ! 
यह प्रश्ञामन अपने निणयो को लागू करन में पूणत समर्थ होना चाहिये । 

(72) आयिक विकास में जन सहयोग एवं रचि (?एार (०-0एल्टक ०१ <. 
छष्ापपष्राश्त्रा)--भ्रगति क प्रति उदासीन जनता का आश्वि विकास करना कठिन 
काय है जबकि अद्धं-विकसित राष्ट्रा म जनता भाग्यवादी, अकर्मण्य तथा विकास 
क प्रति उदासीन रहती है । अत थरद्ध विकसित देशो मं आथिक विवश्स के लिये 
जनता में उत्प्रेरण, रुचि एवं सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिये । इसके 
लिये लोगो को विक्नाम योजनाओ के निर्माण व कार्यान्वयन के लिये प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष रूप मे रम्मिलित करना चाहिय क्योत्रि जन सहयोग आर्थिक विकास का 
पेट्रोल तथा नियोजन व्यवस्था का चिकना तेल है। यह वह शक्ति है जो सब बातो 
को सम्मव बनाती है । 

(3) विदेशी सहायता एवं अतर्राष्ट्रीय सहयोग (छणालझ्ञा #व0 थ्ात 
वु"दाशाजानओई (०-णन्नआणा) >>अरद्धं-विकसित राप्ट्रो का तीज आधथिक विकास 
करने मे प्रारस्मिक अवस्था म बहुत अधिक विदेशी सहायता और अल्तर्सप्ट्रीय 
सहयोग वी आधारभूत आवश्यकता है क्योवि' अद्धं-विक्सित दस्ो मे निघनता के 
कुचक तोड़ने के लिए विदेझी पूंजी औद्योपिक एवं तकनीकी ज्ञान आधुनिक मशौनों 
व यम्त्रो की आवश्यकता पडती है । यह न केवल पिछड़े राष्ट्रो के विकास के लिए 
जहरी है वरन्‌ स्थायी विश्व श्ञाति एवं आत्म-निर्मेरता के लिए भी जरूरी है। 
अल्वर्राष्ट्रीय सहयोग व के आधार वर न होकर मानवीय इप्डिकूण पर आधारित 
होता चाहिये, शोषण पर आधारित न होकर सहयोग से प्रेरित होवा चाहिय। 

राजनैतिक और जाथिक बन्धना स मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप [[ ४ फ) विदद्र बेक (०7० छघा८), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विगम 
(। के ९] अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ ([ 70 #& ), एशियन विकास बैक, भारत 


सहायता कवब आदि क माध्यम से वित्तिय सहायता से बन्चनों व शोषण के भय का 
निराकरण होता है । 
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(4) विविध (]श5०७।७८७००७)--इसके अतिरिक्त अद्ध॑ंनविकसित देशो के 
आधिक विकास के लिये देश मे निजी साहसियो को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा 
सरकार वा स्वय एक साहसी के रूप मे आधारभूत उद्योगो की स्थापना करनी चाहिये 
और विकास के लिये आधारभूत अन्तर-सरचना (8570 गरशीश४ाएशंणा&) तैयार 
करना चाहिये, कत्तंव्यनिष्ठा एवं राष्टीयता की भावना की प्रेरणा राजबैतिक 
जागृति आदि भी विकास में योगदान करते हे । विकास की प्रारम्भिक अवस्था में 
मूल्य वृद्धि पर प्रभादी नियन्त्रण के लिए आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिये और 
मूल्य नीति ऐसी हो जो उत्पादको को प्रेरणा दे तथा उपभोक्ताओं थो उचित मूल्य 
पर वस्तुएँ उपलब्ध हो । 

इस प्रकार हम देखते हैं झि अर्द्धं-विक्सित राष्ट्रो के विकास मे अनेव 
बाधाओं के बावजूद उनके विकास की आधारभूत आवश्यकताओं वी पूर्ति से विकास 
वा मार्ग प्रशस्त होगा। आज विश्व के प्राय सभी अद्ध-विकसित राष्ट्र अपनी 
राजनैतिक पराधीनता से मुक्त होकर आधिक नियोजन के द्वारा अपने आर्थिक 
विकास के लिए सतत्‌ प्रत्यमनशील है। विकसित राष्ट्र व अन्तर्राप्टीय सस्थाओ के 
द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता, पूँजी औद्योग्रिक ज्ञान व मौद्रिक व राजकीपीय नीतियों 
में मार्यंदशन कर स्थायी विश्व झान्ति एवं विश्व सम्रृद्धि का मार्ग प्रश्चस्त कर रहे हैं, 
भारत में पिद्धले 20 25 वर्षों में विकास इसका यरिचायक है। प्‌ 
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आर्थिक विकास, निर्धारक तत्व एवं 


हे 
आधारभूत आवश्यकताय 
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आज विश्व के विकसित एवं अद्धा-विकसित राष्ट्रों मे आथिक विकास वी 
होड लगी है। मानवीय कारणो से नहीं वरव्‌ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा वी 
हृष्टि से अर्दध विकपम्तित राष्ट्रो म॑ व्याप्त निर्धनाता व आधिक असमानता को समाप्त 
करने के लिये भी आथिक विकास आवश्यक है। विश्व को तोन चौथाई जनसरया 
घोर निर्धनता व व्यथा का जीवनयापन करे यह मानव सभ्यता पर सबसे वंडा कलक 
तो है ही पर साथ ही विश्व के किसी जी भाग म निर्धनता अन्यत आथिक समृद्धि 
क्य महान्‌ खतरा है। एक ओर अमेरिका, इ गलैण्ड, जापान, रूस तथा अन्य 
पाश्चात्य विकसित राष्ट्र आ्थिक समृद्धि मे मदहोश हैं दूसरी ओर अप्रीका व लेटिन 
अमेरिका के पिछडे देश, भारत, लका, पाकिस्तान व एशिया के अन्य देश निर्धनता 
के कुचक्र मे नारकीय जीवन विता रहे हैं। विश्व वे विकसित राष्ट्रो की कुल सख्या 
8% जनसस्या विश्व आय का 67% भाग प्राप्त करती है। जबकि अर्द्ध विकसित 
राष्ट्र मे विश्व जनसख्या का लगभग 67% विश्व आय का केवल 5% भाग भ्राष्त 
करता है। 970 मे जहाँ अमेरिका मे प्रति व्यक्ति आय 4760 डालर, कनाडा में 
3700 डालर, पश्चिमी जमेनी मे 3000 डालर, ब्रिटेन मे 2 70 डालर, जापान 
में 920 डालर, तथा रूस मे 790 डालर थी वहाँ भारत म प्रति व्यक्ति आय 
0 डालर, लका मे 50 डालर चोन में 60 डालर को न्यूनतम सीमा विकसित 
राष्ट्रो व अद्ध -विकसित राष्ट्रो की आथिक विपमता की गहरी खाई का सकेत देती है। 
“आर्थिक विकास व विपसमता की इस गहरी खाई को पाटना विश्व आय को सभी 
विकसित एवं अर्द्धं-विकसित राष्ट्रो मे पुनवितरण से सम्भव नही वरन्‌ अल्प विकसित 
राष्ट्रों के तीत्र विकास मे ही निहित है। अत बर्धं-विकसित राप्ट्रो को अपने तीज 
आर्थिक विकास का दृढ़ सकल्प करके उसे मूर्त रूप देना है जबकि विक्धित राष्ट्रो को 
इन निघन राष्ट्रो के आथिक विकास मे तन, मन और घन से हर सम्भव सहयोग देना 
है ताकि समूचे विश्व की समृद्धि से स्थायी विश्व शान्ति एव सहयोग को कल्पना को 
साकार छिया ज। सके ।” इन सबको समझने के लिय आधिक विकास का अथं, उसके 
निर्धारक तत्वो एंव विकास की आधारभूत आवश्यकताओ का अध्ययन आवश्यक है। 
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आधिक विकास का अर्थ एवं परिभावषायें 
(स्शाग्राह ५. 0"छि/ग5 9 एरए०ाणाां 92दक्क्षणा) 

सामान्यत आधिक विकास का जभिप्राय आशिक क्षेत्र मे परिवर्तन की उस 
अकिया से लगएया जाता है. जिसके द्वारा उपादन शक्ति, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति 
आय मे स्थायी वृद्धि होती है। आधिव' सरचना व देशवासियों के इष्टिकोण में परि- 
बर्तनों से जनता के जीवन स्तर म॑ सुधार, वितरण व्यवस्था मे न्याय वे मानव के 
सर्वागीण विवास का मार्ग प्रशस्त होता है और अन्तत आ्िव समृद्धि एवम्‌ भौतिक 
सुखो की प्राप्ति भ वृद्धि होती है । आधिव' विवास के अधे के सम्बन्ध में विद्वानों के 
मतों भें एकरूपता नही है! कुछ अधथंशास्त्री प्रति व्यक्ति आय में बृद्धि को ही आर्थिक 
विकास वहते है जबकि कुछ इसे एक प्रक्रिया मानते है जिसके द्वारा किसी अर्थ- 
व्यवस्था की वास्तविव राष्ट्रीय आय मे दीर्घक्नालीन वृद्धि होती है। इन दोनो देप्टिन 
बोणों मे वितरण थी अवहेलता वी है अत बुछ लोग आविवा विकास को व्यापक 

इष्टिकोण से देखते है । यह निम्न परिभाषाओ से स्पष्ट होते। है 


(५) आ्थिक विकास का अथे “वास्तविक राष्ट्रीय आय से दीर्घकालीन 
वृद्धि है” 

प्रो० मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार, “आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा विसी अधथंव्यवस्था वी वास्तविक राष्ट्रीय आय से दोधेबालोन वृद्धि होती 
है ।”! इस परिभाषा मे आधिक विव्यस् की तीन विशेषतायें मानी है पहली, आथिक 
विकास परिवर्ततों वी एवं भ्जिया है । जिसमे अनेबः आथिक चल राशियों 
(ए०ार्का८९) से परिवतनों वा दोर चलता है और इनमे परिवर्तन विकास वे वारण 
और परिणाम हाते है । दूसरो, आर्थिव्र विवास वा सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय 
में वृद्धि से है। वास्तविव राष्ट्रीय आय वा आशय आधार वर्ष वी तुलना में मूल्य- 
स्तर में हुये परिवर्तनों वे समायोजन बे धाद शुरू राष्ट्रीय उत्पाद से है, तीसरो, अर्थ« 
व्यवस्था की वास्तविक 'राष्ट्रीय आये में वृद्धि दीघंवालीन होती है। भल्पवाल में 
राष्ट्रीय आय भ अस्थाई वृद्धि को आधिव विकास नहीं कहा जाता वयोवि आथिक 
विवास था सम्बन्ध वास्तविव राष्ट्रीय आय मे दीघंबालीन स्थायी वृद्धि से होता है 
जो प्राय 0 में 20 वर्ष होती है । 

यह परिभाषा एक पक्षीय एवं अपूर्ण है क्योति इस परिभाषा मे ने तो देश 
बे "आशर व जनसस्या को मात्रा” पर ध्यान दिया गया है और न वितरण पक्ष पर 
ध्यान दिया है जबरि आयिक विक्यास का सम्बन्ध रेबल अधिद उत्पादन से ही नहीं 
चरन्‌ अधिय उत्पादन वे न्‍्यायोचित विवरण से भी सम्बन्धित होता है। 
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(8) आर्थिक विकास का अर्थ “प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि है” 
इस मत दे अनुयायी अथंशास्ती आधिक विकास को कुल राष्ट्रीय आय मे 

वृद्धि की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि के परिप्रेक्ष्य मे देखते हैं। यह इृष्टिकोण 
जनसस्या के आधार को भी ध्यान मे रखकर चलता है जो अधिक व्यवहारिक है। 
प्रो० डब्हयू० ए० लेविस (५७ # 7.८७/3) के अनुसार “आथिक विकास का अभिप्राय 
प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है।” इसी प्रकार प्रो० बेरन के शब्दों मे 'आ्थिर 


विकाप्त या वृद्धि को निरिचत समय मे प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओ के उत्पादन में 
धृद्धि के रूप मे परिभाषित किया जाना चाहिय ।” 


प्रो० बिलियमसन एवं घटरिक (ज्ातधणा 6८ फष्धातं) के अनुसार 
“आधिक विकास या वृद्धि का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या 
क्षेत्र के लोग उपलब्ध साघनो का उपयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओ व सेवाओ के उत्पादन 


मे स्थिर बृद्धि के लिये करते हैं।” इन सब परिभाषात्रो में भी न्‍्यायोचित वितरण 
की उपेक्षा की गई है ( 


(0) आर्थिक विकास का अर्थ “मानव के अधिकतम आर्थिक कल्याण व 
सर्वागोण विकास हैं 

आधुनिक अथशास्त्री उपर्युक्त दोनो इप्टिकोणों को सकीर्ण बताते हैं और एक 
उ्यापक रृष्टिकोण भ्रस्वुत करते हैं। उनके अनुसार “आर्थिक विकास का आशय केवल 
एष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि से ही नहीं बरन्‌ राष्ट्रीय आय के 
न्यायोचित वितरण, अर्थव्यवस्था की सरचना व देशवासिया की मान्यता व इष्टिकोणो 
के अनुकूल परिवर्तनों की प्रक्रिया है ताकि जनता के जीवन स्तर में सुधार, अधिकतम 
सामाजिक कल्याण व मानव के सर्वागीण विकास का मार्ग भ्रद्यस्त हो | इस व्यापक 
इष्टिकोण से प्रेरित सयुक्त राष्ट्र सघ प्रतिवेदत की परिभाषा उल्लेखनीय है “ विकास 
मानव की भौतिक आवश्यकताओं से ही नही अपितु उसके जीवन की सामाजिक 
दशाओ के सुघार से भी सम्बन्धित है। अत' विक्रास न वेवल आधिक वृद्धि ही है 
किन्तु आथिक वृद्धि और सामाजिक, सास्क्ृतिक, सस्थागत तथा आर्थिक परिवतनों 
का योग है ।” 

यद्यपि व्यापक इष्टिकोण पर आधारित यह परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टि से 
बहुत उपयुक्त लगती है पर उपर्युक्त साम्राजिक, सॉस्क्रतिक एवं सस्थायत परिव्तेनो 
का मापना कठिन है अत विकास दर की व्याख्या में मूल्य निर्णय (५॥७९ ॥9086- 
शाहए) सम्भव नहीं हो पाता यही कारण है कि अधिकराह 2] 
सिशात को 322 व प्रति व्यक्ति आय 3 402483:% 8 9५ 

आएथिक विकास, आर्थिक प्रगति और वृद्धि (उन्नति) मे अन्तर 

(एाशलशफ० छहक्तश्शा ९०११९ ऐ€फ९०्ाशा(, 
ए&८णा०णा९ ए770ट्वा९5६६६ $९०घणाउ९ 67०णा) 

यद्यपि सामान्यत आिक विकास, आधिक प्रगति एवं आंथिक वृद्धि परस्पर 

एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं पर कुछ विद्वानों ने इनमे भेद क्रने का 
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प्रयास किया है। श्रीमति उर्रंला/ हिंक्स (७75 (०75७७ गरालछ) के अनुसार आषिक 
वृद्धि या आथिक्ष उन्नति (2000०७० (50%) छब्द का प्रयोग उन देशों के 
लिये विया जाता है जो जाथिक इष्टि से उच्चत है और अधिकाश साधन ज्ञात एव 
विकसित है जबबि आयिक चिकास (7०णाणाए6 0०5७०फशाशा0 द्ाब्द का प्रयोग 
उन पिछड़े देशों वे लिये प्रिया जाता है जहाँ अधिवाश प्राइतिव एवं सानवीय साधन 
अश्योपित एवं अरद्धं-विकण्ित है तथा जिनमें साधनों के उपयोग व विवास की वाफी 
सम्भावनाये है । 

प्रो० बोने (9077०) के मतानुसार आधिक उन्नति (0००7० 00७0 
यी प्रगति स्वत (590(40०00७) होती है जो प्राथ विकसिकत राष्ट्रो मे सत्य उतरती 
है जबकि आधिक विकाश (£००/णाप० 70०52०आ?८४/) अर्थव्यवस्था मे साधनों के 
चिदोहन मे निर्देशन नियमन व पथ-प्रदर्शन को मुख्य आधार मानता है जो अधिवाश 
अद्ध -विकसित देशो के सम्बन्ध में समय हैं। 

प्रो० शुल्पीटर ($0एताएटटा) के अनुसार “आदिक बृद्धि या उन्नति 
(०गष्छात्ताए0 07000) का अभिप्नाय अथंव्यवस्था में दी्घकाल में होने वाले 
समिति एवं स्थिर परिवर्तनों से है जो जनस्रस्या व बचत दरो में परिवतेव से उत्पत्त 
होता है. जबत्रि आधिक विकास (7.0000॥6 एऐ०६९०]शलाए का आशय व्यिर 
अर्थ-ध्यवस्थाओ मे असंगत (एक-झक बार) एवं स्वाभाविद परिवर्तनों से है. जिसमें 
नवीन उत्पादन पदतियों, नवीन उत्पादन साधनों वे प्रयोग से नवीन वस्तुओं व सेवाओं 
वा उत्पादन होता है ।' 

प्रो० बरेरी वे अनुसार ' आधिव वृद्धि यथा उन्‍्तति वा आशय जनसस्या व 
घुल वारतविक आय (ए0०७। ८७ ॥#०0८) दोनो में चद्धि से है जब आर्थिक प्रगति 
(६०हक्रात( ॥0:70%) वा. अभिष्नाय प्रति व्यक्ति आय (767 (एक 260पट) 
भवद्धिसेरे 

आपुनिक धब्दायली में “आदिक विकास (८6 ता॥० ए०६टल०शआलए) 
शब्द वा प्रयाग अधिक व्यापक सर्व में मानव के रावाज़ीण विकास वे सन्‍्शम से विया 
जाता है जिसमे वेवबल सानव वी आधिव उस्लति ही नही बरम्‌ मानव परी रामाजिय, 
आधिक, सास्यरतित एव. राजन॑तिय सभी क्षेत्रों मे प्रगति था समावेश होता है जबकि 
आषिस उद्तति (! ०ता छ्ता०. (४0७0) दान्द का प्रशोग केवल मानव वी आधिक 
उनलति के सन्दर्म से ही किया जाता है । 

उपयुत्त छिद्रालपण वा व्यवहार से विशेष महत्व नहीं है क्योवि इन धाब्दो 
था पर्यायवावी वे रूप में प्रयोग विया जाता है ।" 

आधिए विकास या माप-दण्ड 
(%८७चलाला$ ० [१९०त०७घं९ एकछलत्कुणल्का) 

जहाँ प्राबोन अवंशार्तियों से याणिज्यवादी सोना-चाँदी वे पोष मे बद्धि गो 

आदि वि्रास वा साप-दष्ड पानते थे यहाँ एडशमस स्थित उत्पादन हदि शो आधिय 
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विक्राप्त मानता था । काले मारते ने सहकारिता की वृद्धि को विकराध्ष की सज्ञा दी हे 
जबकि आधुनिक अथं शास्त्री आविक विकास को माउने से विस्त घट़को को आधार 
माप-दन्‍्ड मानते हैं-- 

(॥) राष्ट्रीय आय में वृद्धि ([70०9७8७ ए. ाणा॥ ॥70076)--वहुत से 
विद्वान राष्ट्रीय आय मे दीघंकालीन वृद्धि को आयिक विकास का माप-दण्ड मानते हैं 
पर केवल यही आधार अपूर्ण एव अ्रमात्मक हो सकत, है क्योकि यदि जनसख्या मे 
वृद्धि की दर विक्रास दर से अधिक हो या राष्ट्रीय आय की गणना मे आधार मूल्यों 
व वतेमान प्रचलित मुल्यो मे अन्तर हो तो सही-सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता | जैसे जनसम्पा मे 5% वृद्धि हा जबकि राष्ट्रीय आय मे केवल 3% वृद्धि 
हो तो यह अधथिक विकास न होकर आधिक विमन्दन का परिचायक है। इसलिये 
राष्ट्रीय आय मे वृद्धि को जनसरप्रा के परिप्रेक्ष्य म देखना तथा मुल्यो में परिवर्तेनो 
के अनुरूप समायोजन से वास्तविक राष्ट्रीय आय में बुद्धि (रष्व८356 जा रिश्यां 
वरथ्ाणा0] 9000८) तथा राष्ट्रीय ज्राय के न्‍्यायोचित वितरण के आधार पर 
देखना अधिक उपयुक्त है। स्यय यगमैन ने इस मापदण्ड वी पूर्णता का उल्लेख 
बरते हुय लिखा ह “मूल्य परिवतन के प्रभाव को सुधार लेने पर राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि को निरपक्ष रूप से आर्थिक प्रगति का सूचक मानना असम्भव है।” अद्ध- 
विकसित राष्ट्रों मे तो कुछ वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापने म॑ कई कठिनाइया 


होती है भत उनसे इसे आथिक विक्रास का माप दण्ड मानना उपयुक्त नही कहा जा 
सकता । 


(2) प्रति व्यत्त्त आय में वृद्धि (7७७५४ ॥ एटा (४॥६ [70070)-कुछ 
विद्वान कुल वास्तविक भाय को अपक्षा प्रति व्यक्ति आय भ वृद्धि को आर्थिक विकास 
का उच्चित मापण्दण्ट मानते हैं क्योकि यह राष्ट्रीय आय को जनसख्या के सन्दर्भ में 
देखती है । पिछड राष्ट्रो मे जहाँ जनसत्या मे तीब्रगति मे वृद्धि होती है और वहा 
प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि स ही उन्हे निर्धनता से मुक्ति मिल सकती है। प्रति 
व्यक्ति आय म वृद्धि आधिक विकास का सूचक्त है जत्रक्रि प्रति व्यक्ति आय में कमी 
आ्थिक पतन का सकेत है । पर यह आधार भी अपूण, एक पक्षोय एवं भ्रमात्मक 
है क्योकि-.- (0) यह केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान देती है। (४) इसम आय की 
न्यायोचित वितरण व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। (॥) राष्ट्रीय आय 
के आकडे विश्वसनीय न होने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना भी अ्रुटिपूर्ण होगी। 
(९) अ थिक विकास के अविभाज्य भाग मानव की सामाजिक, सास्कृतिक एवं राज- 
नैतिक प्रगति की इस गणना मे उपेक्षा को जाती है । 

(3) दास्तविक विकास दर दा सामान्य दर से अधिक होना (#लाश 
00७ ४४ ५/३ ठशाधाव 070७0॥ ४(८)--जब ज़िसी देश में व स्‍्तविक 
दर विश्व की साम्रान्प दरो से अधिक होती है तो उसमे आशिक विकास की यति 
अधिक मानी जातो है जबकि वास्तविक विक्रास दर से कम होती है तो अयें-व्यवस्था 
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को अद्धं-विफुसित एवं स्थिर मानते हैं! यह माप-दण्ड भी अनुपयुक्त है क्योकि सामान्य 
समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं परिवर्तनकश्ञील है अत इसे आधिक 
विकास था सही माप दण्ड नही कहा जा सकता । 

(4) राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था मे सुधार ([८णिया5 ॥ तंछा।- 
#पाणा ० ४ए०ा्श पर०णा८)--इसके अन्द्गंत विद्वानों की यह मान्यता है कि 
प्रति व्यक्ति आय तथा कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय मे बुद्धि को ही आधिक विकास 
कए भे प-दण्ड मानना उपयुक्त नहीं क्योकि इसमे वितरण पक्ष पर कोई ध्यान नहीं 
दिया जाता । यदि बढ़ी हुई कुल वास्तविक आय का एक ब्डा भाग केवल कतिपय 
घमवानो के हाथो मे केन्द्रित हो जाये तो राष्ट्रीय आय और पति व्यक्ति आय मे वृद्धि 
के बावजूद भी देश मे दरिद्वता व्याप्त रहेगी जैसा भारत में पिछले 23-24 वर्षों मे 
हुआ है । दरिद्र और अधिक दरिद्र हुये है जबकि कतिपय अमीरो की समृद्धि मे अपार 
वृद्धि हुई है अत अगर राष्ट्रीय आय म पर्याप्त वृद्धि के साथ-साथ उसके न्यायोचित 
वितरण मे सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके तो इसे आशिक विकास का सूचक कहा 
ज" सकता है । 

(5) मानव कल्याण में वृद्धि ([7८02७७८ श॥ सिफाक्षा एल) --यद्ति 
आधिक विकास को सापने के लिये मानव कल्याण मे वृद्धि का इष्टिकोण अपनावा 
सैद्धान्तिक रष्टि से उपयुक्त है बयोकि आधिकः विवास वा लक्ष्य अन्दत सावेव 
कल्याण में वृद्धि करना ही है । मानव कल्याण के माप के लिये समाज मे प्रति व्यक्ति 
उपभोग तथा जीवन स्तर की वृद्धि को आधार बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
जन्म के समय जीवन आशा अधिक ऊँची होना भी आधिक विकास का परिचायक 
है। पर यह माप-दण्ड अवैज्ञानिक एवं अस्पष्ट है न तो जीवन स्तरों और ने प्रति 
व्यक्ति उपभोग को ठीक-ठीक ज्ञात करना सम्भव है और न जीवन आशा को भाधार 
मानना ही विश्वसनीय है । 

(6) व्यावसायिक सरचना में परिवर्तन ((कश्ाएट४ 9 0८०0फ४४णार्भ 
$0४८एा०)--णजब कृषि प्रधान देश औद्योगीकरण की ओर अग्नसर होता है तो 
यहू आध्थित्र विकास का परिचायक है। अर्द्ध विकमित राष्ट्र जिनम प्रायमिक उद्योगों 
(शाप्राश> ]श005७९५) जिनके अन्तर्गत कृषि पशुपालन, मत्स्यपालबन, खनिज, 
खनन, बनो से आय आदि को प्रघानता होतो है । देश बी 50 से 90% जनसरपा 
प्रत्यक्ष या जत्यक्ष रूप से इन उद्योगों से अपना जीविवोपाजेन वरती है--मगर 
व्यावसायिक ढांचे मे अनुछूत परिवतेन के कारण उद्योगो, निर्माण वार्यों परिवहत/ 
सचार एवं लोक्षोपयोगी सेवाओ के उद्योगो का बोलवाला होता है और जनसस्या वा 
वितरण इ करे पक्ष म बइता है तो यह आथिक विकास का मापदण्ड माना जाता है। 

(6) विविघ--उपयुं क्त मापदण्डो के अतिरिक्त सकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित 
आविक, विकास के मापदण्ड हैं--() औद्योगीतरण, (2) सांजनिया क्षेत्र 
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का विस्तार, (3) पूजी निर्माण दर में वृद्धि, (4) आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों 
का विकास, [5) लोहे का प्रति स्यक्ति उपमोग, (6) शक्ति तथा ऊर्जा दाक्तिका 
भ्रति व्यक्ति उपभोग आदि-आदि । काल भाव तथा एं जिल्स ने उत्पादन तफ्नीफ से 
कान्तिकारी प्रगति फो हो आथिक विकास की सन्ञा दो है । 
आर्थिक विकास फी अवस्थाए 
(888९5 ० 77९०णामट 0९९0०फएशा।) 
प्राय किसी देश का आधिक विकास ऐतिहासिक जम मे अलल-अलग अवस्थाओ 
से गुजर कर हो उच्चस्तरीय उपभोग अवस्था में पहुचता है । जहाँ जमन अर्थशास्त्र 
फ्रेडरिक लिस्ट (छ. .50 ने अर्यंव्यवस्था मे व्यवसायों की प्रधानता के क्रम के 
आधार पर आथिक विकास को पाँच अवस्थाएँ--(0) आस्लेट अवस्था (॥) पशु 
पालन अवस्या (१9) कृषि अवस्था (9) ओद्योगिक अवस्था त्या (६) सामान्य 
अपस्या बताई है वहाँ प्रोण कोलिन क्‍्लाक ने आधथिक विकास की तीन क्रमिक 
अवस्थाएं बताई हैं । पहलो प्राथमिक अवस्था (27029 5088०) जिसमे लोग पिछडी 
अवस्था मे होते हैं ओर उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मछली पालन, 
खनिज खोदना, व वनो से जीविकोपार्जन करना होता है। जनसख्या का बहुत बडा 
भाग उने पर आश्रित होता है । इसरी ह्वितीयक अवस्था (56०070979 5082०) 
होतो है जिसमे निर्माणकारी उद्योगो खनिज प्रयोग उद्योगो आदि का पर्याप्त विकास 
हो जाता है। अर्थ व्यव्स्था मे पर्याप्त औद्योगीकरण के कारण क्ृपि व प्राथमिक 
उद्योगों में नियोजित जनसख्या कम होती है तथा देश को अधिकाश जनसश्या उद्योगो 
से जीविकोपजेन. करती है। तीसरी दृतीयक जवस्था (उरदाध््यर 508०) यह 
आधिक विकास की वह अन्तिम अवस्था है जबकि देश का थर्याप्त विकास हो जाने से 
सेवा क्षेत्रों मे परिवहन, सचार, बेकिंग एव लोकोपयोगी सेवाएँ उपलब्ध होती हैं। 
प्रो० रस्टोब (४ ७४. 8०४०४) ने अपने विशेष अध्ययत के आघार पर आथिक 
विकास की पाँच प्रमुख अवस्थाओ का उल्लेख किया है जिनका सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है--- 

() परम्परागत समाज फो अवस्था (58886 ० ए३8४0णाओ 50९९४७)-- 
यह आधिक विकास की वह प्रारम्भिक अवस्था है जिसमे रूढिवादी समाज सीमित 
प्राथमिक उद्योगो--कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वनो आदि में परम्परागत 
उल्मादन पद्धतियो से कार्य करते हैं । आविष्कारों व नवीन विधियों के अ्रयास्ों व पहल 
का अभाव होता है। उत्पादकता का नीचा स्तर होने से आय उपभोग व बचतो 
का स्तर भी बहुत नीचा होता है। अधिकाश जनसख्या प्राथमिक उद्योगो स ही जीवि- 
कोपार्जन करती है। उद्योग, व्यापार तया सेवाबो का नितात जभाव होता है। यत्र- 
तत्र कुछ विकास के अतिरिक्त सस्पूर्ण बर्थव्यवस्था दु्वंल और अविक्सित अवस्था मे 
होती है और लोग बहुत दरिद्व एवं उनका जीवनस्तर बहुत नीचा हाता है । ऐसे 
समाज मे भू-स्वामी राजनैतिक व आर्थिक सत्ता हथिया लेते है । 
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(2) स्वय-स्फूर्त या छलांग लेने की पूर्व दशाओं को अवरवा (छाथहुल 
एा००णावाएणाड तप, ०-०१ --यह आधिएय विकासक्रम को दूसरी ऐसी संक्रमण 
अवस्था है जिसम स्वय हफूर्त अवस्था के लिए आवश्यक्र दशाओं व आधार परिस्थितियों 
का विर्माण होता डै । प्रो रोघ्टोव के अनुसार इस अवस्था में “प्माज के रप्टिकोण 
मे आपरारभूत व प्रयोगिकर विज्ञान के प्राउ, उत्पादन+्कत्ो में परिवर्तन के प्रति, जोखिम 
उठाने, काय के तरीको व दक्षाओं के प्रति क्रान्तिगारी परिवतत आवश्यक है ।/ इस 
अयस्या में कृषि में क्रान्ति से भावी औद्योगिक विकास का सुद्ह आधार तैयार होता 
है, वितियोग वी दर 5% से वढुकर 0%, हो जाती है । सामाजिक ऊपरी पूँजी के 
आजगेत परिवहन, सवार, विद्युत, तबतीरी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा 
चिगिश्सा सुविधाओं का विस्तार होता है। यह वह अवस्था है जिसमें झाने' शर्त 
रूढिवादी एवं भाग्यवादी समाज मे प्रगतिशील दृष्टिशोण का प्रादुर्भाव होता है और 
समाज स्वय सफूर्त अवस्था वे मार्ग पर अग्रसर होता है । 

(3) रुपये स्फू्त या घतांग स्तर को अवस्था (पवा.० 66 5088०) -प्रो रोस्टोव 
के अनुसार यह आथ्िन्न वित्रास वी एफ ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमे विवात्त 
स्वगतिमान एवं आत्म प्ररित होता है बिना बाह्य सहायता के भी अ न्‍्तरिक साधनों 
के प्रयोग से वियरास सामान्य एवं नियमित रूप से होने लगता है। प्रो» रोस्टोव के 
धन्शो मे ' यह एक ऐसा सन्मणकाल है जिसमे विनियोग की दर इसे प्रकार बढती 
है हि प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन बड़ जाता है ओर यह प्रारम्भित्ता वृद्धि उत्पा- 
दन-पला वी क्रान्वियारी विवियो गो जम देती टै, आय बहती है और आय मे वृद्दि 
से वितियोग थे तय आयार की शुरुआत होती है। परिणामत्वरूप प्रति व्यक्ति 
उत्पादन वो बुद्धि की भी नवीन प्रवृत्रियों का सूत्रपात होता है।” इस अवस्था में 
तीन छर्ते पूरी होती है । (0) तरिनिशेग को दर राष्ट्रीय आय की 20% या इससे अधिक 
होतो है (0) निर्माणव्वारी उद्योगों की विविधता तथा उच्च उत्पादकता था विशारस 
होता है तथा (॥॥) अर्थ॑-व्यवस्था मे एव ऐस सम्थागत ढाचे का निर्माण होता 7 हि 
आन्तरिव' साधनों से ही पूँजी निर्माण को उच्च क्षमता उत्पन्र हो जायो है । 

बिटेग ने यह अवस्था 783-802 म प्राप्त वी "थी. अमेरिका ने 843- 

4860, जाआाउ ने । 878-900, रूय न 990-]94 में भारत व चीन ने 3952 
में प्राप्तवी था ४ 

(4) परिषक्वता पी दिशा मे कदम (50986 ० फा४८ ॥0 *&छा9)-+ 
स्वय-सफूर्त अवस्था के बाद परिपक्‍्ता वी अवस्था जाती हैं "जब यर्घल्‍ूयवस्था वे 
विकास, विंदाहन एवं सरक्षण वे लिय आधुनिउतम तवनीबी एवं औद्योगिक जानकारी! 
बय दे पम्ान पर प्रयोग होता है।! अव॑ं-ब्यवस्यां में विनियोग री दर बढ़कर 

राष्ट्रीय आप का 20% या इससे अधिए हो जावा'है। उद्योगों मे विविभता आते 
है, इल्जीनिर्यरिंग, लादा-इत्पार, रसायन, जहाज, विद्युत-यत्र दया अर्य आपाटमूत 
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उद्योगों की अ्रधातता के साथ-साथ उपभोग उद्योगो का _विस्तृत आधार होता है। 
परिपक्वता की अवस्था में प्रायः तीन महत्वप्रण परिवतेन इष्टियोचर, होते हैँ (0 
जनसख्या का बहुत बडा भाग वैकनीकी एवं कुशल श्रम, के रूप में उद्योगों से, बाय 
अजित करता है। कृषि पर जनसल्या का भार कम हो जाता है। ()) देश प्राय 
आत्म-निर्भर हो जाता है तथा (7) अर्थव्यवस्था में जाय, विनियोग व बचत तथा 
उपभोग कां स्तर ऊंचा! हो जाने से आर्थिक सम्पन्नता व सुशढता का मार्ग प्रशस्त 
होता हैं। 

(5) उच्चस्सरीय उपभोग की अवस्या (प॥6 $६386 ० माष्ठा फ9४४ (णा- 
आगए०7] --यह आयिक विकास को उच्चतम अवस्था है जिसमें देश की उत्पादक 
गतिविधियाँ अपनी चरम सीमो परे होती' हैं। समोज मे प्रत्येक व्यक्ति सामाग्य उप- 
भोग की वस्तुओ के अतिरिक्त उच्चतम एब विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओ के उपभोग 
का प्रयास करता है । विलामिता को धस्तुयें सामोस्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में 
उपभोग की जाने लगती है जँसे कारें, टेलीविजन, कपडे घोने की मष्ीनें, रेप्रीजरेटर, 
एयरकन्डीशनर आदि मद्गी वस्तुओ की माग घमनी ब्यक्तियो तक ही सीमित न होकर 
सामान्य जनता की माग में परिणत हो जाती है । भौद्योगिन विकाप़ इस स्तर पर 
पहुच जाता है कि सुधार व नवीनता की ग्रूजाइश न रहते हुए भी अनुसधान एवं 
परीक्षणो का क्रम चलता रहता है । प्रो० रोस्टोव के मतानुसार अमेरिका 920 भे, 
ब्रिटेन ।930 में तथा रूस, जापान व पश्चिमी यूरोप के दश 950 के बाद इस 
अवस्था भे पहुच गय हैं। 

भारत आर्थिक विकास की छिस अवस्था मे ? है 

प्रो० रोस्टोव द्वारा वथित आथिक विकास की पाँच अवस्थाओ के परिप्रेक्ष्य मे 
देखने से पता लगता है कि विश्व के समृद्ध दराष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जमंनरी, रूस, 
ब्रिटेन, फ्रांस व जापान आथिक विकास की उच्चस्तरीय अवस्था में पहुच चुके है 
जबकि विकासशील राप्ट्रो मे कुछ परिपक्वता की अवस्था मे पहुच रहे है तो कुछ 
अभी स्वय-स्फूर्स अवस्था मे टी चल रहे है | इस सन्दर्म मे देखने से जहाँ प्रो० रोस्टोव 
के अनुसार भारत 952 मे ही, सवय-स्फूर्त अवस्था मे पहुंच चुका था वहा वास्सविवः 
तथ्य उसे विवादास्पद बना देते हैं।. , ., , 

() परम्परागत ,रूढ़ितादी दुध्ट्कोण--शारत मे अभी भी जनसख्या का 
सगभगु 7% भाग बशिक्षित है, स्त्रियों म॒ तो साक्षरता ,का प्रतिशत बहुत ही वम 
सगभग 9% है। तकनीकी ज्ञान का,अभाव ह€ / उत्पादन, की परम्परागत, विधियों 
की प्रधानता है । लोग, भगग्यवादी एवं रूढियादी है। यह प्रत्यक्ष है प्रमाण की कोई 
आवश्यकता हो नही है । 


, » «(| विनिमय को दर कम-दभ्रोन रोष्टोवु के अनुसार स्वय:स्फूनं अथंब्यचस्था 


में विनियोग को दर राष्ट्रीय बाय के, |0 प्रतिशत से अधिक होती है । भारत में यध्वावि 
इतु्य योजना के अन्त तक विनियो्र की दर 4:६ तक पहुंच गई है दर ज्रान्तरिक 


658 नियोजन तथा छ्ाथिक विकास 


बचते राष्ट्रीय आय के करीदन 4-2 प्रतिशत ही हैं । प्राचवी पंचवर्षीय योजना मे 
भी लगभग 3 हजार करोड रुपये की विदेशी सहायता अनुभव को जा रही है । अतः 
हमारी अधंव्यवस्था बिना विदेशी सहायता के अब भी तीत्र गति से आधथिक विकास 
की क्षमता प्राप्त नही कर पाई है । 


(3) कृषि पर जनसंखुया का अत्यधिक मार--ह्वय-स्फूर्द अवस्था में औद्योगिक 
क्षेत्र में विविधता तथा तीव्र विकास से कुशल एवं तकनीकी थ्रमिको की सख्या बढ़तो 
है | कृषि पर जनसख्या का भार कम होता है और जनसख्या का बहुत बडा भाग 
उद्योगों से जीविका अजंन करता है पर भारत में अब भी जनसख्या का लगभग 70 
प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्चित है, उद्योगो व निर्माणकारी 
उच्चोगो में जनसरया का केवल 2 से 5 प्रतिशत भाग नियोजित है, अब भी देश वी 
8] प्रतिशत जनसख्या ग्रामीण जनसख्या है जबकि केवल 8 प्रतिशत जनसंख्या ही 
नगरो में रहती है । 

(4) राजनंतिक अस्थिरता-भारत में योजनावद्ध विकास के 25 वर्षों के सतत 
प्रयत्नों के वावजूद भी अथंव्यवस्था आथिक सक्‍टो, खाद्यान्न के अभाव, प्राकृतिक 
प्रकोपो व विदेशों विनिमय के सक्टो से भस्त है। अकुशल प्रशासन, व्यापक अष्टो- 
चार, भाई-मतीजावाद आदि के कारण न तो आर्थिक स्थिरता है और ने राजातिक 
स्थायित्व हो । 

(5) औद्योगीर रण की घीरी पति--योजनावद्ध विकास के 25 बर्षों मे यथयपि 
मूलभूत उद्योगो का सुद्ढ व व्यापक आधार तैथार किया है। देश मे उद्योगों में 
विविधता आई है पर फिर भी उद्योगों के विकास की दर अपेक्षाइत घीमी है | जहाँ 

]969-74 की चौथी योजना भे ओद्योगिक विकास की दर 8-0% का लक्ष्य था पर 
वास्तविक उपलब्धि 4 5% रहो है। अनेक उपभोग उद्योगों भे पुराटन घिसी-पिदी 
मशीनों का प्रयोग हो रहा है। आधुनिक्तम यन्जो व उच्चतम श्रौद्योगिक' ज्ञान का 
नितान्त अभाव हमारे सामने महान सकट का कारण है। 

(6) राष्ट्रीय विकास दर मो बहुत कमर रही है--यद्यपि पादवी योजना का 
लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 5% दृद्धि का था पर वास्तविक उपलब्धियाँ निराशाजनक 
रही है । 972-73 मे विकास को दर % थी जबकि !977-78 भें बिकास वी 
भऔसत दर 39% से अधिक नहों थी। भारत मे प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी 
बहुत नीचा है । जहाँ अमेरिका में 970 भे प्रति व्यक्ति आय 4760 डालर थी वहा 
भारत में वह १70 डालर यो अर्थात्‌ दोनो की श्रति व्यक्ति आय में लगमय 42 
गुना अन्तर है । 

उपयु'क्त तथ्यों के आघार पर यह वहना अनिश्चयोक्तिपूर्ण न होगा कि भारत 
अब तक स्वय-स्फूत अवस्था को प्राप्त नही कर पाया है यह प्रारम्मिक दो अवस्थाओं 

को पार कर चुना है पर तीसरी अवस्था में गोते लगा रहा है। इसके लिये श्रम, 
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निष्ठा, प्रगतिशील इष्टिकोण व सदक्त कुझल एवं ईमानदार प्रशासन वे साथ साथ 
जन सहयोग एवं उत्पेरणाओ पर आथिक नियोजन वी सफलता ब तीत्र आधिक 
विकास को सम्भव बनाना है। 
आशिक विकास का महत्व 
(ए्रणाक्राल९ ० ६९णागा्भद ए७ शक्कुशाशा) 

विश्व मे निर्धतता के निराकरण व आधिक विपमताओ के समापन का एक 
मात्र विकल्प आर्थिक वियास ही हैं और इसके द्वारा ही मानव का सर्वागीण विकास 
सम्भव होता है। आध्िक विकास से न केवल मानव की आर्थिक समृद्धि व सम्पलता 
सम्भव होती है वरचू अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक एवं सास्क्ृतिक उत्थान, राजनैतिक 
स्थिरता और जनता के लिये विविधतापूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है । 

(]) प्राकृतिक साधनों का विदोहन-आधथिक विकास के कारण देश मे उपलब्ध 
प्राकृतिक साधनों का तेजी से विदोहन होने लगता हे और उनके विदोहन से लोगो 
की जाय, रोजगार तथा उत्पादकता मे वृद्धि होती है। कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रो 
में भी विकास होता है । 

(2) ओऔद्योगीकरण--आथिक विकास के कारण देश मे झ्ाघारभूत उद्योगो के 
साथ-साथ उपभोग उद्योगों का भी तेजी से व्किस द्वोता है । सन्तुलित विकास की 
इष्टि से लधु एवं कुटीर उद्योगो को भी विकसित किया जाता है । इस प्रकार तीब्र 
औद्योगिक विकास के भाथ-साथ उ्द्योगो मे विविधता, विशिष्टीकरण, बडे पैमाने की 
उत्पत्ति एव श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है । 

(3) राष्ट्रीय आय ब प्रति व्यक्ति आय मे बुद्धि--देश के प्राकृतिक साधनों के 
विदोहन, औद्योगीकरण, रोजगार अवसरो मे वृद्धि तथा तीद्र पूँजी-निर्माण से राष्ट्रीय 
आय व प्रति ब्यक्ति आय मे वृद्धि होती है जो अन्तत. जाथिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त 
करती है ॥ 

(4) यूजी निर्माण एवं विनियोग दर में बुद्धि--आध्िक विकास के परिणाम 
स्वरूप बचत व पूँजी-निर्माण में वृद्धि होती है। नये-नये उद्योगों की स्थापना होती 
है, उत्पादन को नवीन विधियाँ अपनायी जाती हैं । उसके लिये अधिकाधिक विनियोग 
किया जाता है। लोगो की बढी हुई माग की पूर्ति के लिय उत्पादन वृद्धि भी अधिक 
विनियोग से सम्भव होती है । 

(5) मानवीय साधनों का सदुषयोग--आधिक विकास से रोजगार अवसरो मे 
यृद्धि होती है अत न केवल बेरोजगारी व अद्धं बेरोजगारी का समापन होता है वरन्‌ 
नये रोजगार व रोजगार प्राप्त व्यक्तियो को रोजगार के छुनाव के पर्याप्त अवसर 
उपलब्ध होते है। रुचि के अनुसार कायं के चुनाव से श्रम वी वार्यकुशलता मे वृद्धि 
होती है तथा मानव शक्ति साधनो का यथासम्भव सदुषयोग होता है ॥ 

(6) संतुलित अर्थे-ब्यवस्था--आधिक विकास देश म कृषि के साथ-साथ 
उद्योगो का विकास करता है | कृषि से जुदसख्या का भार उद्योगों की ओर स्वा- 
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नान्वरित होता है । अथे व्यवस्था का विकास एकाकी न रहकर विविघताएूर्ण होता 
है। अथ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रो का सन्दुलित विकास होने से ब्राधिवः स्रकटो से मुक्ति 
मिलती है । कि 

(7) साम्राजिह सेवाओ का विस्तार--आशथिक विकास का कारण अर्थव्यवस्था 
में शिक्षा चिक्त्सा एवं स्वास्थ्य तथा शन्य सामाजिक सैबाओ का तेजी से विकास 
हीता है । मनोरजन के साधनों मे वृद्धि होती है शत अवव्यवस्था में विवेवशील, 
स्वस्थ जनसख्या की वृद्धि होती है, उनेकी ओसत श्वायु बदती है तथा मृत्यु दर 
घटती है। 

(8) उच्च जीवन स्तर---अर्थव्यवस्था के सर्वाज्भीप विकास उत्पादन में 
विविधता तथा अधिकता वितरण में समानता व प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि बे कारण 
जनता को उपभोग के लिये अधिकाधिक वस्तुयें व सेवाये उपलब्ध होतो है और 
उतका जीवन स्तर निरन्तर ऊँचा होता जाता है | 

(9) ज्ञाति एवं सुरक्षा को बदावा--आंधिक विकास से देश की बाह्म आत्रमणों 
से सुरक्षा क्षमता बढती है तथा देझ्ष मे पर्याप्त उत्पादन एवं उसके समुचित वितरण 
से आन्तरिक' शान्ति बनी रहती है) यही नहीं सभी देशो मे आथिक विकास के 
कारण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का भी माग प्रशस्त होता है क्योवि विश्व क क्यो भी 
भाग मे गरीबी अन्यत्र समृद्धि को निरत्तर खतरा है । 

(0) निर्घनता के छुचक्र को तोडता-निर्धनता के कुचफ को वोडना ४१ आध्थिक 
विवास द्वारा सम्भव होता हैं क्योकि प्राह्ृतिक साधनों के विदोहग औद्योगीकरण व 
रोजगार अवसरो मे वृद्धि से राष्ट्रीय जाय और प्रति व्यक्ति बाय मे वृद्धि होती है । 
उपभोग द॑ बचत मे बृद्धिं से विनियोग, उत्पादन व पूँजी-निर्माण में वृद्धि होती है अतः 
निर्धतता वे! निराकरण वी व्यवस्था उत्पन होती है । 

(॥7) सामाजिक सुरक्षा एवं स्व॒तन्त्रता--आध्धिक विकास से प्रति व्यक्ति आय 
मे वृद्धि व आर्थिक समानता समाज की वेरोजगारी, वृद्धावस्था वीमारी, दुर्घटना व्‌ 
मृत्यु आदि पाँच सयटो से मुक्ति प्रदान बरती है। व्यक्तियों को आधिव समृद्धि में 
स्वतन्त्रता का आभास हाता हू । मशीनों के अधिकाधिक उपयोग से अधिक आराम 
मिलता हैं। न 

आर्थिक विक्ास के सम्भावित दोष 

आदिक विकास वैद्यवि समृद्धि व सेम्पनता का मार्ग प्रशस्त दरता है परन्तु 
यह विकास अनियोजित व अत्यादिक भौतिकतावादी होने पर मानव के सर्वाज्ञीण 
विज्ञस म बाया भी बन जाता है। () बडे पँमाने वो उत्तत्ति में व्यक्तिगत रुचियों 
बी उपक्षा की जाती हे। (2) कुढीर एवं लघु उद्योगो वे पतन पर बड़े उद्योग 
पनपते हैं । मनुष्य मशीनों ढा दास बन जाता है। (3) विशिष्टोकरण वे श्रम 
विभाजन से वार्य में नीरसता बढती है। (4) अत्यधिक ओऔद्योगीवरण में उद्योगों 
के केत्ो रण से यन्दी बस्विया का निर्माण । (5) पूँजो व श्रम में वैमनस्थ और 
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(७) ज्ञोपण को बढावा मिलता है। (7) धन वा असभान वितरण होता है जिससे 
(8) वर्गे-सघर्ष वा प्रादुर्भाव होता हैं। अत्याण्कि आथिक सत्ता वे वेद्रीयबरण से 
प्ररित होकर (9) एव्रबिकारी प्रवृत्तियों को बढावा दिया जाता है और सर्वभ्र 
औदतिकवादी इप्टिकीण से [0) अनेक अनैनिव कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। 
अर्शयक उत्थान में नंतिक पतन की प्रवृत्तिता पनपती है। (॥) आध्यात्मिकता वी 
भावना को ठेत पहुचती है और व्यक्ति नास्तिवता वी ओर बढता है ॥ 


आशिक विकास के निर्धारक तत्द, घटक या फारक 

(ए9लघाफएफड 07 एश९८१०$ ण॑ ए८००णार्म८ ठा0जणए) 
आ्थिक विकास के निर्धारक तत्वो व सम्बन्ध भे भा विद्वानों मे मतैवय वा 
अभाव है । जहाँ प्रो० नकसे तथा राइट ने आथिक विकास के निर्धारक तत्वों में 
गैर-आ्थिक तत्वों को प्रधानता दी है वहाँ श्लो० रोस्टोब तथा स्पंगलर भादि ने 
आधथिक तो को विशेष मत्त्वप्रर्ण माना है। प्रो० नकंसे (१७४).७०) के अनुसार 
आशिक विकास बहुत कुछ सामाजिव भावनाओं, राजनंतिक दछ्शाओ, मानवीय योग्य- 
ताझ्ो व ऐतिहासिक धटनाओ पर निर्भर करता है। इसी प्रकार डंविड एम राईद 
(0 0 ज्रषट्टा॥) के भनुसार आधिक विकास के आधार तेत्व अभौतिक एवं गैर 
आधविक हैं। इसके दिपरीत ग्रो० रोस्टोव (०५०५४) के शब्दों मे “आशथिक विकास 
पूँजी व श्रम वी मात्रा एंव स्वरूप पर निर्भर करता है” और इन दो तत्वो पर छ. 
प्रवृत्तियो (?709९०79॥08) का प्रभाव पडता है-- (0) आधारभूत विज्ञान के विकास 
की प्रवृत्ति, (७) , विज्ञान के थ्ाथिक़ कार्यों में प्रयोग वी अवृत्ति, (४) तकनीदी 
प्रवर्तेनों, की प्रभृत्ति, /१₹) मोतिक उत्माष की प्रवृत्ति, (४) उपभोग फी प्रवृत्ति तथा 
(५) सन्‍्तानोत्पत्ति द्री प्रवृत्ति। इसी प्रकार प्रो० स्पेंगलर (5थ78|2) ने भी 
आशिक थिकास के ]9 तत्वों का उल्लेख क्या है। विभिन्न विद्वानों के विचार 
मन्यन के बाद क्राभिक विकास के प्रमुख तत्वों का वर्गकिरण निम्न तालिका में दिया 

जा सकता है 


आशिक विकास के निर्घारक तत्व, घटक था कारक 
[फड्रटण5ड ण॑ ऐलेशामाआ(5) 
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इन तत्वों का सक्षिप्त विवरण इस प्रशार हे-- 

(6) प्राकृतिक साधन (पराणा॥ 8८६०७८८३)--प्राइतिक साधन आधिक 
विकास के आधारणूत कारक हैं। प्रो० लेबिस के अनुसार “प्राद्ृतिक साधन विकास 
का माग एवं दिया निर्धारित करते हैं ।” प्राह्ृतिरु साधनों से अभिग्राय उन स्व 
प्राइनिक साथना से है जा भूमि खनिज, वन, वर्षा, हदा, पानी व जलवायु भादि के 
हूप म मानव का उत्पादन के लिय प्रकृति वी आर से निशुल्क उपहार हैं। उर्वेरा 
भूमि तथा जत के बिना कृषि विकास असम्भव होगा, कोयला, लोहा एवं आधार 
सतिजों कु अभाव म थौद्योगीकरण की कल्पना स्राकार करना कठिन होंगा तेथा 
उपयुक्त भौगातित्र' परिस्यितियों व वातावरण के अभाव से आधिक विशास मे 
बाघायें होगी । 


विकप्रित राष्ट्रो-- अमेरिका, जापान, इगलेड व रूस जादि के आयिम विकास 
में बहा क प्राकृतिक साथनों की प्राहुयता का महत्वपूर्ण यागदान रहा है। वर्तमाने 
और भावी प्राइतिक साथनों की बहुलता ही आध्िवा विकास के लिय पर्याप्त नहीं 
वरम्‌ उनके समुचित विदाहन, नवीन साधनों की खोज तथा उनके नय-नय उपयोगी 
का पता लगाने से ही आध्िक विकास वा माय प्रशस्त होता है। भारत अपने प्राक- 
साधना वी दृष्टि से सम्पन्त होते हुए भी उनके पर्याप्त विदाहव के अभाव में आर्थिक 
शप्टि से कापी पिछझ है अत प्राह्ृतिक साधनों के विकास, विवोहन एवं सरक्षण और 
उनके प्रणागों मं विविप्रता, समुचितता और नवीन प्रयोगों की खोज से आधिक 
विज्रास मे महत्वपूर्ण याग रहता है । 

(2) मानवीय साधन (प्रण्याशय े६४०एा०८४)-प्राइतिक साधन उत्पादन का 
निष्किय घटक है अत उनके उपयोग के लिये मानवीय साधन विकास को आधार, 
साधन एवं साध्य के रूप मे अत्यन्त आवश्यर है। प्रो० रिचार्ड घिल के शब्दों से 
“आथिरा विकास एक याँतित् प्रत्रिया नही है। यह एक मानेवीय उपन्‍त्रम है और 
समस्व मानवोयथ उपतमा की भाति इसकी सफ्तता अन्तिम रूप मे इसे क़ियान्वित 
करने वात मनुष्पा वी कुशलता, गुणों, शक्ति, एवं प्रवृत्तियो पर निर्भर करेगी।” 
मानवीय सायता वा अभिप्राय देश की समस्त जनसल्या स है। यद्यपि उत्पादन 
प्रश्निया मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेन वाती जनसख्या जिसे कार्यश्चील जनसस्या (ऋण) 
एण/ण7०च) कहन है आर्थिक विकाप्त को मुम्य रुप से प्रभावित करती है परन्तु 
अप्रय्श रूप से आयिक विकास जतसख्या के आकार, वाय॑ कुशलता, सरचना, 
ब्यावसायितर वितरण तथा उसकी गुणात्मक प्रवृत्ति भी आथिक विस्रास के! निर्धारक 
घटव हैं । मानवीय ख्राघनों की आधथिक विकास में दोहरी भूमिका होती है एक ओर 
बह उपादेन वा सत्रिय साथन है तो दूसरी ओर समस्त आध्थिक क्ियाजो का साध्य 
है वड़ उत्पादर और उपभाक्ता दाता है। जहाँ एए ओर जनमस्या म वृद्धि श्रम शक्ति 
और उपादित वस्तुआ के बाजार की अभिवृद्धि करती है पर आदर्श बिन्दु के बाद या 


आशिक विकास, निर्धारक तत्व एव आधारभूत आवश्यक्तायें चूक 


अर्द्धं-विकसित देशो भे जनसल्या म॑ तीज दृद्धि वा उसने आथिक विकास पर प्रतिकूल 
प्रभाव रष्टियोचर हुआ है । अत सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि विकसित मान- 
बीय साधन एवं श्रम-धक्ति आथिक विकास का एक प्रमुख सक्रिय एवं अत्याज्य घटक 
है । विकसित राष्ट्रों के तीब्र आथिक विकास वा राज उनकी बुशल, योग्य एवं 
विकसित श्रम शक्ति म छिपा है ॥अत प्रो० राव के अनुसार “विव्ास प्रक्रिया में 
मानवीय साघनो को अधिक प्रभावी बनाने के लिये मानव शक्ति के शारोरिक मान- 
सिक, मनोवैज्ञानिक तथा सगठनात्मक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।” 

(3) पू जी (2०9/श)--भाधिक विकास का तीसरा महत्वपूर्ण घटव' पूँजी 
है । पूजी मनुष्य द्वारा उत्पादित घन का वह भाग है जो अधिक घनोतत्ति के लिये 
प्रयुक्त किया जाता है । यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत समाज एवं 
ब्यक्ति अपने वर्तमान उपभोग को कम करके वचत करते हैं और इन बचतो को अधिक 
उत्पादन के लिये प्रयुक्त बरते हैं तथा इन वचतो को पूँजीगत उत्पादक सम्पत्तियो में 
बदलते हैं । प्रो० रिचार्ड घिल ने आथिक विकास मे पूंजी के महत्व को इन शब्दों में 
व्यक्त क्या है “ पूँजी का सचय वतंमान युग में निर्घन देशो को घनवान बनाने व 
औद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है ।” पूंजी के 
द्वारा ही आधारभूत उद्योगों को स्थापना परिवहन एवं सामाजिक ऊपरी पूँजी का 
निर्माण होता है जो आथिक विक्रास क आधार स्तम्भ हैं। जहाँ जापान, अमेरिका 
आदि देशो मे बचत एवं पूंजी निर्माण की दर क्रमश 30% एवं 25% है बहा भारत 
में पूँजी निर्माण को दर 22% ही है जिसमें आन्तरिक बचतो की दर राष्ट्रीय जाय 
का १9 8% ही है तथ्य 2 5% विदेशी पूँजी का प्रयोग होता है । 

॥,+« छह “विकसित देशो मे पूँजी' निर्माण को धीमी गति के कारण आर्थिक विकास 
बी दर भी बहुत कम है अत उनमे व्यक्तिगत, सस्थागत एवं राजकीय बचतो मे वृद्धि 
तथा विनियोगी के लिये उपलब्ध पूंजी के समुचित उपयोग, उत्पादक कार्यों में प्रयोग, 
वित्तीय सस्थाओ के' विकास, संग्रह प्रवृत्ति पर रोक आदि का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
प्रो० नकसे के अनुसार, “अद्ध-विकसित देझो मे अप्रयुक्त मानव शक्ति का प्रयोग करके 
भी पूंजी निर्माण किया जग सकता है ।” 

यद्यपि पूँजी आथिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है किन्तु यही एक पएयाप्ति 
घटक नही । पूँजी के अतिरिक्त आथिक विकास के लिये तकनीकी ज्ञान, आधिक 
सस्यायें एव समाज से विकास के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण भी आवश्यक है । अगर देश 
में उपलब्ध पूँजी के योजनावद्ध उपयोग की समुचित दच्चायें नही हैं तो पर्याप्त पूजी 
होने पर भी आथिक विकास सम्भव नही होगा । 

(4) तक्‍नीरी ज्ञान (पट्कशात्य हऋण०फ़-स०एछ) तथा श्रौद्योगिक ज्ञान 

(ए०८४एण०2५)-- यह भी आथिक विकास का आवश्यक घटक एवं परिणाम है। 

तकनीकी ज्ञान का अभिप्राय उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान मे विशिष्टता यः वृद्धि से है। 
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प्रो० एटलिस के अनुसार “तकनीवी ज्ञान की प्रगति को ऐसे नये ज्ञान के रूप मे 
परिभाषित कर सकते है जिसके कारण या तो वतमान वस्तुये कम लागत पर उत्पन्न 
की जा सकें या जिसके कारण नवीन वस्तुओं का उत्पादव हो सके ।” दूसरे छाब्दों मे 
तकनीदी ज्ञान मे वृद्धि से उत्पादन लागत में कमी नवीन वस्तुओं का निर्माण, पदार्थों 
के नय-नये उपयोग, उत्पादन मे घृद्धि तथा उत्पादन के तय नये साधनों का पता लगाया 
ज़ाता है या उत्पादित वस्तुओं के गुणों मे वृद्धि एव विविधता भाती हैं । 

तकनीकी ज्ञान एव प्राविधिवी वी प्रयति आथिक विकास को सम्भव बनाने 
बाला महत्वपूर्ण घटक है । प्रो० लेदिस के छब्दो मे, ' आथिक विकास एक ओर बस्तुओ 
ब जीवध!रियों के वियय मे प्रौद्योगिक ज्ञान प्र निर्भर है और दूरी ओर यह मनुष्य 
व उसके साथियों के आपसी सम्बन्धों के सामाजिक शान यर निर्मर करता है।” 
विकासशील राष्ट्रो मे प्राविधिक ज्ञान की कमी के कारण न तो उनके प्राकृतिक साधनों 
का समुचित विदोहन हो पाया है और न उनकी आर्थिक दरिद्वता वा कुंचक दूट पाया 
है | उत्पादम की नयी तकनौकी विधियों के विकास व परम्परागत विधियों मे सुधरे 
प्रयोगो मे ही अद्धो-विकप्तित देशों को ढृपि, उद्योग्र, प्रियहल, एवं मानवीय साधनों 
को प्रगति निहित है । 

अंत, विकासशील देशो मे तकतीकी ज्ञान व प्रौद्योगिक ज्ञान की यूद्धि के लिये 
(0) आविध्कारों व अनुसघानो को प्रोत्साहन, (7) तर्कछील जिज्ञासु एव प्रयोग प्रिय 
मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के ज्ञान वृद्धि की उद्मेरणायें, (0) शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ, (॥५) नवीन तकनीकी प्रयोगो को मू्ते रूप 
देने के लिये जनता की अभिरुचियों में वृद्धि करता आवश्यक है। तकतीक़ी शाम की 
उपसब्धि ही अधिक विकास के प्लिये पर्याप्त नहीं, उसझे! समुचित पोजशाबद प्रयोग 
और अन्य सहायक घढकों का ड्रोना भी उतना ही बावश्यक है) 

(5) श्रगठन (0॥227/5४007)--आधुनिक बड़ पैमाने की उत्पत्ति एवं जदिल 
उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में अनुकूलतम समोग बैठाना भी 
श्राथिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है | सगठत के अन्तर्गत उन सब क्रियाओं का 
समावेश होता है जो उत्पादन साधनों मे आदर्श सयोग बंठावर कम से कम खागत पर 
अधिकाधिक उत्पादन करने का प्रयास करती है जंसे प्राकृतिक एव मानवीय साधनों 
के समुचित विदोहन की व्यवस्था करना, उद्योगो का आदर्श आकार, विधिष्टीवरण, 
श्रम विभाजन, औद्योगिक सयोग बादि-आदि। प्रो० डोबव (000) ने आविक 
सगठन के महत्व का उल्लेख करते हुये लिसा है ' आधिक विकास को समस्या मुख्यव 
वित्तीय समस्या नहीं बल्कि यह तो आर्थिक सयठन शव व्यवस्था की समस्या है /” 
संगठन व्यक्तिगत कुशलता, भोगोलिक परिस्यित्ियों वी अनुकूलता, उत्पादन में यत्री- 
करण व भ्रमाणीवरण द्वारा आथिक विकास को शक्ति शाली योग देता है । अ्दध-विकसिते 
देशो में कुशल एवं योग्र सयठन के अभाव के कारण आधिव विद्ास्त की गति घीमी 


आधिक विकास, निर्धा रक तत्व एव आधारभूत बावश्यश्तायें प्र 


है अत उनमे बडे पँमाने की उत्पत्ति, भूमि व्यवस्था मे सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टी- 
करण, यत्नीकरण एवं उद्योगो के कुशल संगठन की आवश्यकता है । 

(6) साहसी एव नव प्रवर्तन (झाशशएश्षाल्णा है. [ण008005)--आधिक 
विकास में साहसी एवं नव प्रवरतंन कर्ताओ का भी विज्लेप स्थान होता है । साहसी थे 
व्यक्ति होते हैं जो नये आविष्कारों एवं तकनीकी ज्ञान को उत्पादन तथा आ्थिक 
साधनों के विदोहन म प्रयुक्त करने का साहस करते है जोखिम उठाते हैं तथा नव- 
अवतेनकर्त्ता बे साहसी होते हैं जो (7) उत्पादन की नवीव विधियों की खोज करते हैं, 
(0) कच्चे माल के नवीन साधनों का प्रयोग, (8) तय बाजारों को खोज (५) 
साधनो के नवीन उपयोग आदि का प्रयोग करते है । आ्थिक विज्ञास मे साहसी एवं 
नवीन प्रवर्तनों के महत्व को स्पष्ट करते हुए श्रो० दिचड ग्रिल ने लिखा है “तकनीकी 
ज्ञान आर्थिक दृष्टि से प्रभावपूर्ण तभी होता है जबकि इसका नसव-प्रवर्तन के रूप में 
प्रयोग किया जावे ॥7 

अ्डध विकप्तित देशों में साहस एूव न॒व प्रवर्ततो का अभाव होता है । सरकार 
पघ्वय साहसी के रुप में भूमिका निभाती है जैसा कि भारत मे विस्तृत सार्वजनिक क्षेत्र 
इसका परिचायक है । 

(7) भ्तर्राष्ट्रीयु आथिकू सहयोग. ([एरक्धागब/ए००. 0णाणा।० 
/5588870०)--आधघुनिक श्रन्तर्राप्ठीय परस्पर निर्मरता के युग मे आधिक विकास 
के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सहयोग भी बहुत आवश्यक घटक है । अद्धां-विकसित 
राष्ट्र विकसित राष्ट्रों से तकनीकी ज्ञान, आधुनिक उपकरण एवं यन्त्रो ओद्योगिक 
मशीनों तथा वित्तीय साधन प्राप्त करके अपता कृषि एवं ओद्योगिक विकास का मार्ग 
प्रशस्त कर सकते हैं। जापान मे द्वितीय विश्व युद्धोत्तरकालृ मे ज्ीध्र बाधिक विकास 
एव पुननिर्माप़ का बहुद कुछ श्रेय अमेरिका के आधथिक सहयोग को जाता है। भारत 
के भी विदेशों से अल्यूधिक सद्दायतर्‌ उसके आर्थिक विक्रामृ एवं आत्मनिर्मेरता के 
भृहृत्वपूर्ण घटक रही है । इसके विपरीत अन्चर्राष्ट्रीय आधिक सहयोग के अभाव मे 
विकास की गति मन्द्र हो जाती है । 

(8) स्ुमाजिक वातावरण (5०००७ छाशाणाग॥८४)--विकास की प्रक्रिया 
केवल आथिक तत्वों से ही प्रभावित नहीं होती बदबू गैर भाधिक तृत्वोंसे भी 
प्रभावित होती है । अगर समाज रूढिवादी है, सामाजिक सस्थायें विकास के अनुरूप 

नही हैं तो विकास सम्भव नहीं होगा जेसे भारत में जाति प्रथा, सयुक्त परिवार 
प्रणाली, पर्दा प्रथा आदि आध्रिक विकासू स बाघक रहे हैं। अगर समाज मे घन प्रद्विप्ठा 
का प्रतीक माना जात हो, छोगो का इष्टिकोण भोतिकवादी हो और समाज मे उच्च 
जीवन स्तर एवं आश्रिक बिकास की द्वोब्र लालसा हो तो विकास वा मार्ग प्रशत्त 
होगा । इसके विपरीत अगर समाज में विकास के प्रति रुचि न हो, शिक्षा एवं ज्ञान 
का अभाव हो सामाजिक अश्यान्ति हो और शोषण का बोलबाला हो तो आथिक 
बिकास होते हुए भी विक्रास सम्भव नहीं होगा 
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(9) सास्कृतिक प्रवृत्तिया (टए/फाक्ष हतएव८५)--अथर समाज में 
आध्यात्मिक विचारधारा प्रवल हो, आवश्यकताओ की सीमितता के जीवन दर्शन का 
प्रभुत्त हो और लोगो में भौतिकता के प्रति अरुचि हो तो आधिक उातावरण के 
अनुकूल होत हुए भी आधथिक विकास की वल्पना करना मिथ्या होगा पर जगर देश 
में भौतिवता, आ्िक समृद्धि, उच्च जीवन स्तर आदि की विचारधारा प्रबल हो तो 
आशिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा । पाइ्चात्य राष्ट्रो मे भौतिक्वादी इप्टिकोण 
से उन्हे आज उच्च उपभोग स्तर पर पहुचा दिया है जबकि भारत, लका, घुस्लिम 
राष्ट्र आदि आध्यान्मिक दृष्टिकोण भ लिप्त होने के कारण आ्िक विकास नहीं कर 
पाये हैं । 

(0) नैतिक मूल्य (8०0४ ५शे०6४)--आधिक विकास पर प्रभाव डालने 
घाला गैर-आथिक तत्व “नैतिक मूल्य” भी है। अगर समाज में उद्योग, व्यापार, 
सरकार, प्रशामन, शोध एवं साहस आदि का नेतृत्व योग्य, ईमानदार, राष्ट्र भक्त एवं 
समाज सवी व्यक्तियों के हाथ भे हो तो आर्थिक विकास तीत्र गति से होगा। पर 
अगर समाज मे व्यक्तियों का नैतिक पतन हो चुका हो, अष्यवार, भाई भतीजावाद, 
रिध्वतखो री, चोर-बाजारी एवं बेईमादी का वोलवाला हो तो आर्थिक विकास का 
मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा । आज भारत मे नैतिक गुल्यो मे अत्यधिक ह्लास हो जाते से 
आवधिबः विकास वाँछित गति से नहीं हो पा रहा है। हर स्तर पर श्रप्टाचार व 
भनैतिक्ता का व्यवहार न्यूनाधिक रूप मे विद्यमान है । अत' अच्छी योजनाओं की 
सफलता भी गलत हाथो म॒ भन्दिग्व है ॥ 

(१0) राजनैतिक एवं प्रशासनिक वातावरण (एण्राएत & #&ए॥॥77- 
पाए छ5एणाणटा।)--आर्थिक विकास के लिये न केवल सशक्त एवं स्थायी 
सरकार की आवश्यकता होती है वरन्‌ कुशल, योग्य एवं ईमानदार प्रशासन भी उतना 
ही भावश्यक है । प्रजातान्निक शासने प्रणाली एड ढीली-ढाली शग्सन व्यवस्था 
होती हैं जिसमे जनता के प्रतिनिधि अपने राजनैतिक स्वार्थों के पीछे कभी कभी देश 
के आधारभूत आर्थिक हिता को भुला देते है जब शासन को तानाशाही प्रणाली में 
नियोजन वे आर्थिक विशास अधिक निश्चित एवं प्रभावों होता है। सशक्त सरकार 
होन पर आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा एव शान्ति आधथिक विकास में सहायक घ्तिद्ध होती 
है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक वातावरण भी आधिक विकास को प्रभावित करता है 
अगर अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे युद्ध अघ्ालि व झड्पें हो तो दूसरे शान्तिप्रिय राष्ट्रों के 
वितास पर भी दुष्प्रभाव पड दिना नही रहता | दगला देदा म नर-पहार की परायि- 
स्‍्तानी मीति भारत के आविक विकास म बाबा यनी । उसके द्वारा थोपे गये युद्ध से 
अमेरिका से सम्बन्ध विगडे भारत के साथना वा प्रयोय युद्ध मे हुआ | इनका विशयस 
पर प्रतिरूत प्रभाव पडा । इसो प्रतवार सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के जियान्व- 
यन म प्रगासनिक अनुशलता, भ्रप्टाचार आदि विउास को अवर्द्ध करते रह हैं। 


आधिक विवस, निर्धारक तत्व एव आधारभूत आवश्यक्तायें प्र7 


आंधिक विकास के विभिन्‍न तत्दो का सापेक्षिक महत्व 
(एश॥राए 8 वाफणरशा९ए९ ए॑ एव्राव05 ६7९05 णए 5९०7णाए 9७श०ापण) 
आथिक विकास कौ प्रक्षिया को प्रभावित करने वाले घटक अनेक हैं। इनम 
अकेले एक घटक का कोई विज्ञेप महेत्व नही क्योकि य परस्पर एक दूसरे के पूरक एव 
सहयोगी होते हैं । यदि देश म॒ प्राकृतिक साधनों का तो वाहुल्य हो पर उनके विदोहन 
के लिये पर्याष्त पूँजी, तकनीकी ज्ञान, श्रम शक्ति तथा उनके विदोहन व विकास की 
इच्छा का अभाव हो तो प्राकृतिक साधन आवधिक विकास म निरयंक सिद्ध होंगे। हाँ, 
एक साधन दूसरे साथन का सहयोग करता है जैसे प्राइतिक साधनो के प्रयोग के 
कारण उत्पादन' क्षमता, आय, वचत, विनियोग, रोजगार व उपभोग म वृद्धि का 
आधार उपलब्ध होगा । अमेरिका, इगलेड और रूस म वहाँ के प्राइतिक साधनों का 
विकास में अत्यधिक योग रहा है। उसके विपरीत जापान और स्विटजरलेड के आर्थिक 
विक्लाम मे सरकार वी नीति एंव मानवीय साधनों का विद्येप महत्व रहा है। प्रो० 
जेविस ने पूंजी को आर्थिक विक्नास का केन्द्र-विन्दु माना है जबकि प्रो० नकंसे के अनुसार 
“आर्थिक विकास बहुत कुछ सोमा तक मनुष्यों के गुणो, सामाजिक दृष्टिकोणो, 
राजनैतिक दक्काओ एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर निर्मर करता है।” इसी प्रकार 
के विचार प्रो० रिचा्ड ग्रिल ने व्यक्त किय हैं । “आथिक विकास एक मश्यीनी भ्रक्रिया 
नही है जौर न ही वह साधनों के सग्रह की प्रक्तिा मात्र है। अलत यह तो एक 
मानवीय उपक्म है भौर समस्त मानवीय उपक्रमा की भाँति इसका भी अन्तिम फल इसे 
सचालित करने वाले मनुष्यों क चातुयं, ग्रुण एव दृष्टिकोण पर निर्मर करता है ९” 
अत आ्थिक् विकास क्षे लिय गैर-आविक तत्वों का भो उतना ही महवष्रण योग 
रहता है। इसी कारण तो सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रतिवंदन में स्पष्ट है। “उपयुक्त 
वातावरण के असाव भे आर्थिक प्रगति असम्भव है । आविक विकास के लिए आव 
श्यक है कि लोगो मे विकास वी इच्छा हो उनकी सामाजिक, आशिक, राजनैतिक 
एव वैधानिक सस्थायें इस इक्छा को कायान्वित करने मे सहायक हो ।” 
अतः मतभेदो के झझटो मे पडते की अपेक्षा यह कहना उचित हैं कि आधिक 
विकास के प्राय सभी घटक परस्पर पूरक एवं सहयोगी हैं उनका सापेक्षित महत्व 
देश की परिस्थितिया विकास वी अवस्था और विचारघाराओ के अनकल बदलता 
रहता हूँ । प्रौ० इयेड न मध्यम माग्र अपनातें हुए लिखा है कि ' कसी एक कारण 
से नही अपितु विभिन महत्वपूर्ण कारकों से उचित अनुपात के मिलाने से आर्थिक 
विकास होता है ४” 
निष्कषं मे यही कहना युक्तिलगत होगा कि आथिक विकास विभित आर्थिक 
घटको तथा गैर-आधिक घठको का सम्मिलित परिणाम होता है। उनके सापेक्षिक 
महत्व को जोसेफ फिशर न इस प्रकार व्यक्त क्या है * आयिक विकास के लिए कसी 
एक विशेष तत्व को अलग करना और इसे ऐसे आधिक विक्राम का प्रयम था 
प्राथमिक कारण बनाना न तो उपयुक्त है और न विशेष सहायक ही । प्राहसिक 


नियोजन तेथा आर्थिक विकास 


साधन, बुछल, श्रम, मशीनें एव उपकरण, वैज्ञानिर्क एवं प्रबन्धात्मक साधन एव 
आधिक स्थानीयकरण महत्वपूर्ण हैं। अगर आथिक समृद्धि प्राप्त करना है तो इन 
कारकों को प्रभावपूर्ण ढय से मिलना चाहिये।” यही नहीं आथिक विकास कै 
लिए उपयुक्त राजनैतिक सामाजिव' एवं नैतिक तत्वों का विद्यमान होना भी उतना 
ही जरूरी है । प्रो” एलबर्ट ने इस मत की प्रुष्टि करते हुये लिखा है 'आधधिक विकातत 
के लिए एक बहुत बडी धनात्मक प्रेरणा एक ऐसी सभ्यता है जो श्पने मूल्यों में 
भौत्तिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है ।” 

आथिक विकास की आधारभूत आवश्यकताएं, शर्तें अथवा उपाय 

(एप)्"ठशाशात्री रेश्वुएाष65, (०0005 0 फिशन्घ्णञार३ ण 

ऋलणाणा#० 0९ए४श०णधा() 

आर्थिक विकास एक जदिल एवं कठिनाइयो से परिपूर्ण प्रत्रिया है अत आधथिक 
विकास के लिये देश मे कुछ आधारभूत आवश्यकताये अथवा शर्तों को पूरा करना 
जरूरी होता है। इसके अन्तर्गत () देशवासियों म॑ आधिक विकास की प्रेरणा एवं 
इच्छा होना जरूरी है (2) देश मे विकास के लिए स्वदेशी आधार होना चाहिये। 
(3) पर्याप्त पूंजी निर्माण व विनियोग व्यवस्था होनी चाहिये। (4) अर्थ व्यवस्था 
मे व्याप्त बाजार अपूर्णताओ व नि्घंनता के बुचक्र को तोडने की आवश्यकता होती 
है। विकास के लिए (5) विवेक्पूर्ण योजनायें तथा (6) उनका सफ्ल कार्यान्वयन 
(7) सशक्त स्थिर सरकार तथा (8) बुशल प्रशासनित्र ढाचा होना भी जरूरी है अन्यथा 
सरकार की योजनाओ व आर्थिक नीति की सफ़्लता सन्दिग्ध रहती है (9) विकास 
के लिये अर्थव्यवस्था में उपयुक्त सामाजिक व सास्कृतिक वातावरण का निर्माण 
किया जाना चाहिये। (0) यही नहीं अन्तर्राप्ट्रीय सहयोग वा सदभावनापूर्ण 
वातावरण तथा विश्व शान्ति एव सुरक्षा आथिक विक्रास की आधारभूत आवश्यकता 
मानी जाती है । रु 

(3) (इस भाग के विस्तृत विधेरण के लिए ' अ्द्धा-विकसित राष्ट्र एवं उनकी 


आधारमूत समस्याएं” नामक अध्याय के अन्तिम भाग वी पढ़िये) ढँ 


5 
आथिक नियोजन की तकनोक एवं विधि 
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आधिक नियोजन एक कठिन एवं जेंटिल प्रक्रिया है बअत* आधिक योजनाओं 
के कारण, उतके सफल कार्यान्वयन तथा उचित मूल्याकन के लिये आवश्यकतानुरूप 
तकनीक एवं विधि का सहारा लेना पडत्य है। नियोजन की प्रारम्मिक शुरूआत, 
उसके कुशत सचालन एवं अन्तिम मूल्याकृत तथा अनुवर्तत तक की लम्बी प्रक्रिया 
तथा उसके लिए अपनाई गई व्यवस्था को नियोजन को तकनीक एवं विधि की सन्ञा 
दी आती है। नियोजन को तकनीक एव प्रक्रिया को प्रमुख पाच अवस्थार्यें श्रमानुसार 
अग्र तालिका से स्पष्ट हैं-- 

तालिका से स्पष्ट है कि नियोजन को तकनीक एवं विधि की पाच प्रमुख 
अवस्यायें हैं--पहली केद्यीय वियोजन सगठन व उसके सहायक विभागों का निर्माण, 
दूसरी इस सग्रठन द्वारा आथिक योजेनाओ का निर्माण वरना तौसरी योजनाआ वी 
जाच व स्वीकृति, चौथी योजनाओं का कार्यान्वयन व पाचवी योजनाओं का सामपिक 
मूल्याकन व अनुवर्तत ताकि थाजना के निर्धारित लक्ष्यो व उद्देइयो की पूर्ति सम्भव हो 
सके । इन अवस्थाओ का क्रमबद्ध सलित्त विवरण इस प्रकार है-+ 

(8) नियोजन के लिये क्ेन्द्री: सगठन का निर्माण वे सहायक विभाग 
(सश्बतणा ण॑ ब एलापडा 0ाइथ्ा5्शधतत & #पर्त 
$0लाण$ ति गब्वाहां "ही 

आधिव' नियोजन की एवं चटिल एवं निरन्तर प्रक्रिया को दष्टिगत रखते हुये 
यह आवश्यक है कि-देश के सभी प्राकृतिक एवं मानवोय साधनों का सर्वेक्षण करने, 
वर्तमान एवं भावों उपलब्धता का अनुमान लगाने, योजनायें बनाने, उन्हे कार्यान्वित 
करने तथा उनके अनुकूल आधिक नीतियाँ निर्धारित करने के साथ-साथ उनका सही- 
सही मुल्याकन करने के लिये एके स्थाई केन्द्रोय निनोजन' संगठन हो । इस सगठन का 
वैधानिक अस्तित्व हो ताकि वह राजनैतिक पार्टी हितो से'ऊपर देश के सामूहिक 
बाधिक हितो के लिये स्वतन्व॒तापूर्वके 


वंके नियोजन कर संके। इस सगठन को अर्घ- 
व्यवस्था के सनी अगो का व्यापक नियोजन करना पडता है। अत, प्रत्येक क्षेत्र के 
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आधिक विशेषज्ञों का समावेश होने के साथ विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने बाले 
जन प्रतिनिधि भी नियुक्त किये जा सकते है । 
इसी कारण एक केन्द्रीय नियोजन सगठन के अस्तर्गत प्राय, ये सहायक 
विभाग होते है ()| हपि सगठन जो कृषि विक्ञास सम्बन्धी नियोजन का कार्य करता 
हैं (0) उद्योग एवं व्यापार सगठन विभिन्न उद्योगो और व्यापार सम्बन्धी नियोजन 
का कार्य करता है उसमे उद्योगों व व्यापारिव विशेषज्ञों व रोजगार विशेषज्ञों को 
सम्मिलित किया जाता है (४७ परिवहन एवं सचार सगठन यह सबठन देश म रेल, 
सडक, जल एवं वायु यातायात के विकास व विस्तार सम्बन्धी योजनाये बनाता है 
त्तथा उनकी समस्याओ को ध्याव देता है। इस संगठन द्वारा सचार के विकास एवं 
विस्तार सम्बन्धी नियोजन पर भी ध्यान दिया जाता है। (४) वित्तीय सगठव देंश मे 
योजना के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय साधन जुटाने की योजना बनाने 
तथा उनके मार्ग मे खाने वाली समस्याओं के निराकरण के उपाय सुझ ने का 
दायित्व उठता है (५) सास्यिकीय एव अनुसन्धान सगदन देश की अर्थ-न्यवस्था के 
सम्बन्ध मे नियोजन के लिये विश्वसनीय आकड़े सकलन, सर्वेक्षण व्‌ चना एकलित 
करने का कार्य करता है तथा नियोजन के विभिन्न क्षेत्रो में अनुसधान कर नवीन 
उत्पादत विधियों, नवीद आधिक नीतियो_आदि के साथ उनके प्रभाव का विश्लेषण 
करता है। (शा) सामाजिक सेवायें सगठन विभिन्न सामाजिक ओवाओ, शिक्षा, 
जिक्त्सा, समाज कल्याण परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा आदि से सम्बन्धित 
योजनायें बनाता है. तथा उनके कार्यान्वयन पर नियस्त्रण रखता है (५॥) सूचना 
एवं प्रसारण विभाग का कार्य नियोजन से अविकाथि% जनसहयोग प्राप्त करने के 
लिये नियोजन सम्बन्धी नीतियो, उनके कार्यान्वयन वी परद्धति तथा प्रभाव से जनता 
को अवगत करना है। पिछड़े राष्ट्रों में एक अलग विभाग (शा) जन सहयोग 
विभाग भी खोला जाता है जो जन सहयोग प्राप्त करने के नये-नये तरीकों वी खोज 
करता है तथा अधिकाधिक जनता को नियोजन में सहयोग के लिये आकर्पित एव 
द्िक्षित क्या जाता है। (७) प्रबन्ध सगठन अथवा प्रशासकीय सगठव यह संगठन 
वियोजन के सफल प्रशासन के लिये कुशल एवं उपयुक्त व्यक्तियों व विशेषज्ञों का 
चयन करता है, अच्छे तरीको की खोज करता है, विभिन्न विभागों व उपविभागो 
के कार्यों में तालमेल बठाता हैं व उनके प्रबन्ध में कुशलता का प्रयास करता है । 
कभी-कभी समन्वय विभाग अलग होता है । भारत मे नियोजन सगठन वा विवरण 
आगगे अलग अध्याय मे दिया गया है ४ 


लुईस जे वालिन्सकी के मतानुसार एक नियोजन्न सगठन में ()) सामाजिक 
एवं आर्थिक नियोजन विभाग (४) तकनीकी एवं भौतिक नियोजन विभाग (79) 
सास्यिकीय विभाग (7४) जनुसघान विभाग तथा (९) अन्य विभागों म॑ विधि विभप्ग, 
लोक प्रशासन विभाग तथा सूचना एवं सम्पर्क विभाग होने चाहिये । 
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(8) योजना का निर्माण व योजना निर्माण प्रक्िया 
([0णॉशीिएणा व शिेशाड ता छा0०९5५ ए छाह्पपांष्डो 
नियोजन के लिये केस्दरीय संगठन का स्वरुप निर्धारण के बाद वह नियोजन 
सगटत (भारत में योजना आयोग) देझ के लोगो की आशा और आकाक्षाओ, राज- 
मैंतिय सामाजिक और आधिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे योजना निर्माण की 
प्रक्रिया निम्न क्रप मे पूरी करता है-- 
(!) पोजना के उद्देशयो का निर्धारण (060670रथाउ0णा 066 00]९८0६८$)-८ 
योजना निर्माण प्रक्रिया मे सर्वप्रथम योजना के उद्देश्यों का निर्धारण किया 
जाता है । इन उद्देश्यों का निर्धारण देश को आशिक, साम्राजिक एवं राजनैतिक 
परिस्थितियों के साथ लोगो की आज्ञाओ और आकाक्षाओं को इृष्टिगत रखते हुये 
क्या जाता है) उद्देश्यों का तिर्धारण करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि 
उद्देश्य बहुत महत्वानौक्षी न होकर यथार्थता के अनुरुष स्पष्ट एवं समयानुकूल हो) 
विकासशील अथवव्यवस्था में नियोजन के उद्देश्य मुख्यतः बहु-उहुँइय व आधिक होते 
है पर उनमे सामाजिक एवं राजनैतिक उद्देश्य का भी यथा-सम्भव समायोजन किया 
जाता है क्योकि आथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक उंश्य एक दूसरे से बिल्कुल 
पृथक्‌ उददंश्य न होकर परस्पर सम्बन्धी अन्तनिर्मभर व अविभाज्य होते हैं। यहा 
यह भी उल्लेसनीय है कि उद्देश्यों वा निर्धारण दीर्घकालीन इष्टिकोण पर आधारित 
होना चाहिये और वाधिक तथा अल्पकालौन योजनाओ में उन उद्ददयों की पूतरि का 
प्रयास किया जाना चाहिये । 
(2) प्रायमिक्ता फा विर्धारण (920्षफ्ाए27ण॥ ण॑ #ि/078४)--- 
आर्थिक तियोजन की प्रक्रिया सीमित साधनों से अधिवाधिक सामाजिव लाभ 
बे उद्दृ ध्य से प्रेरित होती है अत आवश्यकता व साध्यो वी अनेक्ता तथा साधर्नों 
को सोमितता के कारण साधनो के वंकल्पिक प्रयोगो में प्राथमिकता वा क्रम निर्धरण 
आवश्यक हो जाता है ॥ सबसे महत्वपूर्ण कार्यो को सबसे पहले बुरा शिया जाता 
चाहिये जबति बस महत्वपूर्ण कार्यों की साधनों को उपलब्धता पर पूरा बरने का 
प्रयास विया जाना चाहिय । दूसरे शब्दों मे, सीमित साधनों द्वारा बौव-छा वाये व 
किया जाये, हित कार्यों को पहले ओर किन कार्यों को बाद से किया जाय आदि 
सम्यन्यित निर्णयों की प्रक्रिया को ही प्राथमिदता निर्धारण कहते है। प्रायमिकताओं 
के निर्धारण की समस्या उत्पन्न होने » प्रमुख कारण है--(0) साघनों की सीमितता, 
(0) साध्यों वी अनेक्ता (॥) साधनों वे वैकन्पिय प्रयोग, | 7४) विभिन्‍न कार्य 
कमों को प्रारस्परिया निमरता तथा (१) कम से कस समय में अधिकलस सामामिक 
जुल्पाण । 
प्राथप्विता नं का निर्धारण बरने मे कोई क्झोर व निद्चिचत रिप्रम नहीं है 
इनया निर्मारण योजना वे उहइयो, देश में च्रावित्त सामाजिक एवं राजनैतिक 
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परिस्थितियों तथा जबता की दीर्घकालीन आशाओ व आकाक्षाओ के अनुरूप विया 
जाता है) बत* उनमे समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार भिन्‍नता हो सकती है 
जैसे भारत से प्रथम योजना मे कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी पर द्वितीय योजना 
में उद्योगो को सर्वोच्च प्राथमिकता और उसमे भी आधारभूत उद्योगो को प्र थमिकता 
के क्रम मे उच्च स्थान पर रखा गया ॥ तृतीय योजना मे निर्धारित प्राथमिक्ताओ में 
भी चोनो एवं पाकिस्तानी आज्मणो के कारण परिवतन करना पडा | इस प्रकार स्पप्ट 
है योजनाओ की सफलता के लिय॑ प्राथमिक्ताओ का निर्धारण करते समय (॥) देश के 
विकाप्त स्तर, (0) योजना के उद्देब्यो, (॥) अर्थ-ब्यवस्था का आथिक, सामाजिक 
व राजनैतिक ढाचा व पृष्ठ भूमि, (7४) उपलब्ध भोतिव एवं वित्तीय साधनों की 
मात्रा, (ए) जनता की आशाएँ व आकाक्षाएँ, (श) देश मे उपलब्ध तवनीकी ज्ञान 
(शा) विदेशी रुहायता की मात्रा व प्रकृति तथा (४७) भावी विकाभ वी स्परेखा 
को ध्यान मे रखना बहुत ही आवश्यक है । 
प्राथमिकताओ के निर्धारण की समस्या प्राय निम्न रूपों मे सामने आती है- 
() कृषि विकास बनाम औद्योगिक विकास (॥श०पराणण [7९2०क्ागरछा/ 
१/६ ॥00एप० 00०5४०१एथा(-अर्द्धां-विकसित व पिछड़े राष्ट्रो मे कृषि की प्रघा> 
नता है और औद्योगीकरण का नितान्त अभाव है जबकि औद्योगिक विकास से ही 
राष्ट्रीय माय व प्रति व्यक्ति आय में तीव्र गति से वृद्धि सम्भव होती है । जत उ मे 
झ्ौद्योगिक विकास योजनाओ को प्राथमिकता देने की प्रग्ूति पाई जाती है पर उनवी 
इस प्राथमिकता में बडी मात्रा मे पूँजी, तकनीकों ज्ञान, विदेशी विनिमय आदि वी 
बाघा जाती है । इस कारण प्रारम्भिक विकास की अवस्था म पिछडी कृषि वे विकास 
को प्राथमिकता देकर औद्योगिक कच्चा माल, खाद्यान्न की पृरति, कृषि मे रोजगार से 
प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि, बचती मे वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि से विदेशी विनिमय अजन 
आदि से भावी ओोद्योगीकरण का भार्ग प्रशस्त क्या जा सकता है ज॑से भारत मे 
अ्थम पचवर्षीय योजना मे कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर दूसरी योजना 
में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च भ्राथमिक्ता दी १ 
विकसित राष्ट्रों में बौद्योगीकरण उनकी सम्पन्नता का प्रतीक होता है। 
जनसख्या का बहुत बडा भाग उनसे अपनी जीविका अजित करता है अत उन राष्ट्रो 
में बौद्योगीकरण को प्राथमिकता देने के साध कृषि विकास का नी पर्याप्त प्राथमिकता 
दी जाती है ताकि सन्तुलित विकास सम्भव हो । भारत को पचवर्षोय योजनाओं में 
तृतीय पचवर्षीय योजना से ही दोनो के सन्तुलित विकास से आत्मनिरभेंरता, गरीबी 
हटाओ व रोजगार बढाओ के उद्देहयो से प्रेर्ति होकर कृषि और औद्योगिक विकास 
को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है 
(॥) आधारभूत उद्योग बनाम उपभोग उद्योग (?7007८छ७5 पातफता65 
५( (०7$णए्ष्टा$ पगत050९5-अगर कोई राष्ट्र अबने जआथिक नियोजन में उद्योगों 
को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है तो भी यह समस्या आती है कि आवारभूत उद्योगो 
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को अधिक प्राथमिकता दी जाय अथवा उपभोग उद्योगी को । अगर देझ्ष विछंडा है 
तो उसबे' भावी औद्योगीन्‍'रण तथा तीन आधथिक विकास के लिये आधारभूत 
उद्योगों के विपरास्त मो प्रधानता देने से एवं सुदद आधार बनता है ओर तदुपरान्त 
उपभोग वृद्धि व रोजगार के अवसरों का मार्म प्रश्स्त होता है पर उसमे विदेशी 
वितिधय उपभोक्ता माल के अभाव तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता वी समस्याएँ आती 
€ खडे राष्ट्रों में विफास् के लिये यही उपग्रुक्त प्राथमिवता होती है जबकि 
वितरित राष्टो मे उपभाग उद्योगों को प्राथमिवत्ता देना उपयुक्त रहता है वयोकि 
विवास का अन्तिम उद्ृश्य जन उपभोग व जीवन स्तर में वृद्धि कर उनके आधिक 
बल्याण मे वृद्धि करना है। भारत जैध्ती विकासशील आर्थ व्यवस्था जिसमे प्रजातातिक 
नियोजन वा रास्ता अपनाया गया है। आधिवा विकास के लिये आाधारभूर एवं 
उपभोग उद्योगों के बीच साम-जस्प वग्र रास्ता अपनाता उपयुक्त रहा है जिससे सुदृढ़ 
औद्योगिव आधार तैयार करने के लिये पूंजीगत उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिवता देकर 
साथ साथ उपभोगो का भी पर्याप्त महत्व दिया गया है । 


(७) प्रूजी-प्रधान बनाम श्रम प्रधान उच्चोग (0000 वाफ्ल्यातरर ४|$ 
4,0ए 7 वी७50ष॥६० व0ंधढ्ा०७)-नियोजन में प्राथमिवता निर्धारण से प्रपपत यह 
समस्वा भा महत्वपूण हे कि पूजी प्रधान उद्योगो वे विकास को प्राथमिफ्ता दी जाय 
अथवा श्रम प्रधान उद्योगों वे विकास को । विकसित राष्टो में पूँजो का जाधिकय 
होगा है तथा सह्ती पूजी की उत्पादकता अधिक होने के कारण पूंजी प्रधान उद्योगो 
को प्राथमित्रता दी जाती है जबकि पिछड़ व अद-विवसित राष्ट्रों मे श्रम का बाहुलय 
होता है पूजी का नितान्त अभाव होता है । अत प्लो० नकसे तथा किन्डलेब्जर थादि 
अथशास्त्री अद्ध वित॒त्तित राष्टो के आधिक विकास में धरम प्रधान उद्योगों की प्राथ- 
मिक्‍ता पर जोर देते है ताकि जहाँ एम ओर उन देशों मे बेरोजगारी व अद्धंन्बेकारी 
वी रामस्या हल होगी वहाँ दूसरी ओर पूँजी के अभाव मे भी विकास सम्भव होगा। 
यह मानवीय दष्टि से भी उपयुक्त है। इसबे विपरीत कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियो 
बा मत है तीवरगति से आथिक विवास वे लिये पूँजी प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता 
देनी चाहिय कररेरि पूँजी प्रधान उद्योगों से पूँजी-उत्पाद अनुपात (0बभतवं 004- 
फव छ००) अधिक होता है और अ तोगत्वा विकास पूंजीगत उद्योगो तथा तकनीरी 
ज्ञान वे सुर आधार स ही सम्भव होता है । 

7 दोतो इप्टिगोणो को ध्यात में रखते हुए अदद्घो-विर्रधित व विशासशील 
राष्ट्र हर खोले गा उप्पुपर सस्थप्पतस्ए पा शर्त जपभाते हैं । जावाएरमूता उचोऐ ने 
पूजी वो प्रघाततवा दी जाती है जववि' उपभोग उद्योगो मं श्रम वी प्रशानना होती है ! 

(७) बिनियोग बनाम उपभोग ([४वझ्रात्या। ४/६ (0/%फ्शशणा)- 
आधविक तियाजन को प्राथमियताएं निर्धारित करते समस यह प्रश्त भी आता है हि 
विधियोग को प्राधमित्रता दो जाथ अथवा उपभाग को $ विवसित राष्ट्रो मं विव्रास 
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व व्यापार चनो मे मन्‍्दी के समय उपभोग को प्राथमिकता दी जाती है जबकि 
विकासशील राष्ट्रो मे उत्पादन का स्तर नीचा होता है, आय कम होती है तथा बिता 
उत्पादन वद्धि के उपभोग बढाना असम्भव नही तो कठिन अवश्य है अत. पिछड़ राष्ट्रो 
में विनियोन को प्राथमिकता देवा उपयुक्त रहता है क्योकि विनिमय बटने से रोजयार+ 
आय व उत्पादन मे वृद्धि होती हैं जिससे भावी उपभोग वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता 
है। प्रजातान्त्रिक नियोजन मे दोनो मे उचित समन्वय बँठाया जाता है। 

(२) उत्पादन बनाम वितरण को प्रायमिक्ता (श00००ाणा ४/६ शान 
४०४०४)--आधिक विकास की प्रत्रिया में दो महत्वपूर्ण बातें होती हैँ () उत्पादन 
बृद्धि तथा (४) उप्तका न्‍्यायोचित वितरण । अद्धं-विकस्ित राष्ट्रों मे तो उत्पादन 
वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बाद म उस उत्पत्ति वृद्धि के न्‍्यायोचित 
वितरण की व्यवस्था की जा सके जबकि विकसित राप्ट्रो में उत्पादन तो पहले ही 
उच्च स्तर पर होता है अत उन देशो मे वितरण को प्राथमिकता देना उपयुक्त रहता 
है । पिछड़े राष्ट्रो मे प्रारम्भ मे वितरण को प्राथमिकता देना तो गरीबो को वाटने के 
समान होगा । 

(पं) क्षत्रीय प्रा्थमिक्तायें (२९४४॥०७॥ श00०७)--आधिक नियोजन 
में देश के सन्तुलित विकास व क्षेत्रीय विपमताओ को समाप्त करने का लक्ष्य निहित 
होता है और क्षेत्रीय समानता का महत्व तब और बढ़ जाता है जब देश विशाल हो 
और कुछ क्षेत्र दूसरो की अपेक्षा बहुत पिछडे हो | उदाहरण के तौर पर भारत में 
राजस्थान, आसाम, उड़ीसा व जम्मू कश्मीर राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, पजाब, उत्तर 
प्रदेश, तमिलनाडु आदि के घुकादते काफी पिछड़े हैं । यही नही पिछड़े भागों मे भी 
कुछ क्षेत्र कही अधिक पिछड़े हैं अतः क्षेत्रीय विषमता के समापन व सन्तुलित आधिक 
विकास के लिये क्षेत्रीय प्राथमिकताओ पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये | भारत 
में चतुर्थे व पंचवर्षीय योजनाओ मे क्षेत्रीय समानता के प्रयासों पर जोर दिये जाने की 
प्रवृत्ति रही है । 

(शा) आर्थिक विकास बनाम प्रतिरक्षा (#०णाठ्गार एचच्चत््राया। ५/5 
१24७7००]--नियोजन मे प्राथमिक्ताओं का निर्धारण करते समय यह समस्या भी 
महत्वपूर्ण है कि आधिक विकाप्त कायंत्रमो को प्राथमिकता दी जाय अथवा प्रतिरक्षा 
को । यह देश की राज्नंतिक स्थिति, पडोसी राष्ट्रो के सम्बन्धो व उनकी सैन्य शक्ति 
के साथ-साथ देश मे आ्थिक विकास के स्तर पर निर्मेर करता है। यदि बारीकी से 
देखा जाय तो आधिक विकास एव प्रतिरक्षा दोनो का परस्पर विरोधी उद्देश्य न होकर 
एक दूसरे के पूरक एवं अन्तनि्मर उद्देश्य हैं! जहाँ देश म जाश्कि विक्तास के लिये 
झान्ति एवं सुरक्षा आवश्यक है वहाँ सुद्द प्रतिरक्षा क्षमत्रा तभी समव होती है जबकि 
अर्थ-व्यवस्था में सुरइ आाथिक जाघार हो। जितना ही देश आर्थिक इध्टि से उन्‍्तत 
होया उतनी ही उसकी प्रतिरक्षा क्षमता भी अधिक होती है। रस, अमेरिका व ब्रिटेन 
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को प्रतिरक्षा क्षमता पिछेडे राष्ट्रों से अधिक है। भारत में स्वतन्त्ता प्राप्ति के बाद 
आधिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दो गई पर 962 में चीनी आक्रमण तथा 
965 मे पादिस्तानी आकज़्मणो के कारण योजनाजो को प्रतिरक्षा एवं विकासोन्मुख 
(0०६ (णा-065थ०छगाधा। 077८९) बनाया यया है। पिछले 40-2 
वर्षो म देश प्रतिरक्षा की इष्टि से काफी सक्षम एवं सुद्ठ है। इसका श्रेय आधिक 
विकास को जाता है और आर्थिक विकास के सुचारू रुप से चलने के पीछे आत्वरिक 
शान्ति एवं बाह्य आक्रमणों से भय की मुक्ति है ) 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि योजनाओं में प्राथमिकताओ के 
निर्धारण के लिये विभिन्‍न कार्यत्रमो के अस्तविरोधो को यथासम्भव कम कर सीमित 
साथनों से अधिश्तम सामाजिक वल्याण करने की व्यूह रचना की जाती है। 
प्रो० दिनवर्जेव (70८४०) ने प्राथमिकताओं के निर्धारण में तीन सिद्धाल्तो 
(0 विनिधोग कार्यक्रमों का चुवाव अन्य निर्णयो से परे नहीं होता चाहिणे; 
(॥) विनियोग कार्यंक्म सम्पूर्ण उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत होना चाहिये तथा 
(0७) उन योजनाओं को अपनाया जाना चाहिये जिससे देश के कल्याण मे अधिकतम 
लाभ हो ! 
93 बिनियोग का निर्धारण (0७(९च४ाएशपत्त ता पाए९डला) 

प्राथमिकताओ के निर्धारण के वाद योजना निर्माण की अगली अचरथा 
विनियोग मात्रा निर्धारण की है । विभिन्‍न उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 
क्तिता-कितना विभियोग उनमे किया जाना चाहिये इसका निर्धारण करने के लिये 
क्ेद्वीय नियोजन सत्ता विभिन्‍न विकास मॉडलो (67097) )४००९७) का सहारा 
लेती है जिनमे प्राय (() पूजी-उत्पाद-मनुपात (020-0एएण-२१४०) (७) भ्रम 
उत्पाद-अनुपात ([.४७००८० 00(0७(-२७७०) तथा (0) बचत-आय-अनुपात आदि को 
आधार बताया जाता है। इन विक्यस मॉडलो में हैरोेड (प्रथा००४) माइल व ड्ोमर 
(00707) मॉडल, कीन्स का विकास मॉडल (06४०३ ठ/0फ7फ ]/०४७) तथा 








_ महालनोविस विकास माडल (श॥०४४००७$ /०१८) अधिव ल्गेकप्रिय है। प्रथम 
“ कौन भाडल विरुधतित राष्ट्रो वे लिये उपयुक्त हैं जवकि महालनोविस माइल भारत 
«जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिये विनियेग_ निर्धारण का उपयुक्त उपकरण है। इते 
मॉइलो से आय यो एक निशिचत वृद्धि के लिये विनियोग की दर मालूम की जाती 

है । यह दर पूँजी-उत्वाइ-अनुपाव (टशफ्ञापश 00फ्ए 7४0०) पर निमर करती 

है । शिल्न-भिन्‍ल उद्योगो तथा अलग-अलग परिस्थितियों में पूंजी-उत्पाद-अनुपात मे 
अन्तर पाया जाता है अठः एक सामान्य बौसत अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है । औ० 
वालिस्तकी (ए/आपछ.५) के अनुसार “पूंजी-उत्पाद-अनुपान उत्पादन की वृद्धि के 
लक्ष्य का करीब तिगुना होना चाहिए।"” बर्दधा-विकृप्तित राष्ट्रों के पूँजी उत्पाद" 
अनुपात के बारे में मतैवय का अभाव है जहाँ समुक्त्र राष्ट्र सघ (0770) 2! से 
जा पक सा 
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5:7, सिंगर कृषि क्षेत्र में 4:! तथा अस्य क्षेत्रो में 6.) तथा रोसेन्सटिन-रोडन ने 3 | 
जे: के वुजो-उलाद-अनुपात का अनुमान लगाया है वहाँ कीनथ के कुरिहारा ने 5: 
का अनुमान लगाया है। यहाँ निम्न और उच्च पूंजी-उत्पाद- अनुपात के पक्ष व विपक्ष 
मरे निम्न तक प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
अर्द्ध-धिकसित राष्ट्रों में निम्न पूजी-उत्पाद-अनुपात (एच €म्काफ 
0०0०४ ९४७०) के पक्ष में तके--इस मत के मानने वाले विद्वानों की मान्यता है 
कि अद्धं -विकसित राष्ट्रो मे निम्म विशेषताओं के कारण पूँजी उत्पाद अनुपात नीचा 
रहता है । अर्थात्‌ कम पूँजी विनियोग से ही अधिक उत्पादन सभव होता है। 
() अज्योषित एवं अर्द्ध ्योपित प्राकृतिक साधनो का भ्राचुयं होने से उनके विदोहन 
की पर्याप्त सम्भावनायें रहती हैं। (#) जनाधिकय के कारण श्रम-प्रधान उद्योगों को 
-प्राथमिक्ता दी जाती है (४) पूंणी फी बचत के प्रयास प्रवल होते हैं (70) थोडे पूँजी 
विनियोग मे ही उत्पादन मे तीब्न गति से वृद्धि होती है। (९) श्रम वी उत्पादकता 
व कुशलता में भी तेजी से वृद्धि होती है। (४) देश की स्मूची उत्पादन क्षमता के 
विकास व पूर्ण विदोहन से कैम पूँजी से भी अधिक उत्पादन सम्भव होता है । 
अद्धंनविवस्तित राष्ट्रों में उच्च पूंजी-उत्पाद-भनुपात [गष्ठा4 टबज़ाओं 
0४७७५ १५७०) के पक्ष मे तर्क--जो विद्वान अर्द्धं-विक्सित राष्ट्रो मे उच्च पूँजी- 
उत्पाद-अनुपात के मत वाले हैं वे अपने भत के पक्ष में ये तक देते हैं. (६) सामाजिक 
ऊपरी लागतों जैसे परिचहन, सणर, शिक्षा, आवास, शक्ति आदि म वृद्धि की 
आवश्यकता पूर्ति अधिक पूँजी के द्वारा ही समव होती है क्योकि इनका पिछड़े राष्ट्रों 
में नितान्‍्त अभाव होता है जबकि ये विकास के आधार स्तम्भ है. (ग) परम्परागत 
उत्पादन पद्धतियों मे पूंजी का अपव्यय होता है () तकनीकी ज्ञान का अभाव होने 
से भी विकास को प्रारम्भिक अदस्था मे पूंजी के अपव्यय व दुरुपयोग की सम्मावनाएँ 
अधिक होती है (५४) आधारभूत उद्योगो मे अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है 
(४ छुछ पिछड़े राष्ट्रो मे विकात का आबार प्राकृतिक साधनों के अभाव को दूर 
करने के लिये पूँजी का प्रतिस्थापन अधिक पूँजी की माग को जन्‍म देता है। 
(५) पिछड़े राष्ट्रों भे पूँजी का अनुत्पादक कार्यों मे प्रयोग की अवृत्ति जैस मृत्यु-मोज, 
विवाहात्सव एवं प्रदर्शनात्मक प्रभाव बादि मे प्रवल होती है । 
उपयुक्त तकों को व्यावहारिक की कसोटी पर परखने से स्पष्ट होता डै कि 
पिछड़े राष्ट्रो में विकास की प्रारम्मिक अवस्था मे पूँजी-उत्पाद-अनुपात कम होता है 
और विकास प्रक्रिया मे प्रगति के साथन्‍साथ बढता जाता है जैसे भारत मे प्रथम 
>योजना में यह अनुपात 8 ६ में यह अनुपात 8 | द्वितीय योजना में 2 3:[, तृतीय योजना मे 2 5 
तथा चौथी योजना में 3 4] रहना सामान्य प्रवृत्ति बृत्ति का परिचायक है क्योकि आर्थिक 
प्रगति के साथ-साथ आधुनीकीक्रण, स्वचालिता तथा पूँजी गहन उद्योगों ((०ाश 
075१8 470058765) को प्रवृत्ति बढती है / 
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(4) भौतिक साधन बनाम वित्तीय नियोजन 
(ए]क्षाापहु ण एफ॥$ भत्णे ९ 5 एशादर्ग छ८5०पा००७) 

विनिशोग की मात्रा निर्धारित करते वे बाद योजना हिर्माण का अगला कंदम 
भौतिक तथा वित्तीय योजनाये तैयार वरता है। भौतिक साधनों वे नियोजन का 
अभिप्राय योजना के लद्ष्यो को प्राप्त करने के लिये आवश्यवा भौतिक साधनों की 
मात्रा खोतव उतको विभिन्न बैकल्पित प्रयोगों में वाटने तथा योजना के लक्ष्यों को 
भौतिक इकाईयों को व्यक्त करने से है जैसे वितना कितना लोहा, सीमेन्ट, पत्थर, 
कितने पितने तकनीकी विश्येपज्ञ श्िक्षआ डाक्टर, प्रबन्ध, श्रमिवा आदि चाहिये 
उनकी पूर्ति के स्रोत क्या क्या होगे इनको किन किन क्षत्रों मे प्रयोग वरना है तथा 
विलनी उितरी मात्रा में ताकि भौतिक लक्ष्य पूरे हो सके । जबकि वित्तीय साधनों के 
नियोजन का अभिप्राय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सोद्धिक साधनों की आवश्यक 
सात्रा का निर्धारण, उनकी प्राप्ति के खोलो का निर्धारण तथा मोद्रिक साधनों के 
बंकल्पिक प्रयोगो घी एक सम्तुलित योजना तंयार करना है। पूजीवादी तथा मिथ्रित 
अधव्यवस्थाओं में वित्तीय साधनों बा आयोजन विशेष महत्वपूण है क्योकि भोतिक 
साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और सावंजतिक क्षेत्र वे कार्यत्रमो 
को कार्यान्वित करने के लिये भौतिक साधनों के क्रम के लिये सरकार को मौद्दिक 
व्यय करना पड़ता है। वित्तीय साधनों की पर्याप्त पूत्ति भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति से 
सहायत' रहती है। जहाँ एक ओर विनियोग भौतिक साधनों वी पूर्ति व उतवे' उत्पा> 
दक प्रयोग पर निभर करता है वहाँ दूसरी ओर वित्तीय साधनों वी पूर्ति विविशेग 
मात्रा को सीमित वरती है अत ये दोनो (भौतिव तथा वित्तीय साधन) परस्पर पूरक 
एवं अन्तिमर घटक है। यदि भौतिक साधनों वी प्रचुर पृत्ति भी हो पर वित्तीय 
साधनों बा अभाव हा तो विवास अवरुद्ध हो जाता है अथवा भोतिक साधन सौमित 
हो पर वित्तीय शाघन खूब हो फिर भी विज्ञास्त वाछित गति से सम्भव नहीं हो पाता 
अत दोनो में उचित सामस्जस्थ बैठाने वो आवश्यकता पड़ती है| भारत में प्रथम 
योजना मे वित्तीय नियोजन पर ही विशेष ध्यान दिया गया था पर अब योजनाओं मे 
दोनों को समम्वित करने वा शथास बिया जाता है । 
(5) योजना से विभिन्‍न सन्तुलनों की समस्या 
(एकल व ६४७०७ ऐववशञ८०५ ॥ शागए हर) 

भोतिव तथा वित्तीय साधनों को योजना तैयार करने के बाद योजना के 
विभिन्‍न क्षेत्रो मं सतुलन बँठाने को समस्या सामने आती है ताकि योजना को सफ्लता 
पुर कार्यास्वित त्िया जा सवे । सन्तुलन के मुस्य तोन रूप हैं -- 

(म) अधोगामो सन्दुलन (020 ७28 88०००-- यह उत्पादित बी जाने 
बाजी वह्तुओं की मात्रा तया उनके उत्पादन म प्रयुक्त होने बादी बस्तुओ वे दीच 
सन्तुलन को प्रकट करता है अर्थात अघोगामी सन्तुलन के अन्तर्मंत्त पड़त उत्पादन 
विश्लपण (रण 0एफ्पा शैजजु 8/5) द्वारा अन्तिम उत्पादन लथ्यों के निर्धारण 
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की सरलता जानो जाती है उदाहरण के लिए एक लाख टन स्टील बनाने के लिये 
कितना-कितना लोहा, मैंगनीज, चूना, इंघन तथा श्रम बादि की आवश्यकता होगी। 
इसी प्रकार सभी भौतिक उत्पादन लक्ष्यों के बारे में निर्धारण होता है। इसके लिए 
औ० लियोम्टिफ (?र्ण. ॥.णाधर्ट) ने एक संयुक्त समीकरण दिया है जिसकी 
सहायता से यह गणना की जा सकती है कि उपलब्ध मोतिक साधनों से किन-किन 
चस्तुओ की कितनी-कितनी मात्रा उत्पादित करने से अर्थ-व्यवस्था में सन्तुलन व साधनों 
का अनुकूलतम प्रयोग सम्भव है । इस विश्लेषण पद्धति का प्रयोग उन्ही अर्थव्यवस्याओ 
में उपयोगी है जहाँ पर्याप्त एवं विश्वसनीय सासख्यिको आक्डे उपलब्ध हो । 

(ब) सुंगमगामी संतुलन (07055 छ82370०)--इसके अन्तर्गत कुल उत्तादन 
लक्ष्यो व कुल उपलब्ध साधनों के वीच सन्तुलन व साम्य स्थापित करने का प्रयास 
किया जाता है जैसे उत्पादन लक्ष्यो व मानवीय तथा प्राकृतिक साधनों के बीच 
सन्तुलन होना चाहिये अन्यथा या तो ये साधन वेरोजगार होगे या उनकी कमी 
महसूस होगी । नियोजन की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्मर करेगी कि 
(3) उत्पादन लक्ष्यो व माउव शक्ति साधनों मे सस्तुलन है (7) भौतिक साधनों व 
वित्तीय साधनों मे सम्तुलन है । क्योकि भोतिक साधनों को तुलना मे वित्तीय साधन 

कि] होने पर कई साघन अज्योपित रह जायेंगे व भोतिक लक्ष्य अपूर्ण रहेगे। इसी 
प्रकार भौतिक लक्ष्य वित्तीय साधनों की तुलना मे ऊँचे होने पर हीनाय॑-प्रबन्ध 
(0शीशां 7शशाक्ाए्टी! के कारण मुद्रा-प्रसार का भय रहता है तथा वित्तीय सकट 
उत्पन्न होता है। भारत की प्रथम योजना मे भौतिक लक्ष्य नीचे थे तथा वाद की सब 
योजनायें वित्तीय सकट से गुजर रही हैं ओर हीनायथ प्रबन्ध का अत्यधिक प्रयोग होने 
से मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त सगमगामी सतुलन में तीसरे 
रूप उद्योग की आदशे स्थिति (09॥गएए्ग [.0०४४07) पर भी ध्यान दिया जाता है 
कि उद्योप की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाती चाहिये जहाँ उसके लिये पर्याप्त 
कच्चा माल, श्रम, पूँजी व बाजार मिल जाये तथा यह योजना के उद्देश्यों के अनुरूप 
क्षेत्रीय समानता स्थापित करने मे सहायक हो । 

(स) मौद्धिक सन्तुलन ()४णाशधआ/ 82870०९)--इसके अन्तर्गत देश में 
मौद्रिक आय, उपभोग, बचत, निजी विनियोग की राशि तथा विनियोगो के लिए 
उपलब्ध भोतिक साधन, विदेशी भुगतानों एवं प्राप्तियों के बीच सन्तुलन बैठाता 
पढ़ता है । इसी प्रक्षर सार्वेजनिक क्षेत्र भे विनियोग तथा उसके लिये उपलब्ध वित्तीय 
साधनों के साथ-सा» उत्पादित एव आयोजित वस्तुओं में सन्तुलन बैठाना भी महत्व- 
पूर्ण होता है । 

(6) ऊपर से तथा नीचे से आयोजन मे सामन्‍्जस्य 
(९० ग्रऐ॑क्रांणा हल्ला ए]9णापरष्ट एफश &0०४९ & फोण्ण ऐैश०७) 

विभिन्‍न सन्तुलनो की स्थापना के पदच/त्‌ योजना निर्माणर्क््वा सत्ता ऊपर से 

नियोजन तथा नीचे से नियोजन मे सामन्जस्य बैठाती है क्योकि जब ऊपर से नियोजन 
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राष्ट्रीय स्तर से राज्य-स्तर--फ़िर जिलास्तर व स्थानीय स्तर पर थोष़ जाता है तो 
सामान्य जन सहयोग प्राप्त नही होता अत नियोजन को नीचे स्तर जिला व स्थानीय 
स्तर से प्रारम्भ कर राज्य व केन्द्रीय स्तर पर समन्वित किया जाता है तो उसमे 
व्यावहारिक्ता आती है यही कारण है कि दोनो प्रकार के आयोजन मे उपयुक्त सामरू 
जस्श बंठाया जाता है । 
(7) बाथिक, अल्पकालीन एवं दीघेकालोन योजनाओं में परस्पर समस्दय 
(ए०-णरकशत्राणा हैप्रणाहु कएफएफ्डो, 0059९205९ & झशच्॒ध्ट्रा१९ एाक्राणाड) 

आधथिक नियोजन एक निरन्तर चलने वालो दीघंकालीन प्रक्रिया है अंत 
सामात्यत नियोजन की दीर्घकालीन विकास की मोटे रूप मे रूपरेखा 5-20 वर्ष 
की अवधि के लिये तैयार की जाती है । इसके बाद इस अवधि फो घुविधा की इष्दि 
से अल्पकालौन (5 से 7 वर्ष) की योज्नाओ तथा वापिक योजनाओ में विभाजित 
किया जाता है । चूंकि अल्पकाल मे विकास का स्वरूप वापिक योजनाओं के विवास 
कार्यों मे उपलब्धियों पर निर्भर करता है अत वापिक' योजनायें अल्पकालीन उद्देश्यों 
के अनुरूप बनाई जाती है और ठीक इसी ग्रवार अल्पकालीन योजनाओं वा स्वरूप 
दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप ढाला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 
भजिल की पहलो व अन्तिम सीढी के वीच को दूरी दीघंकालीन नियोजन वा सूचकु 
है तो प्रयेक सीढी कापिक योजना का रूप है जबकि 4-5 सौढियो के बाद भी मोड़ 
था चौडी सीढी &ल्पकालीन योजना का स्वल्प समझाती है। 
(8) अनुपूरक नियोजन (50छाशाशा०णि३ तय) 

इन अर्थव्यवस्थाओ मे जहाँ वित्तीय साधनों की कमी का सक्ट बना रहता है, 
नियोजन मे एक विशेष तकनोक का सहारा लिया जाता है जिसके अन्तर्गत योजना वो 
दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है पहला आवश्यक या अरिवार्ये भाग (5827* 
धर्श 0 (०७ |70)९८८७) बह भाग होता है जिसके कार्यान्वयन के लिये हर प्रत्रार 
से साधन जुटाने वी व्यवस्था वी जाती है। दूसरा सम्माब्य भाग ((0/7708९ा 
70९८५) इसके अन्तर्गत उन योजनाओ वय समावेश होता है जिनत्री ब्रार्धान्वित 
वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्मेर करत्ती है अगर अनिवार्य भाग के कार्पान्वित 
करने के अतिरिक्त साधन वचते हैं तो सम्भाव्य भाग को भी कार्यान्वित दिया जाता 
है पर अगर वित्तीय साधन वम हो तो उनमे कटौती करदो जाती है और बेवल 
अनिवाय भाग को पूरा क्या जाता है । 957 मे विदेशी विनिमय सकट के कारण 
आारत को द्वित्तीय एचवर्पीय योजना को भी को ऋगो-अनिवार्य भ्र ए तथा फ़म्प्राब्य 
भाग में बाठा यथा था। 
(9) निषोजन में लोचता (7750 वेश गपरञण्यगह)े 

प्रो० डविन (00०) कौ यह मान्यता है कि नियोजन में भविष्य के बारे 
में निरिचतता को कल्पना कठिन है क्योरि भ्रविष्य में होने वाले परिव्तेन, तहनीती 
अनुस्घानो, सोगो के उपभोग, वचत व जीवन रतर में परिवर्तन वी अनिश्चितता 
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रहती है अत नियोजन मे वदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप आवस्यक परिवर्तन की 
पर्याप्त लोच होना जरूरी है जैसे भारत की प्रथम योजना भे बेकारी की विषम स्थिति 
से निपटने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र भे 775 करोड रुपये व्यय के प्रावधान से ग्यारह 
सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया गया । इसी प्रकार से सामयिक परिवर्तन भारत के अन्य 
योजनाओ मे भी किये गये हैं ॥ जनता सरकार ने आवृति योजना (णणट्ट 0ण॥) 
के द्वारा नियोजन मे एक नई तकनीक का सूत्रपात क्या है। 

नियाजन मे लोचता का अभिप्राय यह कतई नही है कि सरकार लोचता के 
नाम पर योजना की मुख्य सरचना को ही परिवर्तित कर दे। प्रो० मिर्डेल (३702) 
के मतानुसार योजना की आधारभूत सरचना को सुरक्षा के लिये सवेधानिक एवं 
राजनैतिक व्यवस्था की जानी चाहिये ओर इसी आधारभूत सरचना के अन्तगंत ही 
लोचता बनी रहे । 

(८) योजन्य क्य निरीक्षण (जांच) एवं स्वीकृति 
(65008 & &9०0%0०7 ० ९३) 

जब योजना बनाकर तैयार कर ली जाती है तो अगला कदम उसकी जाच 
करना तथा आवश्यक सश्योधन कर उसे स्वीकृति प्रदान करना होता है। योजना का 
निरीक्षण अलग विशिष्ट परिषद्‌ या उच्च सरकारी स्तर पर किया जाता है जिसमे 
देखा जाता है कि उद्देश्य, विनियोग की मात्रा, प्राथमिक्ताएँ तथा साधनों की व्यवस्था 
परिस्थितियों के झनुब्ूूल है तथा उनमे परस्पर सन्तुलय एवं सामन्‍्जस्य है ॥ अगर 
कही कोई कभी या असन्तुलन होता है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है 
और आवश्यक सशोयनों के बाद योजना बनाकर तैयार हो जाने पर उसके प्रारूप 
को जनसाघारण के सूचना प्रसारित किया जाता है तथा रचनात्मक सुझाव आमत्रितत 
किये जाते है और सरकारी स्तर पर केब्रीनेठ तथा राष्ट्रीय विकास प॑रिपद 
(प्रश्धाणाथ स्‍00४९0ए9ए७॥ (००्पण) भी विचारविमज्ञ करती है। हि 

राष्ट्रीय विकाम परिषद्‌ के अनुमोदन के पश्चात्‌ योजना का अन्तिम प्रारूप 
प्रधान मन्त्री द्वारा ससद की अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है ताकि 
योजना को सर्वधानिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। संध्दद मे योजना के विभिन्न 
पहलुओ पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता है और आवश्यक सशोघनों के बाद 
ससद योजना के अन्तिम प्रतिवेदन पर अपनी स्वीकृति की छाप लगाती है। इस 
स्वीकृति के बाद योजना क्रियाल्वयन के लिये प्रकाशित करदी जाती है। 

(0) योजना का कार्यान्वयन 
(एएशाश्रॉद्राणा ण एड९९एा० ० सार छा) 

ससद की स्वीकृति के बाद योजना के कार्यान्वयन के 
योजना का निर्माण कर लेना ही पर्याप्त नहीं उस्ते कार्यालित सर मूक 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योकि योजना की सफलता उसके सफल क्रियास्वयन' 
करती है योजना चाहे कितनी हो बढ़िया क्यो न हो पर श्गर उसे + 
जाये अथवा कार्यान्‍्वयन अपूर्ण, अनुपयुक्त एव अकुशल हुआ तो न केवल 
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सम्भावनाएँ ही घुमिल होगी वरन्‌ अर्थव्यवस्था मे सकट, अस्त-व्यस्तता एवं पतन 
की समस्याएँ सामने आ सकती है अत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये एक 
कुशल एव प्रभावी सगठन की आवश्यकता है। 

योजनाओ को कार्यान्वित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों का 
है अत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे अपने विभिन मन्त्रालयों और उनके अधीनस्थ 
विभागो--कृषि, सिचाई सहकारिता, उद्योग, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य; समाज सेवा 
आदि--को उनसे सम्बन्धित कार्यत्रमो को कार्यान्वित करने का आदेश देती हैं। निजी 
क्षेत्र के कार्यक्मो को निजी सस्थाओ को कार्यान्वित करने के लिये सौंप दिया जाता 
है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र कार्यक्रमों को कार्यास्वित करने के 
लिये केख्द्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर व स्थानीय स्तर पर उपयुक्त, कुशल, सुच्द 
एवं ईमानदार प्रशासन की व्यवस्था जानी चाहिये जिनमे परस्पर समन्वय एवं सहयोग 
बना रहे | योजना कययत्रमो के क्रियाग्वयन के लिये उत्तरदायी अधिकारियों में 
कर्त्तव्यपरायणता, कुशलता व तकनीकी योग्यता आवश्यक है। 

योजना के सफल त्रियास्वयन के लिये यह भी आवश्यक है कि (0) यौजता के 
उद्देश्य यथार्थवादी हो, (॥) प्राथमिकताएँ उद्देश्यो के अनुरूप हो, (॥) विनिमोग के 
लिये पर्याप्त वित्तीय साधन हो, (।४) विश्वसनीय सास्यिवी आकडे हो, (शे इईमान- 
दार, योग्य, सुर एवं कुशल प्रशासक हो, (४) एक उत्तरदायी राजनैतिक विपक्षी 
दल हो, (शा) एक सुर सरकार हो जिसका नेतृत्व प्रयतिशील शामक के हाथ 
में हो, (श॥) पर्याप्त-जन सहयोग हो तथा (90 अन्तर्राप्द्रीय प्रिस्थितियाँ वें 
सहयोग अनुकूल बना रहे । यही नहीं, सा्वेजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में पूर्ण समन्वय 
एवं सहयोग बना रहे । जब ये तत्व विद्यपान होगे तो योजना का ज़ियान्वयन सुगम 
हो जात है । 

(0) निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुवर्तन 
(5ए0एशफांज्नँण०, [2एशपए्शाणप & एगा०्श-ए७ 4ैलाॉणऐ 

आयोजन तकनीक एवं विधि की अन्तिम अवस्था योजना का निरीक्षण, 
मूल्याकत तथा अनुवर्तन सम्बन्धी कार्य हैं। योजना के तियास्वयन वा निरन्तर 
निरीक्षण तथा उसका सामयिक मूल्णकन योजना की प्रगति की समीक्षा के लिये 
आवश्यक है ताकि योजना के तियान्वयन में आने वाली वाधाओं का निराकरण 
किया जा सवे, आवश्यत् परिवतंन किये जा सकें और योजना के लक्ष्यों वो प्राप्त 
करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा सकें | भारत मे योजना बनाने तथा उसके 
करियाल्वयन वे निरीक्षण व मूल्याजन वा उत्तरदायित्व योजना आयोग पर है जबकि 
क्रियान्वयन वा उत्तरदायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों पर है। भारतीय योजना 
आयोग वा एक प्ररुख वार्य "योजना वी प्रत्येश अवस्था दे तियास्वयन द्वारा प्राप्त 
प्रगति का समय-समय पर लेसा जाया लेना तथा उसके अनुसार नीति में समायोजन 
व अन्य उपायो वे लिय सिफारिश करता है ।” अत अब योजना आयोग में योजना 


आथिक नियोजन की तकनीक एवं विधि 93 


क्रियान्वयन का विभिन्न क्षेत्रों व स्तरों पर पर्यवेशण व मूयाउन के लिये एक कार्य क्म 
मूल्याक्न सगठन (श०डाशाएएड छिश्शेपक्षाणा 0टथा5शाणा) स्थापित क्या गया 
है । इस सगठन द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुवर्तत का कार्य क्या जाता 
है तथा उसमे बताई गई कमियो व तत्सम्बन्धी राय को विभिन्‍न मनन्‍्त्रालयो द्वारा 
कार्यान्वित किया जाता है । 
प्लेष्क्घे--इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि_नियोजन की तकनीक 
एबं विधि एक जटिल श्रक्रिया है जिसमे सर्वप्रथम योजना निर्माण के लिय उपयुक्त 
संगठन की आवश्यकता होती है | यह सगठन योजनाएं बनाता है, योजना की प्रक्रिया 
में सवंप्रथम उद्देश्य का निर्धारण क्या जाता है तथा फिर प्राथमिकताएँ निर्धारित 
की जाती हैं। याजना निर्माण में विनियोग मात्रा निर्धारण, भौतिक तथा वित्तीय 
साधनों का नियोजन, विभिन्न सन्तुलन वैठाना, ऊपर व नीचे से नियोजन म समन्वय 
स्थापित करना, पूरक योजना बनाना तथा उसमे आवश्यक लोचता प्रदा। करना 
योजना प्रक्रिया वी महत्वप्र्ण बातें हैं। योजना बनकर तैयार हो जाने पर उसकी 
जाच की जाती है और जाँच के वाद आवश्यक सझ्योषनों पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान 
की जाती है। स्वीकृति के पहरचात्‌ योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व 
केन्द्रीय व राज्य सरकारों के मन्त्रालयों व विभाग गो पर डाला जाता है अत कुशल 
सुदृढ, योग्य एव ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था योजना के सफल क्रियान्वयन को 
आवश्यक वात है । योजना के क्रियान्वयन का समय-समय पर निरीक्षण करने तथा 
प्रगति का प्रल्याकन करने के लिये एक निष्पक्ष स्वतसन्त्र सगठन होता है जो विभिन्न 
कार्यत्रभो के क्रियान्वयन का मूल्याकन कर उसकी क्मियो को बताता है, तथा उन्हे 
दूर करने के उपाय सुझाता है झिसको विभिन्न मन्त्रालय कर्ष्यान्वित करते हैं। इस 
प्रकार नियोजन का कार्य निरन्तर चलते हुए मर्वागीण सन्तुलित विकास का मार्गे 


प्रशस्त करना है। भारत म॑ नियोजन प्रत्निया व योजना तन्त्र का विवरण आगे अलग 
अध्याय में दिया गया है। ए 
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आथिक नियोजन के उद्देश्य 
(०/शए्टारप5 07 श॒&रारार5) 
(भारत के विशेष सन्दर्भ से) 








(आर्थिक नियीजन के उहं श्य) 
(09 ]९९॥१९5 ० 5-८णाएप्रां८ एछ/॥एणह्ट) 

आधिक तियोजन राज्य द्वारा अर्थ॑-ध्यवस्था के सचालत, नियन्त्रण व निर्देश 
की एक ऐसी सुसयठ्ति एवं समन्वित प्रक्रिया है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लि 
प्रेरित होती है. अतः नियोजन सदा हो सोद्देश्य होता है। ईलियट के शाब्दो 
#नियोजन की क्रिया सोहेइय क्रिया है, बिना उद्देश्यों के नियोजन के विषय में सोच* 
सम्भव नही है ।” नियोजन के ये उद्देश्य आधिक, राजनैतिक एवं सामाजिक हो सेक 
हैं जिन्हे निम्न तालिका से दर्शाया जा सकता है। 








आर्थिक नियोजन के उद्देतरय 
रे ] + 
(४) आधिक उद्देश्य (8) सामाजिक उद्देश्य (८) राजनंतिक उद्देदव 
(0) प्राकृतिक साधनों ()) सामाजिक सुरक्षा () बाह्य आत्रमणो 
का विदोहन (४) सामाजिक समानता से सुरक्षा 

(५७) उत्पादन वृद्धि (70) वर्गं-सघर्ष का समापत (४) भक्ति व सत्ता प्रस्ता 
(॥0) पूर्ण रोजगार (५) नैतिक एवं बौद्धिक 

(॥५) कृषि वा विकास उत्थान (पा) शान्ति एवं व्यवस्था 
(५) औद्योगीररण (४) अन्तर्राष्ट्रीय सहयो 


(७) आर्थिक सतुलन 

(५0) आधिक विपमता का समापन 

(५ पा) युद्धोपरास्त पुननिर्माण 

(एफ) आधिक स्थापित्व व व्यापार चक्रो प्र नियन्त्रण 
(5) राष्टीप आय व प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि 

(७७) आयिर आम निर्मरता 
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(५) आथिक उद्देश्य 
(ए८णाणा< 0छंध्वफर९७) हे 

वियोजन के आधिक उद्देश्य देश की परिस्थितियों कै अनुसार भिन्‍्द-भिन्‍न हो 
हो सकते हैं। अद्धं-विकृसित विकास्श,ल अर्थव्यवस्थाओ में नियोजन के आाविक 
उद्दृश्य प्राकृतिक साधनों का विहोदन, पूर्ण रोजगार, उत्पादन वृद्धि, सन्तुलित विकास 
आदि होते हैं जवक्ति विकत्तित अर्थव्यवस्थाओं में वियोजन का उद्देश्य आिक स्था- 
यित्व, पूर्ण सोजयार व विकास होता है। नियोजन के उद्देश्य मुस्यतत आ्िक ही होते 

जैसे 

ध () प्राकृतिक साधनों घर शोषण--अर्द्धां विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ के नियो- 
जन का उद्दश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनो का आर्थिक विकास के लिये विदो- 
हन करना होता है। इन साधनों का शोषण करने से अधिक रोजगार, अधिक आय 
झौर अधिक सन्तुलन विकास का मां प्रशस्त होता है ५ का 

(॥) उत्पादन वृद्धि --आधथिक नियोजन का उद्देश्य उत्पादन के सभी क्षेत्रों मे 
उत्पादन वृद्धि करना होता है ॥ इसके लिये उत्पादन साधनों का विवेक्पूर्ण उपयोग 
किया जाता है तथा उत्पादन व्यवस्था को इस प्रकार सगठित किया जाता है कि 
कम से कम चागत पर अधिकतम उत्पादन कर सामाजिक समृद्धि मे वृद्धि की जा 
सके । 

(॥0) पूर्ण रोजगार--आध्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश को 
उपलब्ध मानव-शक्ति का समुचित एवं लाभपूर्ण उपयोग करना होता है ॥ इसके लिये 
बेरोजगारी का निराकरण, शोजगरार अवसरो मे वृद्धि तथा आशिक रोजगार वालों 
को पूर्ण रोजगार व्यवस्था की करना होता है। ज्विग (2४2८९) के शब्दों मे “पूर्ण 
रोजगार या तो आधिक नियोजन का प्रायसिक उद्देश्य था किसी भी अन्य कारणों से 
अपनाये गये तो नियोजन अनिवार्य उप-उत्पत्ति (0९०९४॥७४ ४५-॥०१७०) होती 
है।” रूस मे प्रथम योजना मे ही बेरोजगारी की समस्या का समापन हो ग्रया। 
अमेरिका ने भो न्यूडील ()0८७ ॥0०2) से बेक्ारी को दूर करने की योजना क्रिया- 
न्विव की तथा 946 मे पूर्ण रोजगार नियोजन प्रारम्भ किया। भारत में भी आशथिक 
नियोतन का एक प्रमुज उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना व रोजगार अवसरो से वृद्धि 
करना है । 

(४) कृषि क्वा विकास--अद्धं-विकसित एवं पिछडी अर्थ व्यवस्थाओं से 
आधिक नियोजन का एक उद्देश्य वहाँ की कृषि का विकास करना है ताकि भावी 
विकास का मार्ग प्रशस्त क्रिया जा सके। भारत मे भी प्रयम पचवर्षीय योजना मे 
कृषि विक्रात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अभी भी खाद्यास्तो की आत्म-नि्मेस्ता 
व औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति के लिये कृषि विकास एक प्रमुख उद्देश्य है। इण्से 


प्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि, आथिक समृद्धि तथा सन्तुलित विक्राम हे पसस्पर 
सम्बन्धित उद्देश्यो को पूर्ति होती है 
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(५) औद्योगोकरण व आए'भूत उद्योगों का तीत्र विकास-विसी भी अर्थ 
व्यवस्था मे नियोजन का एक मुख्य उद्दश्य आधारभूत उद्योगो व उपभोग उद्योगों वी 
तेजी से विकास करना होता है क्योकि औद्योगीकरण के बिना अथ॑-व्यवस्था दा न त्तो 
सर्वाड्भीण एव सन्तुलित वि+ास सम्भव है और न पूर्ण रोजगार व साधनों का पूर्ण 
विदोहन ही हो पाता है। यही कारण है कि आज सभी घिछडे राष्ट्र औद्योगीकरण के 
लिये नियोजन अपना रहे है। भारत मे द्वितीय, दृतीय, चतुर्थ व पाँचवी योजनाओं 
में औद्योगीकरण वा उद्देश्य प्रमुख रहा है । 

(४) समन्तुलित आशिक बिकास--आथिक नियोजन वो उद्देश्य यह होता 
है कि अर्थ व्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रो का सन्‍्तुलित विकास हो । इसके लिये पिछडे 
क्षेत्रो के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार कृषि व उद्योगों में 
सन्तुलन उपभोग व उत्पादन मे सन्‍्तुलग बचत व वितियोग में सन्तुलव, सभी क्षेत्रो मे 
सन्तुलित विकास का सर्वाद्भीण विकास का भार्म प्रशस्त किया जाता है। 

(७7) आधिक विषमता का समापन--आथिक नियोजत का उद्देश्य न केवल 
उत्पादन वुद्धि ही हैं वरत्‌ उत्पादन का स्यायोचित वितरण भी है जिसमे समाज में 
सम्पत्ति, आय व अवसर वी समानता स्थापित की जा सके और समाज में ब्याप्त 
आर्थिक विपमता को दूर किया जा सके। कभी-कभी आर्थिक नियोरन प्रक्रिया में 
न चाहते हुय॒ भी आथिक विषमता बढ़ जाती है जैसा भारतीय योजनाओ मे इष्टिन 
गोचर हुआ है। अब आधिक विपमता के समापन के लिये प्रभावी केंदम 2 0-सूत्रीय 
कार्यत्रम के अन्तर्गत उठाये जा रहे हैं। 

(५॥॥) युद्धोपराम्त धुननिर्माण--आधथिक नियोजन का उद्देश्य वभी-कभी गुदध 
जजेरित अर्थ व्यवस्थाओ का पुननिर्माण करना होता है ताकि वह देश पुन अपनी 
खोई हुई आवधिक शक्ति साधन व उत्पादन क्षमता स्थापित कर विकास की ओर 
अग्रसर हो सके । यूरोप में मार्शल योजना व जापान में पुर्नतिर्माण योजनायें इसके 
ज्वलन्त उदाहरण हैं। 

(४) आशिक स्थाथित्व व व्यापार अक्नो पर नियन्त्रण--पूँजीवादी देशों मे 
स्वतन्त्र मुल्य प्रणाली कभी-कभी व्यापार चत्रो को जन्म देती है जिससे समस्त अर्थ- 
व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है | 930 की विश्व व्यापी आथिक मदी ने समूचे 
विश्व को मदी के ऐसे दल दल म फसा दिया था कि बेकारी, भूखमरी व सम्पन्तता मे 
विपलतता का सत्रट था। ऐसे समय मे आधिक स्थायित्व के लिये अमेरिवा में स्व 
डोर (४९७ ए८श) वी लीति अपनाई गई, ब्रिटेन में भी आधिक स्थिरीकरण बी 
नीडिया जान" गईं। अत आधथिक नियोजन का एक सुल्य उद्देश्य व्यापार चत्रो 
के दष्प्रभावों से मुक्ति प्रदान बरता तथा आधिक स्थायित्व स्वापित करता भी है। 

(५) राष्ट्रीय आय व अति व्यक्ति आय से वद्धि--आधिक वित्रास वा माप- 
दण्ड ूप्टीय आय के स्तर एव भ्रति व्यक्ति आय वी बृद्धि होता है अत आधिएर 
क्षदोजन का उद्देस्म आतत राष्ट्रीय आय व ब्रति व्यक्ति भाय मे वृद्धि करना हैं त्तावि 
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लोगो की बाय च उपभोग मे वृद्धि से उनको आशिक समृद्धि एव सामाजिक वल्याण 
का लक्ष्य पूरा हो । भारत वो पाचदो योजना मे भी राष्ट्रीय आय मे प्रति चर 55%, 
चुद्धि का लक्ष्य रखा यया है ( 

() आत्म नि्भरता--यद्यपि बद्ध -विक्सित विकासशील राष्ट्रो मे आधिक 
जियोजत की प्रारम्भिक अवस्था मे नियोजन का उद्देश्य आत्म-निर्मरता न होकर तीढ् 
आधिक वित्रास करना होता है पर एक निश्चित स्तर के बाद देश मे आथिक नियो- 
जन का उद्दश्य अन्तत आत्म-निर्मर अर्थव्यवस्था की स्थापना होता है ताकि वह 
राष्ट्र अरनी आवश्यकताओ के लिये दूसरों पर आश्रित न हो । अपना विक्रास अपने 
हो स घनो से करने मे सक्षम हो। आज भारत खाद्यान्न मे आात्म-निर्भ रता के उद्देश्य 
को प्राप्त करने से कृत-सकत्प है। अन्य क्षेत्र मे भी 985 90 त्ञक आत्म निभरता 
का लझ्य हे 4 प हर 

(8) सामाजिक उहूं श्य 
(50ठ0० 0एछ०९0१९७) 

आपोजन के आर्थिक उद्देश्यों मे सामाजिक आकाक्षाओ न्याय व सामाजिक 
सुरक्षा का प्रतियिम्ब नजर आत्ता है क्योकि आर्थिक नियोजन कय अन्तिम सक्ष्य अधिक 
तम सामाजिक बल्थाण करना होता है अत आधिक नियोजन के निम्न सामाजिक 
उद्देश्य होते है-- 

(0) सामाजिक सुरक्षा--आ्थिक नियोजन का एक सामाजिक उद्देश्य यह है 
कि समाज के प्रत्यवः सदस्य की उसके पाच महान्‌ शत्रुओ--वेकारी, बोमारी, वृद्धा- 
चस्था, गरोवी व ज्ाकस्मिक आर्णत्ति व दर्घेटना से सुरक्षा प्रदान करना है इसके लिये 
सामाजिक वोमा व सामाजिक सहायता की व्यवस्था की जाती हैं। 

(४) सामाजिक समानता--आधथिक नियोजन का उद्देश्य आयिक समानता 
के द्वारा समाज के भ्रत्यक सदस्य को समानता के अवसर प्रदान करना है ताकि समाज 
में प्रत्येक व्यक्ति को बिना वर्ग लिंग भेद के समानता का दर्जा मिले, इसके लिये 
निम्न एव पिछडे वर्ग के लोगो को आधिक सहायता, नौकरियों मे प्राथमिकता तथा 
राजनैतिक स्तर पर आरक्षण (ए८5९एक्षा०)) की व्यवस्था की जाती है। जैसा 
अब 20सूत्रीय कार्यक्रम म दलित एवं पिछड़े लोगों को आथिक समानता के प्रयास 
प्रवल हैं--- 

+ के (४7) वर्ण सघर्द का समापन--आथ्िक विपमता एवं सामाजिक असमानता 
शोषण को ज्न्म देती है और समाज दो वर्गो--पहला घरनी बर्गे तथा दूसरा निघन 
चर्गें मे बेंट जाता है जिनके परस्पर वैभनस्यथ एवं भेदभाव वर्ग संघर्ष व खनी त्रान्ति 
के कारण बनते हैं अत आधथिक नियोजन द्वारा आथिक समानता, सामाजिक सुरक्षा 
च समानता स्थापित कर बग्गे सघर्ष को समाप्त करने का प्रयास कया जाता है 

(१) नंतिक एवं बौद्धिक उत्थान--नियोजन के जाथिक उद्देश्यो की पूत्ति मे 
नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान का उद्देश्य पुरा होता है। सभी आधिक उद्दश्यो के साथ 
मानव का अपना सर्वागीण विकास अन्तनिहित है । 


क्ाथिक नियोजन वे उद्देश्य 99 


लियोजन के उद्देहय परस्पर सम्बन्धित व आत्मनिर्भर होते हैं 

यद्यपि आथिक नियोजन के उद्देश्यो को अलग-अलग श्रेणियो--आर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य मे---विभाजित किया गया हैं। इसका अभिप्राय यह 
नही कि ये उद्देश्य एक दुसरे से पूर्ण पृथक्‌ एव असम्बन्धित उद्देश्य हो। अल्पकाल 
मे ये उद्देश्य परस्पर विरोधी, या प्रतियोगी हो सकते हैं पर दीघेंकाल म उनका यह 
ज्ेद कम या समाप्त हो जाता है क्योकि य उद्देश्य अधिक्तम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, 
सामाजिक समानता तथा राजनैतिक सुरक्षा एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित एवम्‌ 
आत्मी भर उद्देश्य हैं क्योकि बिना आ्थिक विकास व पूण रोजगार के आधिक 
समानता व राजनैतिक सुद्दता बी कल्पना निरयेक है जौर विना राजनैतिक सुरक्षा 
के आधिक विकास में बाघा आती है। इसी प्रकार आ्थिक विपमता समाप्त क्यि 
बिता सामाजिक समानता, वर्ग सघर्ष का समापन तथा शान्ति स्थापित की आशा 
करना व्यय है। यही नही विभित श्रेणियों मे रखे गये उद्देश्य भी परस्पर निर्भर 
हैं अत प्रत्येक आथिक नियोजन व्यवस्था मे इन तीनो प्रकार के उद्देश्यों का 
समावेश होता है. पर समय, स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुरूप उनके महत्व को 
निर्धारित किया जाता है | युद्ध व सकट काल मे राजन॑तिक व आथिक उद्देश्यों की 
प्रमुता होती है जबकि शान्तिकाल में सामाजिक कल्याण वी भावना से प्रेरित योज- 
नाओ में आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता होती हैं। भारत की पचवर्षीय 
योजनाओं मे इन उद्देश्यो का विवेक्षपूर्णं समायोजन क्या गया है जैसे राष्ट्रीय आय 
मे वृद्धि, रोजगार अवसरो मे वृद्धि एव अवसर की समानता, औद्योगीकरण, कृषि का 
तेजी से विकास, आधार एवं मूलभूत उद्योगों का सुद्ढ आधार वैयार करना, आधिक 
सत्ता के केन्द्रीकरण पर रोक, आदि से सामाजिक न्यावव सुरक्षा प्रदान कर 
देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था कायम 
करना है । 


आरत की पंचवर्षीय योजनाओ के उद्देश्य एव व्यूह रचना 
(00|४९४४९5 & 5ापध्टज ण पता॥ं5 वीए९ घेध्शा ?क्षा5) 
भारत की पचवर्षीय योजनाओ में परिस्थितयो को घ्यान में रखते हुए 
आथिक, सामाजिक तथा बाजवबैतिक तीतो प्रकार के परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित 
तथा आत्मनिर्भेर उद्देश्यों का समावेश क्या गया है। प्रत्यक योजना में समय, स्थिति 
तथा परिस्थितियों मे एकलूपता न होने से उद्देश्यों मे भिनवा इष्टिगोचर होती 
है । योजनावार उद्देश्य निम्न विवरण से स्पष्ट हैं-- 
प्रथम पंचवर्षोय योजना के उद्देश्य-- 
प्रथम पचवर्षीयथ योजना भारत मे सदियों की दासता और शोपण से पीडित 
लिष्किय अर्थव्यवस्था मे जागृति का प्रथम तेथा नया प्रयोग था । देश मे विभाजन तथा 
य्रुद्धोपराल्त समस्‍यायें भी भ्बल थी । अतः इस योजना के उद्देश्य दो थे-- 


00 नियोजन तथा आथिक विकास 


(!) हितीय विश्व-युद्ध तथा देश में विभाजन से अर्थव्यवस्था में उत्पन्न 
असन्तुलन को दर करना, तथा 

(2) देश मे सर्वांगीण तथा सन्तुलित विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ 
करना जिसमे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि, जीवन स्तर में सुबार तथा सविधान में वणित 
उद्देश्यों की पूर्ति का मार्म प्रशस्त हो सके । 

इस योजना में पहला उद्देश्य अल्पक्ालिक तथा तत्कालीन आर्थिक असन्तुलन 
की समस्थाओं के समाघान से सम्बन्धित है ता दूसरा उद्देश्य दीघंकालिक तथा 
सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे में प्रजातानिर ढग से परिवर्तनों के लक्ष्य से ओत प्र 
है जिससे देश के मानवीय तथा भौतिक साधनों के विकास तथा समुचिप्त उफ्योग 
आयधिवः समृद्धि का मार्ग प्रशत्त हो सके तथा समाज में घन की प्राप्ति, आ 
अवसर तथा सम्पत्ति की अम्मानताओं को दूर कर सामाजिक सुरक्षा एवं न्‍्य 
सुलभ हो सके । 

प्रथम योजना को व्यूह रचना (ड7गवत्१)' 

सामान्य रूप मे व्यूह रचना (58409) झब्द वा प्रयोग युद्ध मे “मोचबिर्द 
के लिये प्रयुक्त किया जाता है और यह युद्ध की योजना तकनीकी निश्चित क्रम त 
उपायो से सम्बन्धित है | आधुनिक युग मे यह शब्द आधिक क्षेत्र मे बहुत प्रचाहि 
है जैसे उद्योग व्यूह रचना, रोजगार व्यूट रचना, कपि व्यूह रचना, योजना रू 
रचना निर्यात व्यूह रचना आदि। जिस प्रद्यार युद्ध मे विजय श्री प्राप्त बर 
बे' लिये सभी मोर्चे वामयावी से जमाये जाते है ठीव' उसी प्रकार आधिक नियोजन 
आधिक दुश्मनो-गरीबी बेकारों भुसमरी, आधथिक पिछडापन पर विजय पाने तः 
आ्िक सुरक्षा आदि निरिचत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अर्थव्यवस्था के विभिः 
अगो वी “मोर्चाबन्दी” थी जाती है । इसी प्रवार आर्थिक शब्दावली मे आधिक योज 
के उद्देश्यों प्राथमियताओं उपायों टेकनीए आदि वे निर्धारण की क्रिया को योजर 
वी “व्यूह रखना” कहा जाता हे । प्रो० लोकनाय के अनुसार 'ध्यूह रचना” का आश 
उन उपायों व सामान्‍य रूप से प्राथमिक्ताओं के उस क्रम से है जो इच्छित लक्ष्यों १ 
प्राप्त वरने के लिय अपनाया जाता है ।” * वृक्नठ (हा छए/८६५ #टॉटिड (0 (ऐ। 
जराब्या$.. द्वात ठाठेंट 9 छा]000९5 था. ६लाटाओ. गीड( औतठफौँ् फट. गित06 
40 वाटर पी तथा थात5.. इस प्रकार "योजना ब्यूहू रचना” में दीव बार 
या समावेश हाता है--(!) लक्ष्य निर्धारण (४) प्राथमिक्ताओं का क्रम निर्धार' 
तथा (४7) तक्ष्यों की पूर्ति के लिय उपायो वा चयन ! ब्यूह रचता भे अपंब्यवस्य 
की जपघुणत वीत्पिन्‍्यीरे एटबएक्‍थ डजाफदलथाए्रो को खाएत का. करे ढुए. सिब्ररता 
साथ विशास (छाए भशो। 5999) का मार्ग चुतता पढ़ता है! 

उपयु क्त जय के सन्दर्म मं भारत को प्रथम प्रववर्षीय योजना में विकास क॑ 

) $07॥68) भ्रव्द के हिन्दी रुपान्तर में “ब्यूह रचना” मूलभूत नोति 

मोचविन्दी, शैली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 


आर्थिक नियोजन के उद्देश्य 048 


कोई स्पष्ट ब्यूह सना इष्टिगोचर नहीं होती है। न तो आय के सम्बन्ध में कोई 
दोधेकार्ल न अनुभाव था और न कोई प्रायमिकता का उपयुक्त क्रम । यह तो पूर्व 
चालित योजनाओ वा एक समूह था और इसीलिये अनेक विद्वानों ने इसे सार्वजनिक 
व्यय की एक योजना की सज्ना दी है॥ योजना के विनियोग के प्रार्प में कृपि व 
सिचाई विक्रास को प्राथमिकता दी गई, ताकि इवि उत्पादन म वृद्धि से खाद्यान्न व 
कच्चे माल वी पूर्ति बढ सके और औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त हो। ग्रामीण क्षेत्र 
के लोगो की आथिक समृद्धि तथा उच्च जीवन स्तर के लिये 952 में सामुदायिक 
विजास बोजना तथा 953 मे राष्ट्रीय सेवा विस्त्गर कार्यत्रम प्रारभ्भ किय गये । 
अथम योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र में कुल वास्तविक व्यय 2,960 करोड रपये हुआ 
उसमे कृषि, सिंचाई तथा सामुदायिक विकास योजनाओं पर 608 करोड़ रुपये व्यय 
हुआ । इस प्रकार कुल व्यय का लगभग 33% व्यय हुआ। अगर छाक्ति विफास पर 
व्यय जोड दिया जाय तो यह कुल व्यय का 44% भाग था। वेरोजगारी की समस्या 
के निराकरण के लिय योजना आयोग ने ग्यारह सूनीय कार्यत्रम लागू किया जिसमे 
लधु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, गृह निर्माण सहायता, सडक निर्माण, भू-सरक्षण, 
सहकारिता तथा प्रशिक्षण आदि प्रमुख थे । 
प्रथम योजना मे उद्देश्यों तथा ब्यूहू रचना का मुल्याकन 

प्रथम योजना, अर्ध-व्यवस्था मे विभाजन तथा युद्धोत्तरतालीत असन्तुलन को 
समाप्त करने मे सफ्ल कही जा सकती है क्‍्योकि खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य से भी 
अधिक रहा । मुद्रा-स्फीति पर काबू पा लिया। राष्ट्रीय आय मे 8% वी वृद्धि हुई। 
प्रति व्यक्ति बाय मे 2% वृद्धि होने का अनुमान है । पूंजी विनियोग 3 660 करोड 
रुपये हुआ | फिर भी वृहत्‌ उद्योगों एबं खनिज विवास पर कुल योजना व्यय वा 
केवल 4५८ भाग अदूरदक्ञता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि प्रथम योजना म 44 
लाख लोगो को रोजगार दिया गया फिर भी योजना के अन्त मं 53 लाख लोगो वा 
बेरोजगार होना तथा आथिक समानता के स्थान पर आर्थिक विपमता और केन्द्री- 
करण की प्रवृत्तिया दीधकालीन उद्दथ्यो वी असफ्लता स्पष्ट करती हैं। प्रथम योजना 
अनुभवों के अभाव में "77273, & ४0807" पर आधारित प्रयास था। सक्षेप 
में यही कहना न्‍्यायसगत है कि इस योजना ने हमे अधिद व्यावहारिक, सहत्वाकाक्षी 
सथा दूरदर्शी इप्टिकोण अपनाने को प्रेरित किया | 

दित्तीय पचवर्षोय योजना के उद्देश्य (00|४०६४९९) 

प्रथम योजना के सफल क्रियात्वयन, देश भे औद्योगीकरण वी तोब्र लालसा 
सथा 954 मे कांग्रेस अधिवेशन मे समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से नीति 
मे ऋन्तिकारी परिवर्तन का सकेत मिल्रा । तदनुसार द्वितीय योजना में उद्देश्य अधिक 
मह वाकाक्षी, आथिक, सामाजिक तथा राजनेतिक इप्टि से व्यापव' तथा दीघेक्रासीन 
लक्ष्यो से प्रेरित थे । इस योजना मे निम्न उद्देश्य थे--- 

(3) राष्ट्रीय भाय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि--राष्ट्रीय आय मे पाँच वर्षे 
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में 25% तथा प्रति व्यक्ति आय में 78? वृद्धि का लक्ष्य निर्यारित किया ताकि देश- 
वासियों का जीवन स्तर उच्च हो सके 

(2) द्ुत गति से औद्योगीकरण--इसवे लिये आायारमूत्र एंव मूलभूत उद्योयो 
के विकास को प्रावसिक्रता दी जिससे भादोी औद्योगीकरण वा सुदद आधार तैयार 
हो सकते । 

(3) रोजयार के अद्सरों में पर्याप्त बृद्धि--वढती वेरोजगारी समाजवादी एर्वे 
वल्प्राणकारी अव॑न्यवस्था में क्लके है और भानव द्क्ति के दुर्पयोग का द्योतक है । 
अन इस योजना सम बेरोजगारी के समापन के लिये श्वम-प्रवान उद्योगों के विक्ञाम पर 
बल दिया यया और योजना काल से कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 80 लाख लोगों 
वो रोजगार प्रदान क्स्ने का लक्ष्य रखा । 

(4) अर्पवक विपमताओं में कमी तया केन्द्रोयकरण पर रोक--समाजवादी 
अर्य-व्यवस्था दी स्थापना क् सन्‍ल्‍्प को मूर्दरूप प्रदात करने के लिये इस योजना में 
आप तंया सम्पत्ति की असमानता को दूर करना, आविक इक्तियों के समान वितरण 
को प्रोन्‍्माहित करना तथा आशिक सत्ता के केस्द्रीयक्ृरण पर रोज लगाने के उद्दश्य 
रखे गए । 

याजना आयाग के अनुसार “दूसरी योजना का उद्देश्य ग्रामोण भारत का 
पुननिर्भांग करना, औौद्योगीररण की सुदई नोव रखना, जनता के दशक्तिहीन एवं 
अधिकारहीन वर्ग को समुन्तति का शवसर प्रदान करना तथा देश वे सभी भागों 
का सन्तुलित विकास करना है ।” इसमे स्पष्ट है कवि द्वितीय योजना के उद्देष्य ध्या- 
पं, दूरदर्शिताप्र्ण तथा विवेजशील ये जिससे आवथिक समृद्धि के जिये आवश्यक 
पृष्ठनूमि तथा सुरढ आधार तैयार करने के साथ-साथ सामाजिक स्याय एवं सुरक्षा 
तया राजनैतिक स्वापित्व के तत्व निहित य 

दितीय योजना की ब्यूह रचना 

उपयुक्त उद्देश्यों को पूति हेतु दस योजना मे ब्यूड रचना अधिक उपयुक्त थो । 
औद्योगी+-रण के लिए 956 म नई ओऔद्यागिक नीति वी घोषणा तथा ओऔद्योगिक 
क्षेत्र म आधारभूत जौर मूलभूत उद्योगों वे विज्ञाम को प्रायमिक्ता दी गई। जहाँ 
प्रपम योजना में लघु एंव बुटीर तया बुह॒त्‌ उद्योगों एवं खनिज विश्ास पर कुल 
मोजना व्यय वा केबल 2% तथा 4% भांग व्यय किया गया वहाँ द्वितीय योजना 
में क्रमश, 4१: तथा 20%, भाग व्यय हुआ । सचालन शक्ति पर दुल व्यय का लगभग 

0 प्रतिशत भाग व्यव किया गया। उद्योगों के वित्तीय साधनों की प्रति के लिए 
वित्तीद निगमा की स्थापना की गई ओऔद्यागिक नोति में राष्ट्रीयकरण के भय का 
निराइरण वर विदेशी उद्योगपतियों का औद्योगीवरण मे सक्रिय योगदान वरने की 
व्यवस्था वी गई । जाइसेन्स नीति क्षेत्रीय असमानता को दूर बरने तथा वेस्द्रीयनरण 
व एशाविकार प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण के जिये उचित व्यवस्था वी गई। रोजगार 
दे; साधनों मे वृद्धि के जिये कुटोर एवं लघु उद्योगों के विज्ञास पर बेल दिया गया $ 
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957 में विदेशी विनिमय के सकट का सामना करने के लिये निर्यात सम्रधन तथा 
आयात नियन्नण की नीति अपनाई गई । 

दीर्घकाल में आर्थिक विकास की यति को तेज करने वया आत्मनिर्मर विकास 
(5ता उच्चप्रक्मव्त ऐजाएणार छान्‍्ची। ० इ$चथा 0धाधागााए़ 8०००णाए) 
के लिये उद्योगो मे लोहा इस्पात, मशीन निर्माण, बिजली का भारी सामान, भारी 
रसायन आदि के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इनके विकास कया 
अधिकाधिक दायित्व सादेजनिक क्षेत्र पर रखा गया ) कृषि एवं सिंचाई विकास को 
आाथमिकता मे तृतीय स्थान मिला | इन पर कुल व्यय का लगभग 20% भाग व्यय 
छुआ जवकि परिवहन एवं सचार विकास पर कुल ब्यय का 28% भाग व्यय हुआ 
और उनका प्रत्यमिकर्ता स द्वितीय स्थाव रहा । सामरजिक सेवाओ पर इस ग्रोजना 
काल मे प्रथम योजना के मुकावले व्यय का प्रतिशत 23 से घटकर ॥8 प्रतिशत ही 
रह गया । 

द्वितीय योजना के उद्देश्यों तथा व्यूहू रचना का सूल्योकन 

उपयुक्त विचरण से स्पष्ट है कि देश भ॑ विकास की गति तेज करने तथा 
दीर्घकाल में आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था का माय प्रशस्त करने के लिए औद्योगिक विकास 
को सर्वोच्च प्राथमिकता तथा आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगो के विकास पर विशेष 
चल की व्यवस्था तकंसगत, व्यावह्मारिक, उपयुक्त एवं ओचित्यपूर्ण थी । उद्योगों में 
सावंजनिक क्षेत्र के ठिस्तार मे समाजवाद का स्वप्न था तो आथिक विपमताओ का 
समापन न्यायोचित था । मुद्रा स्फीति पर नियस्त्रण तथा रोजगार अवसरो मे वृद्धि के 
लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का प्रयत्न लाभदायक था। इस योजना के 
उद्देश्यो मे तीनो प्रकार के अर्शथक, सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों के सामन्‍्जस्य 
की कोशिश की गई थी और व्यूह रचना का वास्‍्त्तविक निर्धारण इसी से प्रारम्भ होता 
है । योजना मे उद्दश्यों की पूर्ति आश्यानुकूल कही जा सकती है फिर भी विफलताओ 
को भुलाया नहीं जा सकता । ये विफलतायें निम्न है-- 

(7) आधिक विषभताओ में वृद्धि-सरबार के प्रयत्नो के बावजूद घन के 
कफेल्द्रीयकरण को बढ़ावा मिल्रा तथा शकाधिकारी प्रवृत्तियाँ प्रबल हुईं ( प्रो० नकसे, 
पो० बकीन्न, प्रो० ए० के० दास०, भो० महलानोबिस समिति आदि के अनुसार समाज- 
वादी समाज की स्थापना कोरी कल्पना रही । 

(2) विविध नोतियो के क्रियान्वयतद के समन्वय का अभाव--योजना निर्माण 
कार्य तो भ्वल रहा पर परिपरालन पक्ष कमजोर था। प्ाथमिकता निर्धारण में 
लिभिन्न मस्तालयो, विकास परिषदों और आयोगो मे समायोजन का अभाव रहने से 
क्रियान्वयन मे प्रत्याशित सफलता न मिल सकी । कृषि को कम सहत्व देवा श्ुटियूर्ण 
सिद्ध हुआ । 

(3) सुर भूल्य नोति का अभाव--प्रथम योजना के अनुभवों को भुलाकर 
डिक्तीय योजना मे मूलभूत उद्योगो के विकरस तथा हीवाथ॑ प्रवन्ध की व्यवस्था से 
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सम्भावित मूल्य वृद्धि के नियन्त्रण के लिये सुद्द तथा सुनिश्चित नीति का अभाव 
सक्‍ट का कारण बना ! 

(4) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में असन्तुलन-सार्वेजनिक 
क्षेत्र वा तेजी से विस्तार निजी क्षेत्र के लिये कुछ सीमा तक हतात्साहन का कारण 
बना । पूंजीगत उद्योगो के उत्पादन तथा उपभोग उद्योगों के उत्पादन में आवश्यक 
ताश मेल न बैठ सका । सावंजनिव क्षेत्र में विनियोग अधिक हुआ पर हानि की वृद्धि 
से चिन्ता वदी । 

(5) ब्यूह रचना कमजोर रही--इस योजना मे ग्रायमिक्ताओं का नि्धरिण 
तथा लक्ष्या का निर्धारण महत्वाकाक्षी सिद्ध हुए। गपनाया गया 0ा0७॥9 ४०१९ 
भी काल्पनिक रहा | जहाँ राष्ट्रीय आय तया प्रति व्यक्ति आय में क्रपन्ष 25% तथा 
8", वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित क्या गया था वहाँ पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 
20% नथा प्रति व्यक्ति आय भ 8% हो वृद्धि हुईं । बचत राष्ट्रीय आय के 0% के 
बजाय 8 5९% ही बढी । याजना के क्रियान्वयन मे भी आवश्यक समन्वय न होने से 
प्रगति आध्यानुकूल न रही । 

इस प्रकार द्वितीय योजना के' उद्देश्य व्यापक, विवेकश्ील तथा समाजवाद वी 
स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम थे। ब्यूह रचना में उद्योगों को सर्वोच्च प्रधधमिकता 
भावी औद्योगीक्रण का माग प्रशस्त करन में आवश्यक्ष थी जिससे अर्थव्यवस्था वे” 
आत्मनिर्मर विकास वा सुद़ आधार वत जाये पर लक्ष्यों की पति न हो पाना दुभस्थि- 
पूर्ण था । 

तृतीय पंचवर्धीय योजना के उद्देश्य (00/[०८४१७) 

तृतीय फ्चवर्षीय योजना मारत की योजनाओं मे देश के सर्वायीण विव्यंस 
तथा स्वावलम्दी एवं स्वय स्फूत अर्थव्यवस्था के निर्माण का एक लम्बा डम था। इस 
योजना के उद्देश्य भी समाजवादी अ्य॑बव्यवस्था के निर्माण के तत्वों से प्रेरित थे । इस 
योजना में द्वितीय योजना के उद्देश्यों के साथ हृषि उपज मे दूँद्धि तया खाद्यान्नो में 
आत्म-निर्मेरता का उद्देश्य और जोड़ दिया गया । य उद्देश्य इस प्रकार थे-- 

(!) राध्ट्रीय आय में वृद्धि--अग्रले पाच वर्षों म राष्ट्रीय आय में 25 से 30 
प्रतिशत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 66% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित ज्िया। 
पूंजी वितियोग की सरचनता को इस प्रसार व्यवस्यित करन का लक्ष्य था जिसे आगे 
योजनाओं में भी इस विकास दर को कायम रख सर्वे 

(2) खाद्यान्नों मे आत्मनिर्भरता तथा कृषि उपज मे वृद्धि-देश में खाद्यान्नो वे 

आयात को कम करने तथा पर्याप्त खाद्यान्न की पूर्ति के लिये खाद्याना के उत्पादन मे 
30"; वृद्धि का लक्ष्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से प्रेरित था। कृषि उपञ में 
वृद्धि का उद्देश्य उद्योगों के लिय पर्याप्त कच्चे माल उपलब्ध करने तथा विदेशी 
व्यापार के लिए अतिरेक वडाने वे लिये था ॥ 
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(3) आधारभूत उद्योगों का विस्तार--अर्थेव्यवस्था को स्वावलम्बी तथा 
आत्म-निर्मेर बनाने के लिय दुनियादी उद्योग--लोहा, इस्पात, रसायन, बिजली का 
भारी सामान, मंझ्चीत निर्माण, भारी रसायन तथा त्तेल इंघन उद्योगों में विकास से 
ओआद्योगिक उत्पादन में पाँच वर्षों मे 69% को वृद्धि का लक्ष्य रखा यया । 

(4) रोजगार के अवप्तरो में वृद्धि - मानव शक्ति के समुचित उपयोग तथा 
बेकारी के निराकरण के लिय श्रम प्रधान योजनाओ को इस प्रकार विकप्तित करना 
जिससे पाच वर्षों भे 740 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके । 

(5) आय तथा सम्पत्ति को असमान्रता को दूर फरना--समाजवादी समाज 
की स्थापना के स्वप्न को साकार करने तथा वर्ग-सपर्प की सम्भावनाओं के समापन के 
लिये एकाधिकारी प्रदृत्तियो पर राक, केन्द्रीयररण पर नियन्त्रण, आर्थिक विषमताओ 
की कमी तथा आश्थिके शक्ति के अधिक समान वितरण के लिये उचित प्रजातान्विक 
व्यवस्था करना बादि उद्देश्य थे 

ये उद्देश्य आर्थिक सुर्ढता, सामाजिक समानता तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता 
और सुरक्षा मे उचित समन्वय के द्योतक तो हैं ही साथ ही व्यापक दूरदशितापूर्णे 
और महत्वाकाक्षी प्रतीत होते हैं। खाद्यान्नो में आत्म-निर्मेरता का उद्देश्य कृषि 


उत्पादन में वृद्धि के लिये पुन प्राथमिकताओं में वरीयता की ओर ध्यान आकर्षित 
करता है। 


वृतीय योजना की व्यूह रचना (50४०७) 

तृतीय योजना मे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक ऐसी ब्यूह रचना 
की गई जिससे कृषि अर्थव्यवस्था का सुद्् आधार, क्रपि तथा औद्योगिक क्षेत्र का 
सन्तुलन तथा विकास में तकनीकी तथा प्रावधिक विधियों का बढ़ता उपयोग भारतीय 
अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बन तथा आत्प-निर्भरता की ओर अग्रसर वर सके । इसी लिये 
कृषि फो पुन श्राथमिकता दी गई। साथ ही तीब ओद्योगीकरण के लिय आधारभूत 
उद्योगों के विस्तार, विज्ञालकाय तथा लघु उद्योगों मे समायोजन, रोजग र अवसरों मे 
वृद्धि तथा ज्ञीघ्र उत्पादकता के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल, 
उपभोग तथा उत्पादक उद्योगों में समल्वय और क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने की 
नीतियाँ अपनाई ५ईं । कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कारण सिंचाई सुविधाओं 
में वृद्धि, ससायनिक खादो के उत्पादन तथा उपभोग मे वृद्धि, वैज्ञानिक कृषि के लिये 
उत्तम दीज, सुधरे उपकरण तथा पौध सरक्षण को महव दिया गया । उद्योगो को 
प्राथभिकता मे दूसरा तथा परिवहन एवं सचार विकास को तृतीय स्थान दिया गया । 

962 में चीनी आक्रमण तथा 9965 मे प्राक्षिस्ताती आक्मण से योजना 
ब्यूड़े रचना में युरक्षा मय विकास (ए0८थि००-८एशा-ए6स्टाठ्झ्राशधा) का समावेश 
हुआ । योजना को युद्धोन्तुख (06००८४-0:शए/०0) तथा विकासोन्मुलल (ए0वस्ल०्- 
गाथा 0गरध्गाध्ती) बनाया गया । कृषि तथा ओद्योगिक उत्पादन मे तेजी लाने के 
साथ स्राथ प्रतिरक्षा क्षेत्र के उद्योगों मे उत्पादन वृद्धि तथा अनुसन्धान एवं विकास की 
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नीति का अनुधरण किया गया । मूल्यों पर नियन्त्रण के लिये खाद्यान्नो के मूल्यों भे 
स्थिरता, उत्पादन लागतो म कमी, उपयुक्त मजदूरी नीति तथा हीनाथी प्रबन्ध मे कमी 
की व्यूहू रचना अपनाई गई । तृतीय योजना मे सारवेंजनिक क्षेत्र वा प्रस्तावित व्यय 
7 500 करोड रुपया था पर वास्तविक व्यय 8,577 करोड स्पया हुआ + इसमे से 
85% व्यव कृषि-सामुदायिक विकास, सिंचाई तथा विद्युत विकास पर था जबकि 
उद्योगों के विकास पर कुल व्यय वा 2326 भाग था । 
तृतीय पचवर्दाय योजना के उद्देश्यों तथा च्यूहू रचना का मुल्याकन 

तृतीय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य जितने महत्वाकाक्षी थे उतने ही विफल 
तथा निराशाजनक रहे । राष्ट्रीय आय मे 25% से 30% को वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त न 
हो सका। राष्ट्रीय आय म केवल 3% की वृद्धि हुई । कृषि के उत्पादन मे वृद्धि बहुत 
कम थी ! अत खाद्यास्त में आत्म-निर्भरता की बात तो दूर रही यहा तक कि योज्ता 
बाल मे !,033 करोड रुपय मूल्य के खाद्यान्नों का आयात करना पडा । 965-66 
का बष क्ृृषि उत्पादन की दृष्टि से असामान्य वर्ष था क्योकि इस वर्ष अभूतपूर्व सूखा 
तथा पाकिस्तानी आक्रमण से अर्थव्यवस्था अस्त-ब्यस्त हो गई | कृषि उत्पादन मे 
॥5", की कमी हुई। खाद्यान्त का उत्पादन जो 964-65 मे 89 करोड टन था 
घह घटकर 965-66 में 82 करोड टन रह गया ) योजनाकाल भे 40 लाख 
आंतरिक्त लोगो को रोजगार प्रदान करने के बाबजूद भी 220 से 60 लाख व्यक्ति 
बेकार थे । 

हीनाथ॑ प्रबन्ध से वित्त साधनों की प्राप्ति के कारण तथा उत्पादक लागतो मे 
यूद्धि के साध-साथ आक्रमणों के कारण सामान्य मूल्य स्तर मे 36% की वृद्धि हुई। 
कर भार वी वृद्धि ने तथा मूल्य स्तर की वृद्धि ने जनसाधारण के जीवन स्तर मे वृद्धि 
एवं सुधार मे रुकावट डालो ओर जीवन सक्टपूर्ण हो गया । 

देश म॑ सन्तुलित विरास के लिये उद्योगों में विकेन्द्रीकरण की ब्यूह रचना 

अपनाई गई थी पर योजना के कार्यात्वयन से क्षेत्रीय विषपमताओ में आशानुकूल कसी 
न हो सकी । 

सामाजित उद्देश्य भी अधूरे रहे । धत के वितरण मे असमानता की दूर करने 
के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया । एवाधिकारी प्रधृत्तियाँ और प्रवल 
हुईं । डों० आर० क्के० हजारी की रिपोर्ट इसका प्रत्यक्ष प्रतीक है । 

फिर भी दूसरी ओर इष्टिपात करने से स्पप्ट होता है कि भौद्योगिक उत्पादन 
यो दृष्टि से योजना मे सफलता मिली | 5 वर्षों मे औद्योरिक उत्पादन में 62% की 
बृद्धि हुई । आधारभूत उद्योगों के उत्पादन से 700 से 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई ४ 
औद्योगिक उत्पादन मे विविधता आई और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ ॥ भावी 
औद्योगिक विक्रास के लिये देश मे आवश्यक सुत्द आधार तंयार हो गया जिससे 
विवास की गति तेज हो सत्रे । 


आथिक तियोजद के उद्देश्य 30॥ 


तोन बापिक योजनाओं में उद्देश्य एवं ब्यूह रचना (966-7969) 

तृतीय पचवर्षय योजना के अन्तिम वर्ष 955-66 मे देश मे अभृतपूर्व मूखा 
पड़ने, दो विदेशी आत्रणों से रक्षा पर व्यय में वृद्धि होने, मूल्य स्तर मे निरन्तर 
वृद्धि, वित्तीय साधनों के अभाव अथवा विदेशी सहायता को अनिश्चितता से अथे- 
व्यवस्था मे “कि वत्तेव्य विमूढमु” की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही तृतीय 
योजता में व्यापक असफलता और ओशद्योगिक क्षेत्र मे शिथिलता ने योजना निर्माताओं 
को चतुर्थ योजना को छीज्र छुहू करने मे बाधा उपस्थित कर दी। मई 966 में 
अवमूल्यन से स्थिति ओर बिगड़ी । अत* चतुर्थ योजना के रुथान पर बापिक योजचाजओों 
का सिलसिला आरम्म हुआ। ये तीन वापिक योजनाएँ (956-67, 2967-68 
तथा 968-69) पचवर्षीष योजनाओं के बोच अवकाश (प्तण09) # ए]श्ाएएह) 
कहा जाता है । 

इन वापिक योजनाओ के मूल मे पहली ठीत पचवर्षोय योजनाओ मे पूर्व निर्धा- 
रित उद्देश्यों की पूर्ति के लक्ष्य इतने व्यापक एवं महत्वपूर्ण नही थे जितने तत्कालीन 
समस्याओ का निराकरण कर चतुर्थ योजना के लिये उचित वाताकरण तैयार करता। 
क्षत कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये गहन कृषि को बढ़ावा, कम समय मे अधिक 
उपज देने वाली फसलों की बढावा, लघु सिचाई योजनाएं तथा पौध सरक्षण काये- 
क्र्मो को प्रोत्साहन दिया गया ) उद्योगो भे और खास तौर से इन्जीनियरिंग एव 

: भशीन तिर्माण उद्योगो मे शिथिलता को समाप्त करने के लिये उपभोक्ता साख को 

प्रोत्ताहन, भारतीय मुद्रा का अवमुल्यव, निर्यात सम्बद्ध न, करो में छूट तथा आधिक 
सहायवा की नीति अपनाई यई। नदी चाहते हुए भी हीताथे प्रबन्ध मे दृद्धि हुई 

सरकार के इन प्रत्यनों के फलस्वरूप अथव्यवस्था में पुत. आज्या का सचार 
हुआ ।  अप्ल 969 से फिर चतुर्थ पचवर्षीय योजना को प्रारम्भ करने के लिए 
उपयुक्त वातावरण बना । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजता के उद्देश्य 

योजना आयोग के अनुसार मारत मे पचवर्षीय याजनाओ के व्यापक उद्देश्य 
तैजी से आथिक विकास के साथ-साथ स्थायित्व (00) कथा 9009) तथा 
सामाजिक न्याय और सामाजिक व आशिक प्रजातन्त्र को स्थापना के रूप मे निरूपित 
किये जा सकते हैं )' 

इन्ही व्यापक उद्देश्यों के सदर्म मे भारत की चतुर्थ पचवर्धीय योजना में भी 
स्थायित्व के साथ विकास पर बल तथा समाजवाद का उद्देश्य रखा गया । इन व्यापक 
उहदंशयों मे अग्र उद्देशों का समावेश था -- 
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(0) राष्ट्रीय आय मे 5 55% वाधिक वृद्धि--आथिक स्थिरता एवं प्रगतिशील 
आत्मनिभंरता के लिये चतुर्थ योजना मे राष्ट्रीय आय मे 5 5 प्रतिशत वाधिक बृद्धि 
का लक्ष्य रखा यया है और 980-8] तक विकास की दर (एज ० ता०७0) 
6% वाधिक करने का दीघंक्ालीन लक्ष्य था। 

(2) स्वावलम्बन एवं स्वयं स्फूर्तता--भारतीय अर्थ व्यवस्था को आगामी दस 
बर्षो में आत्म-निर्मेर बनने के लिये कृषि तथा ओद्योगिक क्षेत्रों के उन कारयत्रमों को 
प्राथमिकता देना जिनके क़ियान्वयन से भावी विकास बिना विदेशी सहायता के सभव 
हो सके । 

(3) मूल्य स्थायित्व--मूल्य स्थायित्व आधिक क्षेत्र की अनिश्चितता व 
निराशा को समाप्त कर अधिक उत्पादन तथा सहयोग को भोत्याहन देता है। अतः 
जनता को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये मूल्य स्थायित्व वी नीति का उद्देश्य 
रखा गया है । 

(4) जाद्याप्त मे आत्म-निर्भरता तथा कृषि उपज में घुद्धि--भारत में हरित 
काति लाकर 970-7 तक खाद्यास्त मे आत्मा-निर्मेरता का लक्ष्य रखा गया और 
कृषि क्षेत्र मे उपज में 5% वापिक वृद्धि का लक्ष्य था । 

(5) जीवन स्तर से वृद्धि तथा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में द्ुत प्रगति-- 
आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन मे वृद्धि से ही मूल्य स्थायित्व तथा जीवन-स्तर में 
सुधार की अपेक्षा बी जा सकती है। अत उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में डत गति 
से वृद्धि वरने का उद्देश्य था। 

(6) आधारभूत उद्योगो का विस्तार--रासायनिक, घात्विक, खनिज तथा 
यातायात और मशीन निर्माण उद्योगों के विव्ास्त के लिये प्रचलित बारयोँ में तेजी 
तथा नये वायत्रमों वा क़ियानववन करना जिससे पाँचवी योजना के लिये सुरढ़ 
आधार तंयार हो जाये । 

(7) मानवीय साधनों का विकास एवं समुद्चित उपधोग--इसके लिये सामा- 
जिन सेवाओ का विस्तार, ग्रामीण क्षेशे मे प्रशिक्षण की वृद्धि तथा समुचित अर्थ- 
व्यवस्था मे रोजगार अवसरों की वृद्धि ) 

(8) जनसत्या लियस्त्रण- जतसंख्या पर सात्रात्मक नियन्त्रण के लिये परिवार 
नियोजन सुविधाओ का तेजी से विस्तार तथा गुणान्मक नियन्त्रण के लिये चिकित्सा 
सुविधाओ तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था । 

(8) क्षामरभिक्त न्याय झुवे। समानत--इसके कल्तणेस णरीत्यो, की, ऋष्िएस- 
सहायता करने, पिछडे वर्गों के हितो की सुरक्षा करने तथा आय एवं सम्पत्ति वे 
केन्द्रीकौःरण पर रोक आदि से स्राभाजिक एव आध्िक सोक्तन्त्र को सुरह करना । 

इस प्रकार चतुर्ष योजना के उद्देश्यों मे सम्गजवाद का स्वप्व सजोया गया 
था जहाँ पहले तीन पचरर्षोय योजनाओ मे मूल्य स्थावित्व, जतनसख्या नियन्त्रण और 
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उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि के उद्देयो का समावेश नही था, इस योजना मे 
उनको उपयुक्त स्थान दिया यया । इसमे स्थायित्व के साथ विकास (6707 मय 
इधवणत0) को अ्धानता देते हुए सामाजिक एवं आथिक लोकतस्त्र वी स्थापना के 
प्रयास का समावेश था । 

चतुर्थ पचवर्षोष योजना की व्यूह रचना 

भारत में अब तक झाथिक नियोजन के क्षेत्र मे आई बाधाओं की नई त्रुढियो 
झऔर लक्ष्यो तथा उरलब्धियों के वीच अन्तर को मद्देनजर रखते हुए चतुर्थ पचवर्षीय 
घोजना में विकास की व्यूहू रचना अधिक रचनात्मक, विवेक्श्शील और व्यापक थी। 
स्थायित्व के साथ विक्नातत और सामाजिक समानता व न्याय पर आघारित साम्राजिक, 
आर्थिक लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त करने के लिय नवीन व्यूह रचना महत्वपूर्ण थो। 
इस व्यूहू रचना की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं-- 

() कृषि उत्पादन में होने वाले उतार-चढाव को रोकने के लिये कृषि में 
हरित-त्रान्ति को शुरुआत तथा सुरक्षात्मक कार्यों का समावेझ् था| इसके अन्तर्गत 
सघन हि कार्यक्रमों का तेजी से विस्तार, कम समय मे अधिक उपज देने वाली 
फसलो की बुआई, पौय स क्षण, लघु सिंचाई साधनों का विकास, रासायनिक खादों 
का उपयोग, भूमि सुधारों मे तेजी तथा उपयुक्त एवं प्राकृतिक श्रकोपें से सुरक्षित 
क्षेत्रा मे कृषि विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना आदि थ । इसके साथ-साथ कृषि में 
परड़तों के उत्पादक उद्योगों को औद्योगिक विकास म॑ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जैसे 
खाद उद्योग, कीटाणु नाशक जौपधि उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग आदि ॥ कृषि एवं 
“सिंचाई पर कुल 385 करोड रुपया व्यय की व्यवस्था थी । 

(2) खाद्यान्नो में बात्म-निर्मेरता के लिये बफर स्टॉक का निर्माण । 

_.. (3) प्रूल्यो मे स्थायित्व तथा मुद्रा स्फीति को न बढाते हुए अतिरिक्त आन्तरिक 
साधन जुटाता । 

(4) आत्म-निर्मरता तथा स्वावलम्बन के लिय उद्योगो को सर्वोच्च प्राथ- 
घिकता दी और ओद्योगिक विकास पर सावेजनिक क्षेत मे कुल व्यय ।5,902 करोड 
के प्रस्तावित ब्यय मे स वृह़त उद्योयो व खनिज विकास पर 3,335 7 करोड तथा लध 
एव कुटीर उद्योगो पर 293 करोड रुफ्य व्यय का प्रावधान था । इस श्रकार उद्योगों 

पर कुल व्यय का 245 प्रतिशत भाग व्यय का प्रावयान था । घात्विक रासायविक, 
यातायात उद्योगों तथा मश्नीत विर्माण उद्योगों के विकास की प्रमुख स्थान दिया गया। 
सावेजनिक क्षेत्र के विकास के साथ-साथ निजी उद्योगपतियों व सहकारिता को पर्याप्त 
प्रोत्साहन देना था । 

(5) राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर योजना निर्माण मशीनरी को अधिक 
सुर करना ! 

[6) बेकिंग पर प्रभावी सामाजिक नियन्त्रण ताकि पूंजी वि्माण एवं पूँजी 
'विनियोग को आथमिक्ताओ के अनुरूप हो सके । धि 
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(7) एकाधिकार सम्बन्धी अधिनियम तथा प्रशुल्क नीति का उपयोग आधिक 
सत्ता के केन्द्रीयकरण की समस्या का हल करने के लिये करना । 

(४) सादंजनिक प्रत्िष्ठानो की पृण क्षमता का उपयोग तथा प्रशासन मे, 
कुशलता से हाति को कम करना तथा लाभ पर सचालन करना । । 

(9) सावजनित क्षेत्र का अधिकाश परिव्यय वल्यगाण कार्यक्रमों पर खर्च न 
होकर अयव्यवस्था के निवल अग्रो के आथित आधार को सुछ्द करने पर खच करना 
चा। 

(१0) विदेवी सहायता की अनिरिचतता से सुरक्षा के लिये प्रति बर्ष निर्यातों 
भे 7 प्रतिशत वृद्धि तथा जायात म द्वुत गति से कमी की नीति भुगतान अप्स्तुलन को 
समाप्त कर आत्म निमिरता को मूलभूत नोति थी। 
मूल्यांकन 
उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि चतुर्थ योजना की व्यूह 
रघतना अधिक व्यावहारिक तथा उददृश्यो के निकट थी । इस व्यूह रचता में स्थिरता के 
साथ विकास (070%0॥ छाता 5090707) तथा राष्ट्रीय आत्म निभरता (रि0०ा्भ 
$0॥ १७७४७१७५९) को प्रधानता दी गईं । इसमे क्षेत्रीय विषभताओ को दूर करने के 
साथ-साथ समाज के निरल वर्गों को लाभान्वित कर सामाजिक समावता वे न्याय का 
प्रयास निहित था । कृषि और ओद्योगिक विकास को परस्पर सम्बद्ध कर विकास में 
तेजी लाने के प्रयत्नों का समावेश था । 

पाचवी पचचचर्षोष योजना के उद्देश्य एवं व्यूह रचना + 
(0ए९ल7१०5 & 5एशलाए गण छाकि श्र) 

पाँचवी योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे--पहला गरीबा हृठाओं तथा दूसरा 
आत्मनिर्भरता लाओ | इन दो व्यापक उद्देश्या च। प्राप्ति के लिये योजना की ब्यूह- 
रखता में तिम्त तत्वों का समावेश किया गया ताकि भारत मे व्याप्त निर्धनता व 
गरीबी का उन्मूलत करने तथा आत्मतिमरता का मांगें प्रशस्त किया ज। सके । 

(।) कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 5 5 प्रतिशत की दर से वाविक बूद्धि करना, 
सश्योधित योजना में वापिक चुद्धि दर 4 37 प्रतिशत निर्धारित की गई किन्तु विक्रास 
दर 39 प्रतिशत ही रही | 

(2) उत्पादक रोजगार अवसरो का विस्तार, 

(3) ब्यूनतम आवध्यवताओ का राष्ट्रीय कार्यक्रस लागू करना जिसबे अन्त- 
गत प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, पौष्टिक आहार, गन्दी बस्तियों का सुधार, देहाती 
इलाकों मे पावी, बिजली आवास व परिवहन व्यवस्था तथा निम्न स्तर वी 30 प्रति- 
शत तिधेत जनता के प्रति व्यक्ति उपभोय को 25 २० प्रतिमाह से बढ़ाकर 29 रु० 


प्रति माह वरना । 
(4) समाज वल्याण वा व्यापक वार्यक्रप अपनाना [ 
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(5) कृषि, आधारभूत उद्योगों तथा सामान्य उपभोग वस्तुओं का उत्ताद न 
करने वाले उद्योगों का तेजो से विकास एवं विस्तार | 

(6) गरीबों को उचित मूल्यों पर अनिवार्य उपभोग वस्तुओ के सार्वजनिक 
वितरण व प्राप्ति की पर्याप्त व्यवस्था करना । 

(7) निर्यात झम्वद्धंन तथा आयात प्रतित्यापन के प्रभावी कदम उठाता । 

(8) अनावश्यक उपभोग पर प्रभावी नियन्त्रण लगाना । 

(9) कोमतो, मजदूरी व वेतन दरो व आग्रो मे सयुलन बंठाना त्तया । 

(१() सामाजिक, आधिक एव क्षेत्रीय असमानताओ को दूर करने के लिये 
सत्थागत राजक्रोपीय एवं अन्य उपायो कर सहारा लेना । 

“गरीबी हठाओ” तथा “आत्मनिर्भरता लाओ” के लक्ष्यों की प्राप्ति के लि. 
आशिक नीतियो का निर्धारण एवं कार्यान्‍्वयत इस प्रकार क्षिया गया कि ९ । «व 
के साथ विकास हो, तिर्यातों से अधिकाधिक विदेशी सुद्रा व॒माई जाय तथा आयाव' 
लाइसेन्स पद्धति को योजना की प्राथमिकताओ के अनुरूप बनाया जाय ताकि विदेशी 
सहायता वी स्यूनतम आवश्यकता के कारण आत्मनिर्मरता का मार्ग प्रशस्त हो सके 

छठो पचवर्षोय योजनः के उद्देश्य एवं कार्य-नीति 
(009९९0१९5 & 50692) ० 5॥30, एफ 5९४ 0क्‍80) 

जनता सरकार ने जब आकाक्षाओ व आज्ञाओ की पूर्ति हेतु छगी परचवर्षीय 
योजना (978-83) के प्रास्प के चार प्रमुख उद्देश्य हैं-- 

() अगले दस वर्षों में वेकारी का निराकरण तथा अद्ध-वेकारी में महत्वपूर्ण 
कमी करना । 

(2) जनसख्या के सबसे यरीब वर्यों के जोबन स्वर मे उल्नेखनीय सुधार 
करना । 

के (3) इन बाय सम्रहो के अन्तर्गत आने वाले लोगो के लिये राज्य द्वारा वुनि- 
यादी धशवश्यक्रकाओ -जेसे पीने का पानी, प्रौढ शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य 
सेवा, ग्रामीण सडक आवास आदि की ब्यवस्था करता तथा | 
(।४) अधिक समान समाज का निर्माण करना । 
इन प्राथमिक उद्दश्यो को भ्राप्ति के लिये सरकार को कार्य-नीति ($02६89) 
में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं-- 

(क) पिछले समय की अपेक्षा अर्थव्यवस्था कया लेजी से विक्रास करना । 

(ख) आय तथा सम्पत्ति की व्तेमान विपमताओ को पर्याप्त मात्रा मे कम 
करने की दिशा मे आगे बढना । 

(ग) मात्म निभरता की दिल्ला मे देश की सतत्‌ प्रगति सुनिर्चित करना । 

इसके लिये योजना मे चार क्षेत्रो--कृपि, लघु एवं कुटीर उद्योग, समन्वित 
ग्रामीण दिकास के लिय क्षेत्रीय आयोजन तथा न्यूबतम मावइककताओ की व्यवस्थ 
पर जौर देने के लिये कहा गया है। 
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पंचवर्षोय योजनाओं मे उद्देश्यों को पूि का मूल्यांकन 

(ण््शाधाए्ष्य' 00 587एटपए्फ४ड एछएएाएद एा.85४8) 

पचवर्षीय योजनाओ के उद्देश्यो के सकलन से स्पष्ट होता है कि हमारी योज- 
नाओ के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करता, कृषि छा सन्तुलित विकात्त, 
ज्षाक्ति एव सिंचाई साधनों मे बृद्धि, आधारभूत एवं मूल उद्योगो का विकास औद्योगी- 
करण मे तेजी, रोजगार अवसरो मे वृद्धि से बेकारी का निशाकरण, खाद्यान्न में 
आत्मा-निर्मरता, सामाजिक व्याय की दृष्टि से आथिक विपमताओ में कमी एवं 
आर्थिक सत्ता के केन्द्रीरण पर रोक आदि रहे है। योजनाबद्ध विकास के पिछले 
28 वर्षो से इन उद्देश्यों बी पूर्ति निम्न तथ्यों से स्पष्ट होतो है । 

(7) राष्ट्रीय आय --पिछेडे 27-28 बर्षों मे राष्ट्रीय आय में 50% तथा 
प्रति व्यक्ति आय मे 50% वृद्धि हुई है जहाँ 95'-5 मे राष्ट्रीय आय 9850 
करोड ₹० तथा प्रति व्यक्ति आय 236 रु० थी चालू मूल्यों पर 977-78 मे राष्ट्रीय 
आय 7357 करोड़ रु० तथा प्रति व्यक्ति आय 2263 रु० हो गई है । 

(2) भाधथिक घिक्ास को दर --जहाँ 7950-5! में भाधिव विकास की 
दर ] प्रतिशत वर्णपक थी वह अब वेढकर 5 होने का अनुमान है। बचत एवं 
पूंजी निर्माण वी दर भी क्रमश 5% और 7% से बढ़कर अत क्रमझ 22% तथा 
23 5% होने की सम्भावना है । 

(3) कृषि में तीत् विकास --पिछले 28 वर्षों मे कृषि उत्पादन में लगभग 
/2।% की वृद्धि हुई है । खाद्यान्नो का उत्पादन 950-5] में 5 5 करोड टन से 
बढ़कर अब 3 करोड टन हो गया है । व्यापारिल फ्सलो के उत्पादन में भी लगभग 
]70% की वृद्धि हुई है। कृषि विकास की दर 0 5% से बढ़कर अब 4', हो 
गई है। 

(4) सिछाई एवं क्षिद्युत विकास --हृपि प्रधान अधव्यवस्था में सिचाई के 
विकास पर अधिक धंपरान दिया गया है। जहाँ 950-5। मे परिचित क्षेत्र 208 
करोड हैक्टर था अब बढकर 52 करोड हैवटर हो गया है। इसी भ्रतार उद्यागों एव 
कृषि मे विद्युत के महत्व को घ्यान भें रखते हुए विद्युत क्षमता भी 23 किलो वाट 
से बदकर । 78-7० में 270 लाख विलो वाट कर दो गई है। 4982-8 + तक 
सिंचाई क्षमता 684 वरोष्ट हेवटर तथा विद्युत क्षमता 449 किलो वाट करने 
का लक्ष्य है । 

(5) ओद्योगिक विश्ञास --भारत में योजना बंद्ध विशयस के 28 वर्षों मे 
औद्योगीजरण का सुरइ आधार तेंयार हो गया है। आधारभूत एवं मूल भूत उद्योगों 
के उत्पादन मं 400", की वृद्धि तथा रसायनिक उद्योगो म 500% वृद्धि हुई है। 
ओऔद्योगिव विकास वो दर 950-5] म2 5९, था वह अब बटकर 8 से 0%, 


१ जधिझ विस्तृत विवरण के लिये जरुते अध्याय “भारत मे योजवादद वित्रास को महत्व- 
पूर्ण उपलब्धिदाँ ' शोयेक में यहिये 4 


आधिक नियोजन के उद्देश्य ॥3 


वारषिक हो गई है सार्वजनिक क्षेत्र मे भी 55 उपक्रम है जिनमे लगभग 3500 
करोड़ र० की पूंजी लगाई ॥ भ्रमुख उद्योगों का उत्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट 
है ४- 

आरत में औद्योधरिक विकास 950-79 


विवरल इकाई 4950-57 978-79 
लक्ष्य 
लोहा-इस्पात लाख टन १0 ४8 न 
मशीनरी- मूल्य लाख ₹० 30 3000 
एल्यूमिनियम हजार टन बे 30 
सीमेन्ट लाख टन अप 208 
पेट्रोलियम पदार्थ लाख टन 2 270 
कोयला लाख टन 323 3240 
सूती कपड़ा करोड मी० 424 950 
चीनी लाख टन ॥]3 54 
विद्युत क्षतता लाख ७ 23 270 


(6) परिवहन एवं संचार --अर्थंव्यवस्था मे तीव्र विकास के लिय परिवहन 
एवं सचार विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है मोर सभी प्रकार के परिवहन 
साधनों मे क्रान्तिक्ररी परिवर्तन हुए है यह निम्न तथ्यों से स्वय स्पष्ट है -- 

परिवहन एवं संचार विकास (950-79) 


विवरण इकाई 4950-5॥ 34978-79 
रैलो की लम्बाई हजार किलो 54 6] 5 
मीटर 

रेलों की माल करोड टन 93 26 
ढोने को क्षमता 

जहाजरानी क्षमता लाख 6 फ्प 39 55 
सतहदार सडक लाख जाई ]6 60 
डाकघर हजार स० 36 750 
तारघर, स्र्या 8205 33009 
डेली फोन लाख 2 27 


(7) रोजगार वृद्धि --यद्यद्वि पिछले 28 वर्षों मे विकास प्रयत्नों मे लगभग 
6 5 करोड अविरिक्त लोगो को रोजगार दिया गया है किन्तु फिर भी देश मे बेकारी 
दोपदी के चीर की माँति बढती जा रही है। छठो योजना में 0 वर्षों में बेकारी 
को पूर्णत समाप्त करने का लक्ष्य है और योजना काल मे 4 92 करोड मानव वर्ष 
का रोजगार भ्रदान क्रिया जायगा फिर भी 982-83 के अन्त तक बेकारी 55 
छाख मानव वर्ष रहेगी। 


दब नियोजन तथा आधिक विकांस 


(8) आशिक समानता एवं साम्राजिक ज्याय “योजना काल में आधिक 
विपमता घटन के स्थान पर निरन्तर वढी है और आथ्ियः सत्ता का वेन्द्रीयकरण 
हुआ है | कब गरीबो के उत्थान को प्राथमिज्ता दी जा रही है किन्तु उनसे भी विशेष 
प्रभाव की उम्मीद करना निरथंक है । 

५)) शिक्षा एवं सामाजिक स्लेवाओ का तेजो से विस्तार किया गया है -- 
देश मे औसत आयु 32 वर्ष से बढकर 55 वर्ष हो गई है। साक्षरता भी 6 5 से 
बढ़कर अब 33 प्रतिशत हाने का अनुमान है । 

(0) उपभोग एवं जोवनस्तर --देश वे आथिक विकास का अनुमान लोगो 
है! जीवन स्तर मे वृद्धि से लगता है । पिछले 24 वर्षो मे उपभोग स्तर बढ़ा है और 
लोगो मे प्ररम्परागत इप्टिकोण के स्थात पर भौतिक समृद्धि की प्रवृति प्रचल हुई है ) 
उपभोग की तुलना के निम्न आकडे जीवन स्तर में सुधार को दर्शाते है -- 

प्रति व्यक्ति उपभोग बस्तुओ की उपलब्धता 


विवरण 4950-5॥ 4978-79 
खाद्यान्न (प्रति दिन ग्राम मे) 395 460 
खाने का तेल (प्रतिवर्ष किलोग्राम में) व 34 
चीनी र्क कह 30 ५ई 
सूती कपड़ा (प्रतिवर्ष मीटर मे) 0 ]4 0 
विद्युत-शक्ति.. (प्रतिवर्ष किलोबाट) ]6 80 


इस प्रशार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं क्रि यद्यपि देश मे तेजी से विकास 
हुआ है किन्तु जनसख्या मे तीत्र बुद्धि विकास का लाभ समृद्ध लोगो को ही मिलते 
तथा बढते मुल्यों वे' साथ १ढती वेकारी बे! कारण लोगो को विवाध के प्रत्ति विज्षेष 
रूचि न होकर निराश्षा महसूस हुई है । यद्यपि देश में सुदढ औद्योगिक आधार तैयार 
हुआ है, खाद्यान्व में आत्मनिर्मरता की ओर अग्रसर हुए हैं किन्तु छेत्रीय असमवता, 
बढी है। गरीबो और समृद्धिवान लोगो दे वीच विपमता बढी है । औद्योगिक एवं 
आविय सत्ता का वेन्द्री>रण बढा है ) अत स्ताम्राजिक न्याय वी मिल पापा है) आविक 
समानता कौरो कल्पना रह गयी है। मानव शरक्ति वे उपयुक्त निधोजन के अभाव 
मे लगभग 407 करोड मानव वर्षों की छेड्गारी वा ताण्डव नृत्य हो रहा है. भत 
अधिक प्रभावी नियोजन एवं क्षियास्वयन वी आवश्यकता है । 

परीक्षोपयोगी प्रइन सय संकेत 


25454 020 00772 20:25 विवोजन के वया-फ्या उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति 
दिस प्रकार परस्पर निर्मर है 


(सकेत--प्रयम भाग मे योजना के आथिक, सामाजिक व राजनैतिक उद्देश्यों को 
ममझाइये तथा दूसरे भाग में उनरी परस्पर निर्मेरता अध्याय वे! झीपया- 
सुमार बताइय)-- 

2 भारत से पचवर्षीय योजनाओं के स्पान््रया उद्देश्य रहे हैं तथा उतयो 
पूर्ति कटाँ तर सम्भव हुई है ? विवेचना क्ोजिये। 


झाधिक नियोजन के उद्देश्य ॥5 


(संकेत--प्रथम भाग मे योजनाबार उद्देश्यो का उल्लेख कर द्वितीय भाग में मूल्याकन 
देना है) 

(3) “भारत मे आथिक जियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना 
करना है ।” भारत की योजनाओ के उद्देश्य इस कथन से कहाँ तक मेल खाते है ? 
(सकेत--प्रथम भाग में “समाजवादी समाज का अभिप्राय स्पष्ट कर दूसरे भाग मे 

प्रत्येक योजना के उद्देश्यों का विवेचन करना है तथा निष्कर्ष मे बताना है 

कि उद्देश्य हैं तो अनुकूल पर उन उद्देश्यों की पूति नही हो पाई है) 

(4) नियोजन के उद्देश्य स्थायी प्रकृति के होते हैं किन्तु उनका रूप व सस्थाए 
जिनके द्वारा ये उद्देश्य अभिव्यक्ति पाते हैं बदलते रहते हैं” भारतीय नियोजन के 
उददश्यो के सन्‍्दर्म से इस कथन की पुष्टि कीजिये । 

(संकेत--नियोजन के उद्देश्यों का उल्लेख कर दूसरे भाग मे बताना है कि वे भारत 
मे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं और यही नहीं उतवी 
प्राथमिकता का क्षम भी बदला है) 

(5) "आथिक् झब्दावली में” ब्यूह रचना ($प४०29) बझब्द का क्या अभि- 
प्राय है ? भारतीय योजनाओ के उद्ँ श्यो की प्राप्ति के लिए क्या व्यूहू रचना अपनाई 
गई है ? 

(संकेत--व्यूह रचना का अर्थ वताकर दूसरे भाग मे योजनावार व्यूहू रचना बतानी 

है तथा उनका मुल्याकन करना है) 


प्र 


भारत में योजना-निर्माण व योजना तत्न 
(एछा.4370२ #0ए5ए,67700 & एव,47४१२७ 
$%8८प्रा५फररर ॥४ 7रछा4) 








आधिक नियोजन की जटिल प्रक्रिया को शुरू से अन्त तक अनेक अवस्थाओ 
से ही नहीं गुजरना पडता वरन्‌ उनके सफल सम्पादन के लिए एवं स्थायी नियोजन 
संगठन वी भी आवश्यकता होती है । भारत में भी योजना निर्माण की प्रक्रिया अनेक 
अवस्थाओ से गुजरती है उसके निर्माण सम्पादन व मूल्याकन के लिये एक स्थायी 
नियाजन सगठन वे रूस में योजना-भायोग (शव्याधप्रा8 00यागा5४णा) है । इनका 
सक्षिप्त विवरण इस अध्याय म दिया जा रहा है। 
भारत में योजना-निर्माण प्रक्रिया 
(छद्रत एयॉहएरशक० १6००९७5 गे 7४०४७) 
भारत म॑ योजना निर्माण का वार्य मुख्यत योजना आयोग द्वारा किया जाता 
है और उसकी प्रक्रिया अत्यन्त ही लोचपूर्ण व परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील 
है। योजना की रूपरेखा तँथार करने से पूर्व राजन॑तिक, सामाजिक एवं आधिक 
उद्देश्यों के. परिप्रेक्ष्य में तकनीकी व गणितीय अध्ययनों के माघार पर एंक दीर्घ॑- 
बालीन योजना (९८४५७०८॥५४ 7]27) बनाई जाती है ओर इसी दीर्घकालीन योजना 
की प्रष्ठभूमि म परचवर्षीय योजनाओं का निर्माण होता है । विकास के भिन्न-भिन्न 
मां तैयार विय जाते है जिसमे विशेषज्ञों के कार्यकारक दल तथा उप दल तकनीषी, 
वि।॥ ४ जारयिक बआारीक्ियों का विश्लेषण कर योजना को व्यावहारिवता प्रदान 
काते * अनेक परामर्श समितियाँ व समन्वय समितियाँ, केन्द्रीय साख्यिवी संगठन, 
आय विर।स संस्थान व सावजनिक प्रशासन सस्थाएं आदि की भी योजना निर्माण 
मे मटत्वरण भूनिका रहती है। योजना आयोग व्‌ राज्यों के दीच समन्वय के लिये 
पी पाई किम सम (०णाणा प्रा०0०) 
की स्थापगा वी गई। प्राल्वीय-स्तर पर नर्माण का कार्य राश्य योजना 
मष्डल (9986 99गाड़ 8000) अथवा राज्य योजना विभाग करता है । 
भरत मे पंचर्षोय योजनाआ के निर्माण की प्रक्रिया के अस्तर्ेत विम्त 
अवध्याला ($3825) से ग्रुडरना पड़ता है और योजना का अन्तिम प्राहूप स्वीह़त होने 


आरत में योजना-निर्माण व योजता तन्‍्त्र ॥7 


के बाद ही योजना आयोग उसे वार्यान्वित करने वे लिये सरकार को सौंप देता है 
दैसे व्यवहार मे योजना की अन्तिम स्वीकृति क पूर्व ही उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ 
| हो जाता है जैसे भारत वी सभी योजनाओं मे इष्टिगोचर होता है । 

([) साप्तान्य दृष्टिकोण थ प्रतिवेदन के लिए विभिन्न अध्यपन दलों का सगठन--- 
सर्वप्रथम योजना आयोग दीघंकालीन योजना के सन्दम म आगामी योजना के प्रारम्भ 
होने के दो-तीन वर्ष पूर्व द्वी अर्थव्यवस्था वी तत्कालिक आथिक, सामाजिक व राज- 
नैतिक परिस्थितियों के सामान्य अध्ययन के आघार पर आधिक विकास व उद्देश्यों 
सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करता है | इस समन्वित प्रतिवदन को तैयार करने 
के लिए आयोग द्वारा प्रमुख क्षेत्रो के लिए कार्यकारी दल_(0४०॥॥९ (300७8) उप- 

_रूयंकारों दल [5प७-ए०7 ४४ 570५9») भर्याद्‌ दल (7००95) अर्थात्‌ _दल उप समितियाँ, अथशास्त्रियों 
के पेनल और विश्वेपत्त दल नियुक्त किय जाते हैं। प्रत्येक दल अपने-अपने क्षेत्र का 
अध्ययन कर तत्सम्बन्धी क्षेत्र की कमियो व विकास की योजना का प्रतिवेदन तैयार 
करता है। इन सब समृहो, कार्यकारी दलो, समितियों आदि के प्रतिवेदनो को प्राप्त 
कर योजना आयोग एक समन्वित व सुनिश्चित प्रतिवेदन तैयार कर उसे राष्ट्रीय 
विकास परिपद्‌ (ब४णा४ 70९5९०.ाएशा( (00णा०थ।) तथा मन्त्रि परिपद्‌ (0७० 
७7॥॥०0 के निरीक्षण व विचार विंमरन हैतु अस्तुत करता है । 

(2) योजना की प्रारम्मिक रूपरेखा ()/0 00॥70) तैयार करना--दीघघं- 

- कालीन योजना के सन्दम मे योजना आयोग विभिन्‍न अध्ययन दलो थे विशेषज्ञ समि- 
तियो के समन्वित प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ व केन्द्रीय मन्त्रि परिपद्‌ 
द्वारा विचार-विमर्ञ होने के बाद योजना की प्रारम्मिक रूपरेखा तंयार करता है । रूप- 
रेखा तैयार करने कय कार्य जटिल है । इसके लिये (१) कथिक विकास मॉडल ( विकास मॉडल (80०0- 
गण्रा6 06१2८0०फफला: ०१०४५) तथा िमिन साल्यिको सेति साख्यिकी रीतियो, बजटिग पद्धति, 
रैलीय कार्यक्रम प्रणाली [८2 शिण्ड्टाश्यगाथग8), विभिन्‍न क्षेत्रों मे सन्तुलन बेठाने 
डे बरसे (3(2.0०% ०4 890870०5) तथा बल्तर-उद्योग तालिकाओ (ताला तालिकाओ (7 श-तात- 
05७०५ 790[९$) आदि वा सहारा लिया जाता है| इस प्रकार योजना की प्रारम्भिव 
रूप रेखा मे उसके उद्देश्य, भौतिक तथा वित्तीय च्क्ष्यो का निर्धारण जिया जाता है 
जिसमे राज्यो व केन्द्रीय योजनाओं मे समन्वय दंठाकर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था बे लिये 
एक एकीकृत, समन्वित व सुनिश्चित योजना तैयार हो जाती है। 

(3) ब्रारम्मिक रूपरेखा को स्वीकृति एवं श्रकाशन--योजना आयोग अपने 
द्वारा चैयार योजना की प्रारम्भिक रूप रेखा को विभिन केन्द्रीय मन्त्रियो व राज्यों के 
सुख्य मन्तियों को विचाराथ भेजना है । फिर मन्त्रि-परिपद्‌ ((शम्राथ:) इस रूपरेखा 
पर विचार-विमशें कर स्वीकृति देती है वतृप्चात्‌ इसे राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 

(एभाणान [0०0च०फाएशथव (०णार्णा) की स्वीकृति के लिए भ्रस्तुत क्या जाता 
है। राष्ट्रीय विकाप्त परिषद्‌ (४१ (१ ) द्वारा स्वीकृति देने के बाद योजना आयोग 
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योजना थी रूपरेखा को जनता के सूचनार्थ व विचारा्थे उनकी राय, प्रतिक्रिया व 
सुझावों के तिग्रे प्रकाशित कर देता है । 


(4) प्रारस्मिक रूपरेखा पर विह्हृत विचार-विमशं-जनतमत के लिए प्रवाश्िित 
योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा पर देश के अबुद्ध विचारक, राजन॑तिक दल, व्याव- 
_ सायिक संस्थाव, विश्व-विद्यालय विश्येपज्ञ, अर्थश्यास्त्री, समाजशास्त्री, सामाजिक 
सूस्थाये तथा अभय प्रतिनिधि रुस्थायें व बिचारक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं 
तथा उपयोगी घुयाव योजवा आयोग को भेजते हैं मौर इधर योजना आयोग केद्वीय 
मन्त्रियों के सहयोग से राज्य-सरकारो से उसकी राज्य थोजनाओ पर विस्तृत विचार- 
विमद्च करता है । प्रत्येक राज्य के विकास कायेत्रमो तथा उसके भौतिक व वित्तीय 
साधना वे सम्बन्ध मे राजनतिक एवं विशेषज्ञ स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है 
और राज्य के मुग्पमन्त्री की सलाह पर आवश्यक सशोधन किया जाता है १ विस्तृत 
विदयार-विमर्श के उपरान्त उपयोगी व उचित सुझावों को थोजना की नवीन रूपरेखा 
तेयार करते समय विशेष महत्व दिया जाता है! 


(5) योजना की मवीन रूपरखा तेयार करना--विभिन्‍्न स्तरों पर विस्तृत 
विचार-विमझ्म के दौरान फ्राप्त उपयोगी सुयावो, प्रतिक्रियाओं तथा जनभत को ध्यान 
में रखते हुए योजना आयोग फिर योजना का नवीन प्रारूप तैयार करता है जिसमे 
याजवाओ के उद्देश्यो, विभिन्‍न कार्येक््मो व परियोजनाओं तथा विभिन्न भौतिक एव 
वित्तीय लक्ष्यी के साथ पांध योजना वी व्यूह रचना तथा नीति आदि वा विस्तृत 
उल्लेख होता है । 

(6) नवीन प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्दीकृति--योजना आयोग 
योगता की नवीन रुपरेखा तैयार करने के बाद मन्त्रि परिषद्‌ को प्रस्तुत करता है 
और मन्ति परिषद्‌ वी अनुमति के बाद उस्ले स्वीकृति के स्िये राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
(0 0.0.) के सम्मुख भस्तुत करता है ॥ राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ योजना को इस 
नवीन रूपरेखा को पुन अध्ययन वरती है ॥ सशोघन का सुयाव भी दे सकती है और + 
अस्तत इस नवीन प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर देती है । 

(7) योजना का अन्तिम प्रारूप ससद को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करना-- 
योजना के नवीत भ्रारूप पर राष्ट्रीय विक्रास परिषद की स्वोकृति होने के बाद देश का 
प्रधानमंत्री या याजना मत्नी इस योजना के अन्तिम प्रतिवेदन को ससद मे प्रस्तुत करता 
है। ससद मे इस अन्तिम प्रारूप पर कई दिनो तक बहस होतो है तथा बुछ छोटे-मोटे 
सशोघन किये जा सवते हैं पर ऐसे सशोधन नही किये जाते कि योजना का सम्पूर्ण 
भ्रार्प ही बदलना पडे । आवश्यक सदझोघनों वे वाद ससद योजना वो स्वीकृति प्रदान 
फर देती है । ससद वी स्वीकृति के बाद योजना का यह प्रारूप वैधानिक रूप ग्रहण 
बर लेता है और योजना कार्यावयन के तिये मान्य हो जाती है । इसलिए ससंद की 
स्वीकृति बे' बाद योजया वा अन्तिम प्रारूप प्रशाशित बर दिया जाता है | 
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(8) योजना कर कार्वान्वयन (फगफ़ोट्पव्य/शाणा ० ऐ/४॥॥)--जब यौजता 
ससद की स्वीकृति के बाद बंधानिक रुप ग्रहण कर लेती है तो योजना आयोग उसे 
कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय व राज्य सरकारो को सौंप देता है। यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि योजना आयोग एक सलाहवार सस्था (&१५5०७ 8007) है उसका वार्प 
योजना का निर्माण करना, समन्वय दंठाना व उसका मूल्याक्न करना है। योजना 
के फ़ियान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्र व राज्य सरकारो का है। अतः केन्द्रीय व राज्य 
सरकारों के विभिन्न मन्त्रालय व विभाग योजना के त्ियान्वयन व उम्रके लक्ष्यों की 
प्राश्ति के लिए छुट जाते हैं। विभिन्न विभागो व योजना आयोग मे योजना के 
क्रियान्वयन के समय निकट सम्पर्क रहता है ताकि नवीन परिवर्तित परिस्थितियों के 
अनुरूप आवश्यक सशोधन हो सर्वे । 

(9) ग्रोजना क्षियान्वपघन का निरोक्षण व मल्याकन ($0फएटाश॥00 6८ 
छ-शाक्राकत ० एथशा गराएंयाशाताण)--योजना की सफलता फेवल उसके 
निर्माण मे ही नहीं वरन्‌ उसके कुशल त्रियान्वयन पर भी निर्मर करती है। अच्छी से 
अच्छी योजना भा ठीक व कुशलतापूर्वक क्रियान्वित न होने पर असफल हो सकती है 
अत योजना के कुशल ज़ियास्वयन का समय-सप्रय पर निरीक्षण व भूल्याकन एक 
स्वतन्त्र व निष्पक्ष व दक्ष व्यक्तियों की सस्था द्वारा होना आवश्यक है। भारत मे 
योजनाओ के क़ियान्वयत का निरीक्षण व गुल्याकत करने के लिये योजना आयोग के 
अन्तर्गत एक विश्विष्ट संगठन के रूप म कार्यक्रम मूल्यकन संगठन (708डटगपा० 
0 ॥ए8॥07 07287758007) की स्थापना 2952 में की गई है। प्रारम्भ मे इस 
सगठन-का कार्य क्षेत्र सामुदायिक विकास योजनाओं के मूल्याकन तक ही सीमित था 
पर अब इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण योजना वार्यत्रमों के क्रियान्वयन, निरीक्षण व 
मूल्याकन करना है तथा उसको कमियो की ओर ध्यान दिलाना है जँसे तृतीय तथा 
चतुर्थ पचवर्षीय योजनाओ का मध्यावधि मूल्याकन इसी सस्था द्वारा किया गया था 
और उसी के प्रतिवेदनों के आधार पर योजनाओं मे आवश्यक हर-फेर व सशोधन 
किये गये थे । 

(70) योजना में अनुवर्तत (00॥05+-79-#०7०४)--योजवा कार्य्रम सूल्याँ- 
कन सग्ठत के निरीक्षण व भूल्याँकन प्रतिवेदनों के बाघार पर ही णोजनाओं मे 
बअनुवर्ततव का करर्य किया जाता है । सम्रठत द्वारा निर्देशित कमियों व खामियो को दूर 
करने का प्रयास तेज किया जाता है । समय व परिस्थितियों के अनुरूप योजना लक्ष्यों, 

नीति, प्राथमिक्ताओ व व्यूह-रचना से परिवर्तन कर योजना को बुशलतापूर्वक 
क्रियान्वित करने के प्रयास तेज किये जाते हैं । विभिन्न भन्‍्त्रालय व विभाग इन 
सशोघनो व नवीन परिवतंनो को मूर्त रूप देने मे जुट जाते हैं । 
भारत मे नियोजन-तंत्र अथदा योजना मशीनरी 
(ए॒श्राएंपढ् ै4्नतापराशए कप वात) 
आधिक नियोजन एक निरन्तर चलने वाली जटिल प्रक्रिया है अत योजनाओं 
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के निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्याकन करने के लिए दक्ष-विशेषज्ञों, कुझल प्रशासक एवं 
कमेचारियों तथा स्वत त्र द निष्पक्ष निरीक्षण समठन आदि की आवश्यकता है। 
इसी कारण 950 में भारत मे योजना निर्माण के लिये आधिक नियोजन के एक 
प्रमुव केस॑द्रीय सगठन के रूप में विशिष्ट सस्या “योजना आयोग” (ए जाए 
(०:०॥775%।॥०0) दी स्थापना की गई | इस सस्था के सहयोग के लिये अन्य सस्याएँ 
भी संगठित की गई हैं। राज्य स्तर पर भी नियोजन की भ्रक्रिया का सम्पादत राज्य 
योजना विभाग जथवा राज्य योजना मण्डलो द्वारा क्या जाता है। केन्द्रोय स्तर व 

राज्य स्तर पर नियोजन तन्व का सक्षिप्त विवेचत अलग-अलग इस प्रकार है-- 

(१) केन्द्रीय-स्तर पर नियोजन-तन्त्र--भारतीय योजना आपोग 
(एज फैिकाशशज ४९ एशायतरों 7,(शे (जिता॥ शा 20ग्राइकणा] 
भारत मे आधथिक नियोजन का प्रमुख केन्द्रीय संगठन मारतीय योजना आयोग 


है जिसको स्थापना ]5 मा ॥950 को की गई । भारत मे योजनाओं के निर्माण, 


समन्वय व मूल्याक्न का कार्य इसी केन्द्रीय ससथा के हाथ में है। इस सस्था के कार्यों 
का अवजोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह एक सलाहकार एवं समन्वयकर्ता सगठन 
है तथा योजनाओ के क्रियान्वयन वी जिम्मेदारी वेन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों 
की है पर व्यवहार मे योजना आयोग एक ऐसे शक्तिशाली सग्ठन के रूप मे प्रकट 
हुमा है कि इसे विरोधियों द्वारा सुपर केवीनेट (89७ (रशथ) की सज्ञा दो 
जाती है । 

हे योजना आयोग के कार्य (छएणालाणा$ ण ऐिक्रशाह एणशशाक्र/णा) -+ 
भारतीय योजना आयोग एक स्वस्तन्त्र वेन्द्रीय नियोजन सत्ता के रूप में () आर्थिक 
योजनायें बनाती है) (४) देश के समस्त भौतिक व वित्तीय साधनों के प्रभावों 
उपयोग वा सम्बन्धित कार्यक्रम लागू करने का सुलाव देती है (07) प्रायमिकताओं 
बाग निर्धारण वर (!५) उनके अनुरूप साधनों का आवडन करती है, (४) प्रगति का 
निरीक्षण व मूल्याकन करती है व (श) आवश्यक सुयाव देती है। इस प्रकार 
मारतीय योजना आयोग एक सलाहकार व समन्वयक्तारी सस्या है । योजनाओं के 
क्रियान्वयन व उनसे सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लेने का कार्य केन्द्रीय व राज्य मरकारो 
का है। योजना आयोग को प्रशासनिक अधिकार नही है । योजना आयोग के प्रमुख 
काय भारत सरकार के पारित प्रस्ताव के ननुसतार निम्न हैं-- 

(7) साधनों का अनुमात एवं सर्वेक्षण (5प्रा5८७ 6. #55९55व6070 0 
१९६०णा०६७)---योजना आयोग का प्रथम कार्य देश के समस्त प्राइतिक, भौतिक, 
पूँजीगत व मानवीय साधनों का अनुमान लगाना तथा राष्ट्रीप महत्व के अपर्याप्त 
साधनो की अभिवृद्धि की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना आदि है । विकास की 
योजनाआ का निर्माण व उनका सफ्ल वार्यासवयन इस कार्य के अभाव में कठिन ही 


होता है । 
(2) योजना निर्माण करना (छाशा पणागाएंआ709)--योजना आयोग का 
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देश के उपउन्ध साधनों के सर्वोत्तम व सन्तुलित उपयोग वी 
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ऐसी योजनायें वनाना है. जिससे देश का आथिक विवास उद्देश्यों के अनुरूष श्वीघ्रता 
से हो सके ॥ 

(3) प्रायमिक्ताओ का निर्धारेण (002गआागशाणा 0 शाणाएव)-- 
साधनों की सीमितता व लक्ष्यों की अनल्तता, अनेकता व उनके वैदल्पिक प्रयोगों के 
कारण योजना आयोग का तीसरा प्रमुख कार्य योजनाओ मे प्रायमिक्ताओ का 
निर्धारण करना है) 

(4) साधनों का आवटन (4॥0८७0णा ए१८४०॥०६४) --प्राथमिक्ताओ 
क्य निर्धारण करने के बाद वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का आवटन करने 
का वार्य भी योजना आयोग का कायें है । आयोग साधनों वा आवटन इस प्रकार 
करने का प्रयास करता है कि कम से कम समय में अधिकाधिक' प्रगति सम्भव हो, 
साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो और निर्धारित लक्ष्यो की पूति करना सुगम हो 
जाय । 

(5) साधक तत्वों का सकेत व विकास की अमुकूल परिस्यितियों का निर्घारण- 
योजना आयोग का पाँचवा काये उन तत्वों तथा घटको की ओर सकेत देना है जो 
विकास मे बाघक हैं तथा उन बाघक तत्वों के निराकरण की सलाह देने के साथ- 
साथ योजना की सफलता के लिये आवश्यक आ्थिक, सामाजिक व राजनैतिक परि- 

स्थितियों के निर्धारण का सुझाव देना है । 

(6) उपपुक्त योजना तम्त्र का निर्धारण (0गायाशा०ण। ० 850 

 शक्षागाण8 ४३०॥तश८०४)--योजना के विभिन्‍न कार्यक्रमों के सफल सचालन बे 
क्रियास्वयन हेतु उपयुक्त नियोजन तन्त्र का निर्धारण भी योजना का एक मुख्य 
कार्य है । 

(7) पोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन व समायोजन सम्बन्धी सिफारिशों 
करना (747 एंपशफए्शाणा & 2005फ०ण एे०००णणशा0॥0०75)--योजना 
आयोग केवल योजनाओं का निर्माण ही नहीं करता वरन्‌ समय-समय पर योजनाओं 
के क्रियान्वयन की जाच व प्रगति का मूल्याक्न भी करता है और इस निरीक्षण व 
मूल्याकन के आधार पर आध्िक नीतियो, सचालन विधियों मे आवश्यक समायोजन 
की सिफारिश करता है ताकि योजनाओ के क्रियान्वयन की खामियो, विकास सम्बन्धी 
रुक़ावटो को दूर करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा सकें । 

(8) फत्त व्य-्पालन के लिये अन्य आवश्यक सिझारिशें करनॉ--ग्रोजना 
आयोग उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त ऐसे आन्तरिक व उपयोगी श्रुझ्नाव देता है जिसके 
कार्यान्वयन से आयोग को उसे सौंपे गये कार्यों को पूरा करने मे सुविधा हो अथवा 
तत्कालिक परिस्थितियों में आयोग उन सुझागे को आवश्यक समझता हो या केच्ध व 

है राज्य सरकारो द्वारा सौंपी ग्रयी विज्ञेप समस्या के अध्ययन व तत्सम्वन्धी सिफारिश 
करनी हो ॥+ 


24 नियोजन सथा आशिक विकास 


योजना आयोग का सगठन चार्ट (0इश5३४०० (४) 
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विभिन विभाग (ए्मा7००5 9०एव्यणाथ्या) 
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+7 $2 3 $+ 4 
समन्वय विभाग | | साधारण विभाग || विषय विभाग विशज्विष्ट विभाग 
(९०-07077- | | (लाभ 0909- | | ($णाव्ण (896८४ 06ए९- 





पएणा 06एथ7[- हर] एशक्ञा०फ) 30फ्गाथा। ए008- 
प्राय 5) ॥6 [00507) 
$ । + + 
() थोजनता समन्दय (।) दीघंकालीन योजना () कृषि विभाग () ग्रामीण 
विभाग विभाग (2) छिचाई एवं काये 


झक्ति विभाग विभाग 
(0) कायंक्रम प्रशासन (0) आथिक विभाग (3) भूमि सुघार (2) जन-सहयोग 


विभाग विभाग विभाग 
(॥0) श्रम व रोजगार (4) प्रामीण एवं 
विभाग लघु उद्योग (3) विशेष 
(९) प्राइतिक साधन एव विभाग रोजगार 
वैज्ञानिक अनुसघान (5) समाज सेवा. भ्रकोप्द 
विभाग 7 विभाय 
(४) सारियकी एवं सर्वेक्षण (6) गृह-विभाग 
विभाग (7) परिवहन एवं 


सचार विभाग 
(७) प्रवन्ध एवं प्रशासव (8) शिक्षा विभाग 
विभाग (9) उद्योग एव 
खनिज विभाग 
(0) स्व्रास्थ्य दिभाग 
उपपु क्त विभागों के अतिरिक्त योजना आयोग के अत्तगंत चार और प्रतिनिधि 


भारत में योजना-निर्माण व योजव तनन्‍न 25 


दिमाय हैं जो आयोग के आम्तरिक संगठन के भाग म होते हुए मो उसके सहायक 
के रुए में कार्य फरते हैं॥ और वे नियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करते हैं-- 

(9) कार्यक्रम मूल्याकन संगठन (छएड्एक्षाणार एसशए७७०0 08श/एथ- 
॥०7)--यह्‌ सस्या योजना के अन्तर्गत सचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का 
निरीक्षण व मूल्याकन करती है तथा आवश्यकतानुसार समायोजन का सुझाव देती 
है यह उन कमियो व खासियो को बताती है जिनके कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में 
बाघा आई है । पहले इस सठन का कार्य केवल सामुदायिक विकास योजनाओं का 
मूल्याऊन करना था पर अब इसको सभी योजनाओ के मूल्याकन का काम सौंप दिया 
दिया गया है। 

(7) परियोजना समिति (07०० 07 सका 770.९८८७)--यह समिति 
राज्य सरकारों दवरा आशेग को भेजी जाने गालो तयी-तयी परियोजनाओं की जाच 
करती है तथा विचार-विमर्श के बाद अपनी सिफारिश देती है | 

(7) राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ (४७०)र्श छक्राणाह (०णा०।)--यह 
परिषद्‌ स्वतन्त्र तथा विशेषज्ञों की सस्था है जिसमे 5 से 20 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय 
योजनाओ म ब्यावहारिकता, कुशलता तथा विशिष्टता लाने के लिए इस सस्था में 
वैज्ञानिको, इन्जीनियरो, अ्ंशास्त्रियो, समाजशास्त्रियो, तकनीकी व वित्तीय विशेषज्ञों 


का समावेश होता है । कक ताकत उसी की स्थापना ॥965 मे की गई । 

(९) अवुसघान कार्यक्रम समिति [िब्वक्त एक्हशिएा० ए०णाा- 
7768) -यह समिति आयोग के कार्य मे सहयोग देती है। यह समिति विभिन्‍न अनु- 
सधान कार्यों का आयोजन करती हैं । योजना आगोग का अध्यक्ष इसका भी अध्यक्ष 
होता है । 

भारत में आथिक नियोजन से सम्बन्धित अन्य संस्थाएं 

भारत में योजना आयोग के अतिरिक्त कुछ अन्य सस्थाएं भी है जो नियोजन 
के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिसमे प्रमुख निम्न हैं-- 

() रण्प्ट्रीय विकास परिषद्‌ [पिश्ञाणाबो 06. थ०्कवात्या 00णाण)-- 
यह नियोजन क्षेत्र मे केन्द्र तथा राज्यों के बीच समस्वय करने वाली सस्था है जिसमे 
प्रघान भस्त्री, राज्यो के मुस्य मन्‍्त्री व योजना आयोग के सदस्प इसके सदस्य होते 
हैं। राष्ट्रीय विराम परिपद्‌ के भुस्य कार्य ये हैं -- 

(7) आ्थिक विकस को प्रभावित करने दाली आर्थिक व सामाजिक नीतियों 
पर विचार-विमर्श करना, 

(0) योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यो व उद्दइयो की पूर्ति के लिये प्रभावी 
वर्शको का सुझाव देता, 

(४) प्रशासनिक कुशलता मे वृद्धि के उपायो पर विचार करना तथा कार्ये- 
न्वयन का सुझाव देना । 
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(५) राष्ट्रीय योजनाओ के कार्यों वा पर्यवेक्षण करता, 

(7४) जब सहयोग प्राप्त बरने के प्रयासों को लागू करने पर विचार करना 
कथा 

(९) क्षेत्रीय विषवमताओ को मिटाकर सन्तुलित विकास का मार्ग प्रशस्त 
कराना आदि है । 

योजना आयोग की प्रारम्भिक रूपरेखा दंयार करते समय भी राष्ट्रीय 
विययस परिषद से विचार विमर्श वरता है कथा जब नवीन रूपरेखा विवास परिषद 
द्वारा अनुमोदित हो जाती है तभी उसे ससद की स्वीह्ृत के लिये प्रस्तुत विया 
जाता है--- 

(2) सलाहकार सस्थाएंँ अथवा पेनल (&(९80५ 80488 07 एशाश४३)-- 
पोजना आयोग को अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों में सक्ताह देने के लिये कृषि, 'भूमि 
सुधार, वित्त उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि क्षेत्रों मे सलाहबार 
समितिया बनाई गई है जिनमे 80 लोक सभा सदस्यों की एक सलाहुकार समिति 
वा नाम उल्लेसनीय है। 

(3) सम्बद्ध सस्थाएं (855002०( 800009)--योजना आयोग को योजना 
निर्माण में रिजयं बेक तथा केद्रीय साख्यिकोय संगठन द्वारा आवश्यक सारियिवी रचना 
उपलब्ध को जाती है । 

योजना आयोग को कार्य-विधि 
(छणीताए एऐए०९०वेएर ० एज (एगणारॉडभंणा), 

गोजना आयोग को कार्य-विधि बडी ही लोचपूर्ण है। प्रचरवर्षीय योजवाओ 
बा! निर्माण करने मे सर्वप्रथम उद्देश्यों के सन्‍्दर्म मे ततनीबी वे गणितीय अध्ययनों 
के आधार पर दीधंकालीन योजना बनाई जाती है और इस दीघेगालीन योजना की 
पृष्ठभूमि मे ही झाधिक' मॉडल तैथार किये जाते हैं। देश मे जनसख्या, राष्ट्रीय आय 
बचत, विभियोग, रोजगार आदि को ध्यान से रखते हुए आयोग विभिसन क्षेत्रों की 
अस्थायी योजनायें दसावर उसमे समन्वय एवं सन्तुलन बंठवा है । रूपरेखा तंयार 
करने में अन्तर-उद्योग तालिकाओ बजट प्रणाली, रेखोय कार्यक्रम तथा तकनीकी 
बारोबियो वा अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों के कार्यकारी इल तथा उप-दल नियुक्त 
किये जाते हैं। फिर विचार-विमर्श करने के वाद नवीन रूप-रेखा तैयार वी जाती है ॥ 
जिसमे उद्दे श्यो, लक्ष्यों आदि का विस्तृत उल्लेस होता है ! गद्यपि आयोग द्वारा किये 
जाने पाले वार्यों को विभिन्‍न विभागों मे बाद दिया णाता है विन्तु महत्वपूर्ण बारयों 
को बायोग सामूहित रूप से करता है। महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के लिये 
राव सम्बन्धित विभागों, प्रभारी ब मन्त्री से राय खी जाती है। 

आयोग तथा राज्यो से समन्वय हेतु राष्ट्रीय विर्यस परिषद्‌ से नवीन रूप- 
रेखा पर विचार-विमर्श कर जनुमोदन करवाता है । इस परियद्‌ में प्रधान झम्त्री, 
यौजना झायोग दे रादस्य तथा राज्यों के मुरप मत्रियों वा समावेश होता है। परिषद्‌ 
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के अनुमोदन के बाद आयोग योजना के अन्तिम प्रतिवेदत को संसद मे प्रस्तुत करता है 
तथा लम्बी बहस के बाद मामूली सझोघनों के उपरत ससद की स्वोक्ृति प्राप्त होने 
पर योजना वँप्रानिक प्रपत्र बन जाता है तथा उसके ज्रियान्वयन के लिये सरकार को 
सौंप दिया जाता है । योजना के कार्यान्वियत का समय-समय पर मूल्यांकन व निरीक्षण 
तथा आवश्यक सुझाव का कार्य योजना आयोग का योजना मूल्याक़्न सगठन करता है 
तथा उन सुझावों को लागू किया जाता है । इस प्रकार आयोग के द्वारा योजनायें 
बनाने की प्रक्रिया का विवरण अध्याय के प्रारम्भ मे दिया जा चुका है ) 
(8) राज्य-र्तर पर नियोजन-तम्ऋ 
(एश्कणाएड 'ल्कांएटाए 20 596 ॥.एश) 
आरत में नियोजन की दोहरी प्रक्रिया है | केन्द्रीय स्तर पर नियोजन ऊपर 
के नियोजन (९]5फ७धाढ़ िणा। 89०४७) है पर राज्य स्तर पर नियोजन नीचे से 
नियोजन (९]कषणशाए्ट पिणा। ऐेश०७) का सूचक है : योजना आयोग राज्यों तथा 
केन्द्रीय योजवाओं के बीच सतुलन बंठाता है मौर एकीकृत व समन्वित योजना प्रस्तुत 
करता है । 
राज्य स्तर पर नियोजन का कार्य योजना आयोग की भाव्रि राज्य योजना 
मण्डलो (8048 [0४४४ 80075) द्वारा किया जाता है जिन राज्यो में योजना 
मण्डलो की स्थापना नही हुई है वहा राज्य का योजना विभाग (896 एक्षाफराए़ 
0«८७शफ्ाथए) ही इस कार्य को करता है । राज्य के विभिन्‍न विभागों की सहायता 
से योजना मस्डल राज्य की योजनायें तैयार करता है, राज्य की सास्यिकी विभाग 
लावश्यक आकड़े उपलब्ध करता है) राज्यो मे योजना मण्डलों के सहयोग के लिये 
विकास मण्डल ([02ए2०ए06ए४ 080) तथा योजना सलाहकार समिति (एंद्ा 
ै#पशं5०५ (०णाएा॥००) कार्य करते हैं । इन दोनो के द्वारा योजना का प्रारूप 
अनुमोदित हो जाने पर राज्य योजना मण्डल उसे राज्य-विधान सभा को अन्तिम 
स्वीकृत के लिये भस्तुतत करता है ॥ 
योजना का अन्तिम प्रारूप स्वीकृत होने के बाद यह सरकार के विभिन्‍न 
विभागों को क्रियास्वयन के लिये सोंप दिया जाता है । राज्यों की योजना को जिला 
स्तर पर जिलाघीज्ञ अर्थात जिला विकास अधिकारी (96 6/श४०कुएठ६ 
09025) तथा विक्राप्त खण्ड स्तर प्र खण्ड दिकाद अधिकारी (००८ 706ए९०फ- 
ग्राएह 0# ०2) तथा पचायत-स्तर विकास पचायतें कार्यान्वित करतो हैं । 
भारत में नियोजन-तन्त्र के दोष व आलोचनायें 
फथव्णड & प्रांत ए छाक्णाधायड़ १॥8९॥॥श३ ॥0 ]तात) 
यद्यपि भारत मे पिछले 28 वर्षो मे आथिक नियोजन द्वारा तीन आथिक 
प्रगति हुई है । योजना आयोग ने देश मे छ. पंचवर्षीय योजनायें तथा त्तीन वापिक 
योजनाओं (966-69) के निर्माण व समन्वय मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर 


28 नियोजन तथा आशिक विर्का 


भी उनत्री कार्यप्रणालो व सगठन में कुछ ऐसो कमिया रही है. जिसके कारण भारतीय 
तियोजन तनन्‍्त्र की आलोचना की जाती है। मुख्य आलोचना इस प्रकार हैं-- 

(7) नियोजन के लिये एक स्व॒तन्त्र एव वैधानिक सस्था का अभाव--भारतीय 
योजना आयोग का कोई संवैधानिक अस्तित्व नही है जैसा कि लोक सेवा आयोग, 
वित्त आयोग तथा चुनाव आयोग का है | योजना आयोग की स्थापना एक सरकारों 
प्रस्ताव के अन्तगेत हुई है । इस सस्था मे सत्ताधारी राजनैतिक पार्टी का प्रभुत्व 
रहता है । यह एक सलाहबार व समस्वयकर्ता ससस्‍्था हैं। इसे अपने द्वारा निर्मित 
योजनाओ के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ तथा संसद की स्वीकृति 
लेनी पड़ती है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमन्तरी होता है । योजना मन्यी 
उसका सदस्य होता है अत योजना आयोग को वे अपने मत से काफी प्रभावित कर 
सकते है अत कभी कभी आथिक हितो की राजनैतिक हितो पर बलि चढ़ा देने का भय 
रहता है। 

(2) योजना निर्माण व क्रियास्बयन मे समस्यय का अभाव--आयोग एक 
सलाहकार सस्था है जत वह बेवल योजना का निर्माण करतो है जबकि योजना का 
त्रियाल्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकारो के हाथ मे होता है अलग-अलय कार्य विभाजन 
से योजना निर्माण व क्रियास्वयन्र मे समन्वय नही हो पाता और लक्ष्यों व उपलब्धियों 
भे काफी अन्तर हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय योजनाये निर्माण की रृष्टि 
से कुशल पर क्रियान्वयन की इप्टि से असफल रही है । लक्ष्यो व उपलब्धियों म अन्त- 
राल इसका परिचायक है। 

(3) बिभिन्‍तर विभागो मे समन्वय व परस्पर सहयोग का अमाव--आयोग की 
स्थापना है बाद उसके विभागरो व उप विभागों में इतनी तीव्र गति बे वृद्धि हुई है 
कि उनमें सहयोग व समन्वय बैठता कठिन प्रक्रिया बन गई है । उसके परस्पर विरोधों 
निर्णय, निर्णयों मे विलम्ब तथा समस्वय के अभाव मे अबुशलता व फ्जिलखर्ची को 
प्रोत्साहन करता है । 

(4) राज्य स्तर पर उपयुक्त नियोजन-तन्ज का अमाव-राज्य-स्तर पर 
प्रारम्भ में उपयुक्त योजना तन्‍्त्र का जभाव होने से राज्यों मे योजनाओं का निर्माण 
पक्ष दीला रहा है । जद प्राय सभी राज्यो में राज्य योजना मण्डल स्थापित किये गये 
हैं । राष्ट्रीय विकास परियद केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं में समन्वय स्थापित करने 
का प्रयास करता हे फिर भी राज्यो की नियोजन व्यवस्था पर प्रभावी निय त्रण नहीं 
है क्षत्र व्विश्रिन्त राज्यों म काफ़ी अन्तर व विपमताओ की सभस्य्रा उत्पन्त हुई है ॥ 
राज्य सरवारें अपनी योजनाओं वो कुदलतापूर्वक कार्यान्वित करने मे भी असफ्ल 
रहती है। शिला व ग्राम स्तर पर भी उचित नियोजन व कियान्वयन वे सगठनो वा 
अभाव है प्रशासनिव अधिकारी ही सर्वेसर्वा होकर नियोजन व उसके वार्यान्वयन पक्ष 
की अवहेलना करठे हैं । आपातस्थिति की घोसणा के दाद स्थिति में कापों सुधार 
आपा है । 
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(5) मौतिक्त तथा वित्तोय साधनों में असन्तुलन फो समस्या रही है. योजना 
की सफ्लता भौतिव व वित्तीय साधनों के असन्तुलन में निहित है पर भारत मं अब 
त्तक के अनुभव यह बतात है कि दोनो म काफी असस्तुलन पाया गया है। जिससे 
विकास की गति अवस्ड्ध हुई है। एक दूसरे के सदर्म म वेवल भौतिक लद्यो वी 
परीक्षा करना ही पर्यात्त नही वरन्‌ इसस भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या उन वित्तीय 
साधनो की है जो भौतिक ल्ष्यों को प्राप्त करने बे! लिय आवश्यक हैं । 

(6) विभागीय सम्मिश्रण को समस्या (70शेक्षा ण ०४० ]9078)-5 
मोजना आयोग मे अब इतन ज्यादा विभाग एवं उप विभाग हो गये हू कि बारयों का 
विभिन्‍न विभागों मे वितरण ठीक-ठीक होना सम्भव नहीं होता । परिणामस्वस्प 
विभागीय सम्मिश्रण की समस्या उत्पन्न हो गई है यही मही राज्यो व बेन्द्र क बांच 
वित्तीय साधनो के वितरण का काय वित्त आयोग तथा योजना आयोग दोनो वे हाथ 
म होने से सम्मिश्रण वी समस्या रहती है । इससे उत्रसन पंदा होती है । कार्यों के 
सचालन मे दरी होती है। एक विभाग अपनी फाइल दूसरे दिभाग को सौंपता है 
जिससे अनावश्थक विलम्ब बढ जता हू । 

(7) नियोजन तस्त्र के गठन मे गडबडी--योजना भायोग वा गठन करने में 
भी स्वार्थी व राजनैतिक हित प्रभावी होते है । सदस्यो के लिये कोई निश्चित थोग्यता 
आदि न होने से जायोग के कभी-कभी ऐसे सदस्य भी हो सकते है जिन्हे किसी क्षत्र 
विशेष का तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता। सदस्यों म कार्यों का विभाजन भी कभी- 
कभी ठीक प्रकार से नही किया जाता । सदस्यों को नियुक्ति मे भी विलम्ब होता है 
अत सदस्यों की अनुपस्थिति मं उसक विभागों में काय ठप्प हो जाता है । यही नहीं, 
समय समय पर सटस्यो की सरया मे भी मनमाने ढग से परिवतन होता रहा है। इसके 
अजावा जब सदस्यो के विभागो मे वार वार परिवतन किया जाता है तो उत्तरदायित्व 
निष्चिचत न होने स काय की अवहेलना होती है ॥ 

(8) पोजना आयोग का बढता व्यव--पघोजना आयोग पर होने घाला ब्यय 
निरन्तर बढता जा रहा है क्योकि योजना आयोग के भाकार व क्मचारियो की सस्या 
में आइचय नक बुद्धि हुई है| 950 5] में आयोग का कुल व्यय_85 6 लाख रपये 
था वह बढ़कर 960 6 में & 56 लाख रपये 965 66 मे 39 6 लाख रुपये 
अव 35 करोड से भी अधिक होने का अनुमान है ॥ कमंचारिया की सख्या भी लगभग 

0 गुना हो गई हैें। इससे फिजुलचखों, लालपोताशाही व समन्वय के क्रभाव की 
समस्या उत्पन्न हुई है । 

(9) राजनंतिक प्रमाव के दुष्परिणाम--यद्चप्रि सैद्धान्तिक दृष्टि से योजना 
आयोग को राजन॑तिक एद दलगत भेदभावो से मुक्त रखने की व्यवस्था है पर योजना 
बायोग मे राजनीतिज्ञ सदस्य विश्वेपज्ञो की ब!थाज को दबा देते हैं।957 में 
योजना आयोग के प्रमुख सदस्य डा० मिन्‍्हास का योजना मे लक्ष्यों सम्बन्धी मतभेद 
पर इस्तीक्ष देना तथा उस इस्तीफ़ की राष्ट्रीय विकास परियद्‌ की बैठक मे कोई 
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प्रतिक्रिया न होने स आयास होता हू शि जहा विशेषज्ञ आदिक दष्टि शे निष्पक्ष व 
विवेकपूण निणय लेते है वढ़ा राजनीतिज्ञ अपनी सत्ताधारी पार्टी के हिंतो व राजर्नतिक 
दष्टियोण से निणय लेते है इससे उनम प्राय मतभेद होने पर राजनीतिज्ञों के निर्णय 
विशेषनरों हे निर्णया को दवा देते है । परिणामस्वरूप योजना के निर्णय वास्तविकता से 
परे हाते है । 

(0) लालफ़ीताशाही (१९७-१७७७॥)--सरवार के अन्य विभागों वी 
भाँति योजना आयोग के विशाल आकार, कार्य वितरण में सम्मि्रण, सदस्यों की 
नियुक्ति मे गडबडी आदि से योजना आयोग म भी लालफीताशाही तथा नौकरशाही 
वात बोलबाता है। जहा एक ओर योजनाओं को जल्दी ही मू््त रूप देने तथा उनमे 
परस्पर समन्वय वी आावश्यर्ता है वहा अत्यधिव विलम्ब न्यायसंगत नहीं कहा जा 
सकता । 

(॥) योजनाओं के बर्यान्वियन पहलू कौ अवहेलना--भा रतीय नियोजन तस्त्र 
का एवं रावसे बड़ा दोप यह है प्रि योजनाओ के निर्माण पक्ष पर तो पर्याप्त ध्यान 
दिया जाता है पर इन योजनाओ को शीघ्रताशीध्र कुशलतापूर्वव' क्रियान्वित फरने पर 
पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता। परिणामस्वरूप लक्ष्यों व उपलब्धियों से काफी 

अन्तराल रहता है। श्रीमती वारवारा वाड्ड के शब्दों मे “भारतीय नियोजन योजना 
निर्माण की रृष्ठि से मजबूत रहा है बनिस्षत वियान्वयन के | यहा के नियोजव” चीजो 
नो सोचने में भरिव रहे है । अपेक्षाइत उन्हे किया हुआ देखने मे ।”' 
भारत मे नियोजन-तन्त्र के दोषों को बूर करने व सुधार फे सुझाव 
(80[6०50975 कि बैंग्राएा0क्लाला। < उसकी ० छलस्टाड ता. एअवाापह 
ैप्रत्ाताश३ ॥0 ॥009) 

ऊव हमने प्रजातान्त्रिव नियोजन प्रणाली वो आथिव विवास व नियन्त्रण का 
आधार बताया है तो योजनाओं वे सफल सचान्नन व क्रियास्वयम के लिये ' नियोजन 

स्तर के दोषों वा निरावरण बर उरामे सुधार वे निन्‍न सुझाव विचारणीय हैं--- 

(४) योजना आयोग को एक स्वतस्त्र सर्वधानिदः सस्या दा रूय प्रदान किया 
जाना चाहिपे--त्ावि उसम राजनेतिक प्रभाव को कम जिया जा सके तथा उसके 
निणयो वो अपिवाय हूप से लागू बरने म सुविधा हो जाये । आर्थिक, वित्तीव वे 
बबनीयी विशेषज्ञा को आयोग मे महत्वपूर्ण भूमिका बदा हरते का अवसर मिलना 
चाहिय । 

(2) योजना निर्माण व क्रियास्वयनतन की कुझलता के लिये आयोग य प्रशासन 
में निकटतम सस्वन्ध घ समस्वय स्थापित फरना चाहिये--तावि' लक्ष्यो व उपलब्धियों 
मे तासमेल बेठाता सम्भव हो सवे । परिस्थितियों के अनुकूल परिवतेंदर विय जा सकें। 

(3) राज्य स्तर जिला ह्तर थ प्राम स्तर पर नियोजन व उम्चकी क्रियास्धपन 
की उचित ध्यवस्था को जानी चाहिपे--यद्यपि अब प्राय सभी राज्या म राज्य स्‍तर 
पर निपोजन तन्ध ने रूप म॑ राज्य यातता ग्रण्डवों रो स्थापता की है पर उतया 


भारत में योजना निर्माण व योजना तन्ते ॥3] 


अस्तित्व भी योजना आयोग की भाति ही स्वतन्त्र नही है । राज्य स्तर पर भी योज- 
नाओ का मूल्याकन करने के लिये एक स्वतन्त्र सगठन होना चाहिये । जनता सरकार 
जिला स्तरीय नियोजन पर जोर दे रही है । 

(4) नियोजन-तन्त्र की कार्य-प्रणालो से कुशलता व सुधार किया जाना 
चाहिये--इसके लिये विभिन्‍तर विभागो में समन्वय बैठाया जाए, भोतिक वे वित्तीय 
साधनों म॑ सन्तुलन बैठाया जाए / कार्य आवटन में विवेक से काम लेकर दोहरीकरण 
को रोड जाएं। वैकल्पिक योजना प्रस्तुत वी जाए ताकि बदलती परिस्थितियों से 
उसे प्रतिस्थापित किया जा सवे | इससे एक ओर लालफोताशाही व नौकरशाही के 
दुष्प्रभावों को दूर किया जा सकेगा तथा दूसरी ओर नियोजन की कुशलता बढ़ेगी। 
यही नही, सावजनिक क्षेत्र की भाति निजी क्षेत्र की योजनाआ का भी योजना मे 
व्यापक व पर्याप्त महत्व दिया जाए । 

(5) योजना-तस्त्र के गठन में व्यापक दृष्टिकोण-यौजना आयोग तथा योजना- 
निर्माण मे सलग्न सस्थाओ म सभी वर्गों को निष्पक्ष रुप में प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिये । राजनीतिज्ञों की नियुक्ति मुम्यत उनकी योग्गता व विशिष्टता पर आधा- 
रित होनी चाहिये । योजना आयोग के विभिन्‍न सदस्थो को विभागों वा वितरण 
उनकी उस विभाग सम्बन्धी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए तथा उतम 
घार-वार जल्दी-जल्दी परिवतन भ बरके निश्चित दायित्व डालना चात्यि। रिक्त 
स्थानों को भ्विलम्ब भरना चाहिये । योजना आयोग मे आशिक व तकनीरी विशेषज्ञों 
की नियुक्ति को प्राथमिक्त। देन चाहिये । 

(6) राजनेतिक प्रमाव से कमो--योजना आयाय व अन्य सम्बन्धित सस्याओ 
में यया-सभव राजनैतिक प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिय ताकि 
योजनाओ को वास्तविकता के नजदीक लाने में सुविधा हो | प्रशासनिक सुधार आयोग 
के मतानुसार तो आयोग मे कोई मन्‍्त्री सदस्य नहीं होना चाहिये ताकि आयोग 
आधिक दृष्टि पर अधिक उपयुक्त स्वतन्त्र निर्णय ले सके । 

(7) आयोग के ध्यय मे मितव्ययता--भारत जंसे राष्ट्र मे वर्तमान परिस्थि- 
तियों भें योजना आयोग के विशाल आकार व बढत्ते क्मचारियों से बढ़ता व्यय एक 
भारी भार है अत व्यय मे मितव्ययता व आकार मे यथासम्भव कमी करके विभागीय 
सम्मिश्रण को रोकना चाहिये । इससे अनावश्यक्र विलम्व व लालफीताश्ाही वा भी 
निराकरण सम्भव होगा । 

(8) योजना निर्माण के साथ साथ उसके कार्यान्वयन पहलू को मी महत्वपूर्ण 
साना जाता चाहिये--क्योकि योजना की सफ्लता अन्तत उसके कुशल क्रियान्दयन 

पर ही निर्मर करती है । चाह योजना क्तिनी हो जच्छी क्यो न हो पर अगर उस 
योजना को सफलतापूर्वेक क्रियान्वित न किया जा सके तो सारा उद्दश्य ही समाप्त ही 
जाता है अत कार्याव्वयत्र पक्ष को सुदृढ, कुशल व तीद्रगामी वनाना चाहिय १ 


१३२2 नियोजम तथा आशिक विकास 


परीक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत 
() भारत में योजनाओ के निर्माण (#ए:ाणैशाठत ० 97) की प्रक्रिया 
का विवेचन कीजिए । 
अथवा 
भारत में पचवर्षीय योजनाएं कैसे तैपार की जाती हैं और योजना को लागू 
करने से पूर्व किल-किन अवस्थाओ से गुजरना पडता है ? 

(संकेत--भारत मे योजवा निर्माण प्रक्रिया वा विवरण अध्याय में दिये गये शीर्षका- 

चुमार दीजिये) ! 
(२) भारत में नियोजत-तन्त्र अथवा योजना आयोग का ब्रालोचनात्मक विव- 
रण दीजिये । 
अथवा 
भारत में नियोजन-तम्त्र व उसकी कारये प्रणाली दैकर इसके दोपो का उल्लेख 
कीजिये । 

(संफेत--प्रथम भाग मे वेन्द्रीय-स्तर पर योजना आयोग तथा राज्य स्तर पर योजना 
मण्डलों आदि का विवरण, गठन, कार्ये-प्रणाली आदि देकर उनके दोयो का 
उल्लेख करना है) । 

(3) भारत में नियोजन तन्द्र के दोपो की आलोचनात्मक विचेचता कर उसके 

सुधार के सुझाव दीजिये । ह 

अथवा 
भारत में नियोजन तन्त्र के मुख्य-मुख्य दोष क्या हैं, इसके निराकरण व सुधार 
के सुझाव दीजिये । 

(संकेत--अभम भाग में सक्षेप मे भारतीय नियोजन प्रणाली बताकर उसके दोष बताने 
है तथा दूसरे भाव मे उनके निराजरण व सुधार के सुझाव अध्याय में 
शीर्षकानुसार देना है ) छा 


8 


95[ से भारत सें पंचवर्षोष योजनाओं का 


निर्माण, क्रियान्बयन एवं मूल्यांकन 
(ए६४८एण्रा0फ़ & 7:४&.ए8&7स्‍0४ 08% ए/.4078 
पर एए& शारएट 095) 





भारत में योजनावद आधिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत 4 अप्रैल 95] 
है हुई बोर तव से अब तक देश मे चार पचवर्षाय् योजनायें तथा नीन वापिक 
योजनायें कियान्वित की जा चुकी हैं और पाचवी प्रचर्षीय योजना के लक्ष्यों बी 
पूर्ति के लिये पूरे जोश से प्रयत्त किया जा रहा है। पिछले 27 वर्षों में भारत की 
अथेव्यवस्था मे कृषि उत्पादन में क्षान्तिकारी परिवर्तन, औद्योगीकरण का सुरढ 
जाघार और परिवहन साधनों मे प्रगति से न केवल समूद्धि का मार्य प्रशस्त हुआ 
है बल्कि सामाजिक सेवाओ मे विस्तार से बल्याणकारी राज्य एवं समाजवाद की 
स्थापना का स्वप्न साकार हो रहा है। योजनावार प्रगति का सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है-- 


प्रथम पंचवर्षोय योजना (95-52 से 955-56) 
(#ाऊ। कझोर९ ए९४7 शाजाओे 

प्रथम योजना का निर्माण तत्कालीन आथिक असन्तुलन एवं युद्धोत्तरालीन 
समस्याओ वा समाघान तथा दीर्घघालीन विवास का भाग प्रशस्त करने वे लिये 
किया गग्रा । प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित व्यय 2,069 करोड रपया था 
पर 953 प्रे बेरोजगारी के निराकरण के लिए राशि वढाकर 2,356 करोड रप्या 
तथा 954 में बढाकर 2,378 करोड रु० कर दी यई। जबकि वास्तविक व्यय 
केवल 960 करोड रुपये रहा जो कि झुल प्रस्तावित व्यय का 83 प्रतिशत ही था। 

उद्देदय--(7) इस योजना का उद्देहय विभाजन तथा युद्धोत्तरकालीन समस्याओो 
“खाद्यान्न तथा कच्चे माल के अभाव, शरणाथियो की समस्या को सुलझाबा तथा 
अर्थव्यवस्था मे असन्तुलल् को दूर करता, तथा 

(४) पूर्व चालित योजनाओं को पूरा वरना दया देश को अर्ेव्यवस्था को इस 
प्रकार सवल बनाना जिससे भावी आधिक विकास द्रुतगति से सुगमतापूर्वक क्रियान्दित 
किया जा सके | 
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प्राथमिकताये--इन उद्देरो की पूर्ति के लिये कृपि को सर्वोच्च प्राथमिकवा 
दी गई | इसपे कृषि, सिंचाई एवं विद्युत कार्यक्रमों पर कुल योजना व्यय का 44% 
भाग निर्धारित किया गया | यातायात एवं सामाजिक सेवाओ को क्रमश. द्वितीय एवं 
तृतीय स्थान मिला जबपि उद्योगों का प्राथमिकता मे अन्तिम स्थान था। 
प्रथम योजना का यरिव्यय--यह योजना नियोजित विकास में भारत का 
पहला प्रयास था । थत सावंजविक क्षेत्र भे परिव्यय 2069 करोड़ रुपये का प्रस्ताव 
था जबकि वास्तविक व्यय ,960 करोड रुपया रहा जैसा कि तिम्न तालिका से 
स्पष्ट है-- 
प्रथम पचवर्षोय योजना से सार्वेजनिक क्षेत्र में परिव्यय 





(करोड़ रुपये) 

मद मूल प्रस्तादित व्यय वास्तविक व्यय. वास्तविक ध्यप 

2 का प्रतिशत 
कृषि एवं सामुदायिक विकास 360 29 5 
सिंचाई एवं शक्ति 56 570 29 
उद्योग एव खनिज [74 [7 6 
परिवहन एवं सचार 497 523 27 
सामाजिक सेवाये व अन्य 4्प7 459 23 
कुल योग 2069 960 १00 


गोजना में वित्तीय ष्यवस्था--सार्वेजनिक क्षेत्र मे क्यि जाने वाले परिव्यय 
की वित्तीय व्यवस्था मे करों व रेलो से 732 करोड रुपये, अल्प बचत व अन्य ऋणो 
से 304 करोड रुपये, बाजार ऋण से 205 करोड़ रुपये, अन्य पूँजीयव भ्राप्तियों से 
9] करोड़ रुपये जुटाये गये । घाटे की अर्थव्यवस्था से 290 करोड रुपये जुटाने का 
प्रस्ताव था पर इस खोत से 420 करोड रुपये जुटाये गये | विदेशों सहायता से 88 
करोड रपये प्राप्त हुए । इस अ्कार आन्तरिक एवं वाह्मय साधनों वा अनुपात क्रमशः 
90 : 0 रहा ) 


प्रथम योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां 
([एक्क पश्नह्श5५ & पए्लशा #व्पा्स्शफ्टा(5) 

प्रथम योजना में योजनाबद्ध विकास के अनुभव वे अभाव में लक्ष्य नीचे रखे 
गये तथा भाग्य से व प्राकृतिक जनुकम्पा से उपलब्धियां लक्ष्यों से अधिक रही ; पहला 

प्रयास काफी सत्तोपजनक रहा | यह निम्न द्यों से स्पष्ट है--- 
(॥) राष्ट्रीय आय एव विनियोग मे बुद्धि--राष्ट्रीय आय में केवल 3% 
वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था जबकि याँच वर्षो में राष्ट्रीय आय मे 78% वी दृद्धि 
हुई ॥ प्रति व्यक्ति आय मे % की वृद्धि हुई । उपभोग स्तर में 8 से 9% की बृंद्धि 
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हुई। इस योजना मे विनियोग 3660 करोड रुपये हुआ | जहाँ 950--5। मे पूंजी 
निर्माण की दर 5 प्रतिशत थी वह बढकर 955-56 मे 73 प्रतिशत वार्षिक 
हो गई । 
कृषि, सिचाई एवं विद्युत विकास--योजना काल मे कृषि उत्पादन में 
3 प्रतिशत दृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन जो योजना के प्रारम्भ मं 55 करोड 
टन था, बढकर 953-54 में 6 8 करोड टन हो गया जबकि लक्ष्य 65 करोड ठन 
ही था। योजना के शुरू मे सिचित क्षेत्र 2:08 वरोड हेव्टर था बह अन्त में बढकर 
2526 करोड हक्टर हो गया । इसी प्रकार कृषि विकास की दर जो पहले 0 5 प्रतिशत 
चापिक थी वह बढकर 36 प्रतिशत वापिक हो गई । विद्युत उत्पादन 23 लाख 
किलोवाट से वढकर 34 लाख क्लोवाद कर दिया गया। 
(3) उद्योग--इस योजना में ओद्योगिक उत्पादन मे 40 प्रतिशत घूद्धि हुई । 
सा्वेजनिक क्षत्र में बडी औद्योगिक योजनाओं पर 57 करोड रुपये व्यय हुए तथा 
हेन्दुस्तान मशीन दूल्स, हिन्दुस्तान शिपयाडे, इम्टीय्रल कोच फैक्टरी, टेलीफोन कार- 
खाना, हिन्दुस्तान केवल्स तथा चितरजन लोकोमोटिव, सिन्दरी खाद बारखाना आदि 
स्थापित क्ये गए। सीमेन्ट का उत्पादन 27 लाख टन से बढकर 46 लाख टन, 
इस्पात का उत्पादन 98 लाख टन से वटकर 5 8 लाख टन, चीनी का उत्पादन 
4 34 लाख टन से बढ़कर 8 लाख टन से अधिक हो गया । इस प्रकार बौद्योगिक 
क्षेत्र मे सुद् आधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई + 
(4) यातायात एवं संचार--अथव्यवस्था के विकास में परिवहन एवं सचार 
साधनों का विकास आवश्यक है । इस योजना में रेलो की 380 लम्दी लाइनो का 
निर्माण किया गया । वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया । जहाज निर्माण 
के लिये हिन्दुस्तान झिपयार्ड बनाया गया और जहाजरानी क्षमता 3 9 लाख 5.ए 7. 
से बढकर 48 लाख 5४ कर दी गई । 4000 मीटर लम्बी सडको को सुघारा 
गया तथा 636 मोल लम्बी राष्ट्रीय महत्व की सडक का निर्माण किया गया | सचार 
व्यवस्था मे काफी विस्तार और विकास हुआ । 
(5) सामाजिफ सेवाएं---इस मद पर कुल वास्तविक व्यय का 23 प्रतिशत 
भाग च्यय हुआ । शिक्षा क्षेत्र मे प्राथमिक शालाओ की सख्या 2 लाख से बढकर 2 8 
लाख, मेडिकल कालेजो की सस्या 30 से वढाकर 42, बुनियादी विद्यालयों की सख्या 
,75 से बढाकर ]5,800 कर दी गई। अस्पतालो व औपघालयों की सस्या 
8,600 से वढाकर 0 हजार कर दी गईं। गृह निर्माण कार्यों पर 35 करोड स्पगे 
व्यय हुआ । इसी प्रकार शिशु कल्याण, जल प्रदाय तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के 
प्रयास किये गये १ ह 
(6) रोजगार--प्रासम्म मे रोजगार की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया 
था १र जब 953 में समस्या विक्ट हुई तो योजना परिव्यय की राशि में 308 
करोड 5० बृद्धि से 58 लाख अतिरिक्त लोगो के लिये रोजगार व्यवस्था का ध्रावधान 
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किया गया ) प्रारम्भ मे 40 लाख लोगों के वेरोजगार होने का बनुमात था। योजना- 
बाल मे 75 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान क्या फिर भी योजना के 
अन्त में 53 ब्ाख लोग बेकार थे । 
प्रथम पंचवर्षोध योजना का मूल्योंकन 
उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना में उपलब्धियाँ 
लक्ष्यों से अधिक रहीं और प्रगति ने भावी विकास के लिए सुद्द आधार तथा जतता 
भे योजवाबद्ध विकास के प्रति श्रद्धा का सृजन किया फिर भी इसमे अनेक अपूर्णवाएँ 
इृष्टियोचर हुईं जिसकी कुछ विचारकों ने आलोचना वी है-- 

() प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों वा उचित अनुमान नहीं लग्राया गया 
और लक्ष्य बहुत नोचे विर्धारित किये गए । 

(2) योजना राहि वे व्यय मे असमानता एवं अपूर्णता रही । कुल प्रस्तावित 
व्यय 2,378 ब्रोड ₹० था पर वास्तविक व्यय, ।,9 0 वरोड ₹० ही हुआ अर्थात्‌ 
]7 प्रतिघत कम हुआ | प्रारम्भिव वर्षों में व्यय कम तथा अन्तिम वर्षों मे अधिक 
व्यय अप्मानता का द्योतक है । 

(3) विदेशी सहायता वे लिए 300 बरोड सश्पये उपलब्ध थे पर केवल 488 
बरोड रपये वी विदेशी सहायता का ही उपयोग हो पाया | 

(4) हीनार्थ प्रबन्ध पर अत्यधिक निर्भरता से योजना के अन्तिम वर्षों में 
मुल्यो में वृद्धि का दौर चला । 

(5) उद्योगी बी उपेक्षा की गई क्योवि इस योजना से उद्योगों पर योजना 
व्यय का केवल 6 प्रतिशत भाग व्यय हुआ और औद्यो वीफरण के अभाव मे वेरोजगारी 
बी समस्या जटिल हुई । 

(6) इस योजना मे दीघकालीन विकास था जो आश्ञावादी इप्टिकोण अप 
नाथा गया था वास्तविक तथ्यों पर आधारित न होवर काल्पनिक था। यह वर्तमान 
स्थिति से स्पष्ट है । 

विन्तु इन सब आलोचनाओ के बावजूद प्रथम योजना मे आश्चयंजनक सफ- 
लता मिली और मृत प्राय अर्घव्यवस्था मे नये जोदन के सचार से भावी आविव 
विकास के लिये उचित वातावरण तंयार हुआ । 

द्वितीय पंचवर्षो्य योजना (956-57 से 7960-6) 
(5₹९०पठे ए६९ ४८थआ ए॥90) 

प्रथम घोजना वी सफ्लता से देश मे समाजवाद वी स्थापना के लक्ष्य वी 
पृष्ठभूमि में दितीय योजना अधिक बडी एवं औद्योगीवरण की अम्ुख योजना के हप 
में लागू वी गई । इसके उद्दंदय अपेक्षाकृत व्यापक और समाजवाद दे अनुग्गूल थे 
द्वितोष पंचवर्षोष पोजना के उद्देषप 

() झाप्ट्रीय आय में पाँच वर्षों मे 25 प्रतिशत वृद्धि वरना ताकि जनता वा 
रहन-महव का स्तर ऊँचा उठ सत्रे $ 


95] से भारत में पच्र॒र्षोय योजनाओ का निर्माण, क्रियान्ययत एवं मुल्याकत 37 


(2) दुतगति से ओद्योगीकरण जिसमे आधारभूत उद्योगो के सुदढ आधार पर 
बल दिया गया 

(3) रोजगार अवसरो मे व्यापक वृद्धि एव विस्तार । 

(4) आय तथा घन की असमानता भे कम्मी कर आधिक सत्ता के समान 
वितरण की व्यवस्था । 

इन एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित उद्देश्यों को सन्तुलित रूप से प्राप्त करने 
के प्रयासों की व्यवस्था पर जोर दिया गया । 


हितीप योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 
उपयुक्त उद्देश्यों की पूति के लिए सावंजनिक क्षेत्र मे 4 800 करोड रुपये 
तथा निजी क्षेत्र भें 2,400 करोड रुपये परिव्यय निर्धारित किए गए पर वास्तविक 
व्यय ऋ्रश 4672 करोड रुपये तथा 3,॥00 करोड रुपय हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र मे 
कुल विनियोग ३,650 करोड रुपये तथा निजी क्षेत्र मे 300 करोड रपये हुआ । 
यह कुल विनियोग 6,750 करोड़ रुपये प्रथम योजना के विनियोग से लगभग दुगुबा 
था। विभिन्न मदो पर व्यय का विवरण इस प्रकार है-- 


हितीय पंचवर्षोष योजना मे सावंजनिक क्षेत्र का परिव्यप 











(कर'ड रुपये) 

मद प्रस्तावित वास्तविक कुल वास्तविक व्यय 
क्रषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 568 520 ही 
सिंचाई एव शक्ति 93 865 9 
उद्योग एवं खनिज 890 075 शव 
परिवहन एवं सचार १385 300 28 
सामाजिक सेवायें 945 830 8 
विविध 99 
कूल याग 4800 4600 00 


प्राथम्रिकतायें - यह औद्योगीकरण की योजना थी अत उथोगों के विकास 
को. प्राथमिकता. मे. सर्वोच्च, स्थान. डिय़य. गया. ६ द्वितीय, स्थाज़, परिवहन, एव. संचार, 
सथा प्राथमिकता में तृतीय स्थान सिंचाई एवं विद्युत विकास को दिया गया | सामा- 
जिक सेवायें प्राथमिकता के अन्तिम कम से थी। आधारभूत उद्योगा के विकास को 
प्राथमिकता दी जानी थी ताकि देश मतीब् ओोचद्योगीकरण के लिए सुदढ़ जाघार 
तैयार किया जा सके] 

वित्तीय व्यवस्था--द्वितोय योजना का आकार प्रथम योजना के आकार से 


लगभग दुगुना था। अत अधिक जाब के साधन जुटाने थे। वित्तीय व्यवस्था का ढाचा 
इस प्रकार रहा-- 
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द्वितोय योजना मे वित्तीय व्यवस्या 











विवरण प्रस्तावित आय वास्तविक आय 

राजस्व से बचत 800 002 
सार्वजनिक ऋण 7200 4१89 
अन्य बजट साधन 400 380 
घाट की वित्त व्यवस्था 3200 948 
विदेशी सहायता 800 090 
अन्तर अनिरिक्त साधन 400 सं 

कुल 4800 4600 


इसमे ।062 करोड रुपय की नय करो से आय हुई जबकि चालू राजस्व में 
50 क्राड वा घाटा रहा। विदेशी साधना में 90 करोड वो वृद्धि के वारण 
हीनाय॑ प्रवन्य से 252 करोड़ रु० कम जुटाये गये | आन्तरिर सावन तथा बाह्य साधनों 
वा अनुपात त्मश 76 24 रहा। 957-58 मे विदेशी विनिमय सक्द जठिल 
हो गया। 

द्वितीय योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां 
(ए४७ पशह्ुलंड. ६ &ल्पा०रशा९णा७) 

ह्विवीय योजना में ऊँचे लक्ष्य रखे यये तथा उपलयियाँ भी मन्तोपजनक वही 
जा सफती हैं। अर्थव्यवस्या क विभिन क्षेत्रा म प्रगति निम्न तथ्यों से स्पप्ट है--- 

(7) राष्ट्रीय आप एवं विनियोग--राष्ट्रीय आय से 25% वृद्धि का लक्ष्य 
रखा गया पर वास्तविक दृद्धि 20% ही रही। प्रति व्यक्ति आप में 5% आाय के 
मुकाउित )% वृद्धि रही) राष्ट्रीय बाय के प्रतिशत के' रूप में विनियोग दर जो 
प्रारम्भ में 7 3% थी, बढकर % हो गई । योवनाकाल म बुल मिलाकर 6,750 
करोड सपय विनियोग हुआ। इस प्रश्नार जहाँ प्रथम योजना में विनियोग वा घापिक 
ओऔमत 850 करोड रुपये था 960-6[ में बढबर ,609 करोड झुपये वापिक हो 
गया। राष्ट्रीय आाय ॥0,800 करोड़ रुपये से बढकर 5,480 करोड़ रुपये तथा 
प्रति ध्यक्ति माय, मे जनसम्या को तीद्र वृद्धि के कारण वेवल ।"/, ही वृद्धि हुई । 

(2) कृषि, घिचाई, एवं विद्युत विक्षास--रपाँच वर्षों मे कृषि उत्पादन में 
2("7% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन 955-56 में 65 बरोड टनसे 
बदकर 960-6। में 82 करोड टन हो गया जबकि लक्ष्य 75 करोड़ टन हो था। 
भूमि सुधार कार्यक्रमों से तेजी रही / सिचित क्षेत्र जहाँ पहले 2 26 करोड हेव्टर 
था वह योजना के बत्त में बदइर 2 8 करोड़ हेक्टर हो गया । विद्यूत उत्पादन 34 
किलोवाट से बढ़कर 56 खास किगोदाट हुआ जबकि लक्ष्य 69 जास किलोवाद 
था। 
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(3) उद्योगों फा विकास--956 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा तथा 
उद्चागो को विकास में प्राथमिकता देने से औद्योगिक उत्पादन का सूचकाक (950- 
5] के आधार वर्ष) 955-56 के 39 से वढकर 960 6] में 94 हो गया । 
मशोन उत्पादन और रासायनिक उद्योगों में क्रमश 400 प्रतिश्षत तथा 220" वृद्धि 
हुई । प्रमुख उद्योपो म लक्ष्य तथा प्राप्तियाँ इस प्रकार थी-- 


-.0ह0ह0.......-..क्‍म जन सछघत 

उद्योग इकाई उत्पादन लक्ष्य लि 

955-56 (संशोधित) 960 6] 
] कोयला लाख टन 384 600 546 
2 इस्पात |; ॥7 43 35 
3 शक्कर ९ प7 23 30 
4 सीमट | 46 30 80 
5 पेट्रोलियम पदार्थ.” 36 57 58 
6 मशीन 6 मशीवदूत्स करोड ९४६३ “न रुपये 08 55 6 


इस अवधि मे सार्वजनिक क्षेत्र म तीन लोह इस्पात कारखाने दुर्गापुर, रूरकेला 
तथा भिलाई म स्थापित करिये। नागल ब डुर्गापुर म रासायनिक खाद बपरखाने 
खोले। लघु एवं कुटीर उद्योगो व विकास पर 80 करोड सपया व्यय किया गया। 
नूनमती व बरौनी में तेल झोवक कारखाने तथा खनिज तेल गैस का पता लगाने के 
लिए प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग वी स्थापना की गई। 

(4) परिवहन एवं सचार--इस योजना मे रेलो के विकास पर ! /044 करोड 
रुपये व्यय से 8 हजार मील रेल लाइनो मे सुधार, ,300 मौल लाइनो का दोहरी- 
करण व 9,500 मील रेलो का विद्युतीकरण किया | सडक विकास पर 224 करोड 
रुपये व्यय से कच्ची एवं पक्‍क्री सडको की लम्बाई में क्रमश 37 हजार तथा 22 
हजार भील की दृद्धि हुई। जहाजरानी क्षमता 48 लाख 06ाशा से बढाकर 86 
लाख एप कर दी गई। डाकघरों की सख्या 955-56 में 55 हजार थी उसे 
960-6] म बढाकर 77 हजार कर दी गई जबकि लक्ष्य 75 हजार था। 

(5) सामाजिक सेवाओं का विस्तार--प्राथमिक एंव तकनीकी शिक्षा तथा 
उच्च स्तर शिक्षा सुविधाओं मे वृद्धि की गई। प्राथमिक प्राठशालाओ की सख्या 
]955-56 मे 8 लाख थी वह 960 6] में बढकर 3 42 लाख हो गई ।॥ सभी 
छात्रो की सख्या जो प्रारम्भ म 33 करोड थी बढ़कर योजना के अन्त में 435 
करोड तक बढ़ी | अस्पतालों की सख्या 0 हजार से बटाकर 2 6 हजार कई दी 
गई। भेडीकल कॉलेजो की सख्या पाँच दर्षों मे 42 से बढकर 57, आदास गृहो की 
सख्या मे 5 लाख की वृद्धि तथा पिछड़े वर्गों के 4,800 छात्रो को आधिक सहायता 
देना महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी । 


340 निग्रोजन तथा भाभिय विकास 


(6) रोजगार--दस याजना में 80 सास अतिरिक्त लोगो वो गर द्रधि क्षेत्र 
में रोजगार उपलब्ध कराने था लद्य था | याजना मे पुल मिलावर 95 लाख अति- 
रिक्त लोगों का गाजगार दिया गया फिर भी रोजगार थे अन्त में 90 सास व्यक्तियाँ 
हे बेरोजगार होते का अनुमाव था । 

द्वित्तीय योजना फी समीक्षा 

द्वितीय योजना में लथ्यों थे ऊंचा द्वोत पर भी बहुत हे क्षेत्रों मं अधिया उप 
सब्यियाँ रहीं पर सापान्‍्य तोर पर प्रगति सस्तोषजनप नहीं रही । राष्ट्रीय आय में 
25% के रघान पर 20*/, यूदि, प्रतिब्यक्ति आय में 6%, ने बजाय ॥"/, वृद्धि, 
मैजारों री सम्या से वृद्धि तथा दोपपूर्ण प्रित्तीय व्यवस्था से योजना थी बालोचना 
भी गई है-- 

(() बहुत सहुत्याव क्षी--प्रथम योजना ये! मुपाथले शायंजजिफ क्षेत्र में दुगुने 
से भी अधिर' व्यय तथा ऊँचे सक्ष्या वा निर्धारिण होने थे विदेशी विनिमय संकट वे 
ऊमे पृल्य रतर निराज्षा बे वारण बने । योजना वाल में यूल्य-स्तर में 24%, वी 
वृद्धि हुई । 

(2) उपभोग उद्योगों की अ्वहेलना--आपधारभूत एवं भारी उद्योगों बे विवाग 
पी प्राथमिकता में, उपभोग उद्योगों बी अयहेसना हुई। उसके बारण उपभोग वस्तुओं 
दे मृह्य गे धृद्धि मे जीवत-रतर भ सुघार सम्भव ने हो सरा । 

(3) बेरारी फी रामस्या जेटिल--प्रषम योजना मे 060 बरोह शवये स्यय से 
75 लास अतिरिक्त सोगो थो रोजगार दिया गया जयरि दिवीय योजना में दुगुनीं 
श्स व्यय बरबे भी बेबल 95 लाश लोगों वो रोजगार दिया सया। योजगा ये अन्त 
में 90 ल्ाप लोगो की बेवारी बी रागस्या निराशा व्याप्त पर रही थी । 

(4) होषपूर्ण खित्तीय ध्यपस्था--विरेशी रटाग्रता तथा हीनार्थ प्रबन्ध पर 
अत्यधिक भआाशितता से मूल्यों में अप्रत्याशित बूद्धि तथा विदेशी विनिमय साय उत्पल 
हुआ। 

(5) एडद्धास्तिप सपधाजयाद--द्वितीय योजगा में आथिव असपानता मे यृद्धि, 
आविक गतता व पेन्द्रीयशरण और सामाजिय वरिपमताओ से थूद्धि हुई । यह समाज" 
भादी गिद्यान्त ये विद्ध रहा । 

(6) सातायात एवं संचार व्यवर्या वे' अभाव में औद्योगिव प्रगति में बापा 
श्द्दी । 

(7) विनियोग एय परिध्यप सट्प से कप--सार्यजनिय क्षेत्र म गुल वास्तव 
ख्यय लक्ष्य भर 200 करोड़ रपये कम रहा। इसी प्ररार योग ना सध्य 3,800 
करोड़ रपये था यहाँ वारतबिर विनियोग 3,650 बरोड रफ्य हो रहा । 

इत आलोधनाओं ये बावजूद यद बहूया स्थायशागरत्र है हि इसे बोजता में 
ओऔद्ोगीररण मी प्रगी भावी विवासयर लिय्रे सृरद आधार बनी । देश मे विदेशी 
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विनिमय के सकट और मूल्य-स्तर मे अप्रत्याशित वृद्धि से निपटाने के लिये व्यावहारिक 
एव प्रगतिन्नील इष्टिकोण जपनाया यया है । 


तृतीय पंचर्वोच योजना (96-62 से 965-66) 
(रक्त पफह ३९३0 फ्रोआ) 

भारत में योजनावद्ध विज्ञास की तीसरी कडी के रूप में तृतीय पचवर्षीय योजना 
] अप्रैल 96] को लागू हुई । इस योजना का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में स्व३- 
स्फूर्ते-्अ॑ब्यवस्था को स्थापनां तथा समाजवाद के स्वृप्त को साकार वरने मे योगदान 
करना था । पिछले बनुभवों तथा दी्घक्रालीन लक्ष्यों को ध्यान मे रखते हुए इस योजना 
के भुस्य छह शय निल्य थे-- 
सृतोय योशना के उद्देश्य (00॥९0॥5९७) 

() राष्ट्रीय आय में 5 के € प्रतिशत की वापिक वृद्धि से पाच वर्षों से 30% 
की वृद्धि करना तथा विनियोग वे स्वरूप को इस प्रकार बताना जिससे विकास की 
देर म वृद्धि हो सके । 

(2) खाद्यान्तों मे आत्मा-निर्मरता तथा औद्योगिक कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति 
- के सिये कृषि उत्पादन में वृद्धि । 
ढ़ (3) आधारभूत उद्योगो का विस्तार--जिससे भारत आगामी दस वर्षों में 
अपने साधनों मे भावी औद्योगिकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और विदेश 
: निर्मेरता कम हो जाये । 
(4) सेजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि--जिससे देश मे उपलब्ध जन-शक्ति 
' यथासम्भव पूर्ण उपयोग हां सके 4 
(5) आप व सम्पत्ति फो असमानता में कमी और केन्धीयकरण पर रोक । 
इस योजना की एक विशेषता यह थी कि यह गोजना दीघंक्ालीन विकास 
यंक्रमर के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई थी । दीघकालीन विकास कार्यक्रम में अगली 
ने पचवर्षीय योजनाथो के सिये राष्ट्रीय, आय प्रति व्यक्ति आय और विनतियोग दर 
अनुमान लगाये गये थे । ठृतीय योजना इन दीघंकालीन लक्ष्यों मे पहली महत्वपूर्ण 
ही थी । 
वृतीय पचवर्षोय योजना में सावंजमिक क्षेत्र का परिव्यय 
ढृतीय योजना मे सावंजनिक क्षेत्र मे 7,500 क्रोद रु० तथा निजी क्षेत्र में 
!00 करोड़ रु० ब्यय होने का प्रावधान था । इस प्रकार कुल योजना परिव्यय 
3,600 करोड़ रु» था उसम से 0,400 करोड रु० विनियोग का उद्देश्य था । 
तीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय 5,577 4 करोड़ रु० होने का 
नुमाव है विवरण इस प्रकार रहा.-- 
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तृतीय पचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 








(करोड रपये) 

दर कुल प्रस्तावि व्यय वास्तविक व्यय व्यय का 

प्रतिशत 

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 7,068 089 827 
भिचाई एवं बिजली 3662 2,9१6 224 
ग्राम एवं त्रध्‌ उद्योग 264 श्वा 28 
बृहत्‌ उद्याग एव खबिज 520 ],726 20 
परिवहन एवं सचार ],486 00 8 ॥ 246 
सामाजिक सेवाय व विविध._ 300 ,१356 हे । 
अवश्ििष्ट माल (ग्रपक्षाए07००) 200 38 ]6 
कुल योग 49,500 8,577 870 


उपयुक्त ताधिका के स्पष्ट होता है कि योजना का वास्तविक व्यय प्रस्तावित 
व्यय से काफी अधिक रहता है और फिर भी योजना में लक्ष्यों से उपलब्धियां बहुत 
बम थी । क्योकि ऊंचे मुल्य-स्तर, देश पर 962 में चीनी आक्रमण तथा 965 मे 
पाकिस्तानी आफ्रमणों से अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। !955-66 ये! अभूतपूर्व 
सूखा मे स्थिति को गम्भीर बनाने मे योग दिया। 

योजना मे प्रायमिकतायें--अर्थ व्यवस्था को स्वय-सफुर्त एवं आत्मनिर्भर बचाने 
क लिये कृषि द (थाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हृषि, सिंचाई व शक्ति साधन 
पर कुल यय का लगभग 35% भाग व्यय हुआ द्वितीय स्थान उद्योगे एव खबिजों 
विकास वो मिला । प्राथमिकता में तृतीय स्थान एरिवहन एवं सघार विज्रास तथा 
अन्तिम स्थान साधाजिक सेवाओ वो दिया गया । 


वित्तीप ब्यव धा--तूृतीय योजना मे प्रस्तावित ध्यय पहली दो योजनाओं के 
सम्मिनि( व्यय वे भी अधिक था जत आय से छोनो में लोचता अपनायी गई । 
सावजनिय क्षेत्रों मं वित्तीय व्यवस्था का स्वरूप अपग्र तालिवा से स्पष्ट टै-- 


95] से भारत मे परर्वीध योजनाओ हा निर्माण- क्रियान्वयन एवं मूल्याइन 443 


तृतीय पंचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे वित्तीय व्यवस्था 





(करोड स्पयरे) 
स्रोत प्रस्तावित आय डास्तविक आय 
() चालू राजस्व में बचत 553 -+-449 (घाटा) 
(2) रेलो का अन्यदान १00 6. 
(3) सावजनिक उपत्रधों में वचतत 50 973: 
(4) अतिरिक्त करारोपण ],70 2०१92 
($) बल्प-बचत 600 कक 
(७) जनता से ऋण (विशुद्ध) 800 823 
(7) अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ 540 725 
(8) विदेशी सहायता 2,200 2,423 
(9) होनाय॑ प्रबन्ध 550 8,33 
योग 7 योग 8 0 रननमन नमन तन नाप सतत तन त आय 


वित्तीय व्यवस्था पा अवलाकन स्पष्ट करता है कि चालू राजस्व म ता 4]9 
करोड़ रुपये का घाटा रहा पर अतिरिक्त करारोपण से जहा केवल ,70 करोड 
रु० जुटाना था बहा 2,892 करोड़ रुपये जुटाये गये । ठीक इसी प्रकार हीनाथे प्रवन्ध 
का भी अत्यधिक सहारा लेते से अर्थव्यस्था बढ़त मूल्यों के कुचक्र में फम गई । विदेशी 
सहायता पर भी अधिक घतन प्राप्त हुआ | इन सबका भार साधारय जनता के लिये 
असह्य हो गया था पर राष्ट्रीय भावना मे त्याग किया गया । पु 

तृतोय पचवर्षीय योजना के लक्ष्य एव उपलब्धियां 

यद्यपि तृतीय योजना मे लक्ष्य ऊँचे रखे गये पर यौजना के क्रियाल्वयन मे 
बाघायें उपस्थित होने तथा विदेशी आत्मणों का मुकाबला करते से उपलब्धियाँ बहुत 
कम रही हा तक क्रि निराशा व्याप्त ) गई। विभिन्न क्ेत्रो मे लक्ष एवं उपाब्य्रियों 
का सक्षिप्त विवरण निम्न है-- 

() राष्ट्रीय आय विनियोग एवं प्रति व्यक्ति आम--शतीय योडना मे 
राष्ट्रीय आय तथा प्रत्ति व्यक्ति आय में क्रमश 30% तथा ! % वृद्धि का लक्ष्य था 
ताकि राष्ट्रीय झाय ( 960-6। के मूल्यों पर) ॥4,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 

9,000 करोड झुपये तथा प्रति व्यक्ति आय 330 रुपये से वटकर 385 रुपये हो 
जाये । पर योजना के अन्त मे यप्ट्रीय आय 5,930 करोड झुपये तथा प्र्ति व्यक्ति 
बाय 325 रुपये ही थी। राष्ट्रीय जाय में जहा पराच वर्षों मे 3 /% वृद्धि का लक्ष्य था 


बहा राष्ट्रीय माय मे 5 सालो मे 3 8%, वृद्धि हुई जबकि प्रति ब्यक्ति आव मे 53% 
की वृद्धि हुई। 


प44 नियोजन तथा आर्थिक विकास 


विनियोग में वृद्धि हुई। जहा 960-6 में विनियोथ का आश्िक औसत 
],600 करोड रपये था वह 965-66 में बढ़कर 2,600 करोड रुपये बापिक हो 
गया । इस तरह विनियोग दर राष्ट्रीय आय के % से वढ#र 4 5% हो गई। 
बचत दर भी 8 5% से वटकर  4% हो सई। 

(2) कृषि सामुदायिक विकास एवं सिंचाई विकाप्त--इस योजनाकाल मे क्र्षि 
उत्पादन मे 26% की वृद्धि हुई ॥ खाद्यानत का उत्पादन लक्ष्य 20 करोड़ टन था प्र 
]964-65 में खाद्यान्न का उत्पादन 8 9 करोड टन पहुचकर 965-66 मे 72 
करोड टन ही रह गया । 965-66 में अभूतपूर्व सूखे के कारण कृषि उत्पादन 
सूचकोआ (!964-65 में 58 से) घटकर 3] ही रह गया । हैपि उत्पादन गन्ने 
के अलावा सभी फ्सलो का लद्य से कम उत्पादन रहा । सिंचाई योजनाओं में सिंचित 
क्षेत्र 2 8 करोड हैक्टर से बटयर 3 22 करोड हैक्टर हो गया । 

(3) उद्योग एद खतिज विक्षास--योजना में उद्योग एवं खनिज विक्रास पर 
520 करोड रुपय व्यय का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय ,726 3 करोड़ रपये 
रहा । इसके अलावा जघ्‌ एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर 240 8 करोड ₹० व्यय 
हुणा । इस प्रकार कुत योजना व्यय था 24% भाग उद्योगों पर व्यय हुआ । योजना- 
काल मे ओद्योगिक उत्पादन मे % सचीय वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि 
वास्तविक वृद्धि 8% बापिक ही रही | 960-6] के आधार वर्ष पर 965-66 में 
ओऔद्योगिय' उत्पादन सूचकात' 82 हो गया | अधारभूत उद्योगों में उत्पादन वृद्धि 
दर 5 से 6% वापिर रही। प्रमुख उद्योगा मे उत्पादन वृद्धि इस प्रकार से 
रही-- 

प्रमुख उद्योगों मे उत्पादन 





उद्योग इकाई 2960-67 3965-66 याह्तविक 

(वास्तबिक) लक्ष्य उपलब्धियां 
लोहा स्पात लाख टन 23 68 48 
मीमद लाख 80 30 08 
मशीनरी करोड रू प्र 39 20 
बिद्युत शक्ति लाख $५ ७. $6 ]27 02 
एल्यूमितियम हजार ठन 8 80 62 
खनिज तेव जाख टन 58 302 99 
कोयला जाब्ष टन 546 970 680 





3 2 2727 किम श३ २.२ “5 2 नदी 2 9; (रद ली २27 0::2 अक 
उपयक्त तालका से स्पष्ट हैं वि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से वाफी नीचे 
रहे। इससे कारण विदेशी वितिवम की दमी, बच्चे माल का अभाव, शक्ति की 
कमी, दो आग्रमणों से कल पुर्जों व सशीनों के आयतो तथा विदेशी सहायता वा 
गवर्द्ध हो जाना यादि थे। क्र भी उत्तादन में वृद्धि सतोपजनवः रही और आधार- 


५- 


१95] से भारत में पचवर्षीयर योजनाओं का निर्माण, जियान्वयन एवं मूल्याक्न [45 


भूत उद्योगों के विवास से भावी ओद्योगीकरण के लिये सुद् आधार तैयार हुमा। 
चीनी का उत्पादन लक्ष्य को पार कर गया । लघु एवं बुटीर उद्योगों बे विकास की 
पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार किया गया और उनके अलावा उपभोग वस्वुओ का भी 
उत्पादन बढा। 

(4) परिवहन एवं संचार विकास--इस योजना में परिवहन एवं सचार पर 
2,0 7 करोड रुपया व्यय क्या ग्या। परिणामस्वरूप प्रगति सतोपजनक रही। 
यौजनाकाल मे रेलो की माल ढोने को क्षमता 5 6 करोड मीट्रिक टव से बढकर 
20 30 करोड़ मी० टन हो गई। सडको के विवास से पक्ती सडसों को लम्बाई 
] 44 _लाख मील से वटकर ] 69 लाख मील हो गई अर्थीत्‌ 25 हजार मील वी वृद्धि 
हुईं । जहाज रानी क्षमता 9 लाख 0एप्र से बढबर 5 लाख 0रेग हो गईं। 

सन्यर साधनों म॑ भी विकास हुआ। योजना के अन्त में देश में 98 हजार 
डाक घर, 8,800 तार-घर और 8,75 लाख टेलीफोन उपलब्ध थे । 

(5) प्रामाजिक सेवार्ये--शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं सामाजिक सेवाओं 
पर ,300 करोड रुपया व्यय का प्रावधान था पर वाह्तविव व्यय ,355 करोड 
रुपये हुआ । शिक्षा पट 600 करोड रुपये व्यय से स्कूलों वी धख्या 4 लाख से वढकर 
5 लाख तथा विद्याथियो की सख्या 4.5 वरोडसे बढकर 68 करोड़ हो गई। 
अस्पतालों की सस्या मे 2000 की वृद्धि हुई। परिवार नियोजन केन्द्रों की सख्या 
4649 से बढकर 965-66 में !,474 हो गई । तीन नये मेडिकल कालेज सोले 
गये। पिछडी जाति कल्याण पर 02 करोड़ रु० और गृह निर्माण योजनाओ पर 
१0 करोड रू० व्यय किया गया । | 

(6) रोजगार--तृतीय यौजना के पाँच वर्षों मे गर कृषि तथा हपि क्षेत्र मे 
त्रमणत 05 लाख तथा 35 लाख अतिरिक्त लोगो को रोजगार देने का सक्ष्य था। 
योजना काल मे कुल 45 लाख अतिरिक्त लोगो को रोजगार दिया गया फिर भी 
योजना के अन्त-में 40 लातज़, लोग बेकार थे । 

,ततीय पचवर्धोष योजना को आलोचना एव मूल्यांकन 
ीय योजना के आकार, विनियोग एवं असफ्लता के कारण उसकी कुछ 
विचारको ने बालोचना की हैं। उपयुक्त उपलब्धियों के तथ्यों के साथ-साथ आलो- 
चना के आधार पर समीक्षा के लिये आलोचनाओ पर ध्यान देना आवश्यक है । 
ऐँ () समाजवाद के निश्चित आद्शों का अमाव--योजना में समाजवाद के 
आदइसशों को प्राप्त करने के लिए स्प्प्ड निर्देशों का अभाव तथा आय की असमानता की 
सर्माप्त को उद्देश्यो मे बन्तिम्‌ स्थान देवा समाजवाद का कोरा ढोग मात्र था । 
हक आ नी की अनाव-लमुों मे ्र प्रतिशत वापिक वृद्धि ने समूची 
(िफ जाता यो बज तक 7 ॥ अगर्‌ मूल्य नीति को सही रूप से क्रियान्वित 
| सक्द न झेलना पड़ता । 


48 नियोजन तथा आधथिक विकास 


तीन वाधिक योजनाओं में सावेजनिक क्षेत्र व्यय 
(करोड रुपया) 


विवरण अनुमानित ब्यय 
(।) कृषि, सिंचाई एवं साम्वद्ध क्षेत्र 48 
(2) विद्युत शक्ति ॥27 
(3) उद्योग एवं खनिज 722 
(4) परिवहन एवं सचार 302 
(5) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवायें 60 
बुध योग 6792 


इन वाधिक योजनाओं में कृषि व सिचाई विकास को प्राथमिकता दी गई पर 
साथ ही उद्योगों के विकास को भी महत्व दिया गया । विदेशी सहायता पर आश्रितता 
बढ़ने तथा भुगतान असन्तुलन को देखते हुए 966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 
करना पडा | 

तीन वाधिक योजनाओं में उपलब्धियाँ 
(# 2१ शा९॥आ5) 

तीन बापित योजनाओ मे अर्थव्यवस्था को इस प्रवार गतिशीख विया गया 
कि प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर आधिक विकास वो नियोजित ढग से 
द्रुतगति से समाजवाद की ओर अग्रतर कर सके। तीन वर्षों मे ही चतुर्थ योजना को 
चालू करने का आवश्यक एवं उचित वातावरण तैयार हो गया ॥ विभिन्न क्षेत्रों मे 
प्रगति का सक्षिप्त विवरण यह है-- 

() कृषि, तिचाई एवं सम्बद्ध क्षेत्र--965-66 तथा 966-67 के सूपे के 
बाद 967-68 मे कृषि उत्पादन से आइचर्ंजनक प्रगति हुई। 968-69 मे 
खाययात का उत्यादन 965-66 के 72 करोड के मुय्रावले बढकर 9 4 करोड टन 
हो गधा। विनित क्षेत्र इसी अवधि में 3 2 करोड टैक्टर से बदवर 3 6 करोड एक्टर 
हो गया । इपि मे संवीत व्यूहू रचना से वेज्ञानिव इ्ृषि का अनुसरण बर रासायनिक 
उर्बरकों, उत्तम बीजो तथा प्रौव सरक्षण वार्यों में तेजी गयी। 

(2) ओद्योगिए, खनिज एवं विद्युत विषास--966 व !967-68 में 
औद्योगित शिथिवतरा यो समाप्त करने के लिए सरशार ने रियागतें दी, आधिक सह- 
योग प्रदान शिया । परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन का सूचक्राक (१960-6] के 
भाधार पर) 50 3 गया। विद्ुत दत्ता 02 लास छछ में बदकर ]45 लाख 
छुछ, गौमेट वा उत्प'दत !04 लाख टन से 25 लाख टन, इस्पात वा उत्पादन 

46 लाख टन से 65 लाख टत, मशीयों का मूल 20 करोड़ रुपये से बडकर 25 


करोड रपये तथा खिज तेल शा उत्पादन 97 लास टन से वद्यार 6 लाख टन 
हो गया । इस प्रकार उद्योगो मे भी प्रगति अच्छी रद्दी । म 
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(3) यात्तायात एवं संचार--तीत वाधिक योजनाओ से पक्की सडको की 
लम्बाई मे 29 हजार किलोमीटर, जहाजरानी छमता मे 6 लाख ठाशा वी वृद्धि 
हुई । रेलो तथा सचार व्यवस्था का विकास मन्द रहा। 

(4) सामाजिक सेवायें--दिक्षा के क्षेत्र मे प्रगति सन्‍्तोषजनक रही । सामान्य 
शिक्षा मे छात्रो को संख्या मे तीन वर्षों मे एक करोड वी वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सेवाओं 
का विस्तार हुआ। पिछड़ी जाति के वल्याण-कार्यों, जल-प्रदाय योजनाओ भौर पिछड़ी 
जाति के लोगो बे कल्याण कार्य किये गये | 

(5) राष्ट्रीय आय, बचत एवं रोजंगार--इस अवधि में जनसख्या मे तीब्र गति 
से वृद्धि तथा राष्ट्रीय जाय में वृद्धि घीमी गति से होने से प्रति व्यक्ति माय मे वृद्धि न 
हो सकी । केवल 967-68 में अच्छे मानसून से पहली बार राष्ट्रीय आय मे 9% 
की वृद्धि हुई । विनियोग व बचत की दर मे कमी हुई, जहा 965-66 में बचत व 
विनियोग की दरें राष्ट्रीय आय कया क्रमश 704 तथा 3 8 प्रतिशत भाग था बह 
968-69 में घटकर क्रमश 85 तथा व] 5 प्रतिशत ही रह गयी। रोजगार के 
अवसरो मे बृद्धि मसन्तोपजनक रही ॥ नवआमन्‍्तुको के आगमन से 968-69 के अन्त 
में बेकारो की सहया 3 5 करोड होने का अनुमान लगाया गया । 

इन तीन वापिक थोजनाओ में विकास की गति मन्द रही। सक्रिय नीतियो 
का अभाव रहा। वित्तीय साधनों के अभाव मे नये कार्यक्रमों को हाथ मे न लेकर 
पुरानी परियोजनाओ को समाप्त करने को चेष्टा की मई। 966-67 तथा 968-69 
सूखा स्थिति, 4967-68 मे उद्योगो मे शिथिलता, मुल्यो मे निरन्तर वृद्धि, बेकारी 
की समस्या में बृद्धि आदि कठिन परिस्थितियों से निकालने में वापिक योजनायें 
महत्वपूर्ण थी । छ 
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चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
(70ण्राप्त फाएए एड ए शछा,4४) 








चतुथ पचवर्पीय योजना तृतीय योजना की समाप्ति के तुरन्त बाद अप्रैल, 
966 को प्रारम्भ होने वाली थी पर अर्थव्यवस्था मे वित्तीय साधनो की अनिश्चि- 
तता, विदेशी सहायता की सदिग्धता, 7965-66 मे अभूतपूर्व सूखा, मूल्यों मे 
अप्रत्याशित वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र मे शिधिलता (२९८८५४००) आदि अनेक कारणो से 
चतुथे योजना को स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर तीन वार्षिक योजनायें 
(966 69) कार्यान्वित की गई । जब (968-69) के अन्त तक अर्थ-व्यवस्था मे 
घतुथ थोजना के शुभारम्भ के लिये उपयुक्त वातावरण बना तो | अप्रैल 969 से 
चतुर्थ योजना प्रारम्भ की गई । चतुर्थ योजना का मूल प्रस्तावित परिव्यय 24398 
करोड 5० होने का प्रावधान था पर 8 मई 969 को ससद मे प्रस्तुत किये गये 
अस्तिम प्रदेख के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल मे सझोधित परिव्यय 24882 
करोड़ रुपये होने का प्रावधान था जिसमे से 5902 करोड रुपये सार्वजनिक क्षेत्र मे 
तथा 8980 करोड रुपये निजी क्षेत्र मे व्यय होने का अनुमान था । 

चतुर्थ योजना के प्रमुख उद्देश्य (५४० 00९०७४०७) 

चतुर्थ योजना के प्रमुख उद्देय---() स्थायित्व के साथ विकास, (2) सामा* 
जिक न्याय एब आर्थिक सभानता की ओर निरन्तर अग्रसर होना, (3) क्षेत्रीय असच्तुलन 
का समापन, (4) रोजगार अवसरो मे वृद्धि, (5) निर्यात सम्बद्ध न तथा (6) आत्म« 
निर्मेरता क? मार्ग प्रशस्त करना था। इसके लिये अयंव्यवस्था म आवश्यक सस्थागत 
परिवर्तन लाने पर भी जोर दिया गया था । 

इस व्यापक उद्देश्यों वी प्राप्ति के लिये योजना की व्यूह रचना मे निम्न तत्वो 
को समावेश किया गया--- 

() राष्टीय आय मे 5 5% की दर से वापिक वृद्धि करना ताकि 980-8] 
तक विक्रास वी दर 6% वाधिक हो जाय और देश आशिक स्थिरता दे साथ प्रगति 
और आत्म निरमरता वी ओर अग्रसर हो सवे । 

(2) कृषि उत्तादन में 5 6% वापिक वृद्धि तथा 970-7] तक खाद्याल्त में 
आत्म निर्मेरता प्राप्त करना । 

(3) जनसस्या पर प्रभावी नियन्त्रण 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना उज्व 


(4) उद्योगों के क्षेत्र मे 8 से 0% वापिक वृद्धि तथा आधारभूत उद्योगों का 
तेजी से विकास । 

(5) प्रतिरक्षा एवं आथिक स्दावलम्दन हेतु घातुओ, मशीनो, रसायनों, उिजली 
आधारभूत उद्योगो का निरन्तर विकास । 

(6) मानवीय सापनों क्रे विकास्त के लिये सामाजिक सेवाओं का विस्तार, 
रोजगार अवसरो मे वृद्धि तथा सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिश्या मे प्रगति 

(7) आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं उचित वितरण व्यवस्था ॥ 

(8) ग्रामीण जनता तथा समाज के कमजोर वर्गों को विकास योजनाओ से 
कधिकाधिक लाभ पहुचाना । 

चतुर्थ थोजना का कुल परिव्यय (7/» 0795) 

चतुर्थ योजना में कुत्ते 24882 करोड़ रुपये व्यय होने का प्रावधान था जिसमे 
5902 करोड रुपये सावेज्ञनिक क्षेत्र मे तथा 8980 करोड रुपय निजी क्षेत्र मे व्यय 
होने थे पर योजना के गन्तिम अनुमानों के अनुसार कुल परिव्यय 25754 करोड़ रपये 
हुआ जिसमे 6774 करोड़ स्पये सावंजनिक क्षेत्र तथा लगभग 0,000 करोड रुपये 
निजी क्षेत्र में व्यय हुए। चतुर्य योजनाकाल में उत्पादक प्ररिसम्पतियों वे निर्माण पर' 
22635 करोड रुपय विनियोग करने का प्रावधान था। पर योजनाकाल मे कुल 
विनियोग 22654 करोड रुपय होने का अनुमान था। चतुर्थ योजना के सावंजनिक 
क्षेत्र का प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय वो निम्न तालिका म दर्शाया गया है- 
चठुर्थ योजना में सा्वंजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित एवं वास्तविक परिव्यय (00995) 


प्रस्तावित वास्तविक 





विवरण परिव्यय व्यय अति 

(करोड रुपये. (करोड रुपये) मु 

कृषि एवं सामुदायिक विक्रास 2728 

स्िचाई एवं वाढ नियन्त्रण 4087 |! 72 2022) 

विद्युत 'उंचोग 2448 2448 ]46 

ग्रामाण एवं हृधु उद्योग 293 ० 

उद्योग एवं सचार 3338 20228 22४ 

परिवरन एवं खजिज 3237 

व्यापार एंव सग्रह (भग्डारण) ' 3 449 2 हि 

आवास एवं भूषि. | 25] 5 

अन्य सामाजिक सेवायें-शिक्षय ५ 2644 प5 8 

चैज्ञानिक अनुसघान, स्वास्थ्य ॥ था) 

कार्यत्रम, परिवार नियोजन | भ 

पोषण, जल आदि बादि। [3 है। 


कुल योग 35,902 36774 700 





52 नियोजन तथा आधिक विकास 


निजी क्षेत्र परिब्यय--निजी क्षेत्र मे कृपि एवं सम्बद्ध क्षेत्र मे ।600 करोड 
२०, विद्युत विकास पर 75 करोड रपये लघु एवं कुटीर उद्योगो पर 560 करोड़ 
स्पये, उद्योग एवं खनिज विकास पर 2000 करोड रुपये, परिवहम एवं सचार पर 
920 करोड स्पये शिक्षा पर 50 करोड रुपये, आवास, क्षेत्रीय विकास पर 275 
करोड़ रपये तथा खोज बार्यों पर 600 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी। 
वास्तविक व्यय ]0000 वरोड रु० होने का अनुमान है । 


प्राथमिफ्तापें--चौथी योजना मे ओद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता 
दी गई | उद्योगो के विकास पर कुल परिव्यय का 222 प्रतिश्मत व्यय हुआ। प्राथ- 
मिकताओ के क्रम मे दूसरा स्थान कृषि विकास व तृतीय स्थान परिवहन एवं सचार 
विकास को दिया गया जिन पर योजना न्यय का क्रमश 207 प्रतिशत तथा 23"2 
प्रतिशत भाग व्यय हुआ । सामाजिक सेवाओ में परिवार नियोजन, शिक्षा व ग्छिडे 
वर्गों के विकाम पर बल दिया गया । 
चतुर्थ पच्रर्षीय योजना की दित्त व्यवस्था 


चतुथे योजना मे साव॑जनिक क्षेत्र म 5902 करोड़ र₹० तथा निजी क्षेत्र मे 
8980 करोड रु० व्यय का प्रावधान था पर सावंजनिक क्षेत्र मे वास्तविक व्यय 
6774 करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र का व्यय 70000 करोड रु० रहा प्रस्तावित 
परिव्यय की व्यवस्था निम्न स्रोतों से किये जाने का प्रावधान था-- 


(करोड रुपया) 

( घरेलू बजट साधन 8734 निजी क्षेत्र 
2 अतिरिक्त करारोपण 398 
3 जीवन बीमा निगम से ऋण निजी क्षेत्र में बचतो से 

व राजकीय उपक्रम 506 8950 करोड २० तथा 
4 घाटे की वित्त व्यवस्था 850 30 करोड २० विदेशी 
$ विदेशी सहायता 2684 घन की मेट बचतें । 

कुल 5902 8980 





चतुर्थ पचवर्षीय यो जना के लक्ष्य एवं उपलब्धिया 
(एश्ला8९७ & #ल्तारएशाफध्यां5 ते एणण शत) 
चाँथों यॉजना एक ऐसा महत्वाकाक्षी योजना थीं जिसमे स्थिरता के साथ 
लिकास आत्मनिर्भरता द समाजवाद के स्वप्न वो सावार करने की दिल्षार मे विभिन्‍न 
क्षेत्रों मे ऊबे लक्ष्य निर्धारित किये पर योजना की समाप्ति तक' उन लक्ष्यों को प्राप्त 
नही किया छा सवा । प्रमुख लक्ष्यो व उपलब्धियों को संक्षिप्त विवरण इस प्रतक्ोर 


है-- 
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() राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय एवं विनियोग--इस योजना मे राष्ट्रीय 
बाय मे 5 5% तथा प्रति व्यक्ति आय में 3% वार्षीय वृद्धि का लक्ष्य रखा घा। 
सावंजनिक क्षेत्र मे 3655 करोड रू तथा निजी क्षेत्र मे 8980 करोड रू विनियोग 
का अनुमान था। वितियोग की औसत दर को 9685-69 को ॥8% की 
तुलना में 3973-74 तक बढाकर 3 8% करने का लक्ष्य था। इसी प्रकार 


आनन्‍्तरिक वचत की दर को भी 9% से बढाकर राष्ट्रीय आय के 72 6% करने का 
लक्ष्य था । 


चतुर्थ योजनाकाल मे विकास को दर मे काफी उतार-चटाव रहा। जहाँ 
969-70 में विकास दर 5 2% थी वह 972--73 में केवल 0 6% ही रह गई। 
इस प्रकार लक्ष्य को प्राप्ति सम्भव नही हुई । विनियोग की मात्रा 973-74 में 
22635 करोड रु० के मुकाबले 22645 करोड रु० रही। वापिक विनियोग दर 
]-3% से बडकर 37% रही जबकि लक्ष्य 38% वृद्धि का था बचत की 
दर भी राष्ट्रीय आय के 2 6% करने का लक्ष्य था पर वास्तविक बचत दर 
]2 2% रही। प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों के आधार पर 965-66 के 426 ₹० 
से बढकर 973-74 भे 850 रु० हो गई । 

(2) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र--योजनाकाल मे कृषि एवं सम्बद्ध विकास कार्यों 
पर सावेजनिक क्षेत्र मे 2728 करोड रु० तथा निजी क्षेत्र मे 600 करोड रु० व्यय 
का प्रावधान था और क्रषि उत्पादन मे 5 6% वापिक वृद्धि का लक्ष्य घा। 97- 
72 तक खाद्यात में आत्मनिर्मरता के लिए खाद्यान्न का उत्तादन ]973-74 त्क 
]2 9 करोड टन करने का लक्ष्य था तथा व्यापारिक फसलो में भी 29 से 30 प्रतिशत 
द्द्धि है था । कृषि के विभिन्न क्षेत्रो मे लक्य एव उपलब्धियाँ निम्न तालिका से 
स्पष्ट है-- 

चतुर्थ घोजना में कृषि के लक्ष्य एव उपलब्धियाँ 





विवरण इकाई 973-74 बात्तविक 
का लक्ष्य उपलब्धियां 

कृषि विकास दर वापिक वृद्धि 56% 39% 
खाद्यान्न उत्पादन करोड टन 2 9 ]0 47 
तिलहन लाख टन ]05 94 
ग्त्ना कह... 85 450 840 8 
क्पाप्त > गाठे 80 63 
जूट कक य4 कः 
सब उ्वरको का उपभोग लाख टन 46 28 
अधिक उपज देने वाली मिलियन हेक्टर 

फसलें 28 0 258 


पौध सरक्षण क र 80 80 


िीससकसकस इज असना+-----....09#ह_. र || 
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हरित ऋालि के बन्‍वर्गयंत जहाँ 7970-77 में केक्‍्ल 4 लाख हेकटर क्षेत्र 
मे उन्नत बीजों का प्रयोग होता था वहू बट कर 973-74 में 258 लाख हेवटर 
हा गया था। 4( 5 ख हेक्टर में वहु फ्सल कार्यक्म लागू किया गया। यन्‍्तीकरण 
मे भी तेजी से दृद्धि हुई । 968-69 में विद्युत सचालित पम्प-सैटो वी सरया लग- 
भग 5 लाख से बटकर 25 लाख तथा ट्रेक्टरो वी सख्या 25 हजार से बढ़कर एक 
लाख होन का अनुमान था । 

(3) सिंचाई एवं विद्युत विकास--इन दोनो मंदों पर ऊ्मश 3087 करोड़ 
रु तथा 2523 करोड र व्यय का प्रावधान था। सिचित क्षेत्र 360 लाख टैक्टर 
से बढायर 430 लाख हैक्टर करन का सक्ष्य था पर योजना के अन्त में मिचित क्षेत्र 
440 लाख हैक्टर होन का अनुमान है। इसी प्रकार विद्युत विकास पर क्ए गए 
व्यय से बुल् विद्युत क्षमता 45 लाप क्लोवाट से वढायर 220 लाख किलोबाट 
करन का लक्ष्य था पर 973-74 के अन्त तक विद्युत्त उत्पादन क्षमता 84 लाख 
किलाबाट ही हो पाई थी। विद्युतीशत वस्तियों की सस्या 968-69 में लगभग 
70 हजार थी वह वढकर ।973-74 में 40 लाख हो गई। 

(4) उद्योय एवं खनिज--योजना काल मे उद्योग एवं खनिज विव्रास पर 
साधजनिक क्षेत्र म लथु एवं बुटीर उद्योगों के लिये 293 करोड रुपये तथा वृहत्‌ 
उद्योगों व खनिजो के लिय 3338 करोड रु ब्ण्य क्य जान या प्रावधान था तथा 
निजी क्षेत्र मे भी कुल 2560 क्राड रु क्षतिरिक्त व्यय का प्रावधान धा। थाजना 
काल में सार्वजनिक क्षेत्र म इस मद पर 3729 करोड़ रुपये व्यय हुआ ओद्योगिव 
उत्पादन का मूचनाक 970 में 80 8 था वह वढकर 20 हो गया ॥ पूंजीगत 
उद्योगों में तेजी से विकास के साय उपभोग उद्योगों के उत्पादन मे भी वृद्धि हुई। 
ओऔद्योगित क्षेत्र म चोयी योजना के लक्ष्य तथा वास्तविवः उपलब्धियाँ अग्र सारणी 
से स्पष्ट हैं--- 
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चतुर्थ योजना मे खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र के मुट्य लक्ष्य एव उपलब्धियाँ 











वास्तविक ॥ चतुथ योजना [वास्तविक 
विवरण इकाई उत्पादन | का लक्ष्य उपलब्धिया 
4968 69 (73 74) 973-74 
लाहा अयत्क लाख दन 260 400 357 
कोयला मा] 695 935 790 
पेट्रोलियम पल 5 आई 346 260 ]97 
इस्णत पिण्ड थे है. 5० 65 ]ए० 632 
तैयार इस्पात ७ 46 82 4853 
'मभशीनरी मूल्य करोड़ स्परा | 25 | 65 679 
अल्यूमिनियम क्र 42 22 ग4 8 
लाख टन लाख टन 323 ]80 346 6 
सीमेट करोड मीटर 460 570 794 
कपडा लाख टन 356 47 395 
चीनी लाख जिलोवाट ]45 220 202 
विद्युत उत्पादन लाख टन 85 25 48 
नाइटोजन खाद 


इस प्रकार स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना काल में जहां औद्योगिक उत्पादन में 
8 से 0 प्रतिशत वापिक वृद्धि का लक्ष्य था वहा वास्तव भें औद्योगिक उत्पादन में 
4 से 5% की बापिक वृद्धि हुई। जहाँ 968 69 में औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि 
6 6%; तथा 969-70 भे 69", रही वह घटकर 970-74 में 3 5%, तथा 
497-72 में  5%/, से २९, रही । अन्तिम वर्ष मे भी विकास दर नीची ही रही। 
क्षेत्रो म॒ प्राप्त उपलब्धियाँ लक्ष्य से काफी कम रही हैं जो उसकी असन्तोयजनक 
स्थिति का, परिचायक है ॥ 

(5) परिवहन एवं सचार--चौथी योजना मे परिवहन एवं सचार विक्रास पर 
सावेजनिक क्षेत्र 3237 करोड रु० तथा निजी क्षेत्र मे 920 करोड रु० (कुल 457 
करोड रु०) व्यय करने का प्रावधान था। रेलो के विकास प९ एक हजार करोड 
रु० व्यय होने थे । इससे रेलो वी माल ढोने की क्षमता 20 3 करोड टन से बढांकर 
973-74 तक 26 5 करोड़ रु० करने का लक्ष्य था जवकि वाल्तेव में योजना के 
अन्त त्तक रेलो के माल ढोने की क्षमता 2] 5 करोड ठन ही हो पाई | सडक विकास 
पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। जहाँ 968-69 म सतहदार सडकों की कुल 
लम्बाई 3 7 लाख किलो मोटर थी जौर उसे बढाकर 973-74 तक 3 67 लाख 
किलो सीटर करना था पर वास्तव से सतहदार सडको की कुल लम्बाई 4 74 साख 
किलो मीटर थी । जहाजरानी क्षमता 2। लाख जी आर टी से ब्रढाक्र 35 लाख 
6एग॒ का लक्ष्य था पर वास्तविक क्षमता 3090 लाख "या ही रही । सचार 
व्यवस्था के लिये 3 हजार नये डावखाने, पाँच नये देलीविजन केन्द्र तथा 7 6 लाख 
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नये टेलीफोन दिये जाने का लक्ष्य था। पर योजना के अन्त तकः 23 हजार नए डाक 
खाने व 2450 तार घर खोले गए। 
चतुर्थ योजना के अन्तर्गत परिवहुन एव सचार लक्ष्य एव उपलब्धियाँ 




















लद्ष्य वास्तविक 

विवरण इकाई 7968-69 उपलब्धियाँ 

973-74 | 973-74 

रैलो वी कुल लम्बाई | हजार क्लोमीटर | 60 ॥ 6 | 6] 
रेलों की माल ढोने की 

क्षमता करोड टन 203 265 8 

सतहूदार सड़कें लाख किलोमीटर 37 367 490 

जहाजरानी क्षमता लाख 06ाश' 24 350 30 00 

डाक घर हजार सख्या 4070 333 [॥7 00 

तार घर | सख्या 4000 | ]7000| 7000 


(6) सामाजिक सेवार्ये--सावजनिक क्षेत्र मे सामाजिक सेवाओं पर 88 
करोड २० व्यय होने का प्रावधान था जिसमे से शिक्षा पर 825 66 करोड रु० घ्यय 
होना था प्राथमिक शिक्षा के विस्तार मे पिछड़े वर्गों, क्षेत्रो लडकियों वो प्राथ- 
मिक शिक्षा पर जोर दिया गया । 

स्वास्थ्य एव चिकित्सा सेवाओ पर 435 बरोड रु० व्यय बरने का प्रावधान 
था। परिवार नियोजन पर 35 करोड २७ घ्यय किये जाने थे जिससे 2 8 करोड 
दम्पत्तियों को परियार नियोजन की परिधि में लाये जाने थे। जन्म दर 3५ प्रति 
हजार से घटाव र 25 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। 

इसी प्रकार सामाजिक बल्याण-कार्यों, गृह निर्माण, श्रम-पल्याण, जल-प्रदाय 
भादि कार्ये-त्रमो पर भी विशेष ध्यान दिया गया । 

इन सव प्रयत्मो के फलस्वरूप योजना के अन्त में ग्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 
6-]] वर्ष वो उम्र वे 637 करोड़ छात्र-छात्रा, माध्यमिक शिक्षा मे | 50 परोड 
छात्र-छात्रा, हायर-संण्डरी मे 85 लाख छात्र छात्रा तथा विश्व विद्यालयों में 30 
लाख छात्र छात्रा पजीक्षत थे। स्वास्थ्य वार्यक्रमो वे विकास से मेडीवल वालेजो की 
सरया 93 से बढाकर 99 तथा रोगी शंयाओ वी सरया 2 56 लाख से बढ़ावर 
7 82 लाख तथा अस्पतालों में डावटरो व नसों वी राख्या 796£-69 मे कमश 02 
बात कश्या 6] हजार मे बढा कर ) 38 लाख व 88 हजार १र दी गई । वैज्ञानिव 
अनुसधान पर 373 6 करोड़ ₹० «यय किया गया 4 

(7) रोजगार--श्रद्यपि योजना बे अन्तर्गत रोजगार वे सम्बन्ध में निश्चित 
श्रॉकड़े प्रस्तुत नहीं किय यय थे पर विभिन्‍न क्षेत्रों में विवास वे कारण रोजगार 
अवसरों में पर्माप्त वद्धि वा सथ्य था। इृपि क्षेत्र में तृतीय जन वी तुलना में 

लोगा को रोजयार देने वी व्यवस्था थी । 
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पर चतुर्थे योजना में भी रोजगार को स्थिति निरन्तर बिगड़ी है । शिक्षित 
बेरोजगारो की सब्या में व्यापक वृद्धि हुई । 973-74 में बेरोजगारों की सस्या 3 5 
करोड थी। शिक्षित बेरोजगारों की पजीकृत सख्या 50 लाख से भी अधिक थी। 
ग्रामीण क्षेत्रों मे त्वरित रोजगार कार्य-क्रम ((8)॥ हगाफ़ाएज़ाला फिण्ड्राआश॥6) 
के अन्त्गंत लगभग 25 लाख लोगो को रोजगार दिया गया । देश मे बेरोजगार 
डाबटरो व इन्जीनियरो की सख्या क्रमश 3 हजार तथा 46 हजार होने का अनु- 
मान था। 

चतुर्थ योजना को आलोचनात्मक समीक्षा 

चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में लोगो की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है । जहाँ 
कुछ इसे एक लोचपूर्ण एव व्यवहारिक योजना मानते थे जबकि कुछ ने इसे दुर्भाग्यप्रू्ण, 
अत्यधिक महत्वाकाशी, भ्रमपूर्ण एव अव्यावहारिक बताया । योजना अपने निर्धारित 
लक्ष्यो को प्राप्त न कर सकी । मूल्यो मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई। आवश्यकताओ कीं 
बस्तुओ के नितान्त अभाव मे निर्घन जनता को काफी कष्ट उठाना पडा। कुछ 
आलोचको द्वारा की गई मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार है-- 

() अत्यधिक महत्वाकाक्षी योजना थो--इस योजना मे 24882 करोड रु० 
व्यय से राष्ट्रीय आय मे 5 5% कृषि उत्पादन मे 5 6 तथा औद्योगिक उत्पादन में 
8 से 0% वापिक वृद्धि का लक्ष्य था जबक्कि योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय मे 
वार्षिक वृद्धि की औसत दर 34 से 4% ही रही । हृपि उत्पादव मे विकास की दर 
3 9%4 तथा औद्योगिक उत्पादन मे औसत दर 5% ही रही। बचत एवं पूंजी 
विनियोग मे भी उपलब्धियाँ लक्ष्य से काफी कम रही | खाद्याल का उपादन लक्ष्य 
]2 9 करोड टत था पर उत्पादन 0 47 करोड ठन ही रहा । औद्योगिक क्षेत्र के 
लक्ष्य भी अधूरे रहे । 

(2) योजना निर्माण में विल्म्द व कार्यान्वयन से शिथिलता--चतुर्थे योजना 
] अप्रेल 969 में लागू को गई पर इसका अन्तिम प्रदे लगभग डेढ वर्ष वाद ससद 
में प्रस्तुत किया गया था अत इस अनिरिचतता व विलम्ब के वातावरण में कायात्वियन 


में अकुशलता व शिधिलता वनौ रही / बगलो देश के शरणाथियो ने चतुर्थ योजना में 
अनिश्चितता को ओर बढा दिया । 


(3) वित्तीय साधनों की अनिश्चितत्ता--चतुर्थ योजना की प्रस्तावित रूपरेखा 
के लगे सावेजीनक क्षेत्र म' 5902 करेड रू० व्यय की व्यवस्था की गे थो जवोके 
योजना काल मे सावजतिक क्षेत्र मे 6774 करोड रु० व्यय हुए हैं। जहां पूरी 
योजनावृद्धि में हीनाथ प्रवन्ध से 80 करोड रु० जुटाने वा प्रावधान था जबकि 
योजनाकाल मे हीनार्थ प्रबन्ध से कुल 2858 करोड रु० जुटाय यय । तय करो मे भी 
अध्यधिक वृद्धि की गई । विदेशों से सहायता मे भी सन्दिग्धता बनी रही । 

(4) अमपूर्ण मान्यताओं पर आधारित थी--चतुर्ये योजना के लक्ष्यो का 
निर्धारण कुछ ऐसी मात्यताओ पर आघारित था जो असत्य सिद्ध हुई । य मान्यताएँ 
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थी कि मूल्य स्वर में स्थिरता रहेगी, नियत में 7% वापिक वृद्धि, कृषि से अतिरिक्त 
साधन तथा सामान्य अनुदून वर्षा, सुरक्षा व्यय में स्थिरता रहेगी। योजना काल मे 
अनुभव हुआ कि ये माच्यताएँ अ्रमपूर्ण थी । गूल्यो मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई यहाँ तक 
कि 972-73 मे मूल्यों मे 7% तथा 973-74 में केवल 7-8 महीनों में ही 
मूल्यों मं 2% वृद्धि हुई ! सुरक्षा व्यय भी निराठर बढता ही गया ? जहाँ 969-70 
से प्रतिरक्षा व्यय 7! 0 करोड़ रु० व्यय हुए वहाँ 973-74 में व्यय 600 करोड 
रु० पहुच गया । राजन॑तिक अस्थिरता, प्रतिकूल मौसम व भयकर अतिवृष्टि व अकाल 
दोनो के कारण भी कृषि उत्पादन लक्ष्य से काफी नीचे रहे । 

(5) बेकारी को समस्या के समाधान के लिये विज्ञेष कार्य क़म्र का अभाव 
रहा---970 क्षे दशक मे बरोजयारों की संख्या 3 5 करोड से बढ़कर 2980 तक 
6 9 करोड़ हो जाने का अनुमान है । बेकारी को इस विपम समस्या के समाधान वे 
लिये इस योजना मे किसी विशेष व प्रभावी कदम का अभाव रहा । यद्यपि त्वरित 
रोजगार योजना के अन्तर्गत केवल 2 6 लाख लोगो को रोजगार दिया गया था जो 
बुल बेरोजगारों का एक नग्रण्य भाग है । यह योजता विमविशओं की जुटि का परि« 
चायक है । 

(6) समाजवाद एक विरोधामास--यद्यपि योजना मे सामाजिक न्याय एवं 
समानता का सुखद स्वप्य सजोया गया था पर योजनाकाल मे किसी ऐसे क्रान्तिकारी 
कदम का अभाव रहा । समाजवाद के आकर्षक नारे से राजनीतिज्ञ अपना उल्लू सीधा 
कर रह तथा देश की भोली-भाली जनता को बुद्ध बाते रहे । देश मे काला-वाजारी, 
मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के कारण आध्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण होता 
गया । आधिक विपमता वढी | निर्धनो का शोपण हुआ । पाखण्डी मौज उडाते रहे । 
इन पाँच वर्षों म गरीबी हटाने के स्थात पर गरीबों को ही समाप्त करने के वाता- 
वरण मे वृद्धि हुई) उनके सामान्य उपभोग वी वस्तुओं का मूल्य आसमान छू रहा। 
था । उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक 274 था। 

(7) होनाय॑ प्रबन्ध का अत्यधिक सहारा व मूल्यों मे वृद्धि---यद्यपि चढु्ये 
योजना मे स्थायित्व के साथ विकास की वात कही गई थो तथा हीनार्य प्रबन्ध पर 
आश्वितनः कम करने का आश्वासन था। इसी कारण हीनायें प्रवन्ध से 850 करोड 
सुपये ही जुटाने का प्रावधान था । पर योजनावाल में मूल्यों में अप्रत्याशित बद्धि 
हुई । जहां 969 में उर्भोत्तर मूल्य यूचक्ाक (!960--200) 75 था बह !972 
में 224 तथा मार्च [974 में 274 हो गया था। 972-73 मे मूल्यों मे 87: 
तथा 973-74 मे 2% वी वृद्धि चौका देने वाली थी। जहाँ हीना प्रबन्ध से 
850 फरोड रुपये जुटाने का प्रावधान था वहाँ इस स्रोत से 2858 करोड रपये की 
व्यवस्था की गई 

चछुर्थ गोजना की उपलब्धियों के प्रिप्रेद्य मे आलोचनाओं का विश्वेषण 
करने से रपप्ट होता है. जि भारत की प्राप सभी योजनाज वी भाति चतुर्य योजना 
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मे भी अवास्तविक मान्यताओं को आधार बनाया गया। योजना के क़्ियान्वन में 
अकुशलता एवं शिथिलता रही। प्राकृतिक प्रकोपो, श्रमिक आन्दोलनो, हडतालो, 
तालाबन्दी, तोड फोड आदि के कारण क्रषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों मे प्रगति घीमी 
रही । फिर भी अन्तत यही कहा कहा जाना चाहिये कि यह योजना काफी हृद तक 
असफल रहने के बावजूद भी खाद्यान म आत्म निभरता, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में 
उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि, योजनाबद्ध विकास को श्युखला में एक महत्वपूर्ण कडी 
थी। इससे पाँचवी योजना के लिये सुरह आघा र,तैयार हुआ । यहो नही इसकी असफ- 
लताओ ने हमारे योजना निर्माताओं की विकास के प्रति ऊंची आशज्ञाओ एवं आका- 
क्षाओं को निमुल घारणाओ को ठेसः पहुचाकर उन्हे भावी योजना निर्माण एवं 


कार्याल्‍्वयन के लिये ठोस, व्यवहारिक एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के प्रति सजग 
किया । स्‍उ 


]0 
पांचवी पंचवर्षीय योजना (7974-29) 


(घाप्त प्लञाष४ शा॥ए ॥,.&/४ 974-79) 





भारत के योजनावद्ध विकास में पाचवी योजना एक महत्वपूर्ण कडी थी। 
इस योजना के प्रारूप्र में सार्वजनिक क्षेत्र मे 37250 करोड़ र० व्यय वी व्यवस्था थी 
फिल्तु सझोधित योजना का कुल परिव्यय 69303 करोड़ ₹० रखा गया जिसमे 
42303 करोड़ ₹० सावंजनिक क्षेत्र मे तथा 27000 करोड़ रु० निजी क्षेत्र में व्यय 
करन का प्रावय्ञान था । इस परिव्यय में कुल विनियोग 6357] करोड रु० होने थे 
और आशिक विज्रास की वाधिक दर 4 37%, करने का लक्ष्य था। 
जनता सरकार के सत्तारढ होने के साथ ही इसमे परिवर्तन का विचार था 
किल्‍तु फिर पाचवी योजना को अपनी निर्धारित अवधि के एक वर्ष पहले ही समाप्त 
वर जनता सरवार न आवर्ती योजना (एणा॥आह शिया) वे अन्तर्गत छठी योजना 
(978-83) का श्री गणेश कर दिया गया । इस प्रकार पाचवी योजना वे वल चार 
वर्ष ही पूर कर पाई। 
योजना के प्रमुख उद्देश्य (00]:0५०३)--पाचवी योजना के दो प्रमुख उद्देश्य 
थे। (॥) गरीबी हटाओ तथा (॥) आत्म नि्मरता की प्राप्ति. इन दो मूल उद्देश्यों 
वी प्राप्ति हतु योजना म निम्म ब्यूट-रचना अपनाई जानी थी । 
योजना वी ब्यूह रचना अथवा काये नीति (50362$)--योजना काल में 
प्रमुख उद्ृश्यों की पूर्ति हतु का्य-नीति की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार थी-- 
(0) राष्ट्रीय जाप मे 4 37%, वापिए वृद्धि की दर प्राप्त वरना, 
(॥) उत्पादक रोजगार वा विस्तार 
(॥) समाज वल्याण के व्यापक कार्यक्रप अपनाना 
(७५) न्यूनतम आवश्यक्ताओ का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना जिसके अत 
गत प्रायमिक शिक्षा चित्रित्सा, स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक आहार, गन्दी 
बस्तियो वा सुधार, शुद्ध पेय जल वी व्यवस्था आदि। 
(५) समाज ण्ल्याण के व्यापक कार्यक्म अप ना । 
(५7) कीमता मजदूरी तथा आयो म न्‍्यायोचित सम्तुलन बैटाना 
(५४) सामाजिक, आथिक एवं क्षेत्रोय व्रिपमताओं को दूर करने के लिये 
सम्वागत, राजतीपीय एवं अन्य उपायो का सहारा लेना । 
(६0) निर्यात सम्बद्धन एवं आयात प्रतरिस्थापन के विय जोरदार कदम 
उठाना, 





पाँचवी पचवर्षीय योजना 974-79 6] 


(०0 गरीबो को उचित मूल्यों पर अनिवार्य उपभोग वस्तुओ के सावंजनिक 
वितरण एव प्राप्ति की पर्याप्त व्यवस्था करना । 

(०) कृषि, आघार-भूत उद्योगो एवं व्यापक उपभोग वस्तुओ को उत्पादन 
करने वाले उद्योगों के विकास पर विशेष बल देना । 

आधिक नीतियो का निर्धारण इस प्रकार किया जाना था कि स्थायित्व के 
साथ विकास हो सके, निर्यातों से अधिकाधिक विदेशी विनिमय कमाया जा सके। 
बायात लाइसेन्स पद्धति योजना की प्राथमिक्ताओ के अनुरूप हो और विदेशी सहा- 
यता पर निर्मरता कम से कम हो । 

पाचदी योजना का परिव्यय एवं प्रायमिकतायें 
(0ण439 ६ एछात्या९5 ० प्रति ३६३३ 7080) 

पाँचवी योजना का कुल प्रस्तावित परिव्यय 69303 करोड र० था उसमे से 
42303 करोड रु० सावंजनिक क्षेत्र तथा 27000 करोड रु० निजी क्षेत्र में व्यय 
होने थे । सावेजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय 42303 करोड रु० में से 35703 करोड 
रु० का विनियोग, 2600 करोड़ रु० चालू परिव्यय तथा 3000 करोड़ २० इन्वेन्टरी 
पर विनियोग होना था। निजी क्षेत्र का विनियोग 27048 करोड रु० रखा गया 
था । योजनाकाल में कुल विनिणोग 6375 करोड २० करने का प्रावधान था इसके 
लिये 58320 करोड रु० आन्तरिक बचतो से तथा 543] करोड रु० विदेशी सहा- 
यता से जुठाये जाने थे । पाचवी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित परिव्यय 
निम्न तालिका से स्पष्ट है -- 

पाचवी योजना के मध्यावधि परिणाम के कारण योजना के चार वर्षों मे 
सार्वजनिक क्षेत्र मे 2957 करोड रु० तथा निजी क्षेत्र भें 2929 करोड रु० व्यय 
का अनुमान था इस भ्रकार प्रथम चार वर्षों मे योजना का कुल परिव्यय 69303 करोड 
रु०के बजाय केवल 42500 करोड रु० ही रहने का अनुमान था| 

पांचवी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रस्तावित एव वास्तविक व्यय 





(करोड़ रु०) 
मद प्रस्तावित व्यय वास्तविक व्यय 

974-79 4974-787 
(।) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र 4302 3400 
(2) सिंचाई, विद्युत एव बाढ नियत्रण 45]7 836 
(3), उद्योग. एड्र. खनिज, 7362 7६20 
(4) परिवहन एवं सचार 6947 588 
(5) सामाजिक सेवायें 6224 4847 
कुल परिव्यय 39322 2957] 
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| वास्तविक व्यय 974-78 रिजवं बंक बुलेटिन के दिसम्बर 978 के 
सप्लीमेन्ट “8250० 508080०5” से लिया गया है । जबकि प्रस्तावित व्यय 
छठी योजना के प्रारूप से 


62 वियोजन तथा आर्थिक विकात्त 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाचदी योजना में सावेजनिक क्षेत्र का कुल 
परिव्यय चौथी योजना के परिव्यय का लगभग 2 गुना तथा पिछलो सभी योजनाओं 
के समग्र व्यय के बराबर था अकेली पराचवी योजना में सावंजनिक क्षेत्र मे 99322 
करोड ₹० व्यय की व्यवस्था उसके विद्ञाल आकार ओर व्यापक उत्पादन क्षमता 
बूद्धि का परिचायक था । 

प्रायमिरतायें (!00770८9)--इस योजना मे औद्योगिक विकात्त को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई जिसके बन्तर्गत उपभोग उद्योगों में तेजी से उत्पादन बढाने का 
लक्ष्य था। कृषि को प्राथमिकता के दूसरे क्रम पर तथा परिवहन एवं सचार का स्थान 
प्राथमिकता क्रम मे तीसरा था । 

सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय साधन 

पाचवी योजना के लिये विशाल घन राशि जुटाने की व्यापक व्यवस्था की 
गई। घरेलू बजट साधनों से 325 करोड र० (80 5 प्रतिशत) साधन जुटाये बाने 
थे। केन्द्र तथा राज्यो को 4693 करोड़ रु० अतिरिक्त करारोपण से जुदाना था जी 
कुल सार्वजनिक परिव्यय का 32 प्रतिशत भाग था जबकि वाह्म साधनों से 5834 
करोड रु० (।5 प्रतिशत) जुटाने की व्यवस्था थी। हीनाय॑ प्रबन्ध से )354 करोड 
रु० जुटाने का प्रावधान था। ससाछ्तों के स्रोत निम्तर तालिका से स्पष्ट है-- 

पांचवी योजना के प्रस्तावित संसाधन (राफ्मा८०७) प 


(१) घरेलू बजट साधन रू० 32]5 करोड़ र० 
(0) 973-74 को चालू दरो पर बजट अतिरेक 4904 
(४) सावंजनिक उपत्रमो से बचवे 849 
(७) बाजार से उधार 5879 
(:५) अल्प बचतें 2022 

(५) राज्य भविष्य निधियाँ 987 , , 

(५) वित्तीय रास्वानों से प्राप्ति 62$ 

- (7) अतिरिक्त करारोपण 4693 || 
ईशा विडिध पूंजीउत प्र प्तियाँ 556 
(५) विदेशी विनिमय कोष से उपयोग 600 

(8) दीवाज प्रबन्ध (0:क्‍0०६ छएद्णव्यह) 354 करोड र० 

(0) दिदेशों सहायता (फ0ाक्हत ह588370०) 5834 करोड ६० 

झुल योग 39303 करोड़ २० 
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(चिक्याय घा8६5 & 2 पक०गरध्या5 ० पाधि शेउ्गे 
-.. पांचवी योजना के बहुत ही महत्वाक्ाक्षी सक्ष्य निर्धारित क्ये गये थे सितु 
कांग्रेस सत्ता को पलद कर जनता पार्डी ने ज्योद्दि घासन घत्ता समालीगें छुवादी 
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बायदो को पूरा करने तथा जन आशार्ओो थोर थाकाक्षाओं को मू्त रूप देने के लिए 
पाँचवी योजना वा मध्यावधि परित्याग कर उसे 977-78 मे ही समाप्स कर दिया 
आर नयी छठी योजना का श्री गणेश कर दिया है । 

पाचदी योजवा के 974-79 के निर्वारित लक्ष्य तथा 977-78 तक के 
चार वर्षों में उपलब्धियों का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है--- 

() राष्ट्रीय आय, बचत एवं विनियोग--योजनाकाल में वाधिक विकास दर 
4-37 प्रतिशत करने का लक्ष्य था किन्तु विकास दर 977-78 तक 39 प्रतिन्नत 


रही जबकि १977-78 मे राष्ट्रीय आय मे 3-9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान था पूँजी 
निर्माण दर 8 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य था जबकि बचतो को राष्ट्रीय आय के 


]59 प्रतिशत तक बढान का लक्ष्य था। ताजा अनुमानों के अनुसार देन मे पूंजी 
निर्माण वी दर 978-79 मे 23 5 प्रतिशत तथा वचतो को दर 22 प्रतिशत होने 
को भाज्ञा हैं । 

(2) कृषि एवं सम्द८ क्षेत्र--हपि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर 4302 करोड रपया 
व्यय की व्यबस्था थी जिसके द्वारा डृषि विकास दर को 3 9 प्रतिशत से बढाकर 
4 67 प्रतिशत करने का लक्ष्य था| खादध्ान्न का उत्पादन 2-5 बरोड ₹० करने का 
लक्ष्य था | इसी प्रकार उवंरको का प्रयोग 50 लाख टन वापिक तथा पौध सरक्षण 
दवाओं का प्रयोग 75 हजार टन वाधिक करने का प्रावशान था। कृषि मे यश्रीकरण 
को बढावा देने के लिए ट्रेक्टरों की संख्या 5 लाख की जानी थी। पाचवी योजना के 
लक्ष्य और 977-78 की उपलब्धियाँ निम्न तालिका से स्पष्ट हैं-- 

कृषि क्षेत्र के मुटय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ 














) पाचवी योजना पाचव्ी योजना 
मद | इकाई के लक्ष्य की उपलब्धियाँ 
974-79 974-78 
खाद्यान्न करोड टन १4 3 | 42 5 
तिलहन लाख टन 320 3]8 
गुड-गन्ना । छह 465 57 
कपास 

खूट | लाख गादठें 80 64 3 
चाय ली पा ॥| 60 
करोड किलो 56 । 50 


हवस है परंचा ५ 

(3) सिचाई एवं शक्ति--पाचदी योजना से साबंजनिक क्षेत्र मे सिंचाई एव 
बाढ़ नियन्त्र० पर 4226 वरोड रू० तथा विद्युत विकास पर 7294 करोड़ रुपया 
व्यय का ब्रावधान था । इस विकास व्यय से सिंचित क्षेत्र मे ।3 लाख हैकदर क्षेद्र 
बृद्धि का लक्ष्य था जबकि थोजवा के चार वर्षों मे सिचित क्षेत्र मे केवल 86 लाछू 
हैकट र व्ये वृद्धि हुई । ऊहाँ योजना से अन्तर तक द्िचित क्षेत्र 554 लाख हैस्‍्टर करने 
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का लक्ष्य था वहाँ ।977-78 तक केवल 484 लाख हैक्टर ही सिंचाई सुविधा की 
परिधि मे आया है । 

विद्युत विकास को भी विशेष महत्व दिया गया था। योजनाकाल मे विद्युत 
उत्पादन क्षमता मे 72 5 मिलियन किलोदाट वृद्धि का लक्ष्य था किन्तु योजनाकाल 
में विद्यूत उत्पादन क्षमता केवल 66 लाख किलोवाट ही बढी । 977-78 मे 
विद्युत उत्पादन क्षमता 250 लाख किलोवाट हाने का अनुमान है। योजना के चार 
वर्षों मे 9 लाख पम्प सेटो और 80 हजार गावो को बिजली दी गई जबकि लक्ष्य 
6 3 लाख पम्प सेटो और $] हजार मावों का था । स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे प्रगति 
समन्‍्तोप जनक रही । 

(4) उद्योग एवं खनिज विकास--इस योजना मे उद्योग एवं खनिज विकास 
पर 7362 करोड़ रु० व्यय का प्रावधान था जिससे उद्योगो मे विकास दर 7 प्रतिशत 
तथा अन्तिम तोन वर्षो मे 0 प्रतिशत करने का लक्ष्य था। यह लक्ष्य 976-77 में 
ही पूरा हो गया जबकि इस दशक की सर्वाधिक विकास दर 0 4 प्रतिशत पहुच गई 
जबकि 977-78 के औद्योगिक विकास की दर 5 से 6 प्रतिशत ही रही | प्रमुख 
उद्योगों मे योजना का लक्ष्य एव उपलब्धियाँ निम्न तालिका से स्पष्ट हैं-- 

पाचवी योजना मे औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धिया 











पाचवी योजना | उपलब्धियाँ 
विवरण | इकाई के लक्ष्य 974-78 
974-79 
लोहा अयस्फ लाख टन 560 430 
बोयला न ]240 032 
क्रूड पेट्रोलियम के. पक ]4] 8 ]077 
इस्पात ख््छ 88 हे 
मशीनें एव ओजार | मूल्य करोड रु० 330 १20 
एल्यूमिनियम हजार टन 90 ]80 
सीमेन्ट लाख टन 208 92 
वषडा [दोनों क्षेत्र) | करोड मीटर 950 960 
उर्वरक (नाइट्रोजन | लाख टन 367 272 
एवं फ़ास्फ्ट) | । ॥ 


इसके अति।रक्त लघु एव बुटीर उद्योगों के विवास पर 535 करोड रु० व्यय 
कर 60 लाख अतिरिक्त लोगो को रोजगार देने का लक्ष्य था किन्तु योजना के चार 
बर्षों मे लघु एव कुटीर उद्योगों वे! विकास पर 388 वरोड रु० व्यय किये गये। 
खनिजों के उत्पादन मूल्य मे भी तेजी से वृद्धि हुईं यहाँ तक कि खनिजो का मूल्य 
9 77-7४ मे 300 करोड र० से भी आधिक पहुँच ग्रया। 


ह.$ 
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(5) परिवहन एवं संचार--योजनाकाल में 69]7 करोड़ रु० व्यय करने 
का प्रावघान था। रेलो की माल ढोने की क्षमता 25 26 करोड टन फरने तथा 
ग्रामीण सडको के विकास पर अधिक वल दिया गया । 54 लाख नये टेलीफोन कने- 
वशन देने तथा 3] हजार नये पोस्ट आफिस खोलने का लक्ष्य था। जहाजरावी क्षमता 
को बढाकर 65 लाख 0ाश्ण' करने की आश्या थो। योजनाकाल मे इत लक्ष्यों को 
प्राप्त करने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है । 

(6) सामाजिक सेवाएं --इसके अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं 
समाज कल्याण, आवास एवं परिवार कल्याण कार्य क्रम आते हैं। शिक्षा पर 285 
करोड़ ₹० व्यय, प्राथमिक शिक्षा में छात्र प्रवेश सस्या 7॥ लाख, माध्यमिक 
शिक्षा मे शालाख, उच्च माध्यमिक मे 0 लाख, तथा विश्व विद्यालय शिक्षा मे 45 
लाख करने का लक्ष्य था। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सख्या 535] तक 
बढाने का लक्ष्य था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 79 करोड रु० व्यय 
किये जाने थे । परिणामस्वरूप 59 लाख लूप लगाने तथा 80 लाख, लोगो की 
नसबन्दी का लक्ष्य था यह लक्ष्य आपात स्थिति के समय ही सीमा पार कर गया है । 

विविध :--बढती बेरोजगारी के निराकरण के लिये कृपि क्षेत्र मे अधिक 
रोजगार देने की व्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों मे भी रोजगार अवसर 
बढाने का पूरा-पूरा प्रयास रहा । निर्यातो मे वृद्धि ल_्य से अधिक रही और आयात 
प्रतिस्थापन को सफल बनाया गया । 

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तग्रंत प्राथमिक शिक्षा, शुद्ध पेय जल 
की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रो में सडकों का विकास, भूमि हीनो को भूमि आवटन, 
गन्दी वस्तियो का सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्युतीकरण का व्यापक कार्यक्रम अपनाया 
गया। 70 लाख भूमिहीन मजदूरों को भूमि जावटन हुआ 

भारत के विदेशी विनिमय कोपो में भारी वृद्धि हुई है और विदेशी विनिमय 
सकक्‍ट का युग समाप्त हुआ है । अब भारत मे विदेशी विनिमय कोष 4 हजार करोड़ 
रु० से भी अधिक है। निर्यातो मे तेजी से वृद्धि और आयातो में कमी से विदेशी 
व्यापार का 975-76 का 222 करोड़ रु० का घाटा, 976-77 में लगभग 69 
करोड रु० बचत मे बदल गया यह उल्लेखनीय है कि 976-77 से निर्यातों में पिछले 
वर्ष के मुकाबले 27% की वृद्धि होने मे निर्यातो का मुल्य 543 करोड रु० था जबकि 
आयातो में 3 9% कमी से आयातो का मूल्य 5074 करोड रु० रहा और इस प्रकार 
विदेशी व्यापार 69 करोड २० पक्ष मे रहा । 

पाँचवी योजना को आलोचनात्मक समीक्षा 

यद्यपि योजनाकाल मे “गरीबी हटाओ” एवं आत्म निर्मेरता लाओ उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिये योजना के अन्तगंत भारी व्यय किया गया ओर व्यापक कार्यक्रम 
अपनाए गये किन्तु महत्वाकाक्षी लक्ष्यो, बढ़ते मूल्यों और साधनों को अनिश्चितता के 
कारण वाद्धित सफलता न मिल सकी । यही नही, जनता पार्टी के सत्तारूड होने के 


+ 
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वारण गयी प्राभधमिकताओं और वदलती परिस्थितियों मे पाँचवी योजना का 977-78 
मे ही मध्यावधि परित्याग कर छठी योजना वा सूत्रपात बर दिया गया है। इंसेवी 
मुस्य आलोबनाओं को समीक्षा इस प्रकार है -- 

(7) अत्यधिक महृत्वाराक्षो योजना लो --चौथी योजना की भाँति पाचवी 
योजना भी काफी महत्वाराक्षी बो। काबिक विकास वी दर 4 37% रखी गई 
नवकि 977-78 तक गिगयस गी वापिव दर 3 9% ही रही है ) ओऔद्योगिक विकास 
वी बापिक दर भी 6 5% रही जबवबि सट्ष्य 8 से ।0% वरने का था। याद्याप्त का 
उत्पादन अपो लक्ष्य पर पहुच गया । 

(2) घादे को घित्त ब्ययस्था से मूल्यों मे वृद्धि हुईं। आपात स्थिति होने वे 
कारण मूल्यों पर नियन्त्रण सभव हो गया अन्यथा मूल्य बहुत बढ जाते । 

(3) योजना निर्माण में अत्यधिक विलम्ब एवं कार्यास्वयन से शिथिलता-- 
योजना का अन्तिम स्वरूप योजना लागू होने के लगभग 2 वर्ष बाद भी स्पष्ट नही 
था। अत योजना निर्मोण में विलम्ब से उसके कार्यास्वयन मे शिधिलता रही। 

(४) बेफारी की समस्या के निराकरण के लिये प्रभावी फार्मक्रम वा 
अभाव रहा | यहाँ तक कि योजना ये चार वर्षों बाद भी समस्या वी जदिलता यो 
देखते हुए जनता सरबार ने छठी योजना लागू पी है । 

(5) समाजवाद कोरी फल्पना रही --आर्थिवा विपमताओ में नगष्य रही। 
पहू बहूना ठीव होया कि यह एप राजनैतित नारा है जिसे जनता वो भ्रम में डाव 
कर वोट बटोरने की व्यवस्था वी जाती है । 

इन सत्र आलोचनार्थों के बावजूद पाचवी योजना वी उपलीययों वो नजर" 
न्दाज नहीं रिया जा सकता। योजना कान म#अर्यध्यवस्था अधिवा सुदढ हुई है । 
सभी प्रयार वे उत्पादन बढ़े हैं जैसा ऊपर उपलब्धियों के विवेचन से स्पष्ट है। यह 
योजना योजनावद्ध विकास प्रक्रियाँ से एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुई है । 


| 


भारत में योजनाबद्ध विकास को महत्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ ' (495-52 से 978-79) 
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भारत में पच्रवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आ्थिछ प्रगति 
(ए९७७०फ्रॉट ?:08ए९६5५ 0 [ृतांचर ऐएशंप्ट एर९ ४९३६४ 7]80७) 
भारत की निर्धन जनता की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण जीवनयापन के नये 
दवसर प्रदान करने, उनके जीवन स्तर को उन्‍नत करने तथा रौजगार की अभिददेद्धि 
- के साथ-साथ आथिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिये ! अप्रेल 95 से 
->अछतीय लिश्ित सर्थच्यचए्था पे प्रजातान्तरिक छिद्धान्तों पर घघारितत धराषिक 
नियोजन का सूतपात्त हुआ तब से 978-79 तव' योजनाबद्ध विकास के 28 यर्ष पूरे 
हो छुके हैं और इस अवधि में पाच प्रचवर्षीय योजनायें तथा तीन बापिक योजनाओं 
(4906-9 69) को कार्यान्वित क्या गया। पहली पच्चर्षीय योजना मे अल्पकालीन 
समस्थाजओं के समाधान प्र ध्यान देकर भावी विकास के लिये छुद्द भाघार तैयार 
करने का लक्ष्य था, द्वितोष योजना मुख्यत औद्योगिकरण को योजना थी, तृतीय 
योजता का उद्देस्प अर्थव्यवस्था को स्वय स्फूर्ते अवस्था की ओर अग्रसर वरना था / 
विदेशी विनिमय संकट, वित्तीय साधनों की सदिग्धदा तथा भनिश्चित बाताबरण 
मे हील वापिक योजनायें (966-69) वार्पाम्दित को गईं। चतुर्थ योजना आत्म- 
निर्मेरता के उद्देश्य से प्रेरित योजना थी | इस योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया मे यंद्यपि 
भारतीय अघुव्यवस्या को सफ्लता-विफताओ को कठिन परिस्थितियों के दौर से 
गूजरात पडा है फिर भी कठिनाइयों के बावजूद भारतीय अर्च॑व्यवस्था तीब्र गति से 
शथिक विकास को ओर बपग्रमर हुई हैं; देश मे भावी विकास के लिये सुद्ठ भाघार 
जैगर हुआ है। निर्धनता द बेरोजगारी को समस्याजं से मिबटते के लिये भारतीय 
अधंव्यवस्था की आयिक क्षमता में पर्याप्त बृद्धि हुई है। 
आरत वी प्रथम पचवर्षाय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मेँ 7950 करोढ रुपये 
कया निजी केंद्र भे 800 करोड़ ६० व्यय दिया गया। इसमे इपि विकास को सर्वोक्ष्च 
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प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय योजना मुस्यत' बौद्योगीकरण को योजना थी जिसमें 
आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगो के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी ॥ इस 
योजना में सावंजनिक क्षेत्र मे 4672 करोड रु० तथा निजी क्षेत्र मे 300 करोड ह 
व्यय किया गया। तृतीय योजना में कृषि व उद्योग्रो के सन्तुलित विकास्त के लिये 
अपव्यवस्था को स्वय-स्फूर्ते बनाने का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को पूर्ति के लिये 
सावंजनिक क्षेत्र मे 8577 करोड रू तथा निजी क्षेत्र मे 400 करोड रु व्यय किए 
गए। तोन वापिक योजनाओं (966 69) में सावेजनिक तथा निजी क्षेत्र पर क्रमशः 
6676 करोड़ रु तथा 3640 करोड़ रू व्यय हुआ। चोथी योजना में स्वय सिद्ध 
तथा बआत्मनिर्मर जर्य॑व्यवस्था के स्वप्न को साकार करने के लिये पाच वर्षों मे सावे- 
जनिक क्षेत्र मे 5902 करोड रू तथा निजी क्षेत्र मे 8980 करोड रु व्यय का 
प्रावधान था पर बढती कोमतो के कारण वास्तविक व्यय क्ररशा 6,774 करोड रु 
तथा 0 हजार करोड़ रू होने का अनुमान है। पाचवी योजना के प्रथम चार वर्षो 
(974-78) सार्वजनिक क्षेत्र में 2257] करोड रु. तथा निजी क्षेत्र मे 2900 
करोड़ रूं व्यय हुआ । 


इस प्रकार उपयुक्त व्यय को तालिकावद्ध करने पर स्पष्ट होता है कि 
गोजनाबद्ध विकास के लिये पिछले 27 वर्षों मे सावंजतिक क्षेत्र मे कुल मिलाकर लग 
भंग 68230 तथा निजी क्षेत्र में 35569 करोड रु व्यय हुआ है। परिणामस्वरूप 
अथंब्यवस्था के विभिनत क्षेत्रों मे होने वाली प्रगति का मूल्याक्न निम्न तथ्यों से स्पष्ड 
होता है-- 

([) राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि -- किसो भी देश के आपिक 
विकास को मापने का माटा मापदड राष्ट्रोय जाय व प्रति व्यक्ति आय मे होने बाली वृद्धि 
है । इस रष्टि से देखने पर जहा 950--5। मे चालू मूल्यो पर राष्ट्रीय जाय 9330 
करोड रु थी वह 960-6] म बटकर 3284 करोड रु तथा 977-78 में 
73]57 करोड रु होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय भी 3950-5] में चालू 
मूल्यों पर 266 5 रू यी वह 960-6व से वढकर 306 रु० तथा 977-78& मे 
बडकर 63 रु० हो गई है। इस प्रकार पिछले 27 वर्षों में राष्ट्रीय बाय 50 
प्रतिशत ठपा प्रति व्यक्ति आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति ब्यक्ति बाय मे 
वृद्धि की घोमी गति का कारण जनसल्या मे ब्रतिवर्ष 2 5 प्रतिशत की विस्फोटक वृद्धि 
वृद्धि होगा है । अगर हम 7948-49 के मूल्यों पर यौर करें तो राष्ट्रीय आय में केवल 
96 प्रतिशव तथा प्रति व्यक्ति आय मे केवल 45 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। फिर भी 
हमारी राष्ट्रीय आय ओर प्रति ब्यक्ति आय में वृद्धि आधिक विकास का परिदायक 
है । 975-76 मे राष्ट्रीय आय मे 8 8 प्रतिशत बृद्धि हुई जबकि [977-78 
में राष्ट्रीय आप मे लगभग 7 24 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान था । 
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2 विमियोग बचत एवं पूजी निर्माण से वृद्धि--योजना वद् विकास के पिछले 
27-28 वर्षों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों मे कुल मिलाकर लगमग 98000 करोड 
रू का पूजो विनियोग हुआ। जहाँ 950-5 भे विनियोग की दर राष्ट्रीय आय 
का 58% थी वह 965-66 मे बढकर 4 से 5% हो गई । उसके बाद अर्थ- 
व्यवस्था पर प्राकृतिक प्रकोप, बगला देश सकट, पाकिस्तान से युद्ध व मूल्यों मे 
अप्रत्याशित वृद्धि के कारण विनियोग दर ]968-69 में ] 3% तथा 978-79 
में 23% ही होने का अनुमान है। जहा 3950-5 | में विनियोगो का वापिक औसत 
500 करोड रु था वह 955-56 में बढकर 2600 करोड रु वाधिक तथा 3970- 
7] में 3000 करोड़ रु बाधिक हो गया । चतुर्थ योजना के अन्त मे विनियोगो का 
बाधिक औसत 442 करोड रू का अनुमान है । इसी प्रकार आन्तरिक बचतें 950 
-5] में राष्ट्रीय आय का लगभग 4 5% भाग थी बह 978-79 में बढकर राष्ट्रीय 
आय के 22% के वराबर हो गई । योजनावार विनियोग-मात्रा तिम्व तालिका से 
स्पष्ट है-- 

पचवर्षीय योजनाओ में विनियोग 


(करोड रुपये) 

















तीन कुल नज+म-प_7यय छतगा __ छू केस एक्‍की गोजना पाचवी योजना 
क्षेत्र | प्रथम हितीय | तृतीय[ वापिक| चतुर्थ | 95] अनुमान 
___ योजनायोजदा/णिजना योजनाये योग छठ योजना -74 |_974-78 
सावजनिक क्षत्र|। पा 5877|73665 (30992! 26000 
_निजी क्षेत्र 800300 400 सेफ ८ था क्षेत्र 800' 300|400 3640| 8980 हक 




















कुल योग 367७8०॥०५० ४४ [22645 26 2| 49000 
.ह्््लोोॉोोननना 5 


3 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र--योजनावद विकास के 27-28 वर्षों मे जहा कृषि 
क्षेत्र मे भी आइचयेंजनक प्रगति हुई है वहा 950-5] मे क्पि विकास की दर 0 5% 
थी वह दर 973-74 मे बढकर 3 9% हो गई। खाद्यान्न उत्पादन जो 950- 
5] में केवल 54 करोड टन था वह 978-79 में 2 8 करोड टन होने का 
अनुमान है । इसी प्रकार व्यापारिक फसलो के उत्पादन मे तीब्र गति से वृद्धि हुई 
है। कृषि में हरित ऋन्ति के कारण उवेरको के प्रयोग व उन्नत बीजो के प्रयोग 
मे वृद्धि होने के साथ कृषि मे परम्परागत इष्टिकोण के स्थान पर व्यावसायिक 
इष्टिकोण का सूत्रपात हुआ है। कृषि उत्पादन का सूघचकाँक, (/949-700) 
950-5 में 966 था वह 960-6] मे बढकर 39 तथा 97 8-79 में बढकर 
22] होने का जनुमान है । कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अग्र तालिका से 
स्पृष्छ हैं--- 
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कृषि क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धिया 
_ 7 प556- 7966: उक्रछ्ट उक्रठण उक- 
जल हवाई 5. 6॥ 7. 74 79 
(3) इृषि उत्पादत ( 94955 936 339 482.. 798. 227 
सूचाक 00) 


(2) साद्यान्न करोड़ टन 55 82 [१0:8 047 728 
उत्पादन 


(3) विलहन लाख ठन 52 प0 92. 94 ]34 
(4) गन्ना (गुड प्रा ]॥4. 432 ॥4 

केस्‍लपमे) ” " 
(5) कपास लाख गाँढें. 29 53 46 66 72 
(6) जूट 25% २२१५ >'३5 था 49 ०5 70 


(7) उर्वरको का हजार टब 69. 306 2]80 2439 5000 
उपभोग 

$6फ्रारर---(.9एछक्‍8007 गा एक्षा00५ [/६5 

हरित क्रान्ति के अन्तर्गत उन्नत बीजो के प्रयोग में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई 
है जहाँ 969-70 में केवल 4 लाख हैक्टर मे अधिक उपज देने वाली फ्सले बोई 
गयी वहाँ 978-79 में यह क्षेत्र बढकर 430 लाख हैक्टर होने वा अनुमान था । 
]69 लाख हैबटर मे बहु फसल कार्यंत्रम लागू क्या गया है जबबि 965-66 से पूर्व 
इसकी प्रगति नग्रण्य थी। जागीरदारी एवं जमौदारो प्रथा का उन्मूलन तो बहूत पहले 
ही क्या जा छुवा है। इृषि मे यत्रीकरण भी निरन्‍्ठर बढ रहा है। जहां 956 में 
विद्युत सचालित पम्प संटो की सख्या 47 हजार थी जबकि 970-77 में यह सम्या 
6 6 लाख तथा 978-79 में 35 लाख होने का अनुमान है। ट्रेंक्टरों की मौग 
966-67 में 20 हजार थी वह 970-7] मे 40 हजार हो गई तथा अब यह्‌ 
माँग 2 5 लाख होने को सम्भावना है 3 कोटाणुनाशक दवाओ वा उपभोग 2978-79 
में 65 हजार टन होने ब्य अनुमान है । जहां 965-66 मे कवल 6 6 लाख टहैवेटर 
क्षेत्र मे पौध सरक्षण कार्यक्रम लागू था अब लगभग 850 लास हैक्टर क्षेत्र में पौध 
सरक्षण लागु है । रामायनिक खादो का प्रयोग 974-75 मे 27 लाख टन था ज्वकि 
]978-7« में 50 लाख टन होने का बनुमान है । 

4 सिचाई एवं दिद्वत झक्ति विकास--ये दोनो हृषपि तथा कौद्योगिक विकास 
के आधार-स्तम्भ हैं। पिछले 28 दर्षों मे सिंचाई साधनों के विदास पर सगमंग 
6500 करोड रू व्यय हो चुका है। फ्लम्वरुप जहाँ 950-5] में सिंचित छत 
208 लाख हैक्टर था दह 960-6। मे बढकर 283 लाख हैक्टर व 968-59 मे 
360 लाख हैक्टर हो गया ठथा 973-74 में म्िचित छ्षोंत्र 440 लास हैक्टर हो गया 
था 978-79 में सिचित क्षेत्र 520 लाख हैक्टर था इस प्रजार सिचित क्षेत्र दुस्ने 


भारत मे योजनावद्ध विकास वी उपलब्धियाँ (95-52 से 4978-79) 7 


से अधिक हो गया है । विज्ञालकाय बहुठद्देशीय परियोजनाओं भे भावरा नागल, 
दामोदर घाटी, हीरा-बुन्ड, तुगभद्वा, चम्बल नागाजुन सागर, रिहिन्द सेरावती, 
प्रियार व काशी योजनाओं का नाम उल्लेखनीय है + 


विद्यूत उत्पादन मे पिछले 28 वर्षों मे लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है जहां 
4950-5] मे केवल 23 लाख ७ विद्युत उत्पादन क्षमता थी। 960-6] में यह 
क्षमता 56 लाख ८७ थी जबकि 968-69 भे क्षमता 745 लाख ७ हो गई । 
4973-74 के अन्त बक विद्युत क्षमता 84 6 लाख ६४ हो गई । 978 79 में 
विद्यूत क्षमता मे 270 लाख किलोवाट होने का अनुमान है । विद्यूतीह्त बस्तियों 
को सत्या 4950-5] में 367] से बढ़कर 4973-74 में | 40 लाख हो गई। 
978-79 तक विद्यूतीक्षत दस्तियों की सख्या 2 5 लाख होने का अनुमान है । 


पचवर्षाय योजना में विद्युत शक्ति एवं सिचाई क्षमता का विकास 


.. [950- 4960-  968- 973- 978- 
विवरण इकाई 5] 6 69 73... 79 


पिचित क्षेत्र लाख हैकडर 208. 283 360 449. $20 
विद्युत उत्पादन 

क्षमता लाख कि वा 23 56 ]45 ]84.. 270 
विद्युच्ीकृत हु 
-_बस्तियाँ __ सरया 367/ 25000 70,000 40 लाख 235 ला* 
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(5) उद्योग (एवं ध्तिज विफास्त--यद्यप़ि प्रथम्म योजना मे औद्योगिक विकास 
को कोई विशेष सहत्व नहीं दिया गया पर द्वितीय पचवर्षीय योजना मुख्यत ओद्योगरी- 
करण की योजना थी तथा उसके वाद की सब योजनाओ म उद्योगो व खनिज विकास 
को प्राथमिम्तता मे विशेष स्थान प्राप्त था । सावजनिक क्षेत्र भे औद्योगिक विकास पर 
पिछले 27-28 वर्षों मे लगभग 5000 करोड रुपणे तथा निजी क्षेत्र म 72000 
करोड रुपये व्यय हो छुके हैं । परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन मे लगभग 300% 
की वृद्धि, हुई है । 968-69 में बोद्योगिक उत्पादन ५950-57 के उत्पादन से 
दिगुना था । 28 वर्षों मे आधारभूत उद्योयो के उत्पादन से 300 से 600 प्रतिशत 
की वृद्धि हुईं है. मौद्योगिक-उत्पादव का सूचकाक ([960--00) 695] मे54-8 
था वह 96] में 0 6 पहुच गया । 970 में यह सूचकाक 80 8 था त्थ 
]978-79 तक, यह सूचकाक 270 होने का अनुमान है। मशीनरी उत्पादन में 
लगभग 42 गुना बुद्धि हुई है। औद्योगिक सरचना मे ऋन्‍्तिकारी परिवर्तन हुआ 


772 नियोजन तथा माथिदर विकास 


है जहाँ ।950-5 मे औद्योगिक उत्पादन मे उपभोग वस्तुओ, मध्यम वस्तुओं व 
पूंजीगत बस्तुओ के उत्पादन का अनुपात क्षमश 68%, 23% तथा 82८ था वह 
4965-.66 मे बदलकर क्रमश 34%, 43 3% तथा 22% हो गया। हमारे 
ओद्योगिक उत्पादन में पूँजीगत वस्तुओं का बढता अनुपात सुद्द औद्योगिक आघार 
का द्योवक है। 95। के मुकाबले औद्योगिक उत्पादव 33 गुना हो गया है। 


आधारभूत उद्यागो मे रूरकेला, भिलाई दुर्गापुरव बोकारो के इस्पात 
कारखाने, बगलौर, राची एवं पिन्जौर म मशीन टूल्स कारखाने, चितरणन व वारा- 
णसी मे रेल इजन कारखाने, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के सात कारखानें, हिन्दुस्तान 
कबल्स हिन्दुस्तान शिपया्ं, जिक स्मेल्टर, ताँवा-शोघक कारखाना, भोपाल हैदी 
इलेक्टोनिक कारखाना तथा बगलौर व कानपुर के हवाई जहाज निर्माण कारखाने 
योजनावद्ध विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र मे लगभग 55 
ऐसे औद्योगिक उपनम हैं जिनम लगभग 3500 करोड रुपये की पूँजी नियोजित 
है | खविजों का उत्पादन भी निरन्तर बढ रहा है जहाँ !950-53 में खनिज उत्पादन 
का कुल मूल्य केवल 89 करोड रुपये था यह बढकर 978-79 मे 400 बरोड रु० 
हो गया । 


पचवर्षोय योजनाओ में खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ 





(लक्ष्य) 
विवरण इकाई 4950- 3960- 4968- 973-- 2978- 
54 6 69 74 79 
लोहा अयस्क लाख टन 32 व420 260 357 560 
कोयला लाख टन 323 346 695. 790 3240 
पेट्रोलियम पदार्थ. लाख टन 2 58 ]6]. 97 270 
तैयार इस्पात पिड लाख टन ]0 22 46 489 880 
मशीनरी मूल्य लाख रू 30 700 2500 6730 3000 
एल्यूमिनियम हजार टन 4 ]8 420. 48  340 
सीमेट लाख टन श्प 80 425 3467 208; 
विद्युत उत्पादन लाख कि वा 23 56 445 '"खहव 220 
सूती कपड़ा करोड मीटर 42] 532 460 780. 950 
चीनी साख टन 8]3 30 356 395 354 


ल्नत+/तन_ुेूर३.__:. .-नहह+-....++ 





मोटे रूप मे यह कहा जा सकता है कि (960--00) के आधार पर 
बाधारभूत उद्योगों के सूधकाक 96] मे 82 से बढ़कर 972 में 246, पूँजीगत 
उद्योगों में 48 से वढकर 227 तथा उपभोग उद्योगों मे यह !0& से बदवर 


भारत में योजनावद्ध विकास को उपलब्धिया (95-52 से 778-79)_ /73 


]75 जबकि सामान्य औद्यौिक उत्पादन सूचकाक जो 95 में 548 था वह 
96 मे 0 6 तथा 977-78 में 270 होने का अनुमान है। 


(6) परिवहन एवं सचार परिवहन एवं सचार व्यवस्था अर्थंतन्त्र की वे रक्त 
घमनिया हैं जो कृषि व उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। पिछले 27- 8 
वर्षों मे इस क्षेत्र के विकास पर सावेजनिक क्षेत्र मे (3000 करोड़ रुपये व्यय किया 
जा चुका है। प्रथम योजना में वायु यातायात का राष्ट्रीकरण कर दिया गया था। 
अनेक राज्यों मे सडक परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। वगलोर व 
कानपुर से वायुयान बनाने के कारखाने खोले गये हैं। स”मुद्रिक जहाज बनाने के 
ज्िपयाई विद्याखापट्ूनम व कोचीन म॑ कार्यरत हैं। चितरजन और वाराणमी में 
रेल इन्जन कारखाने, पेराम्वूर मे रेल बेगत कारखाना रेल विक्रास की महत्वपूर्ण 
उपलब्धिया हैं। 35 राष्ट्रो को भारत के वायुपरान जाते हैं, 85 हवाई अइई हैं । 
400 सामुद्रिक जहाज हैं परिवहन व सचार क्षेत्र म॑ प्रगति निम्न तालिका से 
स्पष्ट हैं -- 

योजना में परिवहन एवं संच।र व्यदस्या की प्रगति 


। आानाइ पा कस _  ह्लह  7क्वूट छा छठ काह-े 
दिवरण इकाई पृठ90- 968- . ॥9-73 4978- 
5] 69 75 79 


रेलो की लम्बाई हजार कि.मी. 54 600 6 645 
रैलो की माल ढोने 


की क्षमता करोड टन 93 203 235 26 
जहाजरानी क्षमता लाख तारा 39 2]4 3000 55 
सतहृदार सडकें लाख कि मी ]56 3॥]7 490 60 
डाकघर हजार सख्या 36 व02 7 330 
तारघर सख्या 8205  44000 व7000 2000 
टेलोफोन लाख सख्या 8. प७ 64 25 


भारत की जहाजरानी क्षमता पिछले 28 वर्षों मे लगभग !3 गुना बड़ जएण फ्रत जे कस फमक्ा विछ्क 28 दे में लगभग 33 गुना बढ गई है. है 
और जहा 950-5 मे भारतीय जहाजरानी हमारे विदेशी व्यापार का 6 8 प्रतिशत 
भाग होती थी अब यह बढकर 25 प्रतिशत हो गया है | सतहृदार सडको को लम्बाई 
भी 3४६ गुनी हो गई है । 

(7) सामाजिक सेवायें--भारत जैसे पिछड़े देश मे निर्धत जनता के लिये सामा- 
जिक सेवाओ का व्यापक कार्य क्रम भी अर्वोप्त ही रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य 
सेवाओ, परिवार नियोजन, पेय जल, आवास व्यवस्था बादि पर पिछले 28 वर्षों में 
काफी राशि व्यय की जा चुकी है । 


]74 नियोजन तथा आ्िक विकास 


सामान्य छिक्षा के क्षेत्र मे जहा 950-5] मे केवल 23] लाख शिक्षण 
सस्थायें थी और उसमे 235 लाख छात्र-छात्रा पढ़ते थे। 968-69 मे शिक्षण 
सस्थाओ वो सख्या 6 लाख बज छात्र-छात्राओं वी सरया 752 लाख हो गई थी। 
977-78 मे छात्र-छात्राओ की सख्या 902 लाख होने का बनुमान है। यही नहीं 
इन्जीनिर्यारय एव तकनीकी शिक्षा में डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर को प्रवेश क्षमता 
950-57 से क्रमश 4 हजार तथा 5 9 हजार थी उसे बढाकर 2968-59 मे 
क्रमश 25 हजार तथा 50 हजार दर दिया था। चौथी योजना मे सस्थानों से 
प्रशिक्षितों के गृणात्मक विकास पर अधिक बल दिया गया | नयी क्षमता के चिस्तार 
पर नियन्त्रण रहा ! स्व प्रयनों से भारत मे साक्षरता का प्रतिशत 95) में 6 5 
से बढकर 97] में 29 4% हो गया है । 

स्वास्थ्य एव चिक्त्सा सुविधाओं मे मी पिछले 28 वर्षो मे पर्याप्त दृद्धि हुई 
है । जहा 950-5 में रोगी शयाओ की सरया  3 लास थो वहा 968-69 
में 2 6 लास तथा 973-74 में 2 8] लाख हो गई । डाक्टरों वी सछेंया 56 हजार 
था वहा 968--69 में ।02 हजारतथा 973-74 में 38 हजार होने का अनुमान 
है । परिवार नियोजन केन्द्रों का सारे देश म जाल बिछ। दिया गया है । इस प्रवार 
स्टास्थ्य एव चिकित्सा सेवाओ मे सुघारों से मृत्यु दर 27 4 प्रतिशत हजार से घटवर 
अब 35 प्रति हजार हो गई है तथा प्रत्येक भारतीय की औष्त आयु भी 32 वर्ष से _ 
बढ़पर अब 55 वष होने का अनुमान है । अब देश मे 2500 प्रवेश क्षमता के 99 
मेडिकल कालिज हैं जवक्ति 950-5। मे मेडीवल कालेजो की सख्या 30 और उनमे 
प्रवेश क्षमता 2500 ही थी । मलेरिया चेचक् तथा अन्य कई छुआछूत वी बीमारियों 
पर नियन्त्रण जिया जा चुका है। 

विछले वर्षों के वल्याण एवं सामान्य वल्याण वार्यतमों पर योजनावद 
विकास के प्रथम 28 वर्षों म जगभग 800 करोड रु० व्यय विया। उनमे से 400 
करोड रु अनुमूचित जातिया के बल्याण वायत्रमा पर 300 करोड रु आदिम जाति 
कल्याण व 00 करोड़ र अन्य पिछडे दर्णों पर इस ब्यम में !40 करोड़ र शिक्षा 
]0 बराड र० आधिक विक्रास्त ठपा ४0 करोड २ स्वास्थ्य, अदास अन्य मोजनाओ-ए 
पर व्यय हुआ है । 

एस सबके घतिरिवत सामाजिक वत्याण कार्यत्रमों में आदास गृहो, जल-प्रदाय 
योजरटाओं जादि पर ध्यान दिया गया है । 

(7) रोझपार--माठव शक्ति सदपदोग के मानवोर एव घमाजित पटतुओं को 
ध्यान में रखते हुए पिछले 28 वर्षों मे विभिलत क्षेत्रों मे लंगमग 6 5 वरोड अतिरिक्त 
व्यक्तियों कौ रोजयार दिया गया है। पहलो योजना में 75 लाख दूसरी योज्ना 
में 95 लाए, तृतोर योजना मे 45 साख अतिरिक्त लोगो को रोजगार प्रदान विरा 
गया। चौयों योजना से लघगनग ॥70 लाख जटिगरिबंत सोगो को रोजगार प्रदान क्ये 





ज्ारत में योजनावद विकास की उपलब्धिया (95-52 से 978-79).. ॥75 


जाने की सम्भावना थी । फिर भी देश में जनसल्या की विस्फोटक वृद्धि, विकास की 
भीमी गति व योजनाओ में मानव दक्ति नियोजन की दोपपूर्ण व्यवस्था के कारण 
वेशारों वी सस्या अब भी लगभग 4 वरोड तक पहुच गई है। इसमे शिक्षित वेकारो 
की सस्या 60 लाख है, 980 तक देझ में वेफारो की सस्ण 5 से 6 करोड तक 
पहुचने वा भय है $ इसी कारण छठी योजना मे 49 करोड अतिरिक्त लोगो को 
रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। 

(8) उपमोग एवं जोवन स्तर में सुधार--देश में विकास के फलस्वरूप आय, 
उत्पादन रोजगार व उपभोग मे सुघार हुआ। लोगों के जीवन-स्तर में सुधार 
हुआ है। आज अधिकाश ग्रामीणों के पास साइकिलें ट्रान्जिस्टर, घडिया, घरेलू सामान 
अच्छे कपड़े व उत्तम आवास व्यवस्था नजर आती है। स्वास्थ्य सेवाओ व शिक्षा में 
वृद्धि हुई है । उपभोग के प्रारम्भिक स्तर से तुलना करने पर बढते जीवन स्तरव 
उपभोग स्तर का मोटा चित्र पामने आता है--- 

__पति व्यक्ति उपभीय वस्तुओं की उपलब्धता कहता: व्यक्ति उपभीग वस्तुओ की उपलब्धता 
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इक 
इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों की एक झलक से ही ज्ञात होता है कि पिछले 27- 
28 वर्षों के योजनावद्ध विकास के द्वारा मृतप्राय भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राणवान 
एव प्रमतिशील बनाया गया है। देश मे औद्योगीकरण का सुद्ढ आघार तैयार हुआ 
है । भारत का विदेशी व्यापार । 950-5 के मुकावले मे अब लगभग 0 गुना है 
कृषि में हरित नान्ति से कृपि उपज मे तेजी से बृद्धि हुई है तथा किसानों में व्याव- 
सायिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ है । परिवहन व सचार व्यवस्था में क्रान्तिकारी 
प्रगति हुई है पर योजन ओ में अनेक असफलताएँ भी रही हैं जिनके कारण आज जन 
साधारण का जीवन सकटमय हो बया है। देश मे 22 करोड जनसंख्या गरीबी के 
न्यूनतम स्तर पर है उन्हें 28 था की इस लम्दी अवधि में भी न्यूनतम जीवन स्तर 
की अनिवार्य व्म्तुसों वी पूर्ति भी सम्भव नहीं हुई । देश भे बकरी द्वोपदी के चौर की 
भाति बढती हा जा रही है। आथिक विषमता व एकाबिकारी प्रवृत्तियो को बल मिला 
है। गरीब और अधिक गरीब तथा घनी अधिकाधिक धनी वनते जा रहे हैं । समाज- 
बाद केवल एक थोया नारा प्रतीत होने लगा है। गरोबी हठाओ व आत्म-निर्मरता के 
सुखद स्वप्तो के काल्पनिक महल निराशा के झोको से टह रहे हैं, जन असन्तीष 
विभिन्‍न रूपो म विवायकारी इुत्यो म स्‍त है यह सत्ताघादी झासको के तियेव 
आरतौय नियोजको के लिये एक ऐसी छतोती है. जिसका समय पर समाधान न होने 
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पर देश में खूनी कान्ति से प्रजातान्त्रिक समाजवाद, अधिवायक्वाद या अराजकवाद में 
परिवर्तन वा सकेत देती है। आपात स्थिति की घोषणा के बाद 20 सूत्रीय आधथिक 
कार्यक्रम के लागू होने से कई नई आज्ञाएं बघी थी और नियोजन के क्षेत्र मे एक नये 
इष्टिकोण का सूत्रपात एवं युग प्रवर्तक मोड आया । जनता पार्टी के सत्ता मे आने से 
तीघ्रगामी आथिक परिवतेनों की बाश्या है । 

पोजनाओं की विफलताएं (#शाषर5 ० शक्रा७) 

भारतोय योजनाओ के कार्यात्ववन में अकुशडलता व जनसहयोय के अभाव में 
अनेक विफलताए रही हैं ओर देश का आथिक विकास वाद्धित गति से नहीं हुआ । 
समाजवाद कोरा स्वेप्त बहकर रह गया तथा गरीबी हटाओ की कल्पता बिल्कुल 
झूँडी सिद्ध हुई। बेरोजगारी निरन्तर बढती गई है ॥ कीमतो में अप्रत्याशित वृद्धि से 
लोगो का जीवन स्तर नही बढ पाया | आथिक विषमताए बढी | गरीब और अधिक 
गरीब और घनवान निरन्तर घनवान होते गये । जहा योजनाओं से जनता में जोश व 
विश्वास को भावना जागृत होनी चाहिये थी वहा निराशा व असन्तोष भडका। ४2 
करोड़ जनसस्या अभी तक अपनी निर्धनता में अनिवायें आवश्यकताए भी पूरी बरने 
में असमर्थ है तो दूसरी ओर घनवानो में विलासितापूर्ण जीवन व राजशाही ठाट-वाद 
में गुलछरं उडाने की प्रवृत्ति प्रबल है । मुख्य विफलताए सक्षेप में इस प्रकार हैं- 

(7) लक्ष्यों व उपलब्धियों मे गहरी खाई बढो--जहा तीसरी योजना में तथा 
चौथी योजना में आधिक विकास की वाधिक दर क्रमश 5 व 5 5 प्रतिशत निर्धारित 
की गई थी वहा विकास की दर 9635 में 2 5 प्रतिशत ही थी तथा 978-79 में 
पिकाप्त की दर 3 5 प्रतिश्त रही ! भोद्योगिक उत्पादन में 8 से 0 प्रतिशत वृद्धि 
क्य लक्ष्य था वहा वास्तविक चूद्धि केवल 80 प्रतिशत होने का अनुमान था। 
जाद्यान्न में गात्म-निर्मरता की वल्पना थी पर विदेशी आयातो पर निर्मंरता बाद 
में भी बनी रही | गरीबी का भयकर रूप सामने आया और असन्तोष के रूप में 
भभवा। 

(2) बेकारी को समस्या निरन्तर बढ़ती गई--योजनावद्ध विकास के पिछले 
27 वर्षो में वेकारी की समस्या के उन्मूलन वी बात तो दूर रही, यह समस्या 
निरन्तर जटिल होती जा रहो है । जहा वेक्रारो की सहया 950-5 में केवल 40 
लाखथी वहां 4973-74 के अन्त तकबकारो को सख्या 4 करोड होने वा अनुमाव 
था अब लगभग 60 लाख शिक्षित बेकार हंंगिे जिसमें 475 हजार इन्जीनियरो, 
डाक्टरों व तकदीकी प्रशिक्षितों के बेकार होने का अनुमान है ॥ राष्ट्रपति थ्रो वी. वी 
गिरी के अनुसार 980 में वेकारो की सख्या 6 5 करोड़ होगी जबकि दीघंकालीन 
योजना समिति ने भी 5 करोड लोगो के वेकार होने की सम्भावना व्यक्त वी थी 
जहाँ रूस ने अपनी पहली योजना के 5 वर्षों में ही वेकारी का उन्मूलन कर दिया 
वहा भारत में 28 वर्षों के योजनावद्ध विकास में भो यह समस्या और अधिक जटिल 
व व्यापक होती गई । जनता पार्टी के सत्ता मे बाने पर अगले 0 वर्षों में वेज्ारी 
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वो समाप्त करने वी घोषणा उज्जवल भविष्य का च्योतक है। छठी योजना में 492 
लास अतिरिक्त लोगो को रोजगार दिये जाने का लक्ष्य है । 

(3) विदेशी सहायता व हीनाये प्रबन्ध पर अत्यधिक आशितता होने से 
देश मे विदेशी विनिमय सवटों वी समस्या उत्पन्न हुई तथा 966 में स्पय वा 
36 5% अवमूल्यन वरना पड़ा । हीना प्रवस्थ से प्रधम 8 वर्षों मे 3262 करोड 
स्पय्े जुटाये गय। चतुर्थ योजना में इस श्रोत से केवल 857 करोड रुपये जुटाने का 
प्रावधान या पर योजना के जन्‍्तर्गत हीना प्रबन्ध 2885 करोड से भी अधिक होने 
का अनुमान था । 

(4) बढते मूल्यों वी समस्या वे उपयुक्त मूल्य नीति का अमाव--पहली व 
दूमरी योजना में तो कोई निश्चित मूल्य नोति थी ही नहीं, तृतीय योजना में पहली 
बार मूल्य नियन्त्रण वी एव एसी सीमित घोषधा बी गई जो उपभोक्ता तथा 
उत्पादकों के हितों वो रप्टिगत रखते हुए विवासोस्मुख हो पर इस नीति वे कुझल 
वार्यान्‍्वयन के अभाव, अनिवार्य वस्तुओ के उत्पादन मे बृद्धि वी घीमी गति तथा बडे 
पैमाने पर हीनाथ प्रबन्ध व अप्रत्यक्ष बरो से मूल्यों मे अ्षप्रत्याशित वृद्धि हुई । 
]960] -:0 के आधार मूल्यो पर [074 मे थोव भूल्य सूचनाव 335 तव पहुच 
गया। 973-74 तथा 974-75 मे मूल्य वृद्धि की दर क्रमश ! 5% तथा 27% 
रही है । परिणामस्वरूप चोर बाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी व भ्रप्टाचार बढ़ा । 
सामान्य जनता का जीवन दूभर हो गया और सारी प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव 
पढ़ा । आपात स्थिति के दौरान मूल्य स्तर में गिरावट आई किन्तु अप्रैल 7977 से जब 
तक मूल्यों मे ।2% से 5% वृद्धि वा अनुमान है) 

(5) आर्थिक विषमता व आधिक शक्ति के केंसद्रीयकरण से बुद्धि हैं है-- 
यद्यपि पचवर्षीय योजनाआ मे आर्थिक समानता वे आधिक सत्ता में विकेन्द्रीवरण का 
उद्देज्य था पर वास्तव में आध्थिक विघमता बटही है, धनी अधिक घनी और गरीब 
अधिक गरीब हुए हैं। आर्थिक सत्ता का केम्द्रीयकरण कतिपय पूंजीपतियों व सचा- 
घारियो के हाथ मे हुआ है । पुराने जागीरदारो व जमीदारो के स्थान पर नये पएजी- 
वादी सामन्‍्तो का उदय हुआ है। इसमे आधिक नियन्त्रण, घाटे की वित्त व्यवस्था 
व लाइसेन्स पद्धति सहायक रही हैं। डा? के एन राज के शब्दों में “आज लव व 
घन की असमानतायें नियोजित विकास की अवधि के प्रारम्भ वी तुलना में अधिक 
हो गई हैं । मिश्चित अर्यव्यवस्था के तत्व इसे समाजवाद की अपैक्षा पूंजीवादी प्रारूप 
के हो अधिक समीप ले जा रहे है /” डॉ आर के हजारो, दत्त समिति व एकाधि- 
क्री आयोग आदि सबसे प्रतिवेदन इंस मत की पुष्टि करते हैं। 

(6) समाजवाद व आत्म ल्िर्भरता के लक्ष्य कोरी छत्पता रहे--28 वर्षों 
के नियोजन के बावजद भी भारत अपने खाद्यान्न की पूर्ति में आह्म-निर्मेर नही हो 
पाया। प्रथम योजना से खाद्यान्न का आयात 595 करोड़ रुपये का था वह बढ़कर 
दितीय द तृतीय योजना मे अमशः 850 करोड ए० व ]50 करोड रु० मूल्य का हो 
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गया । अब भी प्रतिवर्ष हमे 200 करोड रू की मशीनरी, 305 करोड रु का लोहा- 
इस्पात वे 500 करोड़ रु पट्रोलियम का आयात करना पडता है | समाजवाद की सुखद 
कल्पना कैवल सिद्धान्त बनकर रह गयी है। ग्रीवो वा साम्राज्य व्याप्त है, आर्थिक 
विपमया व आथिक सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है। देश की 22 करोड जनसख्या 
निधनता का जीवन विता रही है । कार्यश्षीज्ष जनसख्या का लग्भग 30% बेकारी 
वा शिकार है । यह कौत सा समाजवाद है ? 

(7) बृहद योजनाओ के चक्कर मे लघु योजनाओं की उपेक्षा-भारतीय नियो- 
जको ने बडी-बडी योजनाओं क निर्माण व कार्यान्वयन पर अधिव' ध्यान दिया है तथा 
उनको क्रियास्वित करने मं लघु योजनाओ की उपेक्षा की । वे यह भूल गये कि बडी 
तथा दीर्घावधि वाली योजनाओं मे अधिक बिनियोग करने मे दीघंवाल के लाभ मिलने 
से अर्थव्यवस्था मे मुद्रा स्फीति उत्पन होगी तथा निश्चित क्षेत्र के लोगो को ही लाभ 
मिलने से क्षेत्रीय विपमतायें वढेगी । परिणामस्वरूप छोटी छोटी सिंचाई योजनाओ, 
लघु एवं कुटीर उद्योगो पर कम घ्यात दिया जाने से आशानुक्ल लाभ न मिल सका । 
इसी प्रकार आधारभूत उद्योगों के विशास मे उपभोग उद्योगों की उपेक्षा की गई १ 
इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि मूल्यों मे अप्रत्याशित वृद्धि से लोगो वे जीवन स्तर मे 
सुघार सम्भव नहीं हुआ । 

(8) आत्म निर्मरता का अभ्राव--योजवाबद्ध विद्ास के 28 वर्षों की समाप्ति 
बे बाद भी देश आत्म-निर्मर नही हो पाया । हमे अब तथा विदेशों से खाद्यात वा * 
आयात करना पडता है। इसी प्रजार हमे ओद्योगिक कच्चे माल, मशीमरी व खनिज 
तेल आदि के लिए विदेशी आयातो पर निर्मर बरना पड़ता है । अब तेल सब्रद बढ 
जाने के वाद भारत पर पाँचवी योजना के दौरान साधनों पर भार पड रहा है । जहाँ 
प्रथम याजना में साद्यात्ो का कुल आयात मुल्य 595 करोड रू था बह द्वितीय योजना 
भ बढकर 850 वरोड ₹ तथा तृतीय योजया मे )50 करोड रू पहुच गया | भव 
भी प्रतिवर्ष लगभग 305 यरोड रु का लोहा इस्पात, .00 करोड़ रु की मशीनरी 
एवं परिवहन रामान तथा 500 करोड रू वा सनिज तेल, पट़ोलियम आदि का 
आयात करना पडता है । 

(9) क्षेत्रीय विषमताओ मे वृद्धि तथा असन्तुलित विकास्त--देश में बड़ो बडी 
योजनाओं पर अधिक वल, लाइसेन्स नीति वे कार्याग्वयत म व्याप्त भ्रष्टाचार, 
परियोजनाओ में राजनेतिव स्वायंपरायणता, व अविवेक्यूर्ण नीति से क्षेत्रीय 
बिपमतायें बढ़ी । यही नहीं विक्रास्त कार्यों का जधिवास साभ बडे भरूस्वामियों, 
राजनीतिज्ञों ठथा पूंजोपतियो वो मिला है। हरित-नत्रान्ति का लाभ भी बड़े व समृद्ध 
मम थ वो मिला है। इस प्रकार घनो अधिक धनी व गरीब अधिक गरीब हो 
गया है । 

(0) छेन्द्र तथा राज्य मे सहयोग का अज्ाव--विछीे -2 वर्षों से राज्यो 
व केद्ध वे बीच भतभेर, भूसि-युधार वार्यत्रमो गो लागू करने, योजपाओं बे लिए 
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अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटावे, कुछ योजनाओ मे पारस्परिक विवाद बादि के कारण 
योजनाओं के लक्ष्यों व उपलब्धियों मे अन्तर रहा है । घीरे घीरे यह प्रवृति वढती जा 
रही है। राज्यो मे राजनीतिक अस्थिरता विकास में बाधक घन रही है । 

(77) विविध--इसके अतिरिक्त ग्रोजताओ की विद्यता अन्य क्षेत्रों में इष्टि- 
ग्ोघर हुई है। सरकारी आन्दोलन के सल्यात्मक विकास में गुणात्मक प्रगति का 
अभाव रहा है। भारत में जनसरया की विस्फोठक वृद्धि को रोकने के लिये किये 
गये प्रयास्तो की सफलता नगण्य है क्योकि अब तक केवल 350 लाख अतिरिक्त बच्चों 
के जन्म को रोका यश है जबकि इससे भी अधिक वृद्धि केवल एक साल मे हो जाती 
है । आज देश मे जनसरया में 2 5% की दर से वायिक्त वृद्धि हो रही है। वित्तीय 
व्यय अधिक ध्यान दिया है जबकि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का गौण स्थान 
रहा है ) 

निष्कर्ष-- भारत के योजनावद्ध विकास के 25 वर्षो मे सफलताओ व विफ्ल- 
ताओं का एक विचित्र सयोग रहा है जो योजना निर्भाताओो को अधिक सतक रहने का 
सकेत दे रहे हैं कि थोथे नारो व राजनैतिक उद्देश्यो मे लिप्त आाधिक नीतियो से भाथिक 
विकास सम्भव नहीं वरत्‌ योजनाओं का विवेक्पूर्ण निर्माण, कुशल क्रियास्वयन तथा 
कृथनी के अनुरूप ही परिश्रम व ध्याग करने में आधिक विकास वी सम्भावनागें निहित 
हैं । बेगेजगारी के तिराकरण क लिय श्रम प्रधान योजनाओ को प्राथमिकता देने की 
आवश्यकता थी । प्रदशनात्मक व्यय तथा अनुत्यादक व्ययों पर रोक लगा कर साधनों 
को विकास की ओर प्रवाहित करना था । भ्रूमि सुघारा म तेजी, क्षेत्रीय विपमताओ 
में कमी, पिछड़ वर्गों के कल्याण कार्यों म वृद्धि व प्रशासन मे कुधलता लान की आव- 
श्यक्ता है ! विकास कठोर श्रम, उच्च नैतिक स्तर, स्वार्थ रहित त्याग तथा सप्यय 
रहित राष्ट्र भक्ति में ही निहित है ! 

भावी आयोजन के सुझाव 
(8ए882$0 075 407 सफ।ए€ ?]4॥20 06:80%फ००/) 

आयोजन समस्त आर्थिक रोगो की रामवाण मौपधि तो है ही पर अगर औषधि 
का उपयोग सही ढग से ने हो तो सक्तट को वढा देती है । भारत के आधिक नियोजत' 
की प्रक्रिया मे भी उपयुक्त त्रुटियाँ रही उस्तके झारण आर्थिक अ्रग्रति मन्द रही और 
जनता के कष्टो में वृद्धि से विराशा का वातावरण बना । भावी नियोजन मे निम्त 
सुझाव उपयुक्त लगते हैं-- 

(7)समाजवाद के लक्ष्य की सच्चे दिल से स्वीकृति--इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिये आथिक नीजियो को इस श्रकार छल क्रिवान्वित क्या जाय कि लक्ष्य की 
कोर अग्रसर हो । यह थोथा नारा नही, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्यत्र्मो में 
परिलक्षित हो । बेको का साप्लीयक्रण, भुमिहीनो को भूमि, झोपण से सुक्ति समाज 
के कमजोर वर्गों का विकात,, उपयुक्त कर नीति तथा विदेशी व्यापार पर प्रभावी 
नियन्वण से समाजवाद की ओर अग्रसर होने की पूरी कोशिश की जाय । 
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(2) भ्रम प्रधान शीक्ष फलदायी योजनाओं को विशेष सहत्व--बै योजनाएं 
बेकारी की समस्या का निराकरण करने तथा यूल्यो पर वियस्वरण रखमे में विशेष 
लाभदायक सिद्ध होंगी । इनसे देश मे विदेशी सहायता पर भी निर्मरता कम होगी 
ओर राष्ट्र की आत्म-विर्मेरता का साये प्रशस्त होगा। अत लघु एवं कुटीर उद्योगों 
बा विकास किया जाना चाहिये। पौँचवी योजना मे | 69 लाख लथु एवं कुटीर 
उद्योगों की स्थापना का लदय था। छठी योजना में लपु एवं छुटीर उछयोगो दे विकांत 
पर बल उपयुक्त है । 

(3) कृषि विकास में तेजो एवं व्यावहारिक इृष्टिकोण--कृपि क्षेत्र मे उत्पादन 
वृद्धि के लिये नवीन ब्यूह रचना (हरित क्रान्ति) को सतकंता एवं कुशलता से सागू 
किया जाय । भूमि सुधारों में तेजी लाई जाये और भूमिहीनो को भूमि का आबटन 
बने, उपसडन व उप विभाजन वी समस्या के निराकरण के लिये चकक्‍ुबररी वे 
सहकारी कृषि को बढावा देने पी आवश्यकता है । बडो योजनाओं के वजाय लघु एक 
मध्यम पिचाई योजनाओं को प्रायमिक्ता दी जाय भूगर्स जल का उपयोग बढाण 
जाय । 

(4) आस्तरिक वित्तीप साधनों को गतिमान करना तथा विदेशी सहायता पर 
निर्भरता कम फरना--भारतीय अर्थव्यवस्था वो जात्मनिर्मर बनाने के लिये विकास 
वारय॑त्रपों ने' क्रियास्वयन मे विदेशी राहायता को वम दिया ज्ञाय। चतुर्थ योजना मे 
विदेशों साधनों तो वम महत्व अच्छा रावेत है। इसी प्रपार आन्तरिय साधभो म॑ 
भी इम प्रवार समस्वय बैठाया जाय त्रि अधियाधिव' साधन कम भार तथा सामाजिक 
न्याय के सिद्धान्तों यो पूर्ति कर सके | इपि क्षेत्र मे भी अधिक वित्तोय साधव जुठाये 
जायें। 

(5) मूल्यों एर प्रभावों नियश्रण--देश से योजना वी सफ़लता वे लिये एक 
समप्रीकृत मूल्य नीति जावश्या है। मूल्य नीति, आयात नीति तथा उत्पादन नीति 

में परस्पर रामन्वय बेठाना चाहिये । अःवश्यतता इस वात वी है वि स्थिरता के साथ 
विकास हो । चतुर्थ योजना से इस उद्देश्य क्रो ध्यान मे रखने के बावजूद भी मूल्यों 
पर प्रभावी तियस्क्रण नदी हो पाया है ! हीताय॑ प्रबन्ध की व्यवस्था में सत्ता बरती 
जाते वो आवश्यक्ता ऐ। 

(6) जनप्तोश्या नियाजश--हमारी गोजनाओों वी असफलता का एवं प्रमुस 
बगरण जनसझया मे विस्फोटर वृद्धि 2 उिछते दो दशफों से जनसरया में टोज़ गति से 
(2 5 प्रीक्षत वार्वित) वृद्धि हुई है। जय 95] से जनसरया 36 5 बरोड थी वह 
शम बढ़कर 63 5 करोड़ हो गई * । बढदी हुई जनसझूया के रोजगार, साना, वपश 
आयाय सभी की व्यवस्था करती पएथेयी रे । बहती जतसब्या की बाट से योजना वी 
प्रगति बह जायी है । अत प्रति व्यक्ति आप मे वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, रोजयार वो 
ब्यवस्था ने! छिए जनसत्या पर प्रभावी नियन्त्रण दोना भादिये। 
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(7) आधधिक केन्द्रीयकरण व उत्कृष्ट उपभोग पर रोक--घव का असमान 
वितरण उत्कृष्ट उपभोग को बढावा देता है तथा साहस को हतात्साहित करता है ॥ 
आधिक केन्द्रीकरण से वर्ग सघर्ष वी भावना प्रदल होतो है। अत इन पर रोक से 
समाजवाद वा मार्म प्रशस्त होगा तथा विदेशी विनिमय देश के आधिक विकास मे 
सहायक होगा ॥ 

(8) हिन्नी शेंत्र की आधिक नीतियों के अन्तर्गत स्वृतन्त्तता--भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और उसमे प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफ्लता इस 
बात पर निर्मर करती है कि सरकार मोटे रूप से आथिक नीतियो का निर्धारण कर 
उनके अन्तगंत निजी साहूसियो को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने दे। राज्य का ध्यान 
प्रत्येक छोटी-छोटी बातो म न होकर केवल महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दो पर ही रहे जिससे 
प्रशावनिक कुशलता बढे और दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप से ब्याप्त भ्रष्टाचार का 
समापन हो । 

(9) सामाजिक सेवाओं तथा उपनोग उद्योगों का विस्तार--यथ्परि विकास- 
शील राष्ट्रों मे साघनो को स्वल्पता और जअभावो को मधिकता है पर जन साधारण 
में आर्थिक नियोजन के प्रति निष्ठा एवं सहयोग की भावना जागने के लिये उनकी 
उपभोग वस्तुओं में वृद्धि तथा उनक लिये सामाजिक सेवाओ में यूद्धि की जाय ॥ 
भारत म अब उपभोग उद्योग का विकास भी साथ-साथ चलना चाहिये । 

(30) प्रशासन मे कुछ्चलता की वृद्धि तथा ध्ध्टाचार पर रोक--आधिक 
योजनाओं की सफलता योजनाओ के क़्यान्दयन की कुशलता पर निर्भर करती है। 
प्रशासन मे व्याप्त अप्टाचार से विकास कार्यत्रमों मे अनावश्यच्रा विलग्व होता है । 
निहित स्वार्ों की पूर्ति के लिये विकास की वलि दी जाती है। मत इस दिशा में 

सुधार आवश्यक हैं । 

इस प्रकार हम निष्कर्ष वर पहचते हैं कि आधिक आयोजन से ही हम अपनी 
आधिक समृद्धि, राजनेतिक धुरक्षा और साम्राजिक समानता का मार्ग प्रश्मस्त कर 
सब ते हैं पर नियोजन की रुफलता के गियर कुझलता, समन्वय, सन्तुलन व साधनों के 
पूण उपयोग वी आवश्यकता है। अतः अगर उपर्युक्त सुझावों पर अमल किया गया 
तो भारत म समाजवाद के स्वप्न को साकार किया जा सकता है । 


परीक्षोपयोगो प्रइन 
गे जेपएरकीए कोमप्को! वि अस्जरापों एफ ऋवाप्रककप्की का्जुज्याप्तना 
कीजिये । (रश वी छा 8 (०० 3979) 


संकेत--भारत मे योजतावद्ध विकास की उपलब्धियों एवं विफलताओं को 
शोष॑कनुसार देना है । छ्‌ 
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प्रौद्ना क्षाबोत ने जन जाशा्षात्रों एवं आशाओं का सूर्ते रूप देने तथा देश में 
व्याप्त गरीयो, ब्यापक बेरोजगारी सथा क्ाथित्र अममानताजा यो तजी से कम करने 
के विय थाचयों पचवर्षोात्र योचना वा एक वर्ष बहुत ही वरिस्याग वर जनता सरकार 
नी आथिक लीतियों के जनुरूप छठा प्रभवर्षीय बराह्ना (978-83) वा प्रारू्स 
राष्टीय वियास परिषद प ससक्ष प्रस्तुत किया टै। दस धरारप के अनुसार छठी पच- 
वर्षीय जाजनां में तु परिय्रय ,6,240 कराड़ झपय होन वा प्रस्ताव है जिसमे 
सर्व लिक लैब या दुख परिब्ण्य 69380 करोड द० तथा तिली क्षेत्र का बुज परि> 
बाप 46860 प्रा” र० छान का क्षतुमान हैं । प्रान्प मे 47 प्रतिशत विय्राल दर 
को परियायता की गद्ट है जा पराजना ये जस्ते छत बेटकर 5 5 प्रतिभत होने की 
जाया है । दस प्रापता थे अगत दस वर्षों में पूर्ण रोतयार झपत थे कराने, गरीबी को 
समाप्त रन तथा अधिक समानता यात समाज वी रखना परन ये लक्ष्यों जी प्राष्ति 
पर मुल्य रूप से जार दिया यत्रा है। 

छठी योजना के उद्देश्य एवं फार्यनीति 
(09%]०ल॥१९५ & $502/९9% णा 5।509 ह797) 

इस बाजता व प्रारूप से क्षाविय नियोजन व प्रमुख दरदेश्य चार हैं जियसे 
दस यर्ष वी अयधि के मीलर-- 

(0) राफी सीसा तफ़ यराजबादी तथा अद्धं-्वरयाजगारी को निराकरण, 

(2) जनेसम्पा ते संत्रस गरीव तयएों के जीवन स्वर मे उल्लेसनीय सुधार 
फ्रता, 

(0) इन आय मसूठा से आन बाते साया वे लिये राम्य द्वारा बुनियादी 
आवश्यकताओं जैसे प्रात जो साफ़ पानी, प्रौद शिक्षा, प्रारम्मिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा 
ग्रामीण सरकें, आय्रास आदि क्री ब्यववस्था उरना, तथा 

(५) अधिक समानता बाव समाज की रचना वरना 

इल प्रायमिय उर्देश्या की प्राप्ति के विय प्रारप्र से सरकार वी जा्यनीति 
(572८४)) की धप्र गाते दाविखनीय हैं-- 





4ठटी योशता दा अन्तिय स्वृब्च आते वर छात्र उसड अनुशार मिखें। 
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(0) प्रिछले वर्षो की अपेक्षा अर्ेव्यवस्था की उच्च विकास दर प्राप्त 
करना, 

(श) आय तथा सम्पत्ति की वर्तमान वियमताओ को पर्याप्त मात्रा मे कम 
करने की दिल्ला मे थागे बढना, तथा 

(0) आत्म विर्भरता वी दिल्ला में देश की सक्त्‌ प्रगति सुनिश्चित 
करनो । 

इस लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए योजना प्रारूप मे चार क्षेत्रों - 0) कृषि, 
(४) नधु एवं कुटीर उद्योग, (पा) समन्दवित ग्रामीण विकास के लिय क्षेत्रीय 
ग्रायोजन तथा (७) न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया 
जाएगा | 

छुठो योजना फा परिव्यय एव प्रायमिदताएें 
(0०ण85 & एशणा।ए€5 ० 850 ए०ण) 

छठी पचवर्षीय योजना (978-83) का ढुल प्रस्तावित परिव्यय !6240 
करोड ₹० है जिसमे सावंजनिक क्षेत्र म 69380 करोड रु० तथा निजा क्षेत्र में 
46860 करोड ६० व्यय का प्रावधान है। सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय 69380 
करोड र० होगा जो कु योजना परिव्यय का लगभग 59 7 प्रतिश्यत भाग है योजना 
प्रारूप को ग्रामोन्‍्मुखी बताया गया है । यही कारण है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास 
पर कुल याजना परिव्यय का लगभग 43 ] प्रतिशत भाग खर्च होगा जो प्राचवी 
योजना की निर्धारित राशि से लगभग दुपुनी होगी। अगले दस वर्षों मे बेरोजयारी 
एवं भद्धं बेकारी के समापन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों, यातायात, कृपि एवं सिंचाई 
विकास को प्राथमिकता के उच्च क्रम म॑ रख। गया है । सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रस्तावित 
परिव्यय निम्न तालिकर से स्पष्ठ-है-- 

छुठो पोजना में सूद जनिक क्षेत्र दए परिव्यय (000०3) 





(978-83) (राशि करोड़ रु०) 
+ कुल परिव्यय 
क्षेत्र | परिव्यय ड़ का भांग 

१ ऊुपि एवं सम्बद्ध क्षत्र 8600 2 4% 
2 पिचाई एवं बाढ़ नियत्रण 9650 33 9% 
3 उद्योग एव खनिज 30350 749५ 
4 श्षक्ति, विज्ञान एवं टेकनोलोजी 20800 30 0% 
$ परिवहन एवं सचार 30625 55 35% 
6 सामाजिक सेवार्ये | 9355 १35 5%६ 
कुल योग ।__ 69566 | 0०% 
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छठे योजना में सावंजनिक क्षेत्र की वित्त व्यवस्था के रोत 
[79शधचंगड ण 77९ 5020० ०ए्र99 9 5ीजी। ।4(4))] 





(करोड रुपये) 
[/] घरेलू बजट साधन 
() 977-78 की चालू दरो पर बजट अतिरेक 2889 
(४) सार्वजनिक उपकमों से प्राप्त शुद्ध बचत 0.96 
पा) अतिरिक्त वर --कैद्ध 9000 
या 
(५) बाजार झण 5986 
(५) अल्प बचते 3$0 
(५) राज्य भविष्य निधियाँ 2953 
(शा) वित्तीय सस्थाओ के समयावधि ऋण 296 
(५00) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ 550 _ 
कुल बजट साधन 60020 
[8] (0 विदेशी सहायता 5954 
(४७) विदेशी विनिमय कोपो का प्रयोग [80 
[८] होनायथ प्रवन्ध (अपूरित अन्तर) 2226 
कुल योग 69380 
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उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना के लिये घरेलू बजट साधनों से कुल 
सार्वजनिक परिव्येय लगभग 85 प्रतिशत साधन जुटाये जायेंगे जबवि विदेशी सहायता 
से केवल 8 5 भाग प्राप्त होगा | अतिरिक्त करारोपण से लगभग 9 प्रतिदात भाग 
की व्यवस्था है जबकि हीनायें प्रबन्ध से केवल 2226 करोड २० थी व्यवस्था का 
प्रावधान' अमपूर्ण लगता है क्योकि इस योजना वे प्रथम वप 978-79 में ही 950 
बरोड रुपये हीना प्रवन्ध की व्यवस्था है। 

समूची छठी योजना मे कुल परिव्यय 6240 रोड रपये वी व्यवस्था 
है। इसकी वित्त व्यवस्था भी योजना के प्रारूप मे दो गयी है। अत सार्वजनिक 
एवं निजी क्षेत्र की सम्पूर्ण छठी योजना के लिये 6240 वरोड रुपये को वित्त व्य- 
वस्था निम्न प्रकार करने को व्यवस्था है-- 

(।) सावजनिक क्षेत्र से बचत 27444 करोड रुपये, (7) वित्तीय संस्थाओं 
से बचत 8973 करोड रुपये, (१७) गेर सरकारी निगम क्षेत्र से बचतें 9074 करोड 
रुपये, पारिवारिक बचतें 62354 करोड रुपये होगी। इस प्रकार कुल आन्तरिक 
सत्ााधत 00855 करोड हाप्े होगे । विदेशी सहायता से 3953 बरोड रपये, विदेशी 
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विनिमय कोपो के घन का उपयोग ]80 करोड रुपये तथा चालू विकास परिव्यय 
के लिये बजट व्यवस्था से 0250 करोड रुपये जुटाये जायेंगे । 


छठी पचदर्षोष योजना के प्रसुख लक्ष्य (978-83) 
[ध३छ पश्र४टश५ ते 550 7056 ६ ९७7 7090) 

छठी योजना मे आधारभूत उद्देश्यो की पूर्ति हेतु अथंव्यवस्था के विभिन्‍न 
क्षेत्रों मे महत्वाकाक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं-- 

(0) राष्ट्रीय आय, बचत एवं विनिधोग--योजना में 47% वापिक विकास 
दर की परिकल्पना की गई है जो योजना के अन्त तक बढकर 5 3% होने को आशा 
है। कृषि क्षेत्र मे वापिक विकास दर 3 98% होगी जबकि ओऔद्योगिक विकास दर 
6 9"; होने की आज्ञा है। प्रति व्यक्ति खपत के स्तर मे 978-83 की अवधि मे 
2 % की बुद्धि होगी। सकल घरेलू उत्पादन के रूप मे बचें राष्ट्रीय आय के 
9-8% से बढकर 982 83 मे 23 4 प्रतिशत हा जायेंगी । पूंजी निर्माण की दर 
भी 982 83 तक 25 प्रतिशत होने की आाद्या है । 


(2) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र--योजनाकाल मे कृषि एवं ग्रामीण विकास पर 
कुल परिव्यय लगभग 43 | प्रतिशत भाग व्यय किया जायगा । परिणामस्वरूप खाद्यान 
का उत्पादन 2 5 करोड टन से वढाकर 4 05 करोड टन करने वा क्क्ष्य है 
इसी प्रकार अन्य फसलो के लक्ष्य भी ऊँचे निर्धारित क्यि गए हैं जो निम्न तालिका 
से स्पष्ट हैं-- 


कृषि उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य (978-83) 








__#ण | जाई | खाता | फउक3 इकाई । 977-78 982-83 
] खाद्यान्न करोड टन ]2 5 4 05सञ 4 45 
2 गन्ना हे ]5 69 8 8 
3 कप्रास ताख ग्राठें 64 3 8 5 से 92 5 
4 विलहन लाख टन 92 ]2 से 5 
5 रासायनिक खाद का रह कह 42 48 
उपयोग 








(3) छिचाई विफाक्त--योजनाकाल में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण पर 9650 
करोड रुपये व्यय का प्रावधान है जबकि पाँचवी योजना मे केवल 4226 करोड़ रू० 
व्यय की ही व्यवस्था थी । पाँचवी याजना के चार वर्षों मे 86 लाख हैक्टर सिंचाई 
क्षमता बढ़ी जबकि छठी योजवा मे 370 लाख हैक्टरअतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाने मे 
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का लक्ष्य है। उसमे छोटी रचाई योजनाओं से 90 लाख हैक्टर तथा बड़ी एवं 
मध्यम योजनाओं से 80 लाख हैक्टर सिंचाई क्षमता वढेग्री । इस प्रकार वर्तमान 
क्षमता 484 लाख हैक्टर से बढ़कर 654 लाख हैक्टर हो जायेगी । 

(4) ऊर्जा विकास (छाथह५ 065८०फा०ा)---इसके अन्तर्गत विद्युत, 
पैट्रोलियम एवं कोयला उत्पादन के विकास का समावेश्ञ है। ऊर्जा विकास पर छठो 
योजना मे 2050 करोड रू७ व्यय का प्रावधान है जिसमे विद्युत विकास पर 
]5750 करोड रु०, पैद्रोलियम विकास पर 2550 करोड रु० तथा कोयला विकास 
पर 850 करोड़ रु० व्यय की व्यवस्था है । परिणामस्वरूप योजना के अन्त तक देश 
में विद्यूत की संस्थापित क्षमता 445 लाख किलोवाट हो जायेगी । 90 लाख पम्प 
संटो व एक लाख गायों को बिजली दी जायेगी । पैट्रोलियम का वार्पिब' उत्पादन 25 
लाख टन हो जाएगा। कोयले का उत्पादन 0 3 करोड टन से बढाकर 982-83 


तक !4 9 करोड टव कर दिया जायेगा ! 
(5) उद्योग एवं खनिज विकास--छठी योजना मे उद्योग एव खनिज विकास 


पर ]0350 क्करोड २० व्यय का प्रावधान है जिक्षके द्वारा वृहत उद्योगों के उत्पादन 
मे वृद्धि वे साथ-पाथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास किया जायेगा। 
इस्पात उद्योग का उत्पादन 77 लाख टन से बढ़ाकर ]8 लाख टठन करने का 
लक्ष्य है। सीमेट, उर्वरक, चीनी एवं अन्य प्रमुख उद्योगों के उत्पादन लक्ष्य निम्न 
तालिवा से स्पष्द है । 

ग्रामोद्योगों एव. लघु उद्योगों के विकास पर 740 करोड रुपये व्यय का 
प्रावधान है जबवि प्राची योजना में यह राशि केवल 387 8 करोड़ २० ही थी । 
इस क्षेत्र मे भ उत्पादन के ऊँचे लक्ष्य निर्धारित विये गये हैं । 

छठी योजना मे औद्योगिक उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य (/982-83) 











विवरण इक ई..|| 977-70 2682-83 
लक्ष्य 
इस्पात (5॥66 ) लाख दन 779 ]8 
सीमेन्ट लाख टन ]92 290-300 
कोयला लाख टन 032 ]490 
कपड़ा-मिल क्षेत्र करोड मीटर 420 460 
विक्रेच्धित क्षेत्र 7 540 760 
कागज एवं कागज-गत्ते हजार टन 900 ]250 
एल्यूमिनियम शक 80 £300 
उर्दरब-नाईट्रोजन (२) हो पे 2060 400 
फोस्‍्फरिय (९?0)) जज श 660 | 425 





छड़ी पचवर्षीय योजना (978-83) का प्रारूप शव 


इस अवधि में औद्योगिक विकास की दर 6 9% होगी । खतिजो के उत्पादन 
मे भी वृद्धि की जायेगी । 

सामाजिक सेवायें (50० $670०८५) --सामाजिक सेवाओ पर योजना 
काल मे 9355 करोड २० व्यय का प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र मे निरक्षता दूर 
करने, शिक्षा को रोजगारोन्मुख एवं समाज के लिये सार्थक बनाने को ग्रायथसिकता 
दी जायेगी। व्यावसाग्रिक शिक्षा को बढावा दिया जायेगा | उस पर 955 करोड 
रू० व्यय होगे । 

स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण पर 2095 करोड रु० व्यय किये जायेंगे जिससे 
गरीब ग्रामीण एवं झहरी जनता को चिक्त्सा सुविधायें सुलभ होगी । सत्रामक रोगो 
की रोकथाम, उन्मूलन एवं मलेरिया नियन्त्रण परे विशेष ध्यान दिया जायेगा । 

रोजगर एवं बेकारी निवारण --छठी योजना से 4 9 करोड अतिरिक्त मानव 
वर्ष रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य है ताकि दस वर्षों मे बेकारी एवं अद्धें वेकारी 
का समापन' हो सके / 

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम--इस पर योजनाकाल मे 480 करोड़ रू० 
व्यय का प्रावधान है । जिसके फलस्वरूप योजना के अन्त तक 3 2 करोड़ बच्चो को 
प्राथमिक शिक्षा तथा 6 6 करोड श्रोढो को साक्षर बनाता है। एक लाख गाँव मे शुद्ध 
ऐये जल की व्यवस्था की जायेगी । वर्तेमान ग्रामण विद्युतीकरण प्रणाली को बढाने के 
भ्तिरिक्त 982-83 तक 40 हजार अतिरिक्त ग्रामो का विद्युतीकरण किया जायेगा। 
लगभग 80 लाख भूमिहीन मजदूरों को आवासीय भूखण्ड दिये जायेंगे। पोषाहार 
थोजना के अन्त्गंत 26 लाख बच्चो तथा दोपहर का भोजन योजना के अन्तर्गत 40 
लाख णतिरिक्त बच्चों को लाभ मिलने की आशा है । 

छठी योजना की आलोचनाएं ((7६०5छ७) 

यद्यपि छठी पचदर्पीय योजना बर्थव्यवस्था मे तीव्र भ्रगति,बेकारी का निराकरण 
एबं गरीबी उन्मूलत के लक्ष्यो से प्रेरित है फिर भी विद्वानों ने इसकी कई कारणों से 
आलोचना को है-- 

([) बहुत महत्वाकाक्षी योजना--योजना मे निर्धारित लक्ष्य बहुत ऊचे हैं और 
योजना क्य कुल्न परिव्यय पाचदी योजना के मुकाबले दुगुने से भी अधिक है जिसके 
लिये साधन जुटा पाना भी मुशिकिल होगा । 

(2) बढती बेकारो का उन्मूलन किन लगता है:--यद्यपि योजना के प्रारूप मे. 
अगले दस वर्षों मे वेकारी तथा अर्द्धं-वेकारी का समापन करने का लक्ष्य है किन्तु मातव 
झक्ति नियोजन की कोई ठोस योजना के अभाव तथा रोजगार अवसरो के बढ़ाने की 
अपूर्ण योजना से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन लगती हैं । 

(3) वित्तोष साधनों की कठिनाई--इतनी विशाल योजना के लिये 3000 
करोड़ रु० के अतिरिक्त कराधान की समस्या विकट होगी। करो म चोरी को प्रवृत्ति, 
बढते मूल्यों पर सरकार के अपव्यय के कारण जहाँ 978--79 के पहले वर्ष मे ही 
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]050 करोड रु० घाटे की वित्त व्यवस्था है वहा पूरे योजनाकाल मे घाटे की वित्त 
व्यवस्था निर्धारित राशि 2226 करोड रुपये से कही अधिक बढ जाने की समावना है। 

(4) आय, वेतन एवं मूल्य की समन्वित नीति का अभाव--अन्‍्य योजनाओं 
की भाँति इस योजना में भी आय, बेतन एव मूल्यों की एक समन्वित नीति का अभाव 
है उसमे आथिक विषमता का निराकरण करना कठिन होगा। मूल्यो मे वृद्धि के वारण 
योजना के बढते व्यय में योजना का कार्याववयत कठिन हो जायेगा । 

(5) आर्थिक समानता कोरी कहपना है--इस योजना मे भी आर्थिक सत्ता के 
क्ेद्दीयकरण को रोकते, आथिक विषमता को कम करने तथा एकाधिकारी प्रबृत्तियो को 
रोकने की कोई छोस योजना नही है यह 27 वर्षों के अनुभव से कहा जा सकता है कि 
आशिक विकास को कम करने के लिये अधिक प्रभावी कार्यक्रम की आवश्यकता है ॥ 

(6) राजनंतिक मतनेदो मे उलझी जनता सरफार-द्वारा लक्ष्यो की प्राप्ति 
सन्दिः्ध लगती है क्योकि पारस्परिक मतभेदों और राजन तिक दाव-पेचो में कुशल 
प्रशासन नही रहता और सफलता कठिन हो जाती है । कुर्सी हथियाने के हथवण्डे, 
दल बदल आदि भी दिवक्त उत्पन्न करते हैं । 

(7) योजना एवं आविक्ष उद्देश्यों को अपेक्षा राजनेतिक उद्देश्यों से भो प्रेरित 
है--यही कारण है कि अगले दस वर्षों मे बेकारी का समापन, गरीबी का निराकरण 
एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य जनता को महत्वाकाक्षी लक्ष्यों के भ्रमजालमे डालकर 
जनता पार्टी की सत्ता को सुदृढ़ करमे का प्रयास है । 

निष्कं--यथ्पि योजना को बहुत महत्वाकाक्षी बताया जाता है फिर भी 
वेकारी, मुखमरी तथा आशिक विपमता को कमर करने वी दिल्ला मे यह एक करान्ति- 
कारी कदम है । इससे न केवल बेकारी की विक्ट समस्या को निवटाने का बल 
मिलेगा वरन्‌ अधंब्यवस्था सुदृढ होगी । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से देश की 22 
करोड गरीब जनता को राहत मिलेगी और उत्हें समृद्ध एवं विविधितापूर्ण जीवन 
यापन का सुअवसर मिलेगा ।। क्षेत्रीय विपमतायें कम होगी ओर आधथिक विकास का 
मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिये जनता धरकार को आपसो मतभेदों से ऊपर उठकर 
कुशल एवं स्वच्छ प्रशासन के द्वारा योजता के कार्यात्वयन में तत्थरना बरतती पड़ेगी 
तभी लक्ष्या की प्राप्ति सम्भव होगी और उद्देश्यों को भुर्त रूप दिया जा सकेगा ३ 
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परिशिष्द ($९९:६४ए5) 


आवर्ती योजना अथवा अनवरत योजना 
(एण/7४6 एछ.437९) 








आवर्ती योजना की घारणां से भारतोय जनता मे उत्सुकवा स्वाभाविक है । 
स्थिर नियोजन पद्धति के कारण योजनावद्ध विकास के पिछले वर्षो मे भारतीय आर्थ- 
व्यवस्था एवं उसके विकास कार्यों मं अनेक विकृतिया 5पन्‍न हुई हैं। अ्रमपूर्ण मान्य 
ताओ एबं उनके अनिश्चिताओं पर आधारित पचवर्षीय योजनाओ मे बदलती परिस्थि- 
तियो के अनुरूप योजनाओं से परिवर्तेन की उपक्षा लक्ष्मो और वास्तविक उपलब्धों 
मे भारी अन्तराल के कारण जन साधारण की आश्षाओ और आकाक्षाओ पर पाती 
फिर गया। अत आशिक तियोजन को अधिक व्यवहारिक, लोचशील एवं गत्यात्मक 
(090क्षा००) वनाने के लिये जनता सरकार द्वारा पुनगठित योजना आयोग ने 0 
सितम्बर 977 को अपनी बेठक में भारतीय आयोजन भ्रणाली मे एक मौलिक परि- 
वर्तन का फैसला कर यह घोषणा की [ अप्रैल [978 से छठी अनवरत योजना लागू 
होगी । इस निर्णय से पाँचवी योजना की अवधि चार वर्ष में ही 3 मार्च 978 को 


समाप्त हो गई और पाचवी योजना को अन्तिम वर्ष जावर्दो योजना (००१8 ९०४०) 
का पहला बे हो गया । 


(आवर्ती या अमवरत योजना की घारणा) 
(ए्व्का जे छएगाण्ड ९5) 


आवर्ती घोजना झथवा अनवरत्त योजना का अभिपष्राए आर्थिक निमोजन की 
उस तकनीक एव विधि से है जिसके अन्तगत विकास लक्ष्या की समीक्षा वर्ष प्रतिवर्ष 
की उपलब्धियों और विक्षास क उपलब्ध साधनों के प्ररिश्रेक्ष में की जाती है । 
वर्षानुवष परिस्थितियों मं हुए परिवतंतनो को इष्टिगत रखते हुए योजना की प्रायमिक- 
तारओं, साघन आवटन तथा लक्ष्यों मे परिवर्तन एवं परिवरद्ध न किया जाता है जिससे 


नियोजन प्रक्रिया मे निरन्तरता के साथ-साथ व्यावहारिक्ता, लोचशीलता एव गत्मत्वता 
लाई जा सके । 
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आवर्ती योजना मे आयोजन की निरन्तरता बनाये रखने के लिये नियोजन 
प्रक्षेप ([0)0क78 एाणव्दा 0! ) का सामवेश होता है! इसके लिये योजना के प्रत्येक 
वर्ष की समाप्ति पर पाच वर्षो की अवधि के दाद, प्रत्येक वर्ष के लिये वर्लमान श्रगति 
के आधार पर योजना की एक रूपरेखा तैझयार्कर ली जाती है। इस प्रकार एवं अन- 
घरत योजना (९०%8 ?७0) के समाप्त होते-२ योनना निर्माताओं के प्रास् एक 
प्क्षिप्त योजना (:४०९०७६० ॥99) तंयार हो जाता है। जिससे नियोजन वी ग्रक्तिया 
मे निरन्तरता बनी रहती है और क्रम भग नही होता। 

भारत मे आर्ट्ती योजना का 78-79 है। छठी योजना अनवरत 
योजना के रूप मे 978-83 की अवधि के लिये दीर्घवालीन दृष्टिकोण वाली पंच 
वर्षोय योजना ही है 4978-79 की समाप्ति पर 979-80 की वाधिक योजना के 
साथ-साथ 979-84 की पाच वर्ष की अवधि के लक्ष्य 978-79 थी समीक्षा एवं 
परिवर्तित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निधर्रिति क्षिये जायेगे, इस प्रकार व प्रतिवर्ष 
आगे की अवधि की वापिक एवं पाँच वर्षों की योजना क्रमश 98-85, 982-86 
2983-87 का भी भोजेक्शत कर लिया जायेगा। इस प्रकार छूटी योजना की समाप्ति 
से पूर्व ही आगे 5 वर्षों के नियोजन प्रक्षेप तैयार हो जायेंगे । 

प्रधानमस्ती श्री मोरारजी देसाई ने राज्यों के भुस्यमन्त्रियों के मम अपने 
प्रसारण में स्पष्ट कर दिया कि अनवरत योजना दीघंवालीन इप्टिकोण चाली पच- 
वर्षीय योजना ही है । अत' अब प्राच वर्षो की अदवरत् योजना तयार की जाती रहेगी 
जिसकी एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर उसके अन्तिम वर्ष मे आगे दा एक वर्ष और 
जुड जायेगा । परिणामस्वरूप वर्षातुवर्ष उसकी क्रवधि बढ़ती चली जायेगी और हर 
वर्ष उसकी अवधि पाच वर्ष ही बनो रहेगी । 


आवर्ती योजना की धारणा मे चार आधारभूत तत्व है--() भूतवालीन 
उपलब्धियो का भावी नियोजन प्रयत्नों से एकीकरण, (2) कार्यों में समन्वय एंव 
दायित्व निर्धारण. (3) रोजगार अवसरों द्वारा प्रोत्साहन तथा (4) आयिक भविष्य 
वथा प्रगति मूल्याक्न के लिये कुझल सूचना व्यवस्था । इनके अभाव से आवर्ती योजना 
की घारणा निरथ्थंक सिद्ध होगी। आवर्ती योजना की घारणा बिल्कुल नयी नही है। 
इस धारणा या प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रो० रेगनर फ्रिद्व ने किया जिसको बाद मे प्रो० 
गुनार मिर्डल ने भी अपनी प्रश्चिद्ध पुस्तक “एशियन ड्रामा” भ लोकब्रिय बनाया । 
भारत से भी 962 मे चोनो आक्मण के वाद अतिरक्षा की पाच वर्षों वी आवर्ती 
योजना (६९ ५ ४४५ एणायह एव ठि ऐटशाए८) लागू वी गई थी । इसके 
बाद केन्द्र ने इस्पात उद्योग के विक्ञास के लिये भो पाच वर्षों की रोलिग प्लान लागू 
करने वी घोषण की थी। रक्षा योजना में यह काफी उपयोगी रही । 
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यह उल्लेखनीय है कि आवर्ती योजना पद्धति कई देशो मे अपनाई गई है। 
जिसमे पौलेण्ड, रूमानिय, वलग्रेरिया, चीन, जापान तथा फिलीपाईनस प्रमुख हैं । 
भारत मे भी वित्त वर्ष 978-79 से यह तकनीक पूर्णत. अपनायी गयी हैं । 


अनवरत योजना की स्थिर योजना की तुलना मे श्रष्ठता 

अथवा 
स्थिर योजना एवं अनवरत (आवर्तो) योजना मे अन्तर 

इन दो नियोजन पद्धतियों मे काफी अन्तर है जिनमे निम्न उल्लेखनीय हैं-- 

(7) तकतीकी अन्तर--स्थिर योजना का प्रारूप तैयार करते समय विकास के 
लक्ष्य पाच वर्षों की निश्चित अवधि के लिये एक वारगी तय कर लिये जाते है और 
योजनः के दौरान प्राप्त होने वाली उपलब्पिधयो का जायजा पाच साल की अवधि 
खत्म होने पर ही लिया जाता है । 

जबकि आवर्ती योजता के वक्ष्य एक बार निर्धारित हो जाने के बाद के वर्ष 
प्रतिवर्ष की वास्तविक उपलब्धियों और विकास के उपलध ससाघतो के परिप्रेय 
मे प्रतिवर्ष परिवर्ततीय एवं परिवरद्धंनीय है । इससे लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के विकास 
अन्तर की समीक्षा कर अगले वर्ष की नियोजन सम्बन्धी गणनाओ म॑ महत्वपूर्ण स्थान 
देवा है । 

(2) प्रकृतति--स्थिर नियोजन की कठोर प्रकृति है ॥ परिस्थितियों में परि- 
बर्तेत होने तथा विकास अतर की उपेक्षा को जाती है अत लक्ष्यों, प्राथमिक्ताओ आदि 
भरे कठोरता का रूप अपनाया जाता है । 

अनवरत थोजना लोचपूर्ण होती है लक्ष्यो एव प्राथमिक्ताओ में समयानुकूल 
एवं परिस्थितियों के अनुकूल सझोघन को लोचता रहती है ॥ 

(3) निरन्तरता--स्थिर नियोजन में नियोजन प्रक्रिया की निरन्तरता का 
अभाव होता है जबकि अनवरत योजना मे आगे से आगे नियोजन प्रक्षेप (?[भाण्याड़ 
एाणु९णा०75) को महत्वर्ण भूमिका होती है । 

(4) सजगता--स्थिर योजना मे विक्रास की रणनीति पाच वर्षों के लिये स्थिर 
मान ली जाती है अत प्रायमिक्षदताओ, लक्ष्यों की वास्तविक उयलब्पियों व अर्थ -य्रवस्था 
के अन्तंप्र ग्रहों के प्रति सजगता का अभाव रहता है जबकि अन्वरत योजना मे बर्षानु- 
बपें प्राथमिताओ, लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों तथा अर्थ-्यस्वथा के अन्तर प्रवाहो के 
प्रति जागरूफता रहती है । 

(5) व्यवहारिकता--स्थिर योजना में सामान्यत लक्ष्यों और उपलब्धियों मे 
काफी अत्वर हो जाता है अत नियोजन अव्यावहारिक लगता है जबकि अनवरत 

योजना अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक एवं वास्तवित्रता के निकट होतो है । 
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(6) रणनीति--स्थिर योजना मे पाच वर्षों के विकास की एक विशिष्ट 
रणनीति (5४9०४४) होती है जबकि अनवरत योजना की रणनीति आधिक 
परिस्थितियों एवं उद्देश्यो के अनुरूप ढालो जाती है अर्थात्‌ अनवरत योजना की 
रणनीति देश की आर्थिक आवश्यकताओ के अनुरूप आर्थिक विकास के बदलते 
इष्टिकोणो (रणायाह. एचब्छुथ्टएश९४ ते ए6४००काथ्य) को भो स्वीकार 
करती है । 

अनवरत योजना (१णाएएड्ट 090) के लाभ|गुण 

अनवरत योजना की तकनीक के अनेक गृण एवं लाभ हैं जिनमे निम्न 
उल्लेखनीय हैं-- 

(7) परिवरततशोलता एवं लोचता--इस प्रणाली का सबसे बडा लाभ यह है 
कि हर वर्ष याजना पर तात्कालिक आथिक परिस्थितियों के सन्दर्भ मे लक्ष्यो एव 
वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा करने से विकास अन्तर (06एट८०एाग्रक्या 099) 
को पाटने के लिये योजना मे आवश्यकतानुसार परिवतन एवं सशोधन किया जा सकता 
है । लक्ष्को एवं वित्तीय सोषनों मे लोचशीलता बनी रहती है । 

(2) निरन्तर प्रगति समीक्षा--अनवरत योजना में योजना के कार्यान्वयन 
की प्रगति के बारे मे आक्डे लगातार एकत्रित किये जाते है अत हर वर्ष योजना के 
लक्ष्यो एवं उपलब्धियों का मूयाल्कन होता है । 

(3) गत्यात्मक इष्टिकोण--अनवरत योजना म गत्यात्मक इष्टिकोण पाया 
जाता है क्योकि योजना में समयानुकूल एवं परिस्थितियानुकूल तालमेल बैठाने की 

+ तत्परता रहती है । 

(4) मूल उद्देश्यो के प्रति जागरुकता बनी रहती है--वपोकिः उन उद्देश्यों वी 
प्राप्ति के लिये ही तो सतत योजना कायशील रहती है | योजना को कार्यान्वित करते 
वाले उद्देश्यों से भटव नही सकते है | 

45) नियोचन की निरन्तरत/--अनवरत णोजना वा यह भी लाभ है कि 
इसमें हर वर्ष से अन्त म अगले पाच वर्षो के योजना था लक्ष्य आदि तंयार क्िय जाते 
हैं अत नियोजन प्रक्षेपों (2]8गाशा8ह ्रिणु०्णा००७) के कारण योजना वी निरन्त- 
रता की भ्रक्षिया अविरल गति से चलती रहती है । उसमे कही योजना छूट्टी (श॒क्षा 
प्०॥69)) की समस्या नडी जाती जैसी भारत मे 966-69 की अवधि में आई । 

(6) व्य'वहारिक नियोजन--अनवरत योजना में योजनायें वास्तविकता के 
निकट और व्यावहारिक बनी रहती है क्योकि लक्ष्यों और उपलब्धियों का सामत्जस्य 
रहता है। निरन्तर पोजना की सप्ीक्षा होती रहने से अनिशिचितता एवं अव्यवहारिक्ता 

को समाप्त कर दिया जाता है १ 

(7) नादी तिषोजन में सुविधा तथा आथिक भविष्यवाणियों मे सत्यता -- 
अनपरत योजना मे अर्यंव्यवस्था मे योजना वा निरन्तर मूल्यक्न होता रहता है। 
सत विश्वसनीय आकड़े भावी नियाजन तथा भविष्यवाणियों व सरल बना देते हैं। 
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अनवरत योजना को आलोचनायें 
(एग्रपत्त॥ण5 ते एणाणशड श्र) 

यकछपि अनवरत योजना तकनीक नियोजन की बहुत ही उपयुक्त, व्यावहारिक 
गत्यात्मक एवं लोचपूर्ण विधि है फिर भो इस घारणा का भारत मे कुछ विद्वानों ने 
विरोध किया है। प्रमुख़ आलोचनायें इस प्रकार हैं:-- 

(3) योजनावद्ध विकास की समाप्ति का भ्रयास.-- श्रीमति ग्रांघी ने राज- 
नैतिक लाभ की दृष्टि से जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया कि आवर्ती योजना 
द्वारा योजनावद्ध विकास को समाप्त क्या जा रहा है | उसके अनुस्गर रोलिंग प्लान 
से प्लानिंग को रोल-जप किया जा रहा है । 

(2) योजता की विफलता फो छिपाने का चतुराईपूर्ण प्रयल्त.--कुछ विद्वान 
यह आरोप लगाते हैं कि आवर्ती योजना सरकार का एक ऐसा चतुराई पूर्ण प्रय॒त्त 
है जिससे योजना आयोग पर योजना की असफलताओ का दोपारोपण नहीं किया 


जा सकेगा क्योकि जो लक्ष्य प्राप्व नही होगे उन्‍हें पहले ही समायोजित कर लिया 
जायेगा । 


(3) जवता की सहमति नहीं लो गई:--कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत में 
प्रजातान्त्रिक नियोजन (0श7०८८४४० ?]0४०ए४९४) की व्यवस्था है जिसमे जनता 
की सहमति के बिना योजना प्रणाली मे परिवर्तन अनुचित है । इसी प्रकार राज्यो 
को भी सहमति न लेकर उनसे विश्वास प्राप्त करने का प्रयास नही किया ग्रया, यह 
अनुचित है । 

(4) पंचवर्षीवर योजता की प्रणाली अधिक वेज्ञानिक थीः--तयोकि उप्तमे 
सफचवा-विऊनना का स्पष्ट सक्षेत होता है किन्तु मनवरत योजना मे असफलता को 
छिपा कर समायोजित करने से भावी योजनाओ की सफलता की घछुलना पिछली पंच- 
वर्षीय योजनाओ से सम्भव नही हो सकेगी । 

(5) नेहह जी के समाजवादी आर्थिक दर्शन की समाप्तिः--अनवरत योजना 

नेहरू जी द्वारा कार्यान्वित योजना पद्धति का समापन उनके आशिक दर्शन की समाप्ति 
का सकेत है। ५ 
निष्कर्ष:--योजना आयोग के अनुसार आवर्ती योजना न तो क्षिसी को 
गुमराह करने का प्रयास है और न नियोजन की समाप्ति ही वरन्‌ बावर्ती योजना 
प्रणाली कय उद्देश्य वियोजन को अधिक कुशल, लाधपूर्ण ग्रत्यात्मक एवं व्यवह्यारिक 
बनाने का आ्ञील्तकारों कदम हे जिसमे नियोजन प्रौक्रया की निरन्तरुता और स्व- 
चालिता के तत्व विद्यमान हैं। योजना की प्रतिवर्ष प्रगति समीक्षा, उद्देश्यों की पूति 
हेतु समयानुमार परिवर्तन, तथा लब्यो एवं उपलब्धपरिपों मे व्यावहारिकता लाने के 
लिये यह प्रणाली बडी वैज्ञानिक है। योजना बायोग के भ्रमुख सदस्थ प्रो० राजकृष्ण 
ने बार-बार दोहराया है कि आवर्नी योजना में पचवर्षीय परिकल्पना को पूर्णत 
छोडा नहों गया है ओर न विकास के लक्ष्यों के अनुछ&प तरीकों एवं कार्य-प्रणाली मे 
कोई आमुल-चूल यथा आधारभूत प्ररिवर्तन है॥ मावरती योजना की सफलता इस 
बात पर निर्मर करेग्री कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मूल्याकन सम्बन्धी 


+ 
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व्यवस्था कितनी कुझल एवं विश्वसनीय आक्डे उपलब्ध करना है तथा सराणर उन्हे 
कितनी तत्परता से मुतेरूप देती है | 
पा अन्त्योदय (8ए5०१8७७) योजना 

नारत मे योजवाबद्ध विकास के पिछले 3 दशकों में देश तेजी से आधिक 
प्रगति के पथ पर अग्नसर हुआ है किन्तु विकास का अधिकाश लाभ समाज के बपेक्षा 
कृत समृद्ध वर्ग तक ही सीमित हो जाने से देश का एक बडा तवक्ा गरीबी का असह्य 
जीवन जीने को विवश हो रहा है। अत अजन्त्योदय योजना एसे गरीबों के आधिक 
उत्थान की योजना है जो विकास के क्रम मे सबसे अन्त मे खड़े है। राजस्थान में 
अन्त्योदय योजना गरीबों के उत्पान की सरबारी पहल है जिसका उद्देश्य राज्य 
को प्रत्येक गाँव के पाँच सर्वाधिक गरीव परिवारों का आथिक इष्टि से विकास 
करना है । 

राजस्थान की अन्त्योदय योजना मे पहले वर्ष मे 33000 गाँवों के लगभग 

.! 6 लास ऐसे गरीब परिवारों के आथिक्त उत्यान की व्यवस्था की गई है जो विकास 
क्रम वी पक्ति में सबसे अन्त में खडे है। प्रथम 6 लाख परिवारों के आधित्र उत्थान 
के अनुभव के आधार पर बंगले वर्ष फिर इसी प्रकार अन्य गरीब परिवारों को 
विवास हेतु लिया जायेगा ओर यह क्रम भविष्य मे भी चलता रहेया। 

अन्त्योदय योजना के परिवारों के घयत को विधि -- 

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिये यरीव परिवारों के चयन 
में निम्न प्राथमिक्तायें निर्धारित की गई हैं। 

() साधनहीन परिवार, अशक्तता, अपगता अथवा वृद्धावस्था के जीवन 
यापत्र की असमर्थता वाले परिदवार अघवा 5 से 59 वर्ष की आयु श्रेणी मे कोई 
कमाते वाले धर्पाक्त का न होता 4 

(2) साथन हीन किन्तु पाँच व्यक्तियों के ऐसे परिदार मे वापिक आय 
7200 र० से बम हो | साधारण तथा भूमिदीन सजहुर एवं दल्वक्षार ऐसो शंणी मे 
आते हैं । 

(3) दितीय श्रेणी मे 7200 से 800 रु की वा्िक आप वाले परिवार ! 

(+) वे परिवार जिनके दास भूमि व सम्पति तो हो डिल्‍्तु वे गरीया रेखा 
(प्रति व्यक्ति 55 ₹० भासिक जाय) से भी नीचे को स्थिति मे हो । 

कार्पे-क्रम का क्रियान्वयन 

राज्य के 33000 गाँबो के :6 लाख परिवारों की बतग-अलग आशिक एवं 
सामाजिऊ पृष्ठ भूमि के कारण एक सी कार्यवाही से उनका उत्थान सम्भव नहीं हो 
सत्रगा अब गरोब प्रिवारों को ब्निक कार्यक्रमों के तहत सहायता दी जावेगे राज्य 
के सभी विक्यत् वामेक्म जल्रोदय योजना का जा मानते जायेंगे और इस कार्यक्रमों 
के तहत पहचा काम अन्त्योदय परिवारों को मदद करता होगा। जलयोदय परिवारों 
को निम्ने प्रज्ञार से आदिक सहास्धा प्रदान को जायेगी । 

आदेश (7) भूमि आवंदना--रावों मे उपलब्ध भूमि अन्योदय परिवारों को ही 
दी जायेगी । रेमिस्तानी इतारों में जहाँ कहो भूमि आवटन पर पाबन्दी है वहा भी 
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अन्तयोदय परिवारों को अपवाद स्वष्प भूमि आवदित की जायेगी। इस वर्ष 40 
हजार अन्त्योदय परिवारों को भूमि आवढन का सद्य है। 

(2) कृषि उपकरण एवं बल --भूमि आवडन के सायनयाव अन्त्पोरव 
परिवारों को खेती करने के लिये बेल व कृषि उपकरण खरीदने के लिये सहायता 
दी जायेगी । लघु कृयक योजना और सूखा सम्भावित क्षेत्र का कार्यक्रम के तहत 
उनके खच की राशि का 33% अनुदान भी दिया जायेगा । 

) पशु ऋण:--डेयरी निगम वाले क्षेत्रों में अच्त्योदय परिवारों वोपशु 
खरीदने के ऋण दिये जायेंगे जिस पर 33% अनुदान दी भी व्यवस्था है, दूध विषणन 
शायय विपणन सघ द्वारा होगा । 

(4) भेड व बकरी का रेवड -“राज्य के जिन 0 जिलों में विशेष पशु 
पालन कार्यक्रम चल रहा है उनमे अनरोदय परिवारों को 30 भेडो व एक मेटें की 
रेवड दिया जा सकेगा और इनके विपणन की व्यवस्था भी र ज्य सहकारी भेड एवं 
ऊन सघ से जोड़ दिया जायेगा । 

(5) बकरो की इकाई, कुछुट पालन एद शुकर विकास सहायता --अन्त्योदत 
परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार 0 बकरों की इकाई, शहरों के पास वाले 
गावो के अन्तयोदय परिवारों को कुकुंट पालन के लिये आधथिक सहायता तथा भरतपुर 
एवं अलवर जिलो में शुकर विकास कार्यक्रम के तहत सहायता दी जायेगी। 

(6) रोजगार एवं गह-उद्योग विकासः-अन्त्योदय परिवारों को बडी सल्या, मे 
छोटी माय करघा इकाइपा स्थापित करवाने चरखे एवं करघे वितरित करने सेल 
चालित तेल घानिया लगवाने, चमडा कमाने व खाती गिरी के व्यवमाप्र वे चुने के 
भट्ट लगवाकर सहायता को जायगी। इसके खादी ग्रामोद्योग निगम की सर्किय महा« 
यता रहेगी। 5 किलोमीटर की परिधि वाने वडे उद्योगों में बन्त्योदय परिवारों को 
रोजगार की प्राथमिकता दी जायेगी। 

(7) राजस्थान _नहंर परियोजना क्षेत्र में - जल्योदय परिवारों छो कृषि 
योग्य भूमि आाबटित करने तया हर प्रकार की सहावता दी जायेगी। रोजगार मे 
भी प्रमुखता रहेगी । 

_ (8) बुद्ध, असहाय एव अपगो को पेस्शन --डिना सम्पतति एवं बिना कमाने 
वालों के अभाव ग्रसित आश्रितों को 40 ₹० महावार पेन्गात दो जायेगी । 

(9) ज़निज एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों मे रोजगार व ब्यवसाय की प्राय- 
घिकता --जअन्त्योदय परिवारों को खनिज क्षेत्रों मे उचित रोजयार वे खनन पट्टो 
में प्राथमिकता दी जायेगी. इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग में रोजगार प्राय- 
पमिक्ता व चाहने पर काम उपलब्ध किया जायेगा । 

अन्त्योदय योजना की प्रगति को समीक्षा 
(अप्रैल 4977 से जून 4979) 

2 अवदूवर 977 से प्रारम्भ इस योजना के अगले पाँच वर्षो में लगभग 
6 लाख निर्धन परिवारों का चयत क्या जायेगा और इनम से 2 9 लाख परिवारों 
को ]05 करोड रु० के ऋण उपलब्ध किये जायेंगे और शेष 4] हजार परिवारों 
को वृद्धावस्था पेन्शन, 44 हजार परिवारों को भूमि आवटन, 835 हजार परिदारों को 
खादी एव ग्रामोद्योग तथा 36 हजार परिवारों कौ ग्रमीण एवं कुटीर उद्योगों के तहत 

($80ए7०४ पेम्फ्लिट राजस्थान में जनदा सरकाई के दो वर्ष जून 979) 
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लाभान्वित करने का लक्ष्य है इसके लिये सरकार को 5 वर्षों मे 50 करोड़ रु० व्यय 
की आवश्यकता होगी । 

आज अन्त्योदय का नाम राजस्थान के साथ अभिन्न रूप से जुडा हुआ है। 
राजस्थाम वे पद-चिन्हो का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश, उडीता 
तथा विहार राज्यो ने भी अपने यहाँ इस कार्यत्रम को प्रारम्भ किया है इसके अल- 
गंत सारी सरकारी गति विधिया दरिद्र नारायण के सेवार्थ केन्द्रित वी गई है अब 
तक विभिन्‍न रूपो मे दी गई सुविधाये निम्न है। 

अम्त्योदय योजना से लाभान्वित परिवार 


थम चरण में द्वितीय चरण मे 

विवरण चयनित परिवार चयनित परिवार. 3 कल 

(हजार मे) (हजार मे) (हजार मे) 
भू-आवटन 43 8 [ज् क इ735 
ऋण-स्वीकृति 578 320 89 8 
रोजगार प्रदान 68 ६ 8.५ ]00 
बुद्धावस्था पेन्शन 24! 204 44 5 
आप लाभ 59 ]4 70 
बुल योग 38 6 702 208 8 
प्रतिशत उपलब्धि 39 6 62-3 ॥ 8] 


अब तक 7 4 करोड़ रु० की राज्ञि अन्त्योदय परिवारों को ऋण के रूप 
में स्वीकृत वी जा चुकी है। कर्ज से राहत देने के लिये 500 र० तक के सरवारी 
क्रूणो मो अपलिखित क्या जा रहा है तया 500 से 000 तक के सरवारी ऋणों 
बालों का ब्याज अपलिखित रिया जा रहा है । 

स्पष्ट है कि अब तक 573 हजार परिवारों को कृपि भूमि आवटित की 
गई है और लगभग 89 4 हजार व्यक्तियों को अपना रोजगार प्रारम्भ करन व 
अपने पेरो पर खडा होने के लिये 7 4 करोड रु० के ऋण दिये जा चुके हैं । सर्वा- 
घिक उपलब्धियाँ उदयपुर, जोधपुर झेद्ानेर एव ज्ञाखखाडा जिलो म रहा है ॥ 445 
हजार परिवारों का वृद्धावस्था पन्‍्शन देने स सापाजिक सुरक्षा का माग॒प्रश्चस्त हुआ 
है। कुल मिलाकर राज्य के 209 परिवारों को निधतता के ऊपर उठाने का प्रयास 
किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत छुने गये परिवारों म 95“ अल्प सरपवक 
तथा पिछडी जाति के हो । 

यद्यपि अन्त्योदय परिवारों के चयन मे विपम्प एवं पक्षपातर बे आरोप ला'मे 
गये हैं फिर भी अन्तत पर पावन कार्य-क्रम दरिद वारायण व जाथिक उत्थान एव 
सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा । योजना आयोग ने भी इस कार्यत्रम की 
अ्रशसा की है तथा 2 करोड रु० योत्रना व्यय मे स्वीकार क्य हैं रिजर्व बेक भी 
विशेष सुविधाएँ देने की पहल कर रहा है। 


मुदक- ग्रोवर भ्र स खेर नगर दाजार मेरठ फ़ोन ने, 72035 


भाग 2 
(एथआ-7फ0) 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में 
शझाथिक विकास 


(एट0७50भाट एछएऋए्श्ा,0एआएएा' पर पराण# 
डा5८छ ॥४0०४एषर)25८४) 





कप फल के पु दा को भास्तोन अरदेव्यवस्था की दचा 237 स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व सध्या को भारतीय भ्रथव्यवस्था को दशा 
5906 0 ता0ति/शा फटणाणााए 60 [6 सशश्ण पग06एशातेथा९९) 
कृषि नोति एव विकास 
(हैश०प/णरश एणावए & 9७थे०एणशा।) 
3 क्रूषि की नवीन व्यूह-रचना बनाम हरित क्रान्ति 
हि (जा ह8घ०ण/णश 52/0०59 & 5क्‍व्शा एलणएाणा) 
रत मे सुमि-सुधार (,शापे एल०च्ञा5) 
5 भारत मे कृषि विपणन (शैडाव्परएश ऊम्तथाण्ट) 
<# सामुदायिक विकास (0०शाणणा३ 9कलेफणथा) 
त्र औद्योगिक नोति (077ह7भ एगाल ) 
श्र श्रौद्योगिक विकास की प्रवृत्तियाँ प्रथवा भारत में श्रौद्योगीकरण 
+॑ (वह॥र॥्राक्ो59007 07 पीक्षातेक॥08 पवार 00४७०७ए७॥) 
उद्योगों में राज्य को भूमिका (8०९ ण फ़९ क्र गा ग00$॥7%) 
0. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो का विकास (ठ०ऋफ ० एफे।० 5०००) 
* पूंजी गहन वहुत्‌ उद्योग (0०७४० [एॉशाड5९ ग॒गठपडत०5) 
श्रम-प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योग के 
(00७४ वा शाह्ाए 8 5 50208 09९५) दस 
3 भारत का विदेशों व्यापार व विदेशों व्यापार नीति की प्रवृत्तिय 
(पत्शाऐंड गा (०पराए०चा0 शातव जास्लाता हगगढए पा868 
2६/ (एणरणशल्यं एगाए ) 
भुगतान सन्तुलन (छशैशा८४ ० एक्षुग्रशा5 
5 , 957 से रेल वात का कार 500 गण ्थो चृफआा5ऋएणा) 
रद 947 से सडक यातायात का विकास 
(67079 ० 8०३४० प्राशाफ्रणा) 


47. 4947 से बाय एवं याता रु 
(क््फ्फ जी यात चकास | 
छण्ज़ हर पुल का बिल कण बावे ोशाते कै शत 


32:23 किन अलिक 2 लय का ्॥590]) 
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स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या को 
भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा - 


(06 5096 ० परवरागा ९९०॥०चणए ० 6 ॥ए९ ० वावश्ुशाएथाल०) 








भारतीय अर्थव्यवस्था जो अग्रेजी शासन से पूर्वे घन धानन्‍्य पूण्े, सम्पन्न तथा 
विश्व के भ्रन्य देशो के मुकाबले काफी उच्चत थी श्रग्नजी शासव के शोषण व दोपपूर्ण 
नीतियो से 947 की स्वतन्त्रता प्राप्ति तक लगभग निष्किय हो गई थी। घी-दूध 
को नदियाँ बहने वाले तथा सोने की चिडिया कहताने दाले देश मे स्वतन्यता प्राप्ति 
की पूर्दे सध्या को गरीदी, प्रशिक्षा, अन्धविश्वास, विधमता तथा शोषण का साम्राज्य 
व्याप्त था | डॉ० बी० बी० सिंह के अनुसार सत्रहुवीं शताब्दी मे भारत ससार का 
| -प्रधिकतम घनी देश एशिया की कृषि जननी व सभ्यता का औद्योगिक निर्माण गृह 
था १” वही भारत अग्रेजो की घातक एवं दोपपूण थ्रार्थिक नीतियो स स्वतन्तता प्राप्ति 
के पूबे तब पूर्णत मृतश्राय बन यया था । लघु उद्योगो का पूर्णत पतन हो यया 
था | कृषि मे विक्रासकी वापिक दर 0 55 तथा उद्योगों मे केवल 25% रह गई 
थी । दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था ने जागीरदारी व जमीदारो प्रथा को चरम सीमा पर 
पहुँचा दिया था । भोली भाली जनता नि्धनता, वेकारी व शोषण से तस्त थी । 
ग्राथिक विधमता, भ्रन्धविश्वास व अशिक्षा का बोलबला था । गुलामी की जजीरो 
से जकड़े भारतीयों मे धीरे धीरे स्वतस्त्रता प्राप्ति के लिये विरोध की ज्वाला इतनी 
भभक चुकी थी कि प्न्तत अप्रेजो को बाध्य होकर 5 अगस्त 947 को भारतीय 
जनता को स्वतन्त्रता प्रदान करनी ही पड़ी । फिर भी जाते-जाते “फूट डालो व 
राज्य करो” की कूठनीति के अन्तिम दाव मे देश को भारत एवं पाक़िस्तान में 
विभाजित कर ही गये । स्वतन्वता प्राप्ति की पूर्व सध्या को भारतीय प्र्थ-व्यवस्था 
की हीन दशा की मूल निम्त तथ्यों ले सिलती है-- 
३ राष्ट्रीय झर्य--मोदे रूप में किसी अर्थव्यवस्था का अन्दाज राष्ट्रीय 
प्राय व गति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है । इस सन्दर्भ मे देखने वर 947 
मे भारत की राष्ट्रीय भाय 8650 करोड ह थी तथा प्रति व्यक्ति वाधिक आय 
248 € थी जो कि जिश्व॒ के विकसित देशों की तुलना मे नगण्य थी । यही नहीं 
राष्ट्रीय श्राय का 20% से भी अधिक माग कृषि से प्राप्त होता था । औद्योगिक 
उत्पादन का राष्ट्रीय आय में केवल /0% से 2% भाग था। राष्ट्रीय आय में 


नियोजन तथा भाथिक विकास 


धापिक वृद्धि फी दर ! से ! 5% थी। राष्ट्रीय झ्राय के वितरण में घोर असमातता 
ब्याप्त थी 


2 बचत एवं विनियोग--राष्ट्रीय श्राय व प्रति व्यक्ति आय वा नीचा स्तर 
होने से बचत, उपभोग व विनियोग का स्तर भी बहुत नीचा था। बचतें राष्ट्रीय 
ग्राय के लगभग 4 से 5% थी तथा विनियोग की वापिक दर 6 से 7% थी जब 
कि भव बचत व विनियोग की दर प्मश 22% तथा 23 5% है। 


3 कृषि की दयनीय दशा व दोषपूर्सो भूमि व्यवस्था--स्वतस्तता प्राष्ति की 
पूर्वे सध्या को कृषि की शोचनीय दशा थी। हृषि में वाधिव विकास वी झ्ौसत दर 
0 5% थी । कुल क्षेत्रफल 55 $ करोड एकड मे से केवल 24 करोड एकड ([प्र्थात्‌ 
कुल मूमि के 43%) में खेती की जाती थी । उसमे से केवल 47 करोड एकड में 
(सचाई होती थी प्र्थाव्‌ कृषि योग्य मूमि के क्षेवल 20% भाग में सिंचाई व्यवस्था 
थी और शेष 80% भाग मानसून पर निर्मर था । अग्रेजो ने भारतीय अर्थव्यवस्था 
को ब्रिटिश उद्योगों के वच्चे माल उत्पादक उपनिवेश वना दिया था। खाद्यान्न 
वा उत्पादन 4 4 करोड टन, चाय का उत्पादद 557 बरोड पौण्ड तथा मूंगफली 
का उत्पादन २। लाख दन था। खाद्यान्न का नितान्त प्रभाव था झ्ौर विदेशी प्रायात 
पर निर्भरता बढती जा रही थी । जहाँ देश में रूई तथा पटसन की वापिक माग 
क्रमश 42 लास व 70 लाप गाठे थी वहा उत्पादन ज्रमशः 26 लाख गाठें तथा 
7 लास गाठें ही थी। विभाजव के कारण पटसन उद्योग भारत म तथा पठसन 
उत्पादन क्षेत्र पाविस्तान मे चले जाने से उद्योग को सकट वा सामता करना पड 
रहा घा । 


अंग्रेजों की दोषपुर्ण मूमि व्यवस्था से भारतीय कृषि भे जमीदारी व जागीर- 
दारी प्रया के बारण इृपको का शापण ही रहा था। मूमिहीतो की दशा तो गौर 


भी शोचतीय हो गई थी । जागीरदारो के जुल्मो व उनके विल्लासिता पूर्ण जीवन से 
श्ृ्यि की दशा दयनीय थी । झूमि पर उत्पत्ति का स्तर बहुत नीचा था । 


4 झौद्योगिक विछडापत- स्ववस्तता प्राप्ति के समय 947 मे देश ग्रौद्यौर 
मिए दृष्टि से भी काफी विछडा घा। आधारमून और मूलमूत उद्योगों का तो 
लितास्त झभाव था ही पर उपभोग उद्योग मी अपनी पिछडी पझवस्या में थ। आधुनिक 
उद्योगों का जो कुछ विकास 9%0 के वाद हुआ था बह देश थी विशालता वें 
आवश्यकता को देखते हुए नगष्प था। ओ्रौद्योगिश विद्यास वी वापिक दर ]से 
१-5% ही घी और उद्योगों से राष्ट्रीय आय ४ लगमग ]0-2% नाग प्रात होता 
था । लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्राय पतन हो चुका या । बड़े पंमाने के उद्योगों में | 
लनयोजित श्रमिकी वी सल्या लयमग 27 लाख थी। शव्व॒र तथा सीमेस्ट के धमाल 
के बारण उनके वितरण में राशन व्यवस्था लायू थी। विषय प्रमुख उद्योगी वा 
छत्पादत इस प्रकार था- 





स्वतस्त्रता भ्राप्ति की पूर्व सध्या को भारतीय अर्थ व्यवस्था को दशा 5 


4947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 





आज इस्पात 9 97 लाख टन | सूती वस्त्र 39] करोड गज 
सीमेन्ट [500 ,, , | सूती घागा 36 7 करोड पौग्ड 
शवकेर 9000 ,, ,, | पटसन का माल 96 लाख टन 





खनिजो का उत्पादन भी बहुत कम था और जो खनिज निकाले जाते थे 
उनमे भी झ्श्नक तथा मैंगनीज का क्रण 9898 तथा 90% भाग निर्यात कर दिया 
जाता था । कच्चा लोहा भो निर्यात किया जाता चा | विद्युत शक्ति क्षमता 33 96 
लाख किलोवाद थी जिसम 2/3 भाग कोयवे तथा खनिज तेल स प्राप्त होती थी 
जबकि जल-विद्युत क्षमता 4 लाख किलोवाट थी 4 

5 परिवहन एवं सचार--अ्रयंव्यवस्था के पिछडेंपन के कारण देश की 
परिवहन एवं सचार व्यवस्था भी भ्विकसित एवं भ्रपर्याप्त थी। 94* म रेलो की 
कुल लम्बाई 3459 मील थी जिनम 5639 मील ब्राइगेज 4957 मील मीटर 
ग्रेज तथा 3563 मील नेरो गेव रेल लाइनें घी और उतमे सरकार की 667 करोड 
की पूँजी लगी हुई थी ! सड़कों की दशा भी दयनीय थी । दश में 947 मर सडको 
की कुल लम्बाई 239 लाख मील थी जिसमे 86 हजार मील सहर्वे पक्की बच 
:53 लाख भील लम्बी कच्ची सडके थीं। जहां इय्लैड व अमेरिका म प्रति 00 
वर्ग मील मे सड़कों की लम्बाई क्रमश 200 व !00 मोल थी वहा भारत में यह 
लम्बाई 9 भील ही थी । 


जहाजरानी की कुल क्षमता 3 लाख जो आर टी थी। जहाज बनाने का 
एक कारखाना विशाखापट्ूरतम मे था जिसमे 946 तक केवल 3 जलयान बनाएं 
गये ये । अधिकाश माल जिदेशी जहाजो से लाया जाठा था। वायु परिवहत भी मास 
मात था । 0 वायु परिवहन वम्पतिया थी जिनके पास लगभग 70 छोटे-मोटे 
वायुयात थे । 947 में भारत में 255 लाख यात्रियों को 93 6 लाख मील लम्दी 
वायु-सेवा उपलब्ध की गई थी । 

सचार व्यवस्था भी अत्यन्त पिछुडी थी। 

6 मुद्रा एवं बेंकिग-947 मैं देष में केवद 558 बैंक थे । उनके 
कार्यालय की कुल शाखाये 5532 तथा उनकी कुल जमा 02 करोड झप़े थी ॥ 
बैंकिंग विझास तथा नियन्त्रण के लिये वोई विशेष विधान नहीं था। भारतीय कपनी 
अधिनियम की बैंकिंग सम्बन्धी कुछ धाराए त्रैत्रिय प्रणाली के सुनिश्चित विकास व 
नियस्तम में अ्र्याप्त थी । बैंको के फेल होने की प्रवृत्ति से जनता में उनके प्रति 
विश्वास उठ गया था 


मुंद्रा निर्मेमन रिज्द बेंक के हाथ में था और प्रानुपरातिक कोय अ्रणाली के 


6 नियोजन तथा भाथिक विकास 


अन्तर्गत 40% कोष (उसमे 40 करोड रुपये का खोता) रखकर नोट प्रचलित किये 
जाते थे । उपयुक्त मौद्रिक नोति का अभाव था। 947 की 3] माचे को रिजवें 
बैक द्वारा निर्गंमित नोटों का मुल्य [242 करोड रुपये था । द्वितीय विश्य युद्धोतर 
काल मे मुद्रा-स्फीति का दुष्प्रभाव दष्टिगोचर हो रहा था । 

7 विदेशी व्यापार--भारत का विदेशी व्यापार 947 में बुल विश्व 
व्यापार का लग्भग 4% था। कुल विदेशी व्यापार 856 करोड़ ह था उसमे 
446 करोड रू. के आयात तथा 408 करोड रू का निर्यात होने से विदेशी व्यापार 
का घाटा 38 करोड रू था जबकि 946 मे विदेशी व्यापार का घाटा केवल 
4 करोड रु ही था । द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भारत का व्यापार शेष प्राय 
हमेशा पक्ष म ही था। निर्यातों मे औद्योगिक कच्चा माल, चाय, तिलहन, ग्रभ्रक, 
मैंगनीज, मसाले व तम्बाकू वी ग्रधानता थी । परम्परागत वस्तुओं का निर्यात में 
लगभग 75% भाग था जबकि आयातो भे निर्भित माल, मशीनें, रसायन, विजली 
व परिवहत"के भारी सामान की प्रधानता तथा खाद्यान्नो का कुछ माय होता था! 
भारत के विदेशी व्यापार मे ब्रिटेव का मुख्य स्थाव था। उसके बाद अमेरिका व 
पश्चिमी राष्ट्रा का स्थान था । रूस के साथ विदेशी व्यापार नगण्य था। 

8 लोक वित्त--भारत सरकार को 946-47 में करो से कुल भाय॑ 
लगभग 39] करोड र थी जबकि कुल व्यय 444 बरोड रु धा। इस प्रकार 
राजस्व खाते मे लगभग 45 करोड रु का घाटा था जबकि पूंजी साते मे लगभग 
62 कर।ड रू का घाट था। सरकार वो कुल कर राजस्व वा 22% सीमा शुल्क 
से, 2% केन्द्रीय आबकारी से, 23४ माय आय कर तथा 79% निगम कर से 
प्राप्त होता थां। ग्र-कर राजस्व नगण्य था| इसी प्रकार राजस्व वा 62 4% भाग 
प्रतिरक्षा क्या है 9% भाग नागरिक प्रशासन पर खर्च होता था जबकि वियास 
व्यय नास-मात्र का था । ब्रिटिश शासकों ने प्रपती सत्ता वो बनाये रफ़ने के लिये 
सैनिक शक्ति पुलिस आदि पर ही घ्यात देकर भारतीय त्रास्तिकारिया को दवान की 
अमफल चेष्टा की । 

इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्जता प्राप्ति के समय तक 
भारतीय प्रयं व्यवस्था प्राय निष्किय, गतिहीन व मृतप्राय हो गई थी । शोपण, 
निर्घतता, श्राथिक झसमानता, ग्रशिक्षा, अन्यविश्वास व व्यापक प्रमावों का 
साम्राज्य था 

स्व॒तस्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय श्रथथेव्यवस्था की दुर्दशा, 
निष्कियता व भतिहीनता के कारण 
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एफ्रपाड छत 5000एफ6।) 


जो भारतीय प्र्यव्यवस्था सम्॒रहृत्री शताब्दी त्र प्राथिक दृष्टि से धन-घाय 


स्वतन्त्रता प्राप्ति की पूर्व सध्या को भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा 7 


पूर्ण, सम्पन्न एवं समृद्ध थी वह अग्रेजी शासनकाल मे उनके शोषण, साधनों के बाह्य 
बहाव तथा घातक एवं दोषपूर्ण झाथिक नीतियो के परिणामस्वरूप छिन्न-भिनत व 
निष्क्रिय हो गई। पग्रेजो ने भारतीय भ्र्थव्यवस्था का जो निर्मेम शोषण किया उसका 
उदाहरण भअन्यत्र मिलता कठिन है और इस शोषण को विश्व आथिक इतिहास का 
सबसे ग्रधिक कालिमामय अध्याय कहा जाय तो मी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
भारतीय अर्थव्यवस्था की इस दुर्देशा, निष्कियता व गतिहीनता के कारण अनेक थे 
जिनमे निम्न का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


4 ब्रिटिश सरकार की घातक नीतिया--ईस्ट इण्डिया कम्पती के शासन- 
काल से ही भारतीय प्रथ॑व्यवस्था के शोषण की नीति सक्रिय हो गई थी । प्नग्रेजो 
सरकार भारत को ब्रिदेन के निर्मित माल के लिए बाजार तथा कच्चे माल का 
उत्पादक बनाकर भारतीय उद्योगों के पतन की घातक नीति का अनुसरण करती 
रही । अनेक प्रकार से उन्होने भारत के आथिक साधन का बाह्म बहाव किया। 
दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था से जागीरदारी व जमोदारी प्रथा को विकसित किया जिससे 
अ्ग्रेश सरकार को अपने शासन की जड़ें मजबूत करने के लिए चाटुकार पिट्‌ढू 
राजा-महाराजा उपलब्ध हो यये झौर दे फूट डालो घ राज करो!” की नीति में 
सफ्ल रहे । 


2 परतसम्त्रता मे विकास कार्यक्रमों की उपेक्षा--्रिट्श शासत भारतीय 
भ्रथेव्यवस्था में रुचि न लेकर अपने शासन की जड़े मजबूत करके उसके शोषण में रुचि 
रखते थे प्रत उन्होंने देश को आघुनिक झौद्योगीकरण की ओर अग्रसर नही होने 
दिया यहा तक कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के पतन की पुरजोर कोशिश की झौर 
श्रमिकों पर अमानुषिक भ्रत्याचार किये गये। रक्षा पर व्यय कुल राजस्व का लगभग 

3% भाग था जबकि विकास व्यय नग्रष्य था। 


3 साधनों का बाह्य बहाव व॒पूजी निर्माण का भ्रभाव--प्रग्ने जी शासन के 
अस्तगगंत बडे पैमाने पर भारतीय बचतो व साधनों का बाह्म-बहाव हुआ जो राष्ट्रीय 
श्राय का लगमग 2 से 3% था। यह श्रग्रेजी डकती व लूट-पाट ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी द्वारा व्यापार के प्रत्यधिक लाभ भजन रेलवे निर्माण मे ब्रिटिश पू जीपतियो 
की गारण्टी पद्धति से लाभ पहुँचाने भारत पर थोपे गये होम चार्जेज तथा युद्धों से 
सम्बन्धित व्यय को भारतीयों से वसूली आदि के रूप मे 50 वर्षों तक निरन्तर 
अलती रही । प्रो सी एत वकील के मतानुसार “ भारत मे अग्र॑ंजों शासनकाल से 
सरकारी खाते से ही बाह्म-बहाव की राशि 405 से 720 करोड़ पौण्ड थी। 
मास्टोगोसरी सा्टिन के अनुसार वाधिक बाह्य-यहाव लगभग 30 लाख पौण्ड था। 
इतने बाह्म-बहाव की मात्र: बिदेन जेसे देश को भी कगाल बना देती 77 साधनों के 
बाह्म-बहाव से देश मे पूंजी निर्माण न हो सका। जो समृद्ध वर्ग थोड़ी बहुत बचतें 
करते थे उह भी घातक नीतियो के वातावरण मे पूजी विनियाग का कोई प्रोत्घाहन 


है नियोजन तथा ध्राथिक विकास 


से मिला । जसीदारों व जागीरदारो ने विलासिता का जोवम बिताने मे बचतो का 
दुष्पयोग विया । 

4 कृषि का विछड़ापन व दोषपुर्ण भूमि व्यवस्था--अग्रेजो ने कृषि क्षेत्र मे 
विकास कार्यक्रमों की अवहेलना की । दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था ने ऐसे मध्यस्थो को जन्म 
दिया जो कृषकों का शोपण कर स्वय विलासिता में डूब गये। उन्होने शोषण का 

बहुत बडा भाग श्रग्नेजी शासकों वो उपसब्ध कर उन्हे सशक्त बनाया और उनके 
शासन वी नीव मजबूत करने में देशभक्तो व क्रान्तिकारियों के दमन में कोई कसर 
न छोडी । कृषि भूमि का झसमान वितरण व कतिपय लोगो के पास केन्द्रीयकरण ने 
भूमिहीतो की दशा झौर भी दयनीय बताई । इस प्रकार कृषि के पिछडेपत में भी 
दासता की थेडिया द्वानिप्रद रही । 

5 दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति व तकनोकी एवं प्राविधिक शिक्षा का भ्रभाव-- 
भ्रग्न॑ जो ने या तो शिक्षा के विकास के बहुत कम प्रयास किए श्रौर जो कुछ शिक्षा का 
स्वरूप सेकाले ते दिया उससे सफेद-पोश बाबुओ व क्लकों को तैयार करने की व्यवस्था 
थी भ्रग्नं जी माषा जानने वालो को नौकरी मे प्राथप्रिकता से नई सभ्यता का उदय 
हुआ । भारतीय झपने देश मे निर्मित वस्तुओं को हेय तथा घटिया समभने लगे तथा 
ब्रिटेन व विदेशों मे निमित वस्तुओं के उपसोग भे शाव समभसे लगे । परिणाम यह्‌ 
हुआ कि विदेशी माल भारत में धड़ाघड झ्राने लगा । स्वदेशी माल के उपभोग की 
श्रवहेलना होने से स्वदेशी उद्योगो का पतन स्वाभाविक था । 

देश मे तकनीकी ज्ञान व प्राविधिक शिक्षा का ग्भाव होने से दरषि, उद्योग 
तथा परिवहन के भ्राघुनिक ढग का विकास न हो सका! 

6 सामाजिक जठता-देश में शिक्षा के अभ्राव, धामिक रूढिवादिता ब 
अन्धविश्वास के कारण सामाजिक जड़ता उत्पन्न हो गई थी। देश में जानि प्रथा, 
बाल विवाह, पर्दा-प्रथा, छुप्मा छूत, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा धार्मिक रूढिवादिता से 
भारतीय जनता की प्रगति के सबे द्वार बन्द हो गये | देश मे झग्र॑ जो द्वारा विकसित 
पूणीवादी प्रणाली मे दिधेत वर्ग का शोषण हुआ । मध्यम वर्ग कुचल गया ! सामाजिक 
गंतिरोध व कुण्ठाग्रो ने समूची प्र व्यवस्था को दीन-हीव बनाने मे थोग लिया । 

7. घातक व्यापारिक नोति--ब्रिटिश सरकार भारत को ब्रिटेन का एक ऐसा 
उपनिवेश बनाता चाहती थी जो उप्तवे निमित भाल के लिए बाजार तथा प्रोौद्योगिव 
बच्चे माल का पूतिकर्त्ता हो । अत उन्होने भारत में उद्योगों के विकास की बात तो 
दूर रही, रहे सहे उद्योगो के विनाश का पुरा-यूरा प्रयास किया। उन्होने साम्राज्य 

वरीयता (7ए6॥2 पयर्धदा००८) के पग्रन्त्गेत रिपायती तटकरों के भाधार पर 
झायातो को प्रोत्साहन दिया तथा नोची कीमतों पर निर्यात किया गया; देश की 
तटकर नीति मी प्रिटिश शासरो के शोषण के अनुकूल थी । 

8, परिवहन थ सचार विकास यो झवहेलना--प्रिटिश शासकों ने भारत के 
शझातापात व सचार विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया | उन्होंने वेवल उन दोतों में 


स्व॒तस्त्रता प्राप्ति की पूर्व सरध्या को भारतीय अयेव्यवस्था की दशा 9 


परिवहन का विकास किया जो उनकी शासन सत्ता को मजबूत करने तथा झान्तरिक 
करान्तियो को दबाने के लिए जरूरी था। रेलो के विकास में भारतीय साधनों का 
बाह्य-बहाव हुआ । भारत का अधिकाश विदेशी व्यापार ब्रिटेन की जहाजरानी द्वारा 
होता था । वायु-परिवहन मे भी विदेशी हितो की कम्पनिया रत थी । 

9, श्रसन्तुलित भ्ौद्योगिक विकास--मारत में ग्राथिव निष्कियता का एक 
महत्वपूर्ण कारण देश मे उद्योगों का असन्तुलित विकास होना है। देश में आधारभूत 
ब मूलभूत उद्योगो के विकास पर ध्यानन देकर केवल परम्परागत उपभोग उद्योगो 
के विकास पर ही ध्यान दिया । लघु एव बड़ उद्योगो मे पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा से वे 
स्वय उनके पतन का कारण बने | आधुनिकीकरण पर ध्यान नही दिया गया । देश में 
वू'जीगत व वित्तीय सस्था्रो के भ्रमाव मे भी उद्योगो का सन्तुलित विकास न हो 
सका । अत भौद्योगिक पिछडापन बढा । 

40 प्रतिरक्षा व नागरिक प्रशासन पर श्रत्यधिक अपव्यय--जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है कि अग्रेजी शासकों वी रुचि भारतीय पर्थव्यवस्था के विकास मे 
न होकर अपने शासत की जड़ें मजबूत करने की ही रही । भरत प्रतिरक्षा व नागरिक 
प्रशासन के लिए कुल राजस्व का क्मश 62 4% तथा 8 9% व्यय करते थे और 
विकास कार्यों व सामाजिक सेवाझ्रो की उपेक्षा करते थे। ऐसी परिस्थिति म विकास 
की कल्पना निरथ्थक लगती है । 

इस प्रकार इन कतिपय कारणों का विवेचन यह सिद्ध कर देता है कि अग्न जी 
शासको ने भारतीय श्रर्थव्यवस्था के कारण व विकास में कोई कसर नहीं छोडी । जो 
कुछ प्रगति हुई वह उनके प्रयासों का प्रतिफल न होकर परिस्थितियों की देव थी । 
भआरतीय भाग्यवादी भीर, अन्ध विश्वासी व धामिक रूढिवादी जनता ने भी समय व 
परिस्थितियों के साथ अपने को परिवर्तित नहीं किया । वे जुल्म सहते रहे, शोषण 
होता रहा झौर अग्रे जी शासन 50 वर्षो तक. चलता रहा जिसमे भारतीय अथे- 
व्यवस्था गतिहीन, निष्क्रिय, निर्धन व पिछडी रह गई । 

परीक्षोपयोगी प्रश्न मय सकेत 

] स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व मारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बताते हुए उसकी 
गतिहीनता के कारण दीजिये । अथवा 

अपझग्रेजी शासत की दोषपूर्ण नीतियो व शोषण से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक 
मारतीय पर्थव्यवस्था मृतप्राय , दरिद्व व निष्क्रिय हो गई थी ॥” इस कथन की पुष्टि 
कीजिये । 
संबेत--प्रध्याय के अनुसार स्व॒तस्तता प्राप्ति से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की हीन 

दशा बताते हुए कारणो का उल्लेख करना है तथा यह निष्क्प देना है कि 

बहू दोपपूर्ण नीतियो व शोषण का परिणाम था । 


2० 
भारत में कृषि नोति एवं विकास 


(अछ्लांप्णेप्मिग एजाएडए & 00७2०फकफएशा 99 9) 





भारतीय प्रथव्यवस्था क्ृषि-प्रधान अर्थच्यवस्था है। देश की 70 प्रतिशत 
जनसख्या द्रषि पर झाश्चित है| कृषि से राष्ट्रीय झ्राय का 45 से 50 प्रतिशत भाग 
प्राप्त होता है । कृषि की हीत दशा श्रोर कृषकों का रूढिवादी दृष्टिकोण, भारतीय 
अर्थव्यवस्था के पिछडेपन के प्रमुख कारण हैं। कृषि व्यवसाय के रूप मे नही होकर 
जीवन-्यापत का साधन माना जाता है। डॉ० बलाउडस्टम के शब्दों मे “भारत से 
हमारी पिछडी जातिया तो हैं हो, पिछड़ उद्योग भी हैं प्रौर दुर्भाग्य से इन उद्योगों में 
कृषि भो एक है ।” कृषि वी हीत दशा को देखकर ही स्वर्गीय पडित नेहरू ने कहा 
धबा-एए्लए एप 039 रा एए बहाटफप्राड बह 0 प्रेशर 75 
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कंसी विडम्बना है कि भारत मे 70 प्रतिशत जनसख्या कृषि में सलग्न है पर भारत 
अपने खाद्याजों के लिए दूसरे राष्ट्रो से भीज मागता है जबकि अमेरिका मे क्रपि मे 
जनेसल्या का केवल 6 प्रतिशत भाग सलग्म है पर बह विश्व को एक तिहाई जन 
सख््या के खाद्याप्नो की पूर्ति करने मे सक्षम है । 

भारतीय भूमि मे निर्मरता के ताण्डव नृत्य के समापन, कृषि के सर्वाज्ञीण 
विकास श्रौर भारतीय जन-जीवन की समृद्धि के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आ्रोधिक 
स्वतन्त्रता के लिए योजनाबंद विकास की प्रक्रिया आ्रस्म हुई। चार पचवर्षीय 
योजनाग्रो तथा तीन वाधषिक योजनाओो में कृषि विकास के लिए यवासम्मव प्रयत्त 
किये गये हैं भौर भ्रव देश खाद्यान्न मे झ्ात्मनिर्मरता की ओर प्रग्रसर है । हरितत्नान्ति 
से ग्रामीण जन-जीवन वो विविधतापूर्ण बनाने तथा उत्ततो समृद्धि के लिए प्रष्ठभूमि 
जैप्ार की गई है । 


भारतोय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व 
([70|970९ ० 4 ह7700एछ8 9 3॥8॥99 2००7००७) 


कुषि भारतोय प्रयंब्यदस्या को च्याधारशिला, 70% जनसंख्या के जोविशो- 
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पार्जन का साधत और विदेशों व्यापार का मूल स्रोत है। यह निम्न तथ्यों से 
स्पष्ट है :-८ 

4 ज्ञोविकोपार्जन व रोजगार का आधार--कृषि मारत वी 70% जनसख्या 
के रोजगार तथा जीविकोपाजजन का मूल आधार है। 97] की जनगणना क्के 
झनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसस्या 8 8 करोड थी उसमे से 9 95 करोड़ 
कृषक तथा 3 5 करोड खेतिहर मजदूर थे | इस प्रकार कृषि मे कुल 3 ] करोड 
च्यक्ति नियोजित थे 

2 राण्ट्रीप श्राय का भमुझ द्लोत--कृषि से राष्ट्रीय झ्राय का 45 से 50 
प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। 950-5॥ में यह 53% था, 965-66 में 

7 बहू घटकर 40% प्रतिशत रह गया पर अब भी यह राष्ट्रीय झ्राथ का 42 से 50 
प्रतिशत भाग हैं । 

3, झ्ौद्योगिक कच्चा साल--कषि देश मे कृषि पर आधारित उद्योगो 
(#870०-०७0०५॥३६5) के लिए कच्चा माल उपलब्ध करती है । सूती वस्त्र उद्योग क्के 
लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गना, वनस्वति उद्योग के लिए तिलहन तथा 
इसी प्रकार जूट, चाय, खर, तम्बाई प्रौर कागज उद्योगों के लिए कच्चे माल की 
पूर्ति भी कृषि से होती. है। 

4. खाद्यान्न की पूतति--भारत की विशाल शाकाहारी जनसल्या के लिए कृषि 
ही खाद्यान्नों की पूति करती है । जहाँ 950-5] मे खाद्यानों का उत्पादन 549 
करोड टन था वह 978-79 मे 2 8 करोड टन होने का अनुमान है । भब देश 
खाद्यान्न मे आत्म-निर्मेर्ता की और अग्रसर है । 

5. प्न्तर्साष्ट्रीय ब्यापार एवं विदेशी घुद्रा-अर्जेन--भारत के निर्यातो में 
क्ुषि-जन्य पदार्थों का विशिष्ट महत्व है। 955-56 में जूट एवं जूठ निभित वस्तुएं, 
कपास तथा सूती माल और चाय झादि का निर्यात मे 43% भाग था। भ्रव भी इन 
सबसे देश को विदेशी व्यापार से लगभग 2500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त 
होती है । 

6 राए्य सरकारों वी आय का शपुझ छोत--कृषि से राज्य सरकारो को 
भू-राजस्व, कृषि झाय क २» ससचाई वसूली तथा व्यापारिक फसलो से कर द्वारा 
लगभग 800-000 करोड रुपये की वापिक प्राय होती है । 

ये, प्रायिक विकास से साधनों का श्राधार--भारतीय अर्थव्यवस्था का 
घिकास हुषि विकास से सम्बद्ध है । कृषि विकास के बिना औद्योगीकरण और 
बेटोजगारी का समापन मुश्किल है। कृषि की समृद्धि मे ही निर्धनता का समापन, 
बेकारी का उन्मूलन तथा जन-जीवन की खुशहाली निर्मर करती है । 

8. यातायात, मूल्य स्थिरता; व्यापार झौर वित्त व्यवस्था--देश की यातायात 
ब्यवस्था भी इपि पर निर्मेर करती है क्योकि औद्योगीकरण तो अभी नाम मात्र का 
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हुआ है। निम्न जीवन-स्तर होने से उपभोग मे कृषि वस्तुओ का महत्व है भौर मूल्य 
स्थिरता के लिए क्ृपि उत्पादन की स्थिरता आवश्यक है। देश का व्यापार प्रौर 
बेविंग ग्रादि वित्तीय सस्याझ्रो का कारोबार कृषि पर निर्भर करता है। 

9 राजनैतिक एवं सामाजिक महत्व--कृषक भारतोय गणतन्त्र का बहु- 
सरयक नागरिक है ब्रौर प्रजातान्त्रिक प्रणाली मे कृषक का महत्व रीढ़ की हड्डी के 
समान है । 

भारतीय कृषि को बाधाए एवं पिछडेपत के कारण 
(0फच्ञवट९5 & (व्रष5९०४ ए छे305फ शरव९$४५ ए जपाओा #ैहरा7एऐपा ९) 

कृषि मारतीय ग्रथंव्यवस्था का आधार स्तम्म है श्रौर उसका अपना राजनंतिक 
तथा सामाजिक महत्व भी है पर इस महत्व के बावेजुद भी इसकी हीन दशा है। 
कृषि की हीन दशा के बुछ प्राकृतिक कारण है तो कुछ ग्राथिक एवं सामाजिक ) 
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूव राजनैतिक कारण भी महत्वपूर्ण था पर श्रब यह कारण 
कृषि के पिछडेपन के लिए नही परन्‍्त उसके विकास के लिए प्रयत्नशील है। हृषि- 
विकास की मुरय बाधाएँ तथा पिछडपन के कारण सक्षेप में इस पकार है -- 

(प्र) प्राइसिक वारण- कृषि विकास में नेक प्राजृतिक बाधाएँ है झौर 
ये ही मुरय रूप से कृषि के पिछडेपन में योगदान करतौ हैं-(7) मानसूनी प्र 
व्यवस्था होने से कृषि भी मानसून का जुप्ा है। 'झ्रगर भामसूव म प्रावे तो कृषि 
उद्योग में तालाबन्दी” हो जाती है । !965-66, 966-67 तथा 974-75 के 
पधूतपूर्व सूखो को इसके श्रत्यक्ष उदाहरण है । (#) वीडे-मकोडे तथा परोधों की 
बीमारियो से कृषि उत्पादन मे लगभग 0% क्षति होती है । (70) भूमि से कटाब 
से उबंरा शक्ति वा हास होता है तथा कुछ समय बाद वह क्रषि योग्य नहीं रहती 
लगमग 20 करोड एकड क्षत्र भूमिक्षरणता (50॥ ॥05॥93) से ग्रसित है । (7४) 
कृपि क्षेत्र सीमित है जबकि जनसब्या में तीद्र गति से वृद्धि होने वया उसके रोवगार 
का प्रय विकल्प न होते से कृषि पर जन भार बडाया जा रहा है। प्रति व्यक्ति 0 85 
एकड़ से घटफर 0 75 एकड़ रह गया है। 

(ब) भ्राथिक काधाएँ--कृषि मे आर्थिक बाधाएँ मी अनेक है श्लौर इन 
बाधाग्रों से कृषि विकाप्ष की ओर प्रग्रतर नहीं हो पा रही है । इन कारणों मे-- 

] दित्तोय साधनों का भ्रभाव--हृषि को प्रतिवर्ष 5 000 करोड़ रुपये ऋण 
वी ग्रावश्यकता होती है पर इस ऋण के 55% की पूर्ति तो साहुकार करते है अदकि 
सरकार तथा वैका का यागदान, क्रमश 45% तथा 9% ही है। प्रत वित्तीय 
साधनों के अ्रमाव स कृषि मे पूंती विनियोग, यम्जीकरण, उत्तम बीज, रासायनिक 
खाद प्रादि वा प्रयोग मुश्कित होता है 

2 वेज्ञानिक पन्‍्टों एव उपररणों का प्रमाव--यह भी कृषि म बम उपज 
भौर मधिक यागतठ के लिए जिम्मेदार है! 
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3 रासायनिक शादों के उपयोग का झभाव--भूमि की उ्वेरा शक्ति में 
वृद्धि तथा उसके स्थायित्व के लिए रासायनिक खादो का महत्व विवादों से परे हैं। 
भारत की तुलना मे प्रति एक्ड रासायनिक खादो का उपयोग इगलेण्ड में 60 गुना, 
जापान में 90 गुना, पश्चिमी जमेनी मे 00 गुना, बेह्जियम मे 50 गुना तथा 
नीदरलेण्ड मे 70 गुना अधिक होता है । हम योबर जैसी उत्तम खाद को जलाकर 
राख बर देते हैं। भ्रत प्रति एक्ड उपज बहुत कम है। देश में प्रतिषषें 50 लाख 
टन रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है पर देश मे उत्पादन कम होने से प्रापात 
पर निर्भर करना पडता है । अब भी देश की कुल माग की 60% की उत्पादन 
क्षमता ही है । 

4 सिचाई के साधनों का झभाव--भारत मे लगभग ,680 लाख हेवटर 
कृषि योग्य भूमि है पर वेवल 220 लाख हेक्टर भूमि पर ही पस्िचाई सुविधा उपलब्ध 
है जबबि', 60 लाख हेवटर भूमि ग्रव भी प्राकृतिक मानसून पर प्राश्चित है। 

5 उत्तम बीजो तथा कौटाणु नाशक भ्रौषधियो का भ्रभाव--यद्यप्रि पहले 
28 बर्षों मे योजनाबद्ध विकास तथा 965 से मुख्य रूप से इस कार्यो में सुधार 
हुआ है फिर भी अब तक उत्तम बीजो की उपलब्धि तथा पोध सरक्षण झौपधियाँ 

सामान्य क्सान की पहुच से परे हैं । 

(स्र) सगठनात्मक बाधाएँ व कारण--भगठनात्मक कार्यो से भी कृषि के 
विकास की गति धीमी रही है ) प्रमुख सगठनात्मक बाधाएँ निम्न हैं-- 

3 खेतों का उपखण्डन एवं उप विभाजन--भूमि पर बढ़ते जन-भार, दोषपूर्णे 
उत्तराधिक्तार नियमों तथा कृपकों की ऋण ग्रस्तता आदि से देश भ उप-खण्डन एवं 
उप-विभाजन समस्या इतनी जटिल है कि इससे मुकदमेवाजी को प्रोत्साहन तथा पूँजी 
विनियोग को हतोत्साहन रहता है । 

2. द्वोषपूर्णो पूमिब्यवस्था एवं भूमि सुधार की धीमी गति--प्रग्रेजी शासन- 
काल में तो जागीरदारी एवं जमीदारी प्रथा भारतीय कृषि के पिछंडेपन के लिए 
उत्तरदायी थे वर स्वतन्त्रता प्राप्ति वे वाद भी भूमि-सुधार कार्यत्रमो की प्रगति 
इतनी धीमी रही है कि प्रगति मे बाधक है । 

3 छ्ृषि विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों फा भ्रभाव--शपि भी एक 
व्यवसाय है प्रौर इस उद्योग मे अधिक उत्पादन के लिए अनुसधान, प्रयोग आवश्यक 
है ) भारत मे कृपि विशेषज्ञों की आवश्यकहुता रूढि एवं परम्परावादी क्रिसान की 
मनोवृत्ति मे वेज्ञानिक दृष्टिकोण भ्रस्थापित करने के लिए भी झावश्यक है। अब 

यद्यपि इस दिशा मे प्रगति हुई है परन्तु समूची अर्थव्यवस्था ऊँट वे मुह मे जीरे के 
समान है। 

4. शझ्राथिक जोल--#पि जोत का श्राकार अनाथिक है अत वैज्ञानिक क्रपि 


४ नहीं होती है और प्रति एज्ड कम उपज क्रपक के जोश को समाप्त कर 
नी है। 
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(३) सामाजिक एवं राजनेतिक वाघाएँ--कृषि विकास म प्राकृतिक, ग्राथिक 
तथा संगढ़नात्मक बाधा के साथ-साथ सामाजिक एवं राजनंतिक बाघाएँ भी 
महत्वपूर्ण हैं । 


॥ जनस्ब्या में तौद्र वृद्धि और कृषि पर बढ़ता जन भार--जनसख्या में 
प्रतिवर्ष 730 लाख की वृद्धि होती है और लगभग 65 लाख जोगो को रोजगार 
प्रदाव करने की श्रावश्यकता सामने झ्रातो है पर रोजगार के लिए कोई विकल्प कृषि 
के भ्लावा हष्टियोचर नही होता । स्वामाविक रूप से कृपि पर हन भार मे तेडी से 
वृद्धि हो रही है । प्रो रमेल के झ्नुसार प्रति 700 एकड भूमि पर पोरैण्ड में 38 
व्यक्ति, ब्रिटेन मे 6 जबकि भारत में [48 व्यक्ति ग्राश्रित हैं । 


2 अ्शिक्षित झूडियादी एव परम्परागत दृष्टियोण-भारत में 707 
प्रतिशत जनसख्या अशिखित है जवक्ति केवल 29 3४ जनसस्या ही साथर है। 
अशिक्षा के कारण ग्रामीण कृपका बा भाग्यवादी एवं परम्परावादी हृष्टिपोण उाह 
वैज्ञानिक तरीको के ग्पनाने मे बाघा पहुचाता है । भ्रब धीरे वीरे उनके दृष्टिकोण मे 
परिवतन हो रहा है परन्तु फिर भी कृषि के विकास वे लिए पयाप्त प्र॒रणा का 
प्रमाव है । 


3 राजनंतिक कारण--भूमि सुधार अधिनियमो का प्रतिपादन तथा उनवा 
ज़िसान्वयन राज्य सरकारो के हाथ मे है। इसके साथ साथ ग्राजश्ल राजनैतिक जीवन 
भे भ्रष्टाचार बढता जा रहा है ) ऐसी परिस्थिति म भूमि सुधार शाततिवारी ढग से 
सम्पन्न नहीं हुए हैं । प्रव इस दिशा भ प्रगतिशील हृष्टिकोण ज्यों ज्यों चुनाव का 
समय प्रा रहा है त्तेजी से कायरूप मे परिणत विये जाते की प्रवृत्ति है । 

इस प्रवार कृषि विकास वी अनस्त बाधाओं का समापत भारतोय जनसद्या 
की निधनता निवारण, झौद्योगिक विकास और कृषि समृद्धि के विए जरूरी है । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पचवर्षोय योजनाभ्ो मे शषि नीति 
( 4947 से 979 ) 
( 58 च०प्राण्श 70009 हेवाएह ॥56 घैट८० 7905 ) 
( 37०७ 49स्‍47 ॥0 979 ) 


राजनंतिक स्वतजता प्राप्ति के साथ ही ग्राविक स्वतस्थता प्राप्त बरने थे 
लिए भारत की कृषि प्रधान अथव्यवस्था म खाद्याज़् सस्ट भौयागिर बच्चे माल वा 
अभाव, दोषपूर्ण भूमि ख्यवस्था और कृपक्रो की हीन दा से प्रभावित हो सरवार ने 
कृषि के सम्वध मे एक ब्यावहारिक एवं सुनिश्चित वीति अपनाने का दृढ़ निश्चय 
किया। इस समय कृषि नीति का मूत्र उद्दाय साथान्न पदायों पर प्रात्म तिमरता तथा 
भौयापिक कच्चे माल की उत्तत्ति म वृद्धि वरना था / गत 7949 मे झधिकु भष्त 


मी 


भारत में कृषि नीति एवं विकास 5 


उपजाधो प्राग्दोलन' प्रारम्भ किया ग्रया ) यह तत्कालीन खाद्यान्न संकट मे मुक्ति पाने 
के लिए प्रारम्भिक प्रयास था । 


950 भे योजना झ्रायोग्र का निर्माण हुआ और योजना आयोग ने भी देश 
के भावी झाथिक विकास में कृषि विकास को प्राथमिकता दी। यही कारण था कि 
प्रथम योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले ,960 करोड़ रु ब्यय मे से कृषि 
तंथा सम्बद्ध कार्यक्रमों और सिंचाई पर 60] करोड रु व्यय हुआ जो कि कुल 
योजना व्यय का 30 6% भाग था £ प्रकृति की कृपा दृष्टि से कृषि उत्पादन में लक्ष्य 
से भी भ्रधिक उत्पत्ति के आसार हृष्टियोचर हुए + 2952 मे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वा- 
ज्ञीण विकास के लिए सामुदायिक विकात्त कार्य-क्रम तथा 953 मे राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा कार्य-क्रम प्रारम्भ किया गया । 953 मे खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन होने से 
]9 54 तक खाद्यान्न से नियन्त्रण हेटा लिया गया । पर इसके कारण कृषि उत्पादित 
वस्तुप्रो के मूल्यों मे 5 से 20% की कमी हुई यद्यपि 955-56 से खाद्यान तथा 
अन्य वस्तुश्रो के मूल्यों मे वृद्धि का दौर प्रारम्भ हो चुका था । 

खाद्यान के प्रायात के सम्बन्ध मे यह नीति अपनाई गई थी कि भ्रायात 
केवल सक्टकाल के लिये भण्डार (98एथवि 800).) निर्मित करने के लिये ही किया 
जायगा । योजना झायोग ने कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिये सस्थागत परिवतंनों तथा 
भ्ौद्योगिक (76०॥३०(०8८४।) परिवर्ततों पर ही भ्रधिक बल दिया। फलस्वरूप 
4960-6। तक सम्पूर्ण देश 40% कृषि योग्य भूमि पर फैली हुई जागीरदारी 
तथा जमीदारी प्रथा का उन्मूलत कर दिया। भूमि धर मे काश्तकारी व्यवस्था में 
सुधार के लिये लगान की अ्रधिकवम सीमा, काश्तकारों को बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा, 
भू-स्वामित्व अधिकार दिलावा तथा कृषि पुनर्गठन में जोंत की सीमा निर्धारण, 
चकबन्दी, सहकारी कृषि, भूदान आष्दोलन तथा भूमिहीनो को भूमि वितरित करने 
की नीति रही ताकि साम्राजिक न्याय के परिवेश मे उत्पत्ति वृद्धि की प्रेरणा मिले ॥ 
सल्यागत परिवतेनों मे वित्तीय सस्थाओ्रो का विकास कृषि विपणन व्यवस्था आ्ादि 

महत्वपूर्ण रहे । 956 मे खाद्यान्न मे राज्य व्यापार की व्यवस्या लागू हुई॥ 957 
में ही भ्रशोक मेहता समिति ने खाद्यान्न स्थिरोकरण संगठन को स्थापना का सुभ्ाव 
दिया था | 959 के नागपुर अधिवेशन मे कृषि भूमि सुधारो को गति प्रदान करने 
तथा सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने का अस्ताव पारित क्या था। प्रौद्योगिक 
परिवर्तनों से सिंचाई साधनों का विकास, उत्तम बीज, रसायनिक खाद और कृषि वे 
वैज्ञानिक उपकरणो के उपयोग मे विस्तार की नीति थी। इस श्रकार हम देखते हैं 
कि द्वितोव पचवर्षोष योजना के झ्नत तक योजनर झायोग की कृषि नोति कुछ सीमा 
तक सस्थायत भौर झोद्योगिक उत्पादनों से परिवर्तन वृद्धि के उद्देश्य थे तो सफल हो 
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सकी पर छुपि क्षेत्र मे ऋग्तिकारी परिवर्तनों का श्रीगणोश नहों हो पाया। कृषि 
क्षेत्र में ऐसे तत्वों के अकुर नही पनपे जो क्ृपि उत्पादन में परम्पराओ्रो के विसद्ध नई 
एद्धतियों की शुम्झ्ान से किसानों में नये जीवन का सचार कर उन्हे प्रगतिशील इष्टि- 
कोण अपनाने को अग्रसर कर सके! बडी और मध्यम सिधाई योजनाओं को ग्रधिक 
परहस्व देने से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होने के साथ-साथ दीर्घंकाल में लाभ मिलने से 
मुद्रा-स्फीति वी स्थिति उत्पन्न हुई। अत देश में कृषि विकास के लिये एफ प्रभादी, 
स्थावहारिक, सुनिश्चित तया सुदृढ नीति की श्रावश्यक्ता महस्कूस की ज्ञानें लगी। 
जवसल्या की विस्फोटक वृद्धि ने कीकि-तियॉशमो को अशिरा सका होटे कग सक़रेठ 
दिया | 


कृषि विकास की नई नीति का प्रादुर्नाब 


(ए१णणांग्र ण॑ १९०७ 596९2 ए॑ 3ह0वा०णाएर 0९0९०एशशा) 


आधिक समृद्धि की ग्राक्राक्षा मे प्रगतिशील दृष्टिकोण पनपता है। भारतीय 
किसानों में आर्थिक नियोजन के दस वर्षों मे बाँछिित लाम न मिलने से निराशा के 
साथ-साथ मनोबल की सुहृदवा व आविक समृद्धि की आाकाक्षा से उचित मूल्यों, 
अधिक उपज देने वाली फसलो तथा रासायनिक उदेरकों के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी । 
उनकी यह प्रवृत्ति उज्ज्यल मविष्य का सूचक थी । 960 6] के बाद कृषि उत्पादन 
में ग्रत्यधिक उतार चडाय का दोर चला। 964-65 मरे अच्छी उपज के साथ 
965-66 वथा 966-67 के ग्रभूतपूर्व सूखा, फिर 967-68 मे अच्छी फसल के 
बाद 968-69 मे स्थिरता, कृषि क्षेत्र म विरास की विफ्लेता और सफ्लता वा 
अ्रस्वाभाविक मिश्रण है । इस वातावरण से जहाँ कृषकों में उचित मूल्यों, अधिक 
उत्पत्ति के लिये प्रश्रि# उपज सने वाके बीजों और रासायनिक खाद के प्रयोग को 
बटावा मिला वहाँ साथ ही साथ कृषि के सम्बन्ध में परस्परागत निर्वाह हृप्टिक्षोण 
के स्थान पर व्यावस्तायिक दृष्टिकोण उपन्न हुआ्ना । सिंचाई की हृष्टि से उपयुक्त अधित 
उपजाऊ क्षेत्रो म अधिक उत्पादन करन की सुनिश्चित नीति का प्रादुर्भाव हुआा। 
इस नीति को हृपि विकास की नवीन ब्यूह रचना वी सजा दी जाती है । 


इस नवीन व्यूड़ रचना के प्रथम चरण में 960-6 में चयनित 3 जिलों 
में सघन कवि जिला कार्य-क्म (4065८ ॥€00एछरट फिन्नायद शि०हाउशा० 
के नाम से फोर्ड फाउन्डेशन से प्राप्त आवित्र सहायता से चालू क्या गया। इसे 
पैकेज प्रोग्राम (?22९.986 ए70ट्ाशणगा८) के नाम से भी पुत्रारा जाता है क्योकि 
इनमे विभिन्न हृथि साधनों -उत्तर बीज, रासायनिक खाद, साख, भ्रौजार झौर 
सिंचाई सुविधाएँ--को एक साथ चुने क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है तथा 
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प्रावश्यक तकनीकी तथा प्राथिक सहायता भी प्रदान की जाती है । यह एक समम्वित 
ऐवं सघन प्रयास था जो बाद में 3 जिलों मे फैला और अब 308 विकास खण्डो 
मरे चन्न रहा है 

3964-63 से ग्रन्य क्षेत्रो से कस खर्च तथा कम साधनों से छोटे येसाने पर 
सघन कृषि क्षेत्र कार्य-क्रम ([एशाह्ा८ हह्ालणापार श०्ड्टाग्याएा8) चालू किया 
गया जिसमे विशिष्ट क्षेत्रों मे विशिष्ट फसलो के उत्पादन पर ही ध्यान केन्द्रित किया 
गया । 

इस तरह दोनो कार्यक्रप-+सघन कृषि जिला कार्येकृम और सघन कृषि क्षेत्र 
कार्यक्रम प्रचलित क्स्मों से ही अधिक गहन कृषि करने तक सीमित रहे। कृषि मे 
अन्य पडत (40.905) को अपेक्षाकृत व महत्व दिया पर 960 से ही अधिक 
उपज देने वाल्ली फ्सलो को किस्मो का प्रयोग निरन्तर बढ़ने लगा। 963 तक 
इनको बहुत उपयोग होता शुरू हुआ । 966 की खरीफ की फसल की बुष्नाई में 
प्रधिक्त उपज देने वाली फयलो की व्यापक वृद्धि हुई, यहाँ तक कि चतुर्य योजना के 
पभारम्म में 8 5 मिलियन हेवटर से अधिक उवज देने वाली फसलों का प्रयोग किया 
जा रहा था। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ तक गेहू, धान, सत्रका बाजरा झौर ज्वार 
की इन पाँच फसलो में ही अधिक उपज देने वाले बीजो का विस्तार हुप्रा। दूसरी 
डलो के सम्बन्ध में प्रयोग एवं शोध वाय प्रगति पर है | 


पंचवर्षोष योजनाप्रों के ग्रन्तगत कृषि नीति एव कृषि विकास (95-79) 

(480०णाए7४ ?ण7०९9७ & 0072/०0७७ 007०8 95-79 ) 

देश के योजनावद्ध विक्मास के प्रारम्भ से ही कृपि व सिंचाई विकास को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया । प्रथम योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता 
दो ही गई किन्तु बाद की योजनाञो मे भी कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया 
है | 4965 66 मे कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना भ्रपनाई गई ताक्ति सीमित 
साधनों का चयनित सुरक्षित क्षेत्रों से प्रपोण कर खाद्यान्न व कृषि जन्प पदार्थों की 
उत्पत्ति मे तीज वृद्धि को जा सके शोर देश को खाद्यान्न में क्‍श्रात्म निर्भर बताने का 
मार्ग प्रशस्त हो । चौथी योजना मे तो 4970-7] तक खाद्यान में आत्म निर्मेरता 
का लक्ष्य रखा गया था । योजनावद्ध विकास के विछले 28 वर्षों (95-79) में 
पाँच पंचवर्षीय योजनायें द चार वापिद्र योजनाएँ कार्या देत की जा चुकी हैं और 
इस ग्रवध्चि मे कृषि व सिंचाई विक्रास पर सावंजनिक क्षत्र में लगभय 6500 करोड 
द व्यय हुप्रा है जो सावेजनिक क्षेत्र मे होने वाले समग्र योग का बगभग 20% भाग 


डर पचदर्षीय योजनाप्रों के अल्ययत व्यव का विवरण निम्त्र सारणी से सृपध्ट है-- 
| 
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तालिका . योजनाओं के अन्तर्गत कृषि एवं सिंचाई विकास पर 
सावंजनिक क्षेत्र का व्यय (957-77) 

















हि क्रपि एवं कृपि व 
प्रवधि | 9038 सम्बद्ध मिचाई कुल घोग | सिंचाई पर 
तन का कुल | ._ विकास 
क्षेत्र पर 3-4 | व्ययवा 
॥. ० ब्यय | आम प्रतिशत 
| 
प्रथम योजना | 2969 29 | 340.. 607 306 
95]-56 
दितीय योजना | 4600 530 | 340 | 870 | 27 
]956-64 | 
तृतीय योजना 8577 | 089 | 580 | 669 . ॥9 
96-66 
तीन बाधिक योजनाएं 6756 ]67 44 | ॥58] 23 
966-69 
चतुर्थ योजना 6774 | 2566 | 900 | 3466 | 207 
2969-74 । 
पाँचवी योजना के चार वप 2957] | 3400 ' 200 | 5500 | 
39 74-78 | 
पिछले 27 वर्षो म बुल | 68238 9043 | बहब4 उठ687. 20% 7 
व्यय ] 
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उपयुक्त ताजिका पर दृष्टिपात बरने से ज्ञात होगा है वि यौजनावद्ध विक'म 
के 27 वर्षों मे सा्जनिक क्षेत्र का कुत व्यय 68238 करोड रू वा लगनग रहा है 
उसमे से 7पि एवं सिंचाई विकास पर क्रमश 9043 बरोडर वा तथा 4644 करोड 
र व्यय हुआा है अर्याद्‌ दोतो पर बुत व्यय 3687 वराडर रहा हैं जा झुत 
सार्वजनिक क्षेत्र व्यय का लगभग 20" भाग है। यद्यपि इत 26 वर्षों मइपि व 
पिचाई व क्षेत्र मे आश्वयजनऊ प्रगति हुई है पिर भी तारतीय गातभूव वी अविश्चि 
जता व प्राकृतिक प्रकापा के कारण ग्रद तव >भारत खाद्यान की हरि से झ्रात्मनिर्मर 
नहीं हा पाया है । कृषि विक्रास वी दर खद््या से कम रही है। योलाावद्ध वियास 
बे 27 28 चर्षों म कृषि विकास की प्रगति बा सक्षिप्त वियेचल इस प्रवार है-- 


] कृषि विकास दर में वृद्धि--पचदर्षीय याजनाग्रा वे सूत्रपातसे पू 
900 से 950 तर भारत से कृषि विकास वी बाविक दर केवव 0 5» थी पर 
विछले 28 वर्षों म रृषि वी वाधिक दर बदफ़र लगभग 5" हा गई है। विछव 28 
बर्षों प्र कृषि उत्पादत मं उमभग !00 से 2% प्रतिशत वी यृद्धि #ई है।. जहा 


भारत में कृषि नीति एवं विकास 49 


६950-5 में कृषि उत्पादन का सूचकाक (आधार वर्ष 9495--00) 96 यथा 

+$ह 960--6[ मे बढ़कर 39, 970--7। मे 82 तथा 978-79 मे बढकर 
22 होने का अनुमान है। 969-70 से 97]-72 तक कृषि विकास की औसत 
वापिक दर 5% थी किन्तु चतुर्थ योजना में कृषि विकास की वाधिक दर 39% ही 
रही जबकि लक्ष्य 5 $% का था । 978-79 में कृषि विकास दर 2 7% होने का 
अनुमान है । 

2, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि पिछले 27-28 वर्षों मे खाद्यान्न के उत्पादन 
में भी लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है । जहाँ !950-54 में भारत मे खाद्यान्न का उत्पादन 
5-49 करोड टन था वह प्रयम योजना में ही लक्ष्य 6 5 करोड टन को प्रार कर 
69 करोड टव पहुच गया । 960-68 में खाद्यात का उत्पादन 8-2 करोड टन 
था किन्तु तीहरी योजना के 964-65 में 8 9 करोड टन तक पहुच कर 965-66 
में अ्रकाल के कारण गिरकर 7 2 करोड टन ही रह गया। 968-69 मे खाद्यान 
का उत्पादन पुन बढ़कर 9 5 करोड टन हो गया। चतुर्थ योजना में खाद्यात का 
उत्पादन ]2 9 करोड टन करने का लक्ष्य था पर 973-74 मे खाद्यान्न का 
उल्तादन 0 47 करोड टन ही रहा । 978-79 में खाद्यान्न का उत्पादन 2 8 
करोड टन होने का अनुमान है। 

3 ध्यापारिक फसलो के उत्पादन भे बृद्धि--प्रौद्योगिक व व्यापारिक फसलों 

के उलपादन मे भी तीब्र गति से वृद्धि हुई है । कपास, गना तथा मू गफली के उल्बा> 
दन में लगभग 4 से 4 5% की वापिक वृद्धि हुई है । सामान्य तौर पर कहा जा 
सकता है कि पिछले 28 वर्षो मे व्यापारिक फसलो के उत्पादन में 300 से 05% 
की वृद्धि होते का अनुमात हैं। जहाँ 950-5व भे तिलहन का उत्पादन 52 लाख 
टठन, गन्ने का उत्पादन 74 लाख दन, कपास का उत्पादत 29 लाख गाठें तथा जूद 
क्या उत्पादन 35 लाख गाठें थी वह बढाकर 7973--74 मे क्रश 94 लाख टन, 
१3 6 लाख टन, 605 लाख याठें कर दी गई हैं, योजना वार उत्पादत बृद्धि आये 
वालिका 2 मे स्पष्ट है। 978-79 में विलहनों का उत्पादन 3 करोड़ टन, 
गन्ने का उत्पादन 75 करोड टव तथा कपात्त और जूठ का उत्पादन क्रमश 72 
जाप तथा 70 लाख गाठें होने का झनुमान है । 

4. सिंचाई साधतो का विक्नास--योजनाबद्ध विक्षास के पिछले 25 वर्षों गे 
सिचाई सुविधाओ्रो का तीत्र गति से विकास हुमा है। सार्वजनिक क्षेत्र मे 3500 
करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र मे मी लगभग इतनी राशि सिंचाई सुविधाओ्रो के विकास 
पर व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप जहाँ 950-5] में खिचित क्षेत्र 208 लाख 
रा था वह बंढकर 973-74 भे 440 लाख हेक्टर हो गया। झव प्रनेक लघु 
ग्रह मध्यम व बहु उद्देश्यीय योजनाझो के विकास के कारण सिंचाई के लिए उपलब्ध 
जल साधनों का प्रयोग 7% से वदकर 50% तक पहुच गया हैं । मोटे अनुमानों 
के ग्रनुसार भारत मे 978-79 तक 4 5 करोड हेवटर भूमि पर खेती की जा 
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रही थी उसमे वेवल 52 वरोड टेवटर क्षेत्र मे सिंचाई क्षेत्र मे प्िचाई सुविधा ) 
उपलब्ध थी। 27 सूत्रीय कार्यत्रम के द्वारा ८0 लाख हेव्टर प्रतिरिक्त क्षेत्र मे 
सिंचाई सुविधा की व्यवस्था थी। पाँचवी योजना के प्रन्त में प्विचित क्षेत्र 
4 84 फरोड हेव्टर था । 


5 भूमि सुधारो को प्रगति-प्रथम योजना से ही क्रान्तिकारी भूमि सुधारो 
वा क्रम प्रारस्म हुआ जो अब तक चल रहा है। 960-6] तक जागीरदारी 
एवं जमीदारी प्रथा का उन्पूलन कर दिया गया । मध्यस्थों की समाप्ति से लगभग 
2 करोड वाश्तकार सीधे सरकार के सम्पर्क मे झा गये | उप-ल्वण्डन एवं उप-विभाजन 
वी समस्या के समाधान के लिए और प्रधिक छोटे सेतो पर प्रतिबन्ध तथा लगभग 
5:2 करोड हेवटर भूमि वी चक्वस्दी वी जा चुकी है। प्राय सभी राज्यो में वाश्त- 
कारो की भूमि से बेदखली काश्त की सुरक्षा तथा उचित लगान वसूली सम्बन्धी 
अधिनियम पारित विये जा चुके हैं झौर उन्हे प्रभावी ढग से लागू करने का भ्रयात्ञ 
जारी है। भूमि की प्रधिक्तम सीमा निर्धारण सम्बन्धी अ्रधिनियमों को बड़ी मुस्तदी 
से लागू क्या जा रहा है पर अधिनियमों मे कानूनी खामियो का लाभ उठाकर 
बडे भूस्वामी भूमिहीनों वो वचित करने में सतत्‌ प्रयजचील हैं। 20-सूत्रीय 
वायक्रम भें भमि सुधारो मे तेजी लाई गई ॥ भ्रव जनता सरकार भी मूमि युधारों ; 
को वार्यान्वित करने में प्रय्नशील है । ट। 

6 उद्मत बीजो' व रासायनिक खादो' के प्रयोग की प्रगति- इपि विकास मे 
उतत बीजों व रासायनिक प्रादो वा विशेष महत्व है। इसी वारण जन्नत बीजों व 
रासायतिक खादों के प्रणेग म निरन्तर वृद्धि हुई है। 960-6॥ तव लगभग 4 
हजार बीज गुण्रक पार्म स्थावित विये यये । 96१3-64 मे स्थावित राष्ट्रीय बीज 
निगम उन्नत बीजो वे उत्पादन व वितरण में वाफ़ी सत्रिय है। जहाँ । 950-5[ 
में केवल 5 लाख हेक्टर भूमि मे उत्त बीजो की बुआ्आई होती थी बहा 9 68-69 
मे 80 लाख हेवटर भूमि मे उनत वीजो वी बुआई हो रही थी। 96 5-66 के 
बाद लगभग 40 लाख हेवटर भूमि में बहु फसल वार्यत्रम लागू किया जा चुहा 
है। जहाँ 950-5॥ मे प्रधिक उप देने वाली फ्सलो वी बुध्राई नगण्व थी वह 
बद्चात़्र ]969-70 में 4 लाख हेवटर तथा 973-74 में 259 लाख हूबदर 
कर दी गई है । 978-79 में 430 लाख हेक्टर होने का प्रनुमात है । 

श्ड रासायनिक खादो' दें प्रयोग मे पिछले 28 वर्षों मे लगमंग 55 में 60 गुना 
बृद्धि हुई है। दश में रासायनिक उवेरवों वी बढी हुई मांग वी पूर्ति के लिए साथं- 
जनिक क्षेत्र म ही फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन झोंक इण्डिया के प्रन्तगंत रात व 280 
सचालित हैं। जहाँ 3950-5। में उर्देर्यों का उपयोग 69 हजार टन था यह 
]960-6] म बढरूर 3 6 लास टन, 970-7] में 2। 8 लाख टन तपा ]973+« 
74 में 9 7 लाख टन होने का झनुमान है। 4978-79 म उदंरको का उपयोग 50 
लाख टन या जो कि छठी योजना के झरद तक बढावर 78 लाख टन कर दिया जावेगा । 
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५, 7. भूमि संरक्षण एवं पौध संरक्षण--मूमि का धीरे-घीरे कटाव व उपजाऊ मिट्टी 

का बहाव रेंगती हुई मौत के समान है झ्रत भूसरक्षण की ग्लोर विशेष ध्यान दिया 
गया । 953 भे केन्द्रीय भूसरक्षण मण्डल की स्थापना की गई । बढ़ते रेगिस्तान 
को रोकने के लिए जोघपुर में एक केन्द्र स्थापित किया गया है ) पिछले 28 वर्षों 
में लगभग 25 लाख हेवटर भूमिमे भूसरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है । 


फसलो को नष्ट होने से बचाने के लिए पिछले दशक में कीटाणुनाशक 
झआऔपधियो का प्रयोग तेजी से बढा है ॥ जहा 960-6व में केवल 65 लाख हेक्टर 
क्षेत्र में पौध-सरक्षण किया गया था वहा 968-69 में 540 लाख हेक्टर तथा 
978--79 तक लगभय 850 लाख हेक्टर पौ-सरक्षण की परिधि में झ्रा चुका था । 
974-75 मे कीढाणुनाशक दवाग्रो का कुल उपभोग 47*3 हजार ठन था 978- 
79 में यह बढकर 65 हजार टन होने का अनुमान है। 


8 कृषि में यम्त्रीकरण को प्रोत्साहन--भा रतीय कृषि विकास में यल्तीकरण 
की प्रगति भी ग्राश्चयंजनक कही जा सकती है| तृतीय योजना से ही वैग़ानिक कृषि 
उपकरणों व यन्‍्यों को बढाने के लिए केरद्रीय कृषि यन्त्र एबं उपकरण मण्डल 
स्थापित किया गया । राज्यों में भी कृपि उपफरण मण्डलो की स्थापना की गई है । 
क्रषि उपकरणों के निर्माण के लिए लगभग 55 वईशॉप स्थापित किये जा चुके हैं। 
ैविभिन राज्यों में कृषि उद्योग निगमो (88700 [0005ध65 00/0थवा००५$) की 
स्थापना की गई है जो किराया कप पद्धति (स्ाए७& एचा८०ा७5४ 8५587) पर कृषि 

न्त्रों का विक्रय करते हैं, तकनीकी सेवा उपलब्ध करते हैं तथा कषि व उद्योग में 
विक्ठ सम्पर्क स्थापित करते हैं। देश मे पचवर्षीय योजनाम्रो के ग्रस्वर्गत कृषि मे द्रत 
गति से यस्जीकरण की एक रूलक इस बात से मिलती है कि जहा 4956 मे विद्यत 
सचालित पम्प सेटो की सस्या 47 हजार थी वह बढकर 970-7] में [ 69 
लाख तथा 978-79 मे 35 लाख होने का अनुमान है ॥ इसी प्रकार ट्रंक्टरों की 
कुल मांग 966-67 में 20 हजार थी वह 970--7। में बढकर 40 हजार तथा 
अब द्रंवटरों की माग 2 5 लाख के लगभग है ! 


9. कृषि विपणन व्यवस्था से सुधार--कृपको को उनके द्वारा उत्थादित उपज 
को उच्चित मूल्य दिलाने तथा उन्हे महाजनों को धोखा-पडी से बचाने के लिए कृषि 
विपणन व्यवस्था में झनेक सुधार किये गये हैँ जिसके अ्न्तगंत नियन्त्रित माण्डियों की 
स्थापना की गई है । 950--5। मे नियन्त्रित मडियो को सख्या केवल 265 थी श्रद 
बहू सछप्रा लगभग 2500 है। वर्गीकरण एवं प्रभाणीकरण ग्रधिनियम के अन्तगंत 

,  ,लगभग 50 वस्तुप्रो का वर्गीकरण किया गया है। 4964 मे राष्ट्रीय सहकारी विपणन 
| /सेप्र बताया जिसके झन्तर्गत प्रमी 3500 कृषि विषणन सहकारी समितिया काम कर 
रही हैं। कृषि मूल्यों मे स्वायित्व व उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए 965 मे 
कूषि मूल्य भ्रायोग स्थापित किया गया । कृषि उपज के सब्रह के लिए गोदामो की 
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उचित व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है भ्रत 956 म राष्ट्रीय सरकारी विकास 
एवं गोदाम अधिनियम के अन्तर्गत 957 मे फेस्द्रीय घोदाम निगम तथा सभी राज्य 
मे राज्य गोदाम निगम स्थापित किये गये । इनके सभी ग्रोदामों को सग्रह क्षमता 
9 )3-74 तक 3] लास टन थी । देश मे प्रचलित वाटों मे एकछूपता लाने के 
लिए 958 म मंद्रिक तोल प्रणाली लागू कौ गई। रेडियो पर भावों वा प्रसारण किया 
जाता है. समाचार पत्रां मे भी समीक्षा छापी जाती है। सरकार का विपणन एवं 
निरीक्षण निदेशालय शोध व सर्वेक्षण कार्यों मे रत है । 

0 क्पि साख में बृद्धि--शृपको को सुविधाजनक उचित शर्तों पर सात 
उपतब्ध कराने के जिए सस्यायत वित्त ब्यवस्पा के विकास पर ध्यान दिया गया है ! 
955 से स्टेट बैक का राष्ट्रीयहरण व रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी वैकों के माध्यम 
से कृषि को दीघेकालीत व मध्यस कालीन साख प्रदान करने के लिए क्रमश हृपि 
साख (दीघकालीन कोष) तथा कृषि साख (स्थिरोकरण कोष) स्थापित किये है। 
प्रथम 23 वर्षों मे सरकार तथा पअ्न्य वित्तीय सस्थाम्रो द्वारा कृषि के लिए प्रथम 
योजना भ 43 करोड रुपये, द्वितीय योजना मे 240 करोड़ रपये, तृतीय योजना मे 
492 करोड रु, तीन वाधिक योजनाशो म 600 करोड हुपये तथा चतुर्प योजना 
मे लगभग 200 करोड रपये होने का श्रनुमान था। 4 बड़े वैको का जुलाई 
969 म्‌ राष्ट्रीयकरण करके कृषि क्षत्र मे क्रणो की मात्रा बढाई गई है । जहा जूक 
969 भ इन बेबी द्वारा कृषि के लिए दिया जाने वाला कुछ ऋण 62 करोड या 
बहू 978-79 तक 2000 करांड रुपय तक पहुच गया । 

3] विविध--हपक्रा म॑ व्यावधायिक्त एवं वैज्ञानिक हष्टिकोण उत्पन्न करन 
बे लिए 960-6] मे फोड फाउन्डेशन को झाविव अनुदान के सात राज्यों मे 
प्रारम्म किया गया सघन कृषि जिला कायक्रम 965-66 मे 308 विकास सण्डो 
मे लागू कर दिया गया था । छोटे पँमान पर तकनीकी जानकारी साफ व उपकरण 
उपलब्ध करने ने लिए सधन एपि क्षेत्रीय वायक्रम लागू किये । 

कपि शिक्षा व शोध कार्य में मी प्राश्ययजनक प्रगति हुई है। उदयपुर, 
लुधियाना, पतनग्र व भुवनेश्वर, हरियाणा भ्रादि में कृषि विश्वविद्यालय खाले गये 
है॥। ॥929 में स्थापित भारतीय कृषि भ्रनुसघान परिषद कृपि क्षेत्र में प्रनुसधान का 
बाय करती हैं उसके ग्रन्तगत 23 अनुसघान सस्थाय काम कर रही है । इस 
प्रन्तमत घाठ मूसरक्षण अनुसधान, प्रदशन व प्रशिक्षण केन्द्र क्रमश पागरा बेलारी 
देहरादून, कोटा, हैदराबाद, उटकमण्ड व चण्डीगढ में है । 

इस प्रकार पचवर्षीय योजनाग्रों के पिछले 28 वर्षा में ठपि के सभी क्षमा 
मे प्रगति का माग प्रशस्त हुप्ना है । 

पिछले 28 वर्षो के योजनावद्ध विकास के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में 200 
से )2:, की वृद्धि हुई है ) खाद्यान्न का उपादन दुगुने स भी अधिक हो गया है! 


; 
4 
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की व्यापारिक फ्सलो के उत्पादन मे भी 05% की वृद्धि हुई है। जहा 950-5 ते 

*पूबे द्पि विकास की औसत दर 05% वाधपिक थी वह ># तक पहुँच गई थी । 
चतुर्थ योजना में कृषि विकास दर 3 9% हो गई थी। 4966-67 में लागू हरित 
जान्ति के फ्लस्वल्प देश मे उन्नत बीजो, रासायनिक उर्वेरको व यन्त्रीकरण का 
काफी प्रयोग होने लगा है । देश खाद्यात्र उत्पादन में प्राय आत्म निर्मेरता के स्तर 
पर पहुँच चुका है । सिचित क्षेत्र भी 208 करोड हेव्दर से बढकर झब 520 लाख 
हेवर हो गया है । कृषि अनुसघान भी प्रगति पर है । 


कृषि क्षोत्र में प्रगति की एक भलक निम्न तालिका से मिलतो है-- 
तालिका--2 पचवर्षीय योजनामो मे कृषि की प्रगति (95-79) 
जी ?उ__कंंिलपजापज7पएतदाएउजह़ 
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यद्यपि पचवर्षीय योजनाग्रों मे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों मे भ्राश्वयेजनक प्रगति 
हुई है फिर भी योजना्रो के क्रियान्दयन मे झनेक बुटिया हैं -- 


। जाद्यान्न से प्रात्मनिर्भरता का ध्रभाव--सम्दों प्रवध्ि के नियोजन के 
बावजूद भारत अब खाद्यान्न वी हृष्टि से आत्मनिर्मर नहीं हो पायानहै । जहां 
प्रथम योजना मे 595 करोड रु० खाद्यात़ का आयात किया वहां तृतीय योजना मे 
खाद्यान्न का श्रायात मूल्य ]50 करोड र० रहा | 973-74 मे खाद्याप्ष का 
आयात 200 करोड रु० तथा 977-78 मे 878 करोड़ रु० होने का अनुमान है । 
यद्यपि हमने 970-7( तक ही खाद्यान्न में आत्मनिर्मरता का-लद्ष्य रखा था परप्तु 
लक्ष्य की प्राप्ति नही हो पाई है । 

2 सिचाई की पश्रपर्याप्तता--भारत में बुल कृषि योग्य भूमि 6 80 करोड 
हैक्दर है उसमे से केवल 52 करोड हेवटर में ही सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध है 
जबकि 47 60 करोड हेव्टर क्षेत्र अब भी प्राकृतिक मानसूनों की अनिश्चितता पर 
आश्रित है ! 

3 भूमि सुधारों की भ्रसतोषबजनक प्रयत्ति--भारत की स्वतन्त्रता के 28 वर्षों 
के बाद मी बडे किसानों व भूस्वामियों द्वारा भूमिहीनों का शोपण होता है ) भूमि 
सुधारो के प्रधिनियमों मे विभित खामियों के कारण बाँछित लाभ नहीं मिल पाया 
है। ' भूमि हथियाप्रो” आन्दोलन भूमिहीनो की समस्या का परिचायक है। हर 

4. क्रषि वित्त की प्रपर्याप्तता--कृषि मे वित्त व्यवस्था पश्रव भी प्रपर्याप्त 
एवं अ्संतोषजनक है । कृषकों का भहाजनो द्वारा मयकर शोपण हो रहा है । ऋण- 
ग्रस्तता भ्रव मी काफी है | ऊँची दरो से ब्याज शोषण का भ्रमुख कारण है। वित्तीय- 
सुविधाभ्रो का लाम बडे किसानों को ही मिला है । 

5 छोटी सिंचाई योज्नाभ्रो की उपेक्षा--योजनाप्रो के भन्तगगंत बडी एवं 
मध्यम सिंचाई योजनाग्रों के विज्ञास पर अत्यधिक जोर दिया जबकि छोटी छोटी 
सिंचाई योजनाप्रों वी उपेक्षा की गई । इसका दुष्परिणाम यह हुभा कि कुछ ही क्षेत्रों 
को इसका लाम मिला प्रौर कुछ क्षेत्रों मे भसमानता बढी है । 

6 कृषि प्रनुसधान पर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है इसमें भौर काफी 
गु जाइश है ! 

7 सूुमिहीनों व छोटे किसानों को दयनोणय दशा है- जहा एक झोर पुराने 
जमौदारो व जागी रदारो के स्थान पर नये सफेदपोश जागीरदारो का जम्म हुम्ना है 
और पधिकाश लाभ उन्ही को मिला है, जबकि छोटे किसानो व भूमिद्वीनो वी दशा 
मे कोई विशेष सुधार नही हुभा है, उनमे झब भी मुखमरी, गरीबी व परम्परागत | 
दृष्टिकोण व्याप्त है । 

कुचि क्षेत्र मे प्रनेर भसफ्रताप्रो के प्रावरण में सफ्लताभा को छुपाया नहीं 
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जा सकता । जनसख्या मे तीब्र गति से वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोष व मानसून की 
झनिरिचितता ने हमे परेशानी में डाला है फिर भी कृषि विकास की दर 0 5 से 
बढ़कर 5% हो जाना, प्रति एकड उपज में 40% बृद्धि, रासायनिक खादो के उपभोग 
में 60 से 80 गुना वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में 20% दुद्धि परिचित क्षेत्र का लगभग 
दुगुना छो जाना, जमीदारी प्रथा व मध्यस्थो का उन्पुलन झादि कृषि विकास की 
महंत्वपूर्ण उपलब्धिया हैं ॥ पिछले 28 वर्षो में कृषि उत्पादन में 300 से [2% 
को वृद्धि भावी भविष्य के लिए उचित सक्केत है । कृषि उत्पादन वृद्धि से किसानो वी 
आध्िक समृद्धि बढी है । कृषकों मे रूढिवादी तथा परम्परागत दृष्टिकोण के स्थान 
पर व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ग्राविर्माव हुमा है । देश में कृषि को 
प्राकृतिक प्रकोपो से सुरक्षा मिली है और खाद्यात की दृष्टि से आत्मनिर्मरता का 
मार्ग प्रशस्त हुप्रा है । हरित क्रान्ति से कृषि के सर्वागीण विवास व मारतीय कृपको 
की झ्राथिक समृद्धि से समाजवाद के स्वप्त को साकार करने में सहायता मिलने की 
आ्राशा बढी है । 


पांचवों योजना मे कृषि विकास के लक्ष्य एव उपलब्धिया 
(शट्ट/5 & 4क्राशशाशा ०६ #ह्टात्णल पा शिति एशा) 


पाचवी योजना मे कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 
क्रमश 4302 करोड रु० तथा 4226 करोड रु० परिव्यय का प्रावधान था औ्रौर 
इस विकास व्यय से कृषि विकास की दर को 39% से बढाकर 4 67% करने का 
लक्ष्य था और खाद्यात का उत्पादन [ 2 5 करोड टन करने का लक्ष्य था । इसी प्रकार 
कृषि मे रासायनिक खादों के प्रयोगी को बढावा, पौध सरक्षण कार्यक्रमों मे तेजी 
तथा कृषि मे यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन देता था | परिणाम स्वरूप रासायनिक 
उर्व रको का उपयोग 50 लाख टन करने तथा ट्रेक्टरों की पूर्ति 5 लाख करने की 
आशा व्यक्त की गई षी। योजना के अन्त तक विद्युतीकृत पम्प सेटो की सख्या 
40 लाख करनी थी । 


यौजता की मध्यावधि समाप्ति के चार वर्षों मे खाद्यान्न का उपादन |2 5 
करोड टन हुआ । उवरको का प्रयोग ।977-78 मे 42 लाख टन था | दूं कटरो 
की सख्या भी काफी बढी है और विद्युत सचालित पम्प सेटो की सख्या भी 34 लाख 
होने की झाशा थी। 


पाचबी योजना मे सिंचाई क्षमता मे 33] लाख हेवटर वृष्धि का लक्ष्य था 
किन्तु योजना के चार वर्षों मे तिचाई क्षमता 86 लाख हेवटर बढी । परिणामस्वरूप 
977-78 में स्िचित क्षेत्र 484 लाख हेक्टर हो गया जबकि लक्ष्य 584 लाख 
हेक्दर का था । भमुख शेत्रो मे लक्ष्य एव प्रगति विम्न तालिका से स्पष्ड है-- 
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पाचवों योजना में कृषि घिकास के प्रमुख पक्ष्य एवं उपलब्धियां 








भद इकाई | राय | उपलब्धधिया 
खाद्यात्न करोड टन 42 3 4255 
विलहुत लाख टन 420 ]8 
गन्ना शा ]65 ]57 
कपास लाख गाठें 80 643 
सिबित झेन लाख हस्टर 584 484 
विद्युत पम्प सेंट लाख सह्वा | 40 34 
उबरबा का प्रयोग लाख टन 50 42 





छठी योजना से कृपि एवं सिंचाई विकास (978-83) 
छठी याजना मे कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा सिचाई साधनों के विकास को 
सर्वोच्च प्रायमिक्ता दी गई है । तदानुसार छृपि विकास पर $600 करोड रु० तथा 
मिचाई एवं वाह निबन्‍्तण पर 9650 करोड़ रू० व्यय का प्रावधान है। परिणाम 
स्वरूप द्वपि विकास की औसत दर 3 98" तक ददाने तथा स'द्याय का उत्पादन 
4 कराड़ टन ख 4 ७ करोड़ टत करने छा लण्य है। इसी प्रक्तार सिचा् साधनों 
के विकास से योजना के प्रन्‍्त तक सिचाई क्षमता में 70 उाष्ठ हम्टर की वृद्धि की 
जायगी ताकि सिंचाई की वर्तमान क्षमत्रा 484 लाख हवटर से बट़ुकर योजना के 
अन्त तक 694 लाख हकक्‍टर हां जाब। छोटी छ्िचाई योजनाग्रों से 90 लाख हेवटर 
तथा बड़ी एवं मध्यम याजनाग्रा से 80 वास हेक्टर अतिरिक्त प्ृमि में पाई की 
व्यवस्था का प्रावधान है। प्रस्तावित लक्ष्य निम्त तालिका में स्पष्ट है -- 
छठी योजना मे कृषि एवं सिचाई विद्शस के लक्ष्य 





(4978-83) 
498 2-83 

मद हे इकाई ] 40025 (चल) 
खाद्यान का उत्पादन कराड़ टन ]23 44 से 345 
ग्म्ता लाख टन्‌ रु 56 9 85 
कपास लाख गाठे 64"3 8]5 स 925 
प्रमुव तिलहन लाख टन 92 ।]2 से 5 
सिंचाई क्षमता लाय हटर 484 654 


इप यऐेफ्हक्ा के छरफ्र म्रे जमबज्का झाफातो कप 2 प्टटमत जप्काग हो उपेएए, उत्गाटत 
म वृद्धि होगी भौर कृषि में व्यादश्ताधिक हृष्टिकोद दो बल मित्रेगा | धाणशा है इसमें 
कृषि क्षेत्र मे न केदल्न व्यापक राजगार अ्वत्तर बढेंग वरन्‌ हृषि प्रधान अर्थव्यवस्था 
सुटढ होकर गरीदी के तिराक्रण में सहायक सिद्ध होगो। 


ह्ड् 


च््ड 


कृषि विकास की नवीत व्यूह“रचना 
बनाम हरित ऋांति 


(पटक ह88प्र॑ए्पाणनों जाभ॑ध्ड) ण ढात्ला-ए0णैणाणा) 





______>>_म_न्‍्लसलससससससससललललततत_ 


तुतीय वचवर्षीय घोजना के मध्यावधि मूल्याकन ने यह स्पष्ट कर दिया था 
कि कृषि उत्पादन कार्यों मे पुनविचार की आवश्यकता है। झगर हम खाद्यान्न मे 
आाह्म-निर्भर होना चाहते हैं. तो उत्पादन की पझ्राघुनिक विधियों का झधिकाधिक प्रयोग 
तथा मांग और पूर्ति मे सन्तुलन के लिए कृषि तथा विज्ञान के ध्षत्र मे होने वाली 
अ्रगति का उपयोग करना होगा झौर पल्पकाल में परिणाम प्राप्त करने के लिए नई 
सीति झपतानी होगी। 
प्रो घाडमिल ते नवीन व्यूह रचवा मे पैकेज प्रोग्राम, कम भ्रदधि में तैयार 
होने वाली फ्लो तथा सधिक्त उपज देने वाले बीजों के सहारे सिंचाई क्षेत्रों में 
झधिकाधिक उत्पादन करने पर जोर दिया है। प्रो० वी० के० झ्ार० बी० राव त्ते 
आरतीय कृषि सें तीद गति से प्रवेण (ए0:एथगा$फ) लाने पर वल दिया है । "नई 
ब्यूह रचना मूमि, जग-शक्ति तथा प्नन्‍्य झाग्तारक साधनों के विकासशील क्षोत्रों मे 
समस्वित उपयोग से अधिकतम उत्पत्ति कम से कम समय में प्रप्त करते की अपेक्षा 
करती है १ भत- इस नीति से सीमित साधनों का चयनित क्षेत्रों मे उपयोग कर कम 
से कम समय में कृषि उत्पत्ति में ऋतिकारी परिवर्तन लाकर वर्षा तथा प्रकृति के 
प्रकोपो से होने वाली अनिश्चितता को समाप्त करना है । इस तरह कृषि विकास 
की नवीन नीति में तिम्न तत्व पाये जाते हैं-- 
हरित क्लांति अथवा कृषि विकास को नवोन व्यूह रचना के मुख्य तत्व 
([शिक्षो। एश्शापा ९5 ० [र९क्त 5गश8ए३ रण #छग०एणाए एल्शशथण्ाफलशा 
ण. ठाध्था छे९१०प्रांणा) 


नवीन व्यूहू रचता मे देश के सीमित साधनों मे झतन्‍्त आवश्यकताम्रों को 
ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन की माय और पूर्ति के अस्तराल को पाटले मे निम्न 
तत्वों की प्रघानता है-- 

4. कृषि विकास की भायमिकता के क्षेत्रों का चयल--कृषि उत्पादन में 
आशानुकूल वृद्धि के लिए उन क्षेत्रों मे कृषि विकास प्रय॒त्तो को बड़े पेमाने पर लागू 
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क्रिया जायेगा, जहाँ कृषि वित्रास की झ्राथिक सम्मावनादँ हैं तथा जिन क्षेत्रों में 
विदाई साधनों की पर्याप्तवा है और प्राकृतिक प्रकोपो के अमाव से सुरक्षित हैं। 
अधिक उपज देने वाली फसलो के उत्पादन मे ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती 
है। उनत बीजो, रसायनिक खादो तथा पौध सरक्षण का वृहत्तर उपयोग (7877) 
तथा ([887) क्षेत्रो मे ही किया जाय, जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, कृषि 
कर्मचारी तथा निर्देशनकर्त्ता हैं । 


2 उच्नत बोजों के प्रयोग पर बल (ताहा। ४६१ ए३॥०५४ ?0870॥7760)- 
भृषि उत्पादन म वृद्धि के लिए ग्रधिकर उपज देने वाली फसल की बुद्राई के क्षेत्र में 
निरन्तर वृद्धि करता ! 968 में 8 5 मिलियन हेव्टर क्षेत्र मे अधिक उपज देने 
वाली किस्मो का प्रयोग हो रहा था। चतुर्य योजना के ग्रत्तगंत 5-6 मिलियन 
हेक्टर प्रतिरिक्त क्षेत्र मे फंलाया गया । 978-79 में 43 मिलियन हेवटर क्षेत्र 
में इन बीजो का उपयोग होने का अनुमान है । इंत आशिक उपज देने वाली फ्सलों 
में सिफे 5 फसलो मे यह कार्यक्रम लागू है। गेहू, मेबसीकन, 64-/५, सोनारा-64 
प्रौर लरमा रोजो की ग्रधिक उपज लोकप्रिय हो रही है । इसी प्रकार धान की उपज 
मे ताईचुग-ोटिव-, ताईचुग 65, तेनान-3, श्राई आर ए भारत में विकसित 
ए. डी. टी -27, जय, पद्मा किस्मे हैं। शकर मकक्‍क्रा तथा शकर ज्वार भी लोकप्रिय 
हो गई है । 


3. रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से तोद् गति से बृद्धि ([000678९0 ७५९ 
० &९0॥225)--मूमि की उत्पत्ति क्ष॑मता में वृद्धि से केवल प्रति एकड उपज में 
ही वृद्धि होती है बल्कि कम समय में तंबार होती है श्रत नवीन नीति में खाद की 
बर्बादी को गोकने तथा रासायनिक खादो के प्रयोग पर झ्रधिक बल दिया गया है। 
देश मे रासायनिक खाद वी उत्पत्ति में वृद्धि के लिए पूर्व स्थापित इकाइयों की 
उत्पादन क्षमता में विस्तार, नई इकाइयों की स्थापना तथा ग्रायात की नीति झ्पनाई 
गई है। जहाँ 4965-66 में नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक तथा पोटेशिक खाद का उपभोग 
क्रमश 5 50 लाख टन, 9 30 लाख टन तथा 80 हजार टन था बह 968-69 के 
तीन वर्षों में ही बढकर क्रमश 94 लाख टन, 4 लाख टत तथा ?80 लाख टन 
होने का अनुमान है । चतुर्थ योजना के प्रन्त में इसके उपभोग का लक्ष्य क्रशः 37 
लाख टन, १8 लाख टन ग्रौर । लाख टन रखा गया था ग्र्थाव्‌ नाइट्रोजन के 
उपभोग मे 5 सालो म 3; गुना से भ्रधिक वृद्धि, फोस्तफेटिक मं 43 गुना बुद्धि तथा 
पोटेशिक में 6 गुना वृद्धि करने का झनुमान था जबकि देश में नाइट्रोडन और 
फोस्फेटिक का उपभोग 8978-79 मे क्रश 50 लाब टन का ही था। चरर्थ 
योजना के ग्रस्त तक सार्वेजनिक क्षेत्र भे उवररे कारखानों की सख्या 3 करने का 
सदक्ष्य था फिर भो हम झयनो माँग का केवल 60% माग उत्पादन करते हैं। 40% 
विदेशों से भायात करते है 3 
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4 सिचाई साधनों के प्रति नया दृष्टिकोण--पसिंचाई की व्यवस्था सिफ्फे 
अनावृष्टि, प्रनियमित वर्षा तथा प्रल्प वृष्टि से सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि झ्ब 
उसे कृषि उपज में महत्वपूर्ण घटक माना जाने लगा हैं। जहाँ पहले बडी सिंचाई 
योजवाडो को महत्व दिया गया अब छोटो सिंचाई योजनाओं को जो शीघ्र फलदायिनी 
हैं अधिक बल दिया गया है । वर्षा की ग्ननिश्चितता की समाप्ति के लिये भू गर्म जल 
योजनाग्रो को कार्यान्वित किया जा रहा है । अमेरिकन सहायता के अ्र्तगेत 597 
०५८ प॥06 ४८ 970]%८७ शुरू किए गए है। भिचाई की पर्याप्त सुविधा प्राप्त 
घोत्रों को ही प्राथमिकता दिय्रे जाने से स्िचाई का महत्व ग्रधिक उपज की दृष्टि से 
बहुत बढ़ गया है । जहाँ 7965-66 में लधु सिचाई योजना से 70 लाख हेक्टर 
भूमि में सिंचाई होती थी वह 968-69 मे बढ़कर 90 लाख हेश्टर होने का 
भ्रनुभान है तथा !969--74 की चतुर्थ योजना के अत में वडकर 202 लाख हैक्टर 
हो गई । 974-78 की झवदधि में विचाई क्षमता 86 लाख हेकटर बढ़ीओऔर 
978-79 में सियाई क्षमता 520 लाख हेक्टर थी । 


5 बहु फसल कार्यक्रम ()धणे7-००0978 ऐए०8787077०)--नबीन व्यूह्‌ 
रचता का उ्हंप्घ केवल अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजो के प्रयोग के विस्तार 
ही नही बल्कि कम अवधि में तैयार होने बाली फ़्सलों के उपभोग से अल्प काल में 
उत्पादन पृद्धि से भी है । इससे कम भ्रवधि मे फसल परिवर्ततो की नई पद्धति से बहु 
फसल कायक्षम को सफ्ल बनाने में सफ्लता सम्भव है। 3967-68 में /४४॥४.70790- 
॥8 970ह/श॥7 के ग्रलगत 30 लाख हेक्टर भूमि भरा चुकी थी । 968-69 मे 
गह 69! लाख हेक्टर हा गया तथा 978-79 में इसे बडाऊर 220 लाख हेक्दर 
कर दिये जाने वा अनुम/न है जैसे पद्मा और जया जैसी घान की विस्मे 90 दिन 
में तैयार हो जाती हैं इसी प्रकार मेक्सीकन गेहूँ बस समय मे पकु जाता है। शकर 
प्रवेष्ञा भी देशी बीज के मुकाबले शीघ्र तैबार होती है । 

6 कीटाणनाशक श्रोषधियों का श्रधिकाधिक प्रषोग एवं पौध सरक्षण-- 
कृषि उत्पादन भर वृद्धि के लिए चग्रनित क्षे्ो मे अधिक उपज देव वाली किस्मों के 
उपयोग, रासायनिक खाद की उत्तरोत्तर वृद्धि से फपन्रों मे रोग तथा कीडे महोरो 
से हाने वाली हानि स सुरधा भी महत्वपूण है ॥ झ्त्र नवीन नीति में पौध सरक्षण 
कार्यों के विघ्तार पर बन दिय्रा गया है। चतुर्थ योडना मे कुन 8 करोई हेव्टर मे 
पौजव सरधण सम्बन्धों कार्यक्रम जमे बोजो।दार चूहों पर नियाजण, फ्सलो के रोगो 
दर तिषन्त्रण अ्रतावष्प्रक भ्‌ डिपों पर नियन्त्रण सत्र गहत उपचार शामिल हैं ।॥ 
इसके लिए निरन्तर शोब काय करना आवश्यक होगा । महामारी नियन्त्रण एवं कीटे 
मारने के छितराव काय के लिए सरकार स्व्रय व सामूहिक प्रयत्नो से साधन जुदायेगी 
जहां 965-66 मे केबल १ 66 करोढ़ हेड्टर में पौच सरक्षण तथा कीटाथुवाशक 
काथक्म से लाभ पहुच। बहां 7968-59 पे यह बढ़कर 54 करोड हेक्टर तथा 
975-79 से 8 5 करोड हेक्टर हो गया है । कीडाणुनाशक औप बेद्यो के उत्पादन 
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में वृद्धि तथा झ्ायात मे पर्याप्त पूत्ति के साथ साथ झनावश्यक उपफरणों की पूरी 
व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अलावा तकनीकी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था, 
ग्रावश्यव झ्नुसधान एवं शोध काये तथा लागत में कमी का पूरा प्रयत्त किया 
जायेगा । देश मे एक पौध सरक्षण निदेशालय की स्थापना की गई है जिसके झआाधीन 
7 क्षेद्ीप पौध सरक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 978-79 में दवाग्रो का उपयोग 
65 ह॒वार टन था । 

प्र सहायक खाद्य पदार्थों के उत्पादन मे वृद्धि पर बल--उत्तम स्वास्थ्य तथा 
शारीरिक स्वस्थता के लिए पोपक तत्वों से युक्त सन्तुलित आहार महत्वपूर्ण माता 
जाता है! ग्रत नदीन नीति म खाद्यात के अमाव की प्र के साथ साथ पोषक तत्वों 
वी वृद्धि बे लिए सहायक खाद्यात्रों की उत्पादत वृद्धि पर बल दिया है । इसके 
प्स्तर्गंत भ्रालू शबरवन्द केले अन्य फल दूध मछली अण्डे और अन्य प्रोदीन-युक्त 
वस्तुप्ा की उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्रों 
पर पर्याप्त ध्यान टेयर परामश भर सुविधाएँ उपलब्ध की जाती हैं । 

8 कृषि विकास के लिए विभिन्न सस्याप्रो वी स्थापना--उनत बीजों की 
पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पाच कृषि पाम क्रमश सूरतगढ, जैतसर, उडीसा, 
पंजाब और हरियाणा मे स्थापित किये गए है। 963 म राष्ट्रीय बीज तिगम 
(धरनाण09) $6९] (०9००७०४) की स्थापना की गई है । हृषि के कुशल विकास 
के जिये कृषि उपररणो एवं सशीनों झौर गोदामी व्यवस्था के जिए 965 से झब 
तय 3 राज्यों में कृषि उद्योग निगम (#87० ॥0050765 (0०फ्ण३७०75) की 
स्थापना वी गई । हृषि सास सुविधा की बुद्धि के. जिए है870एीएण€ एशीयरभा0० 
८०फ्णणाणा की स्थापना 963 मे की गई । पि साथ मे वृद्धि के लिए श्रभी 
]4 बड़े बैया का राष्ट्रीयकरण वर लिया गया है । फ्तल ऋण प्रसाली वो बढावा 
दिये जाने की तीति है। इसके अचावा साथ निगम उर्वरक साख गारनम्टी तिगम, 
ग्रमीण विद्युतीयरण निगम राष्ट्रीय सरवारी विकास निगम, इृषि मूल्य झायोग 
गौर केन्द्रीय उवरव वितरण निगम त्रे नाम उल्लेखनीय हैं। झाग मी झ्रावश्यक 
सस्याग्रा की स्थापता पर जोर दिया जायेगा । भ्रव तक 4000 बीज ग्रुणव फार्मे- 
स्पापित वियजा चुके है तथा कद्भीय सरकार शौर झधिवा बीज गणन फार्म 
स्थापित परन वो प्रात्माहित बर रही है। गशीनें किराये पर देन वाले केख्धों की 
संरया लगनग 300 है । 

9 नूमि सुधार एय कसरक्षण--भूमि सुधार के भ्र्तगत जमीदारी भौर 
जागा रदारी प्रधा षा उस्मूलन किया जा चुका है पर फिर मी 970-7 तक सभी 
मे यस्‍्यों एवं विवोलियों को समःप्त करने की नीति है । भव तह लागू किय गए भूषि 
सुआरा व दोषो को निवारगा करने के भी गयामसम्मव प्रबल किये जाने का दंढ़ 
सकल्प है जिसमे कृथत्ता को सुरशा स्वामित्व झौर शोषण से मुक्ति दिलाई जा 
सारे । भू सरक्षण वे लिय प्रावश्यक सर्वेक्षण और मू सरक्षण कार्यक्रमों को तेजी से 
विल्लार करने की नीति का पनुस्तरण किया गया है। 28-29 नवम्बर 969 का 
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दिल्‍ली मे होने वाले भुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन भे नवीन ब्यूह रचना के सन्दर्भ मे 
भू-सुधार कार्येक््पों मे श्रधिक तेजी तथा कुशलता लाने का प्रस्ताव पारित क्या है । 
इसको सरकारी कार्येस के बम्बई अधिवेशन चेथा संत काग्रेस के अहमदाबाद 
अधिवेशन मे भी अनुमोदित किया है। 2-सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधारों को 
शीघ्रता से लागू बरने वे प्रभावी कदमों का समावेश था। अब जनता सरकार भी 
सतक है । 


40 कृपि भें यम्त्रीकरण तथा उन्नत उपदरणों के उपयोग को बढावा-- 
नवीन नीति में इषि विक्ञाम के लिये उप्तत उपकरणों सथा यम्त्रों के उपयोग को 
बढावा देने का प्रावधान है । इससे कृषि और उद्योगों मे अधिक धनिष्ठता आयेगी । 
देश मे 3 कृषि उद्योग निगम (8870 0एशग्र८६ 099एण०तणा) मशीनों और 
औऔजारो के निमाताओ तथा किसानों मे सम्पर्क स्थापित कर झौजारों तथा यस्नों की 
खरीद, मरम्मत आदि वी व्यवस्था करेंगे । देश मे इन यन्‍्त्रो तथा उपकरणों की पूर्ति 
मे वृद्धि का प्रयरन भी सम्मिलित है । चौयी योजना के दौराव ट्ंक्टरों की पूर्ति मं 
वृद्धि के लिए उययोगो को लाइस्लेन्स से मुक्त कर दिया है ॥ 250 चुने हुए क्षेत्रो भे क्ृपि 
झौजार केन्द्र स्थापित किये हैं जिनमे उत्त कृषि उपकरणों का उत्पादन, भरम्मत 
सर्विप्तिंय टथा किराये पर देने की व्यवस्था है ) इससे कम से कम 20", कृषकों का 
उतते उपररण औचार तथा यब्त देने का लक्ष्य है । 


] कृपको को डचित मूल्य की गारन्टो--झृपक्नो को उत्पादन बृद्धि की 
प्रेरणा दया सूल्यों म होने वाली गिरावट से सुरक्षा प्रदात करने के लिय नवीन 
उचित मूल्यों वी गारम्टी दी गई है। क्रपि मूल्य श्रायोग (#छ8700परा० शाएढ 
(०प्रगरा5809) स्िफ्रारिणीं को ध्यान म रखते हुए सरकार क्लपि उपज वा वसूली 
व खरीद मूल्य निर्धारित करती है । केन्द्रीय साथ नियम और राज्य खाद्यान नियमों 
द्वारा सरश्षरी भीलि को मूनंझप दिया जाने की चेप्टा की जाती है । मूल्य निर्वारण 
करते समय उपभोक्ताझ्ो के हितो का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है ) इस तरह 
अधिक उत्पादन की स्थिति र कृषि उपज को क्ु्म लोचदार भाग के कारण होने 
वाली क्षति से सुरक्षा प्रयात कर किसान को अधिक उत्पादन की प्रेरणा झधिक 
उपयोगी तथा व्याग्हारिक लगती है । ।975 76 मे लचचानों दी वीमरो मे गिरावट 
को रोकवे के लिय्र स'य तू निगम दे खरीद शुरू कर दो। क्ृपि मूल्य ग्रायोए दस 
दिशः मे महत्वपूण भूमिका निना रहा है । 


42 ऊष्मा हृषि (99 ए०एशा"8) द॥ विज्ञास-- गरत रू 380 नाख 
हक्ठर कृषि योग्य धूमि मे से लेवल 484 लफ्स हेक्टर भूमि ही सिचिव है और बहु- 
प्रदारित हस्ति-जन्ति 360 लाख हवटर मे ही लाभू हुई है जबकि ,20 लाख 
हेंकटर भूमि ग्रे हत्ति-सस्वि हो जे पर मारत न केवल आत्म निर्भर ही बल्कि 
तिर्यातक बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 0 वर्षों मे मी भूमियत तथा 
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भूमि वी ऊपरी सतह के जल साधनों का उपभोग होने पर भी सिचित भूमि का 
विस्तार 820 लाख हेवटर से अधिक नहीं हो सकता । ऐसी परिस्यिति में झ्रागामी 
दस वर्षों मे भी 300 लाख हेकटर भूमि का वर्षा के पानी पर ही लिर्मर रहता होगा । 
इस कारण ऐसे क्षेत्रो मे ऊप्मा हृषि (सूखी खेदी) को वद्यवा दिया जाना आावश्यर 
है । प्रत नवीन नीति मे ऐसे क्षेत्रों मे उहा छिचाई की झुविधायें उयपब्ध नहीं हैं 
ऐ फ्सलो के उत्पादन को बटावा दिया जायग्रा जिनमें कम पाती की आवश्यकता 
होती है । सत्ता कांग्रेस के 969 के बम्बई अधिवेशन में मी ऊष्मा कृषि के विध्तार 
वर बल दिया गया था । वैज्ञानिकों को यह चुनौती स्वीकार करनी है कि प्रगर 
इजराइल जैसा छोटा सा देश अपने रेगिस्तानी क्षेत्र को लहलहाते खेतों मे परिवर्तित 
कर सकता है, ग्रमेरिका तथा झ्रास्ट्रे लिया में ऊष्मा कृषि के प्रयत्त सफल हो सकते हैं 
तो कोई कारण नही कि घार के रेगिस्तान मे अकाल के ताण्डव नृत्य का समापत् न 
हो सके । इसके लिये शोध एवं प्रनुसधान प्रगति पर है तथा इसके बढाने पर कारगर 
कदम उठगये जाने की नीति का ग्रनुसरण ज्षिया जा रहा है । ऊष्मा कृषि के अनुकूल 
बीजों तथा ग्रावश्यक साधनों का विस्तार किया जाना है। 

43 पशु पालन विकास-पशु पालन विक्रास कृषि विकास का महत्वपूर्ण 
एवं श्रविभाज्य ब्रग है। इसलिए नवीन नीति मे नस्‍्ल-घुधार, रोगो की रोकथाम, 
उनके पर्याप्त चारे की व्यवस्था, मुर्गी पालन, सूप्रर पालन, मत्स्य पालन, डेयरी 
उद्याग प्रादि को उन्नत एवं ग्राघुनिकतम बनाने के प्रयत्वों का समविश है 

उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि नवीन छृषि नीति चुने हुए क्षेत्रों में 
जितमे से मिचाई की पर्यात्व सुविधायें उपलब्ध हैं--चुने हुए फ्सलो के विस्तार, 
प्रत्यावधि फ्सनों के प्रचार (5804 08000 (।००$), अधिक उपज वाले वीजो 
तथा उनन्‍्त बीजों के प्रयोग भूमि सुप्रार, पौघ-सरक्षण कार्य-त्रमों तथा कीठाणु 
नाशक झ्ोपधियों के अधिकराधिक प्रयोग, लघु सवाई योजना के विकास, इषि ऋण 
सुविधाम्रो के विस्तार तथा रासायनिक खाद के उपयोग में उत्तरीत्तर वृद्धि की नीति 
है। इसमे ह्ृपि उत्पादन मे वृद्धि की प्रेरणा निहित है। उचित मूल्य नीति वा 
समावेश है झौर वैज्ञानिक पद्धतियों तथा प्रौद्योगिक ज्ञान के उउयोग से ईंवि उत्पादन 
में कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य है, जिस पर देश 
की प्राधिक समृद्धि श्रौद्योगिस विकास और कृषि प्रगति निर्मेर करती है ॥ इस प्रकार 
देश के सौमित साघतों के समुचित उपपोग से कृषि क्षोत्र के चहुमुद्ली विकास वी यह 
बृहतु लीति झधिक व्यावहारिक तथा भोघ् फत्र देने वाली नोति है जिससे वाचर्वी 
योजना के ग्रस्त तह खाद्यान में ग्रात्म-नि्मरता, कृषि में ब्याववायित् दृष्टिकोग तथा 
औद्योगिक दच्चे माल को पर्याप्तता सम्मद हो सकेगी । 


नवीन ब्यूह रचना के पक्ष में ते (हरित-क्रान्ति के पक्ष में तक) 
अनेक विद्वानों ने हषि विक्नात्व कौ नवीन नीठि की उचित, ध्यायपूर्ण ठया 
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व्यावहारिक बताया है और उनके अनुसार मारतीय इृषि का विकास भल्‍्प काल 
| में इसी नीति से सम्भव है पक्ष में मुख्य तक॑ निम्त हैं --- 

4 सौमित साधनों का सर्वोत्तर उपयोग--इस नीति में अनुकूल क्षेत्रो में जहाँ 
सिचाई साधतो को पर्याप्त सुविधा है तथा जो देदी प्रकोप छे सुरक्षित है कृपि विकास 
कार्यों को वृहद्‌ रूप मे चलाने से अधिक उत्पत्ति कम से कम समय में सम्भव हो 
सकती है । दंदी प्रकोप का भय न होने से साधनों को क्षति की सम्मावना नहीं है । 


2 प्रल्प काल में खाद्यातों मे ग्रात्म निर्भरता-उत्नत तथा श्रधिक उपज 
देते वाले बीजों तथा कम समय मे तैयार होने वाली फ्सलो के विस्तार से भ्रधिक 
उत्पत्ति कम समय मे हो जायेगी । इससे 25 करोड ठन अतिरिक्त खाद्याप्न की पूर्ति 
प्रल्पावधि में ही करना सम्भव हो (सकेगा । 


3 उर्वेरकों के उपयोग से प्रति एंकड उत्पादन मे वृद्धि --उर्वेरको के उपयोग 
से प्रति एकड उपज मे दृद्धि होगी गौर साथ ही कुल उत्पादव मे भी वृद्धि होगी। 
इससे कृपको की प्राथिक यमृद्धि का मारे प्रशस्त होगा । 


4 किसानो में कृषि के प्रति व्यावसायिक दृषध्टिकोण--भारतीय किसान इृषि 
को व्यवसाय ने मानकर जीवन-यापत का साधव मातता रहा है पर नवीन नीति 
उसके परम्परागत दृष्टिकोण को बदलते मे सहायक होगी। वह हृषि में लगाये गये 

“- साधनों में प्रधिकाधिक लाभोपार्जन करने को प्रेरित होगा । 

5. विदेशी विनिमय की बचत--कृषि उत्पादन में वृद्धि से खाद्यान्न तथा 
कच्चे माल के उत्पादन मे झल्प काल में हो तीद्र वृद्धि भारत में भात्मनिमेरता 
नहीं लायेगी बल्कि निर्यात से विदेशी विनिमय ग्राप्त होया । 

6 व्यापक फ़ेलाब प्रभाव--(४९४१०४ 59724 ४॥8०/)---कृपि विकास कृषि 
बृहत्‌ कार्य-क्रमो के सम्भाव्य क्षेत्रों मे लागू करने तथा उनके सफल सम्पादन से ये क्षेत्र 
दूसरे क्षेत्र के लिये आदर्श उपस्थित करेंगे झोर दूसरे किसान उनकी सफलताग्रों से 
प्रेरित हो नई पद्धतियों की ओर भ्राकधित होगे | इस तरह से शर्ने शर्से यह कार्य- 
त्रम दूसरे क्षेत्रों मे भी फैल जायगा ! सीमित क्षेत्रों मे प्रयोग दूसरे का मार्ग-दर्गत 
करेंगे तथा अनुभव का लाभ उठाकर अवाछनीय गतिविधियों का प्रन्त होगा । 

7. कृषि में टेवनोलोजिकल परिवर्तन का दौर--नवीत नीति में सस्यागत 
दखिवतेनों की अपेक्षा टेकगोलो जिकल परिचतेन को झधिक भहृत्व दिया गया है ६ इस 

मै कृषि तथा विज्ञान के क्षेत्र मे प्रगति का उत्पादव वृद्धि में योगदात सम्भव होगा । 
उत्पादन के क्षेत्र मे प्रौद्योगिक परिव्तेतो को अपनाने को प्रोत्साहन मिलेया । 
है) $ आ्रौद्योगिक कच्चे माल की पर्याप्त पूति--देश मे औद्योगिक कच्चे साल 
की पर्याप्त पूर्ति औद्योगीकरण को बढावा देगी । साथ ही उद्योगों और कृषि में 
घनिष्ठ सम्बन्धो की स्थापना दोनो के विकास में परस्पर सहायक होंगे । 

इस तरह कृषि विक्रास की नवीन नीति में कृषि के उज्ज्वल भविष्य की 
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सम्भावनाए निहित हैं । देश मे उत्पादन वृद्धि कृषकों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त 
कर देश के आर्थिक विकास को बढावा देगी तथा नि्धंनता के भ्रन्धवार में समृद्धि की 
किरण प्रस्फुटित होगी । 

हरित-क्वान्ति अथवा नवीन कृषि नौति की श्रालोचना 

कृषि विरास की इस नवीन-वीति बी मिली-जुली प्रतित्रिया सामने झाई है। 
जहाँ एक शोर इस नीति से कृषि विज्ञास का अल्पकाल में उज्ज्वल भविष्य का स्वप्त 
सजोया है वहाँ दूसरी ओर इस नीति की सफलता से सन्दह और क्षेत्रीय विपमताम्रो 
की वृद्धि वी आशका व्यक्त की गई है । य झ्ालोचनाए निम्न हैं-- 

2 क्षेत्रीय विषमता में बृद्धि--नवीन नीति से अनुकूल क्षेत्रों की उत्पादन" 
क्षमता को बढाने के लिये ही कृपि विकास कार्य त्मो को वृहत्‌ स्तर पर फेलाया 
जायगा । यह बार्य-क्रम मुस्यदया उन क्षेत्रों को ही लाभास्वित करेगा जहां सिचाई 
की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं ठवा फ्लो की देवी-प्रकोप से सुरक्षा है। ऐसे क्षेत्र 
भारत के 520 लास हेस्टर म हैं ज्वक्ति वाकी ,60 लाख हेवटर कृषि याग्य भूमि 
वग इसको ल।भ ने मिल प्यगा। प्रो० बी० के झ्लार० बी० राव का मत है कि 
इससे क्षतीय विषमता म वृद्धि होगी और 6 करोड हृपक परिवारों मं अ्रसलाप 
फैलेगा । सम्पत् क्षेत्रों को ग्रधिक सम्पत्त बचान वाली यह नीति झ्रविकसित क्षेत्रो की 
उपक्षा करती है । 

2. समाजवादी दिचारधारा दे प्रतिकूल नोति- घ्स नीति से सम्पत क्षेत्रों 
मे सम्पन्र कृपक परिवारों को अ्धिकाएिक लाभ प्राप्त हो रहा है जिससे देहावो मे 
एक घनिक वग पनप रहा है । दमरी ओर खेतिहर मजदूरों, छोटे ट्रवफों तथा पर- 
म्परागत पद्धति दे पोयक यसे की द्वायिक स्थिति से स्थिरता है। इससे आथित 
प्रसमानता म वृद्धि हो रहो है जा कि समाजवादी समाज की स्थापता के प्रतिकूल 
नीति है । 

४3 उर्दरफों के उपयोग पर अवादश्यक बल--श्री प्रार० एस० सावले 
(९ $ 9१९७८) ने नवीन कृषि लीति वी यह ग्रालोचना की है कि इसमे उर्वेरवी 
के प्रयोग पर सिचाई से भी झधिक वल दिया गया है जदकि धिचाई के प्रभाव में 
उर्वेरकों का प्रयाग अ्सफत ही रहेया । ग्रत दृषि अर्थव्यवस्था भ सिंचाई को ही 
सर्वोच्च स्प्गन प्राप्त होना रुपि विक्नास की हृष्टि से आवश्यक है। यह झ्लालोचवा 
उनके द्वारा फ म प्रवाय अध्ययनों वे निष्कर्ष वर ग्राघारित है 

4 उर्धरका की पत्तावित सात्रा चुटिपुर्ो--प्रो ० मिन्हास व श्रीनिवासन ने 
नवीन दृषि नीति का विश्लेषण करत हुय दताया है (याजना जावरी 20, 966 
देज 22) थगर !970 7] मे गहू के क्षेत्र के तिय निर्धारित वाइट्राजन कैबत नई 
क्स्मों तक सीमित रखा गया तो अतिरिक्त उत्पादन 3*8 मिं टन होगा जबकि 
इसे नई व पुरानी करिस्मों में वितरित करने पर ग्रतिरिक्त उत्पादन 4 70 मिलियन 
टन ( 52 मिलियन टन प्रधिक) हागा ब्र्धाव उर्वरकों की प्रस्तावित मात्रा को नई 
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किस्मो भे ही उपयोग करने से उनको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त नही होगा । प्रो पास्से ने 
भी प्रस्तावित उवेरको की मात्रा को ग्रत्यधिक बताते हुए ब्रति एक्ड !00 पौड (४) 
के बजाय 50 पौंड (0) का उपयोग झधिक श्रेष्ठ बताया है । 


/5 टेवनोलोजिईल दृष्टिकोण के पीछे संस्पागत परिवर्तनो की उपेक्षा--ईर्स 
नीति में औद्योगिक परिवतेनों को सस्थागत परिवतनों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया 
गया है जबकि हम यह जानते हैं कि दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, भे्‌ सुधारों के अभाव तथा 
भूमि-हीन किसानों के शोपण मे बृषि विकास झसम्भव सा लगता है | टेवनोलोजिक्ल 
परिवर्तनो का लाभ प्राप्त करने के लिए सस्थागत परिवर्ततो को साधार बनाती 
आवश्यक है। भरत भूमि सुधारो पर भधिक घ्यान जहूरी है। 

6. अनुभवों तथा दिफलताप्नों की अवहेलना-?60-0 से चलाये गये 
सधन जिला कृषि कार्यत्रम (72088 छाह्णाण #870एघ४ां एल्‍0टाश09०) 
के रोबर्टेसन, सेनी व शर्मा के भध्ययन से पता चलता है कि उलादर में वृद्धि झाशा- 
नुकूल नही रही है । इसमे प्रशासतिद प्रकुशलता, विल्म्ब तथा अष्ठाचार के कारण 
प्रगति लक्ष्यों से कम रही है। पश्रतः इस नीति में पुन 0807 और 48/ 0 
क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यत्रमो को चालू करने की नीति मे अनुभवों की अवहेलना 

आम परोए इस, सोदि हे कहो कौ प्राप्ति मे सन्देह है । 

मे! भारतीय परिस्थितियों मे विदेशी किस्मों के बीजों के प्रयोग तथा झगुभव 
का झभाव॑-प्रो पास्से के अनुसार विदेशी किस्म के बीजों को भारत मे ध्रपर्याप्त 
प्रतुभव व अपर्याप्त प्रयोगो के झ्राघार पर लागू करने में तथा झावश्यक वैज्ञानिक 
प्राकडो के श्रमाव भे उन बीजों की अधिकाधिक बुआाई खतरे से खाली नही है । 
भरत प्रागे चलकर कठिनाई में फसने की अपेक्षा अभी अनुभवों से शिक्षा लेकर डग 
भरना उपयुक्त है । 

248 कृषि पढतो ([770७) की पूर्ति तया वितरण की समस्या--सवीन नीति 
मे भ्रधिक उपज देने वाले बीजो, कम समय में तैयार होने वाली फसलों, रासायनिक 
खाद, कीटाणुनाशक झौपधियो, आऔजारो, साख तथा (मचाई के विस्तार पर बच 
दिया है पर उनकी पूर्ति बढ़ाये बिना कुशव एवं शीक्ष वितरण के बिता सफलता में 
सन्देह है । वर्तमान प्रशासनिक ढिलाई अष्टाचार, विलम्ब, अमान वितरण, ऊचे 
मूल्य तथा कृषि पडतो की अपर्याप्त पूर्ति मे इन साधनों की उपलब्धि होता एक चुनोती 
है । ऐसी स्थिति मे नवीन नीति के सफल कार्यास्वयन से सन्‍्देह स्वाभाविक है। 

नवीन नीति को उपयुक्त आलोचनाओ में कुछ संत्यता अवश्य है पर आपर 
हमे सीमित साधनों के उपयोग से कृषि विकास के श्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण 
अपनाना है और इृषको में एक नई चेतना, प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा परम्परावादी 
इृपि-पद्धति से छुटकारा दिलाना है तो यह नीति भारतीय ऋषि को उन्नति वी झोर 
अग्रसर करने का महत्वपूर्ण कदम है । ग 
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हरित-क्लान्ति श्रथवा कृषि विकास की नवोन व्यूह रचना 
को सफलता का घूल्यांकन 
झथवा 
हरित क्लान्ति कहां तक हरी है ? 
(प्०एछ ए्रएशा 5१९69 $$ ६९ 67९९0 रे९१०एव०७) 

तृतीय पचवर्षोय योजना मे कृषि क्षेत्र की प्रप्रत्याशित प्सफ्लता को दृष्टिगत 
रखते हुए कृषि विकास की नवीन नोति (व्यूह रचना) पपताई गई जिसके झन्त्गंत 
सीमित साधनों के चयनित प्रयोग व उत्पादन मे बेज्ञानिक विधियों के प्रयोग में 
झल्पकाल में ही कृषि उत्पादन मे तीबद्र गति से वृद्धि पर जोर दिया गया । इस प्रकार 
हरित ब्रान्ति को शुरूभात 966-67 से हुई झोर कृषि छोत्र मे 2 वर्ष पूरे हो चुके 
हैं । इस प्ल्प ग्रवधि मे कृषि क्षोत्र मे उन्नत व झधिक “उपज देने वाली फ्सलो के 
विस्तार, रासायनिक उर्वरको व कीटाणुनाशक दवाइयों वे उपभोग मे वृद्धि, मध्यम 
ध लघु सिंचाई योजनाप्रो के कार्यान्वयन से घिचित क्षोत्र की प्रभिवृद्धि तथा कृषि के 
दैज्ञानिक्ीकरण व यन्बीकरण के द्वारा न केवल कृषि उत्पादन मे तीव्र वृद्धि हुई है वरव्‌ 
कृषकों में ध्यावसायिक झौर देज्ञानिक दृष्टिकोण वा झ्राविर्भाव हुमा है) कृषि धोत्र मे 
हरित-कान्ति की सफ्लवा निम्न हथ्पों से स्पष्ट है-- 

] खाद्यान्न उत्पादन मे तोच् वृद्धि-जहा 965-66 मे खाद्यात उत्पादन 
केवल 7 2 करोड टन था वह बढकर 973-74 में 747 करोड़ टव तथा 978- 
49 में ही 2*8 करोड टन होने का भनुमान है। केवल 42 वर्षो मे खाद्यान्न उत्पादन 
में 56 करोड टन की वृद्धि हुई है जदकि इतनो वृद्धि 950-65 के 5 वर्षों मे 
नही हो पाई थी । छठी योजना म खाद्यात का उत्पादन लक्ष्य 4 से 4 5 करोड 
टन रखा गया है । वंसे तो देश 970-7 तक खाद्यान्न की हृष्टि से भात्मनिर्भर 
हो जाता पर भकाल, प्राकृतिक प्रकोपो व जद्सख्या म विस्फोटक वृद्धि के कारण पब 
भो विदेशों से खाद्यानों का झायात करना पड रहा है । 

2 सिचित क्षेत्र का विस्तार--पिछले 8 वर्षों मे सिद्चित छ्षोत्र मे भी काफी 
वृद्धि हुई है। 965-66 म॒पतिचित क्षेत्र 3 22 करोड हेक्टर था वह बढ़कर भव 
52 करोड हेड्टर हो गया है। छठी योजना मे मध्यम व बडी सिंचाई योजनाभो 
के 80 लाख टेक्टर तथा लघु सिचाई योजनाओो से 90 लाख हेक्टर ग्तिरिक्त भूमि 
में सिंचाई होने से कूल सिचित क्षेत्र !982-83 ठक 654 लाख हेक्टर हो जायेगा। 

3 ध्यापारिक फसलों के उत्पादन में बृद्धि--देश में भ्रोद्योगिक्ष कच्चे माल 
व निर्यात के लिए व्यापारिक फसलो के उत्पादन में दीद् यति से वृद्धि हुई है / कशास, 
गन्ना, जूट तथा तिलहन को उत्पादन वृद्धि भ्रद्मगित तालिका 3 में स्पष्ट है ॥ 

4 यस्त्रौररण--हदि यन्व्रीकृरण को बड़ावा मिला है । जहा 2956 में देश 
मे विद्युत पम्प सेटो की सख्या 47 हार थी बह संस्या 970-7! से बदकूर 6 9 
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लाख तथा 978-79 भे 35 लाख हो गई है | इसी प्रकार ट्रंक्टरो को कुल माग 
966-67 भे 20 हजार थी वह बढकर 970-7१ में 40 हजार तथा भब 4 
लाख है ! पाचवी पचवर्षीय योजना मे विद्युत पम्पप्तेटो की सल्या 40 लाख तथा 
ट्रेक्टरो को माय 5 लाख तक बढ जाने का लक्ष्य था। इसी प्रकार शक्ति सचालित 
हलो का प्रयोग 0 हजार से ] लाख होने का अनुमान था। 


5 रासायनिक उर्दरकों का उपयोग--पिछले 8 वर्षों मे रासायनिक खादों के 
उपभोग में भी कास्विकारी वृद्धि हुई है। 965-66 में रासायनिक खादो का कुल 
उपयोग 7'6 लाख टन था वह्‌ बढ़कर 970-7] में लगभग 2] लाख टन तथा 
974-75 तक 27 लाख टन तथा 7978-79 तक 50 लाख टन होने का पनुमान 
है। छठी योजना मे उर्वरको का उपयोग बढाकर 78 लाख टन करने का 
लक्ष्य है । 


6 पोध संरक्षण एवं कीटाएएनाशक दवाइयों का प्रयोग--पौधो को कीटाणुप्रो 
से नष्ठ होने से बचाने के लिए पौध सरक्षण कार्यक्रम मे तेजी श्राई है। जहा 965- 
66 मे 6 6 लाख हेक्टर में पौध-सरक्षण किया गया वहा चतुर्थ योजना के अन्त 
तक 650 लाख हेक्टर क्षेत्र मे पोष-सरक्षण लागू था। प्रभी देश में लगभय 65 हजार 


टन कीटाणुनाशक दवाओं का प्रपोग होता है तथा उसके अन्तर्गत 850 लाख हेवदर 
श- क्षेत्र था। 


7 उन्नत बीजों व प्रधिक उपज देने वाली फ़सलो का क्षेत्र विस्तार--कृषि 
उत्पादन मे वृद्धि के लिए उनत बीजों व झ्धिक उपज देने वाली फसलो के क्षोत्र मे 
वृद्धि की गई है । जहाँ 965-66 मे अधिक उपज देने वाली फसलो का क्षेत्र नगण्य 
था बह बढकर 969-70 मे 44 लाख हेक्दर तथा 4978-79 में 430 लाख 


हेक्टर हो गया है 


8 दविविघ--बहु-फसल कार्यत्रम के भ्रन्तगंत भी 968-69 मे 6] लाख 
हेक्टर था, वह 978-79 मे वढकर 220 लाख हेक्टर होने का पअनुमान है । इसी 
प्रकार 5 2 करोड हेवटर मे चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है। भूमि सरक्षण का 
लाभ प्रव 25 लाख हेवटर क्षेत्र में हो रहा है। 4978-79 तक 25 लाख हेक्टर 
क्षेत्र को भूसरक्षण का लाभ मिला है ! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले 2 वर्षों मे हरित-करान्ति से कृषि क्षेत्र में 


भारचर्यजनक प्रगति हुई है । एक दृष्ठि मे प्रगति व सफचता अग्न सारणी से 
स्पष्ट है-- 
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तालिका--3 
हरित क्वान्ति की सफलत्ता और कृषि विकास (एक दृष्टि मे) 
विवरण इकाई 965-66 | 968-69 __हरण..| राई | एल | 988 [7 |खिकना 973-74 | 978-79 
कृषि उत्पादन का | (949--]| 58 369 498 22 
सूचनाक 00) 
खाद्यात उत्पादन | करोड टत 72 94 40 47 ]28 
तिलहन लाख टत 63 85 94 | (344 
ग्ना लाख टन 37 720 7408 | 4750 
कपान्त लाख गाठें 48 60 63 प2 
जूट एव मेस्टा चाख गाठें 45 62 76 70 
रासायनिक उर्वरको | लाख ठन 76 १76 9 7 50 
का उपयोग 
सिंचित क्षेत्र करोड हक्टर| 3 22 36 430 52 
पौध सरक्षण कार्य | लाख हक्टर | 66 400 630 850 
अधिक उपज देन | लाख हेक्टर |. +- 92 259 430 
वाली फ्सलें 











यद्यपि उपयुक्त तालिका को देखने से ज्ञग्त होता है कि हरित क्रान्ति काफी 
सफल रही है इसके विपरीत इस नीति के आलोचको का कहना है वि हरित क्रान्ति 
केबल गेहु, वाजरा तथा चावज्न भ्रादि कतिपय वस्तुओ मर ही सफल रही है बाकी 
फसलों मे यह बिफण रही है । कृषि मूल्य झावोग ने भी आलोचना करते हुए लिए। 
है कि कृषि उत्पादन म तीघ्र गति से वृद्धि भनुकूल मौसम, क्रपि क्षत्र के विस्तार दथा 
अन्य अनुझूल परिस्थितियों के कारण हुई है । हरित-ब्रान्ति के दारण उत्पादन वृद्धि 
बहुत कम रही है । 

यही नही हरित-काश्ति का लाभ भ्रधिक समृद्ध वर्गों द कृपपरो तक ही सीमित 
रहा है | गरीब हृपतों व भूमिहीनों की दशा में विशप सुधार नहीं हुम्ना है । क्षेत्रीय 
विपमगँतागों में वृद्धि हुई है जो कि राजनेतिक एवं भ्राथिक दोनो ही हृ्टियों से 
अवाछित है । प्रन्दाज स उवरतो बे प्रयोग से कृषि याग्य भ्रूमि बक्‍ार हुई है । 

इनसे ग्रालोचनाग्रा के बावजूद भी वस्यों का! भजरदाज नही क्या जा सवता | 
विछते ग्राठ वर्षों म इृपि उत्पादन मजा ताव्र वृद्धि हुई है उससे कृषि क्षेत्र म एक 
नीरव ज्ान्ति झाई है। हरित क्रान्ति र कारण कृपको म॒ वैज्ञानिक व व्यावसायिक 
हष्टिकाण का प्रादुभाव हुम्ना है । देश साथान की दृष्टि से झ्रात्मनिमरता वी पभोर 
अग्रसर हुआ है । इृपि मे यस्नीर रे का वालबाला हैं। समूचे गये का लाभ यह 


रहा है कि इयको को सभृद्धि बड़ी है 
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कृषि विकास की नवोन व्यूह रचना के सफल कार्यान्वयन 
की शर्ते एवं सुझाव 
((एकाकएंणा5 & 5०2४९5४ाणा5 (० 500९९5४७ प॒जएीशााशादिंणा 
णी 6 'प९ए ड॥ॉ०१४४ ०॑ 5870फए थे 0९४६०फणथ्या) 


कृषि विकास की नवीन नोति की असफलता उसके कार्यासवयन मे कुशलता, 
ईमानदारी, जन-सहयोग तथा सस्थागत परिवर्तनों की उपयुक्तता श्लौर समन्वय पर 
हिमेर करती है ) हरित क्रान्ति की नीति की सफलता की मुझ्य शर्तें एव. सुझाव 
निम्न है-- 

4 मिट॒ठी के पर्यवेक्षण के भ्रधधार पर बीजों का प्रयोग--भारत की विशा- 
लता मे मिट्टी की विभिन्नता पाई जाती है। भित-भिन्न मिट्टियों मे उपज की भिन्नता 
के साथ अ्रच्छे बौजो वे समान रूप से सफलता की कल्पना करता त्रुटिपूर्ण है। भ्रत 
मिट्टी के पर्ववेक्षण के आधार पर हो उसके अनुकूल बीजों का उपयोग अनावश्यक 
क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा । 

2 उ्वेरकों की पूर्ति तथा उद्योग मे उचित मार्य-दर्श--नई नीति के भ्रच्छे 
परिणामो की प्राप्ति के लिए उचित समय पर उचित उवंरको की पर्थाप्त पूर्ति उचित 
मूल्यों पर हो जाना झावश्यक है । इसके लिए उ्वंरको का आझावस्यक उत्पादन एवं 

. झ्ायात, मूल्यों की कमी वितरण में कुशलता तथा झावश्यक तकनीकी मार्ग-दर्शन 
मिलना जरूरी है । 

3. बिभिन विभागों मरे समन्वय एवं सहयोग--इस मीति की सफलता के 
(लए कृषि विकास से सम्दद सभी विभागों मे--सरकारी विशागो, पचायथतो, सह- 
कारी सस्याओो तथा अन्य सस्याप्तो मे समत्वय एवं सहयोग होना चाहिये जिससे 
अनावश्यक विलम्ब से छुटकारा तया कुशलता मे वृद्धि हो सकते । 

4 कूषि मूल्यों में स्थिरता तथा गारन्टो--नवीने कृषि नीति मे अधिक 
जोधिम है । प्रत इस नीति की सफलता के लिए कृषि मृब्यों मे यथा सम्भय स्थिरता 
लाकर कृपको को सम्मावित हानि से सुरक्षा का आश्वासन होना चाहिए । 

5. कृषि वित्त तथा ऋग सुविधाओं का विस्तार--भारत के गरीय किसानो 
को कम ब्याज दर पर ऋण उपतच्य होने पर ही रासायनिक खाद, उद्तत बीज 
कीडाणुताशक झ्ौषधियों, कृपि उपकरणों का उत्तरोत्तर उपयोग सस्मव होगा । अत 
क्रम ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध किये जाने चाहियें। 

6 परोध सरक्षण के प्रभावी प्रयल्त--उतत बीजो, रासायनिक खादो त्तथा 
तकनीकी मांगें दर्गेन म कृषि उत्पत्ति मे तमी वृद्धि होगी जबकि फननो को वीमाश्यों 
से बचाया जा सके तथा कीटाणुनाशक औपलियो से पौध सरक्षण सम्मव हो। प्रत, 
नवीन नीति की सफलता के चिए समय पर कोटाणुयाशक औषधियाँ उपलब्ध करना, 

पौध सरक्षण के सम्बन्ध मे अनुसन्धान तथा किसानो को उन्हे अपनाने को प्रेरित 


40 वियोजत तथा झाथिक विकास 


करना होगा | उचित मुल्यो पर कुशल वितरण भी होना श्रावश्यक है | इस दिशा में 
फसल बीमा योजना अपनाना उपयुक्त होगा | 

7 भूमि सुधार कार्यक्रमों मे तेजी---यद्यपि देश को स्वतन्त्र हुए कापी लम्दी 
भ्रवधि बीत चुकी है पर भूमि सुधार कार्यक्रमो मे म्नेक कमियाँ रहने से झभी भी 
ऊँचे लगान, बेदखली, भूमिहीनों को शोषण, स्वामित्व झधिकारों का प्रभाव कृषि 
विकास में बाघा उपस्यित करते हैं । प्रत भरूमि-सुघार कार्यकमों में तेजी लाकर 
उनको कुशलता तथा सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना चाहिये । 

8 निर्धन किन्तु प्रगतिशील किसानो को प्रोत्साहन---समाजवादी समाज 
की स्थापना के लिए बहुसख्यक, तिर्थन किन्तु प्रगतिशील किसानो को सभी प्रकार की 
रिपायते तथा सुविधाएं देकर नवीन नीति को क्रियान्वित करने मे प्रोत्साहन देता 
चाहिये । इससे सम्पन्न वर्गों के साथ निर्धन वर्ग के लोगो को भी झपनी झाथिक 
स्थिति को सुधारने का भ्रवेसर मिलेगा । इससे सामाजिक समानता तथा वर्ग सहयोग 
बढ़े गा । 

9 प्रशासनिक कुशलता--नवीन नीति की सफ़लवा के लिए प्रशासन के सभी 
स्तरो पर छिलाई, भ्रष्टाचार और प्रतावश्यक विलम्ब को समाप्त कर कुशलता लावी 
चाहिए । इन कार्यों मे सलग्त प्रधिकारियों को प्रगति के विकास से सम्बद्ध करना 
चाहिए जिससे वे व्यावहारिक हृष्टिकोण झपनावें । 

0 श्रविक्त्धित क्षेत्रों मे भी यथासम्भव विकाम कार्यों को प्रोत्साहन देना 
चाहिये तथा वहा जन-जाशृति से नई चेतना उत्पन्न कर कृषि विकास मे प्रेरित 
करना चाहिये । निर्णय राजनंतिक उद्देश्यो से प्रेरित न होकर आधिक दृष्टि से प्रेरित 
होने चाहिए । सिंचाई का अम्य क्षेत्रो मे विस्तार कर उनसे भी मई फ्सलो का प्रयोग 
करना चाहिये । 

इस प्रकार कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना हरित-बाष्ति (ठा८८0 
६०५००७०॥) की सफ्लता के लिये एक महत्वाकाक्षी एवं ब्यावहारिक हृष्टिकोण 
अपनाने की प्रावश्यक्ता है। सह्धागत परिबतनों, सिचाई के साधनों के विकास एवं 
विल्तार, वैज्ञानिक परीक्षणो के बाद रासायनिक खादों एव. उनत बीजों का उपयोग 
तथा टेक्नोलोजिकल परिवर्तव को झपनाने मे हमारा व्यवहार एवं क्रियास्वयत के 
प्रति हृष्टिकोण सेद्धाश्तिक व बेतोचदार न होकर प्रगतिशील, समाजवादी एवं ध्याव* 
हारिक होना चाहिए । नीति की सफलता जनसहयोग तथा सरकार द्वारा नीति के 
भ्रभावी क्रियास्दयन पर ही निर्मर करतो है | 

परीक्षोपयोगो प्रश्न मप संकेत 
. भारतीय झर्यब्यवस्था में ढृधि का क्या महत्व है? घोर पचवर्धीय योजनापों 
मै कृषि विकास के लिये किये गये प्रयाक्नो का मृच्याकन कोजिये ॥ 
(धक्ेत--भारत मे इृपि के महत्व को बठाकर दूसरे भाग से पंचवर्षीय योजनाओं 
के प्रस्वगंत रृषि विकास का मूल्याक्न करना है) | 
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2. भारतीय कृषि के पिछडे होने के वया-या कारण हैं, योजवाबंद विकास के 
अन्‍्तर्गत कृषि की प्रथति का सुल्‍्याकत कीजिये । 
अयवा 
भारत से कृषि विकास के मार्म मे मुख्य-मुख्य कठिनाइयाँ क्या-क्या हैं ? पच- 
वर्षीय योजनाओं में इन कठिनाइयो को दूर करने के लिए वया-व्या कदम 
उठाये गये हैं और दे कहाँ तक सफल रहे हैं २ 
(सकेत--हपि विभाग की मुख्य बाघाझो का प्रथम भाग में विवेचन करके दूसरे भाग 
में योजनाओं के अन्तगेंत कृषि की प्रगति का मूल्याकन देवा है ) 
3. कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना से झ्ाप क्या सममते हैं ? यह तीति कृषि 
विकाप्त में कहाँ तक सहायक छिद्ध हुई है ? ५० ७० 
अथवा 
हरिव-क्रान्ति से श्राप क्या समभते हैं ? हरित-क्ॉति कहा तक हरी है ? 
(संकेत---कषि की नवीन उ्यूह-रचता (हरित-कार्ति) का भ्रर्य बताकर उसकी 
विशेषताएं बताता है तथा दूसरे भाग में कृषि विकास का मूल्याकन देना है 
कि 965 के बाद प्रति एकड उत्पादन, कुल उत्पादन थ स्वष्टप में तीद्र 
गति से परिवर्तेत आया है) 
4. “भारत भे कृषि असफल रही है उसको सफल होना है” इस परिप्रेक्ष्य मे कृषि 
के विकाप्त का मूल्याकत कीजिये ॥ 
(संकेत--विभिन्न योजनाओो मे कृषि विकास पर भारी व्यय के बावजूद भी कृषि 
उत्तादव कम रहा हैश्नत सफल्नता के लिये प्रभावी प्रयाप्तों का उल्लेख 
$॥ कीजिये तथा भावी सुधार के सुभाव दीजिये ।) 
(4 $. भारत में हरित-क्रान्ति सेआप वया समभेते हैं ? इसकी सफलताओो एव 
झसफलताओओ की विवेचना कीजिये ! (कक प्राफ़् 8 06का ३979 ) 
(सकेत--हरित-त्रान्ति का प्र्थ देकर उसकी विशेषताएं सक्षोप मे बताइये। फ़िर 
दूधरे भाग में उसकी उपलब्धिया “हरित-क्यन्ति कहा तक हरी” शीपक की 
सामग्री देना है मौर तीसरे भाग मे भालोचताये देवा है ।) 
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(गाव हटएियाड हा पञातां5) 
(राजस्थान के विशेष सत्दर्भ में) 








किसी भी कृपि-प्रधोन अयेब्यवस्था में कृषि उत्पादन व कृपकों को समृद्धि 
इस बात पर निर्भर करती है कि वहां भूमि-ब्यवस्था ([.७00 [ृक्षाणा6 5ए४०ा॥१) 
कसी है, कृषकों व सू-स्वामियों में पारस्परिक सम्बन्ध ग्रधिकार व उत्तरदायित्व 
बया है ? लगान निर्धारण व वसूली फा क्या ढंग है ? भू स्तीमा क्या है? जोतों की 
सुरक्षा क्रितनी है तथा कृषि का पूुतर्सगठव कितना कुशल है ? जिस देश भे समूची 
अर्थव्यवस्था की समृद्धि का ग्रावार ही कृषि हो उसमे सूमि-सुधारों की प्ररवश्यकता 
सर्वाधिक होता है । 
भूमि सुधार का श्राशस 

मूमि-सुघार शब्द झ्त्यस्त व्यापक ग्रथ मे प्रयुक्त किया जाता है जिसके 

न्तगेंत बे सुधार भा ज/ते है जो भूमि-व्यवस्था (7,908 प्र्यक्ा6 5980॥) 

भूमि के स्थामित्व, अधिकार, दायित्व, जोतों के झ्राकार, जोतों वी सुरक्षा, लगान 
निर्धारण व वसूली की उाचत व्यवर-।, सहकारी कृषि, चकत्रन्दी, कृषि का पुनर्संगठन 
आदि से सम्बन्धित हाते हू । भूमिन्यवस्था का गअ्रभिप्राय, भूमि पर स्वामित्व तथा 
मूरमि पर वास्तविद्य खेती करने वाले के भ्रधिकार व दायित्वों की व्याख्या करना 
होता है । 
मूमि सुधार का उ्टे श्य एवं महत्व 

विद्वान सुत्ररात के शब्दों मे 'जर खेतों फलतो-फूलतो है तो उद्योग-धन्धे 
पनपते हैं भौर जय भूमि बजर छोड़ दो जातो है तो श्रन्य धन्धे भो प्रस्त हो जाते 
है ।" भारत के मन्दर्म भ यह कवत सत्य उतरता हे । दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र बी 
समृद्धि बहुत कुछ भूमि-्ययस्था की उपयुक्त प्रथाली पर निर्मर करती है वयोक्ति 

मि का स्थामित्व रेत को सोने में परिवर्तित कर देता है। इषि कार्य मे कुशलता 

झती है, उत्लादकता बढती है तथा कृषि के विकास में समूची पर्थव्यवस्था के विक्रास 
का मार्ग प्रशस्त होता है। डा« राधावमल मुखर्जी का यह क्यन “भारतीय हृषकों 
का जीवन-स्तर तब तक उद्मत नहीं किया जा सकता जब तक कि सूमि प्रणाली से 
ऐसा परिव्तेव नहीं रिया जाय जिससे क्षकों को प्रधिक कुशल कूषि करने फा प्रवप्तर 
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मिले” युक्तिसगत है । यही नहीं भूमि सुधारो का सामाजिक परिवतेनो व सामाजिक 
न्याय से भी गहरां सम्बन्ध है। अत भूमि सुधारो के उद्ं श्य व महत्व को निम्न- 
शीर्षेज्षो के अन्तर्गत रखा जा सकता है: 

(3) कृषि विकास -भूमि-सुधारो मे वास्तविक कृषकों को भू-स्वामित्व सौंपने 
में उत्पादन मे वृद्धि, कुशलता व पर्वाप्तता सम्भव है। “जमीन उसकी जो जमीन 
जोते” का थारा कार्येहप में परिणत करने में ही भूमि, श्रम व पूंजी का आदर्श 
सयोग सम्भव होगा । 

(7) झाय तथा झवसर की सामाजिक झ्रसमानता दूर करने से एक समाज- 
बादी भर्थव्यवस्था का केन्द्रीय उद्देश्य पूरा होता है ॥ 

(70) कृषकों को शोयण से मुक्ति मिल जाती है क्योकि जोत की सुरक्षा, 
लगान का उचित निर्धारण, व स्थायोचित वसूली, अनुपस्थित जमीदारो का उन्मूलन 
सभी सुधार इस दिशा में सहायक सिद्ध होते है। 

(3४) मूमि का समान वितरण आ्रायिक विषमता को कम करता है भौर यह 
सामाजिक समानता झा मार्ग प्रशस्त करता है। 

(९) भूमि-्घारण व काश्तक्ारी श्रधिकारो से सम्बन्धित दोपो का निराकरण 
करना ताबि कृषि में कुशलता भरा जावे । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना में सुधार के मुख्य उदृश्य कृपि की सरचना के 
कारण पैदावार के मारे मे भ्राने वाली अडचनो को दूर कर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पत 
करना जिससे कृषि उत्पादन व कुशलता दोनों बढ़े और समाज में अस्रमानता का 
उन्मूलन हो । इसलिये भूमि सुधारो के अन्तर्गत मध्यस्थो के उन्मूलन पह्टं दारी की 
सुरक्षा, लगान का वियन्त्रण, जोनो की सीमा बन्दी, चकबन्दी तथा खेतों के पुतर्संगठन 
का प्रयास किया गया है । 

स्व॒तन्द्रता प्राप्ति फे समय भारत में प्रचलित भुमि-व्यवस्था 

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व मारत में अंग्रेज शासको ने भूमि-व्यवस्था की ऐसी 
दोषपूर्ण प्रणाली को सुदंढ बना दिया था कि जागीरदारी व जमीदारी प्रथा इपको के 
शोषण में सक्रिय थी । किसात जमीदारो की कृपा के पात्र व साधवहीन बन गये थे 
उनको कभी भी भूमि से बेदखल करना सम्भव था। पट्ट घारण की सुरक्षा नाममात्र 
की थी । ऊंचे लगान लेना सामान्य था; भधारण की तीन प्रणालिया मुख्य रूप में 
कृषि, विक्ञास की जड़ता के लिये उत्तरदायी थी । भूमि-व्यवस्या की मुख्य प्रणालिया 
तिमत थी-- 

4 सेयतवाडी प्रया (है3०छ०7॥ 8:0०7)--यह प्रथा थॉमप्त मुबरो द्वारा 
से प्रथम 772 मे मद्रास मे लागू की गई। यह प्रथा घीरे-धीरे वम्बई, बरार, 
आसाम, मध्य प्रदेश आदि मे प्रचलित हो गई थी | इस प्रथा के अन्तगत किसान और 
सरकार का सीधा सम्बन्ध था, किसान स्वय खेतो का लगान सरकारी खजाने में 
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जमा करवाता और लगान न देने की स्थिति मे बेदखन क्रिया जा सकता था। पर 
धीरे-धीरे सरकार और किसान के बीच मे मध्यस्थ पनपते गये भौर 'काश्तकार व उप- 
काश्तकार बन गये जिसमे शोषण होना स्वाभाविक था । 947 मे यह प्रथा मद्रास, 
गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य-प्रदेश मे प्रचलित थी। 

2 महलवाडी प्रया ()वभफवा 59घंक्षा7)--्यह प्रथा 833 में आगरा 
व श्रवध में लागू की गयी पर बाद मे पजाब, मध्य प्रदेश के कुछ भागो में प्रचलित 
हुई । इस प्रथा के अन्तर्गत सम्पूर्ण गाव को एक इकाई के रूप मे मानकर उस गाव के 
किसानो का लग्न निर्धारित किया जाता। वे सब सयुक्त व व्यक्तिगत रूप मे एक 
सुखिया (नम्बरदार) के माध्यम से मालगुजारी सरकारी कोष में जमा करवाते । 
भूमि पर सभी गाव वालो का सयुक्त स्वामित्व माना गया था । यद्यपि इस प्रथा मे 
रंयतवाडी के समान ही किसानो को अपनी भूमि हस्तान्तरण व उपयोग का प्रधिकार 
था पर इसमे भी बडे बडे किसानो ने भूमि पर खुद काशत न कर उपकाश्तकारों को 
जन्म दिया । 

3 जमींदारी प्रया (7.0ए00॥ 599८0०)--इस प्रथा का श्री गणेश लार्ड 
कानंवालिस द्वारा 793 मे किया गया। इस प्रथा के अन्तर्गत एक निश्चित भू- 
राजस्व के बदले मे जमीदारो का स्वामित्व भ्रधिकार सौप दिये गये । जमीदार भूमि- 
स्वामी के रूप में स्वय भूमि को नही जोतता था पर लगान॑ पर उठा देता था । इस 
प्रकार किसान भ्रौर सरकार के बीच मध्यस्थ उतप्न हो गये। अग्रेज शासकों ने 
जमीदारी प्रथा को इसलिये लागू किया था कि सरकारी प्राय में निश्चितता व स्थिरता 
पायेगी, भूमि मे सुधार से कृषि का विकास होगा और एक ऐसे वर्ग का निर्माण 
होगा जो अग्रेजो के स्वामिभक्त सेवक के रूप में उनके शासत की जड़े भजबूत 
बनायेगे । भ्रग्ने जो का प्रन्तिम उद्दं श्य पूरा हुआ्ना 

जमींदारी प्रथा के दोष-दुष्प्रभाव 

जमीदारी प्रथा मे ऐसे श्रनेक दोष उत्पन्न हो गये कि भारतीय कृषि के 
विकास का मार्ग ही प्रवरुद्ध हो गया। जमीदारी व जागीरदारी प्रया के निम्न 
दोष थे -- 

] कृषकों का घोषण--जमीदारी प्रथा में जमीदार किसानों से मनमाना 
लगाने वसूल करने लगे । चू'कि भूमि पर जमीदारो का स्वामित्व था अत वे बेदखल 
करने में स्वतन्त्र थे और इस कारण कृपक उन जमौदारों वी दया पर प्राश्नित थे। 
इस झाश्चितता के कारण जमीदार बेगार लेते थे । ऋणो पर मवमाना ब्याज वलूत 
करते थे । अनेक प्रवार की लागतें व मेंट लेते ये। इस प्रकार जमीदार व उनके 
कर्मचारी सभी कृपको का शोषण करने मे व्यस्त थे 

2 सरकार व जनता मे प्रध्यक्ष सम्बन्ध विच्छेद हो गपा श्रौर दोतों के बीच 
एक खाई बढती चलो गई। जमीदार ही सर्वेसर्वा प्रतिनिधि था भौर वह सरकार को 
डतता के कष्डो पे भवगत करावा तो दूर रहा भपने जुल्मी को बढ़ाता ही चला गया । 
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3, मुकदमेबाजी प्ो प्रोत्साहन--क्सितो पर जमीदारों के अत्याचारों, 
बेदखली झादि के विरुद्ध कगड़ो में मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिला । इससे कृपको में 
ऋणग्रस्तता बढती ही गई 

4 कृषि का पतन--#वबको के शोषण, मुकदसेबाजी, बेदखली व भू-घारण 
की झ्रनिश्चितता मे कृषक भूमि विकास में कोई रुचि नही लेते थे श्रौर न कोई 
वितियोग ही करने से पहल करते थे। परिण्णमस्वरूप भूमि की उत्पादम-शक्ति 
निरन्तर गिरती ही गई । 

$ ब्राधिक जडता---जमीदारी प्रथा ने कृषि विकास का मार्ग ही प्रवरुद्ध 
नही किया वरन्‌ समाज मे ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो परजीवी बन कर विलासिता 
के कारण नैतिक पतन की ओर अग्रसर हुझा। जो कुछ झ्राय थी उसे अनुत्यादक 
कार्यों से लगाते थे । विकास कार्यों मे कोई रुचि तहीं थी। श्रत अर्थव्यवस्था में 
स्थिरता झा गई । 

6 सरकासी प्राय में स्थिरता--यद्यपिं अग्रेजो मे एक निश्चित प्राय के 
लिये जमीदारो को भू-स्वासित्व प्रधिकार दिए पर विकास व परिस्थितियों के प्रतुसार 
उसमे वृद्धि नही हुईं । जमीदार किसानों से तो मनसाता लगान वसूल करते थे पर 
सरकारी खजाने मे एक निश्चित राशि देते थे तथा बची रकम को वे विलासिता पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने मे लगाते थे । अ्रत सरकारी आय भे स्थिरता आ गई । 

7 मसध्यस्थो की भरमार--जमीदारी प्रथा में बड़े जागीरदारों ने अपने 
अधिकारो को छोठे-छोदे जागीरदारों मे हस्तान्तरिव किया और बदले में कुछ लाभ 
लेने लगे । परिणामस्वरूप मध्यस्थो की एक झट खला बढ़ती ही गयी यहाँ तक कि 
जमीदार व किसान के बीच 50 से अधिक विचौलिये बन गये इससे शोपण मी 
बढ़ना स्वाभाविक था । 

8, प्रसन्तोष में वृद्धि--हृपकों के शोषण, जमीदारों के प्रत्याचारों, बेगारो 
व मेतिक पतते के कारण जमीदारो के विरुद्ध जवता का विरोध निरन्तर बढ रहा 
था । यही नही, जमीदार भारतीय स्वतन्त्रता स्ग्राम के सेनापतियों के विरुद्ध दमवे- 
कारी नीति अपनाकर उन्हें कुचलने मे मरसक प्रयत्नशील थे। इससे भी जनता में 
इन देशद्रोहियो के प्रति रोध बढता जा रहा था । 

9 नंतिक पतन--जमीदारी प्रथा मे जागीरदारों को परोपजीवी बनने का 
सौभाग्य मिला । वे कृपको का मनमाना शोषण करते थे इससे बिता कमाई झाय से 
उनको विलाधिता के जीवन-शराबखो री, वेश्यादुत्ति ग्रादि को बढावा मिला इससे 
ग्रामीण जीवन सर्वया नारकीय बनता गया । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में मूमि सुधार 

स्वतन्त्रता प्राष्ति के बाद देश में भूमि-सुघारो का व्यापक कार्यक्रम अपनाया 

गया है जिससे न केवल दोषपूर्ण भ्ूमि-व्यवस्था का समापन हुम्ना है वरन्‌ प्रगतिशील 
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हृपि का मारे प्रशस्त हुप्ना है । मध्यस्थो के झन्त में हृपकों को शोषण व ग्रत्याचारों 
है मुक्ति मिली है। भारत मे पचवर्षीय योजनाओ वे अध्तर्गंव किए गए भुमिन्युघारों 








क्ञा प्र्यवन वी इप्टि से विम्त तातिका के रूप में वर्गीदृत किया जा सकता है भौर 
विवरण दाद में दिया जा रहा है-- 
भारत में भूमि सुधार 
| 
[] | | |) 
मध्यस्थो वा प्तकारी भून्भीमा दृषि पुत्स गठन 
शत सुपार निर्धारण सुघार 
है 4 
४ हु | ई | 
लशत कूतोतों स्वाॉमित्य घन्य चंक्दन्दी सहकारी भूदान 
ज्य बी झप्रिक्र सुधार ह्र्पि ब 
निप्रमन खुरक्ष हर भूमि प्रदन्‍्ध 


] ज्ञर्मीदारी प्रया का उन्मूलग व॑ मध्यस्थों का अन्त 

उमीदारी प्रथा के अनक दोपों के क्षारण जेतता का विरोध उनके प्रति बहुत 
पहले से पतप रह” था | 3923 मे ही कासी काग्रेस मे प नेहरू ने जमीदारी प्रथा 
के समापन का प्रस्ताव क्षिया था। 4935 में पुन माय की गई पर अप्रेजो ने दस 
व्यवस्था को बनाये रसा । प्राजादी के बाद 943 में दृपिदुधार समिति ने यह 
मिफ्ारिय की कि सुमि पर स्वामित्व क्िषात रा होता चाहिये झौर जिस व्यक्तियों 
ने 6 वर्ष तर क्ञिसों तर झण्ड पर खेतों की है उन्हें उन म्ुमि का स्वामी सात सेना 
चाहिये तदनुमार मच्यस्थों के उन्मूचत का निर्थय क्रिया गया। 

देश के लगभग 40 छ्ेत मे उमीदार ज्यामीरदार, बटाईदार व विचौतलिये 
थे, झद तक विभिन्न राज्यों में पारित ग्रथिनियम से भध्यस्थों के उन्मूलन का कार्य 
लगभग पूरा हो चुका है। परिणामस्वरूप दा करोड़ से भी झधिक कारवकार भूमि के 
स्वयं मालिक वन गए तथा उनका सरकार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया हैं। मध्यस्थों 
की बहुत सारी परती भूमि भी सरकार के हाथ में झ्रा गई । उसकी लगभग 577 
सारा हेक्टर मृति क्षो एक् करोड से अधिक घूमिहीन किसानों में दाठ दिया यया है । 
जमीदारी प्रया को समाप्त करने वे लिए विभिन राज्यो ने जो प्रधिनियम पारित 
कर तूमि आदिप्रटश करी नै उसके बदतर थे 547 कटोड रमुप्रावजा देता तया हुआर 
है जिससे 42] उराड रू भूमि जा मुझावजा, 92 करोड़ रु पुतर्थापिन सहायता व 
]28 करोड र ब्याज के रूप में देता पड़ेया | अब सके लगरग 350 करोड रू को 
मुप्रावजा दिया जाते का झनुमान है । 

यद्यवि दुद्ध राज्यो मे मूसि ऋधितार सम्बन्धी प्रपर्याप्त रिकार्ड व छुशल 
कर्मचारियों के प्रमाव में मब्यस्थो के समापन में कदिताई ग्राई है। क्षतितृत्रि का भी 
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सरकार पर भारी दबाव पडा है फ़िर भी इस दोयपूर्णे प्रथा के समापन से सरकार व 
किसान में सीघा सम्पर्क हो गया है। कानुती अडचनो को सविधान में सशोधत करके 
भी दूर किया गया है । 


2 काश्तकारों सुधार (लाल एशणाए) 
भारत के विभिन्न राज्यो में काश्तवारी कानूनों मे भी सुधार किया गया है 
जिसके परिणामस्वरूप लगान की कमी, क्सिानों को भूमि का मालिकाना हक देने व 
स्थायी सुधारो के लिए मुआवजे वी व्यवस्था की गई है । क्सिनों की बेदखली पर 
रोक लगाकर भू-घारण की सुरक्षा प्रदान की गई है । काश्तकारी सुधारो के अस्तर्गंत 
निम्न विवरण युक्तिसयत है-- 


(7) लगान का नियम (7र८४०३०४०॥ ० ८०७)--कृपि विकास के तिए 
लगान का न्यायोखित निर्धारण व सरल रूप म्रें वसूली प्रावश्यक् है। जमीदारी प्रथा 
में साघारणत आधी से अधिक उपज छगान के रूप मे किसान से ले ली जाती है 
इससे किसान के पास उपज का बहुत ही कम भाग रह जाता था । प्रथम योजना से 
धोजना श्रायोग ने लगाव इृषि उपज से | से 3 भाग पर ही निर्धारित करने की 
सिफारिश की । द्वितीय द तृतीय योजनाग्रों मे भी इसी पर विशेष बल दिया गया । 
परिणामस्वहूप विभिन्न राज्यों मे श्रधिनियम प,रित कर लगान में कम्री कर दी गई 
है तथा लगान की दरे निधारित कर दी गई हैं । 

उन दरोी से प्रधिक लगान वसूल करना अवैद्यानित है। सभी राज्यों मे लगान 
की दर्रे समान नहीं हैं जहाँ राजस्थान, गुजर'्त व महाराष्ट्र मे लगान दर उपज का 
है है, दिल्ली में ह भाग, उड़ीसा में $ भाग तथा ग्रास्श्रप्रदेश, पजाव, हरियाणा, 

“पश्चिमी बंगाल व जम्मू काश्मीर में 3 से हे भाग है भ्रव भी कुछ राज्या में लगान 
की दरें ऊँची हैं उन्हे नियमित करना आ्ावश्यक है । 
(१) भूमि घारण की सुरक्षा (8७7४३ ० पराणण७)--मूमि धारण की सुरक्षा 
का प्रभिष्राय काश्तकारो की स्थायी सूमि सुधार मिचने से है ताक्ति उन्हे वेदखल नही 
क्या जा सके | इस सुरक्षा मे दोहरा लाभ मितता है । पहला उत्पादन मे बृद्धि व 
दूसरा सामाजिक न्याय | योजना झायोग के झ्नुमार भो लगान वा प्रभावी वियमन 
तभी सम्भव है जवक्ति काइसझारो' को पद्ढेदारी' दी सुरक्षा प्राप्त हो /। अत सभी 
राज्यो मे भू जोतो की सुरक्षा सम्बन्धो ऋधिनियम पारित क्यि जा चुके है । परिणाम- 
स्वरूप कृषि योग्य 9? भूमि मे भू घारण की पूरी सुरक्षा मिल चुकी है । 59% क्षेत्र 
में आशिक सुरक्षा, 9% क्षेत्र मे अस्थायी सुरक्षा हो पाई है पर 2% क्षेत्र मे क्‍्मी 
भी पट्टं दारी सुरक्षा का भ्रभाव है । 

इन झधिनियमो के बावजूद भी वेदखली होती है इस पर रोक के लिए 
प्रमावी थ व्यावहारिक कानूतो की आवश्यकता है । 
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(0)काइतकारी का पुनप्रेहण (7०एएाए७०॥ ० ए८०७ए०८$)-काश्तकारों 
को मू-स्वामियों को भू-स्वामियों द्वारा वेदसल्ी से सुरक्षा प्रदात करने के लिए विभिन्न 
राज्यो में पुतग्रहण अधिकार को यथासम्भव सीमित करने का प्रयास किया है! 
उत्तरप्रदेश, वगाल व दिल्ली मे भू स्वामियों को भूमि के पुनग्रेहण की इजाजत नहीं 
है। बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैधूर, उडीसा, राजस्थान, मणीपुर व 
हिमालय-प्रदेश मे भू-स्वामियों द्वारा काश्तकारी व पुनग्रंहण को यह शर्त है कि यह 
खुदकाश्त के लिए हो तथा कृषक के पास भी मूमि को न्यूततम जोत छोडना झ्लावश्यक 
है । पजावब आसाम मे पुनग्रेहण का झधिकार काश्तकार को अस्यत्न भूमि देते पर 
ही सम्भव है जबकि आन्भ्र-प्रदेश व तामिलनाडू मे मू-स्वामी काश्तकारी का पुन््रहण 
निर्धारित सीमा तक ही कर सकते हैं। ध्त. झावश्यक्ता इस बात की है कि 
काश्तकार से मूम्ति अधिग्रहण का अधिकार खुदकाश्त के लिए भी तब हो जबकि 
कारतकार को भ्रन्यत्र जमीन की व्यवस्था कर दी जाय 


(४४) काश्तकारों को स्वामित्व झ्धिकार (07४ एॉंश्टा/|ड णि 
परृक्ा॥5)--आथेर यग का यह कथन “निजी सम्पत्ति का जादू रेत को भी सोना 
बना देता है। किसी व्यक्ति को कालो चट्टान का अ्रधिकार दे दीजिए बह उसे 
उपवन में बदल देगा श्ौर श्रगर नौ वर्ष के ठेके पर उपयन दे दिया जाय तो मद्स्थल 
में बदल देगा (“इस वात की पुष्टि करती है कि जब तक जमीन जोतने वालों की नहीं 
होगी तब तक तीद्र विकास की कल्पना बेकार लगती है। प्रत्. उन क्षेत्रों में जितका 
पुनग्रंहण नहीं किया जा सकता, कोश्तकारों को मालिकाना हक दिया जाना उपयुक्त 
है। भारत के विश्रिन्न राज्यो में काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक सौंपने के 
लिए ग्रधितियम पारित हुए हैं । काश्तक्ारों को सू-स्वामी बनाने के लिए तीन प्रकार 
की व्यवस्था की गई है-(।) मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महारास्द्र में 
कारतकार्रों को भूमि का स्वामी धोषित कर उनके स्वामियों को उचित मुम्नावजा 
उपयुक्त किश्तों में चुकाने का प्रावधान क्या गया, (४) दिल्‍ली तथा कुछ राज्यों 
में सरकार ने स्वय मू-स्वामियों को मुप्रावजा चुकाकर क्ाश्तकारों को मू-स्वामित्व 
भधिक्गार उचित हिस्तों के बदले में सोपा है। (77) केरल तथा उत्तर-प्रदेश में 
सरकार ने भू स्वामियों से भूमि के प्रधिकार प्राप्त कर बाश्तवारों की निर्धारित 
मुप्रावजा चुकाकर स्वामी बनने को छूट दे दी है । 


इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 30 लाख काश्तकारो, उपकाश्तकारों या बटढाईदारों 
को 28 लाख हेव्टर भूमि में मालिकामा हक मिल चुका है जिसमें राजस्थान में 77 
लाख प्लासानी से भूमि के मालिक बन चुके हैं। गुजरात में 462 लाख वाश्तकारों 
को 4 लाख एड में, महाराष्ट्र में 62 लाख काश्तकारों को 7 लाख एक्ड तथा 
उत्तर-प्रदेश में 5 लाख झ्ासामियो को 20 लाख एकड में स्वामित्द प्रधिकार दिए 


जा चुके हैं । 
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(९) स्थायो सुधारो के लिए मुप्रावजे--काश्तवारो को मू-स्वामियों की 
बेदखली से सुरक्षा के रूप मे स्थायी सुधारो--जँसे नालियाँ बनाने, कुआ वनाने, खाद 
देने, पेड लगाने या मेड लगाने भ्रादि के लिए मुप्रावजा चुकाने पर ही बेदखलो 
सम्भव है ॥ 

(४) प्रन्य सुधारों के अन्तर्गत काइतकारो से ली जाने वाली वेगार अवैधानिक 
है । प्राकृतिक सकटो के समय-वाड, रूखा, अ्रकाल आदि काश्तकारों को लगाते में 
छूट की व्यवस्था है ! यदि लगान देठे मे काश्वकार असमर्थ रहे तो उसके हल, बेल, 
बरतेमान फसल व कृषि यब्त नीलाम नही किये जा सकते हैं । 


3 जोतो की सीमा निर्धारण (शाप्रा ० प्तणगए25) 


आधिक जोती के निर्माण तथा भूमि के वितरण मे समानता लाने की दृष्टि 
से जोतो की सीमा निर्धारस ग्रावश्यक है। सीमा निर्धारण के अन्तर्गत न्यूनतम सीमा 
निर्धारण उप-खण्डत व उप-विभाजन को रोकने के लिए आवश्यक है जबकि उच्चतम 
सीमा निर्धारण का उद्दश्य किसी भी भू-स्वामी के पास ग्रावश्यकता से अधिक भूमि 
लेकर भूमिहीतो मे बाटने से भूमि के सदुपयोग की व्यवस्था सम्मव है ॥ 


उच्चतम सीमा निर्धारण के उद्देश्य--सीमा निर्धारण के अनेक उद्देश्य हैं 
जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं-- 
(५१) सब किसानो के लिए भूमि का समान वितरण करना । 
(४) सीमा निर्धारण से खेतो को आधिक जोतो के रूप मे परिवर्तित 
करना । 


(7०) बडे झ्राकार के खेतो को उचित झ्ाकार मे परिवातित करना ताकि 
उनकी प्रबन्ध कुशलता बढ़े ॥ 

(7४) उच्चतम सीमा से अधिक मूमि को लेकर उसे भूमिहीतो में बाटना तथा 
अधिक लोगो के लिए रोजगार व्यवस्था करना ॥ 


उच्चतम सीमा निर्धारण के दो पहलू हैं--पहला वर्तमान जोतो पर सीमा 
निर्धारण तथा दूसरा भावी जोतो पर सीमा निधोरण करना जिससे भविष्य मे कोई 
किसान कितनी प्रधिक्तम भूमि रख सकेगा उसका निर्धारण हो जाता है । 

वर्तमान जोतों को सीमा निर्धारण का कार्य उच्चतम सीमा से अ्रधिक भूमि 
कानून पास कर सरकार द्वारा ले ली गई है और अतिरिक्त प्राप्त भूमि को मूमिहीत 
किसानो भे बाटने की व्यवस्था की गई है । विभिन्न राज्यों से नवीनतम अधिनियम 


पास कर वर्तमान जोतो का भ्राकार निश्चित कर दिया गया है जैसा अग्र तालिका से 
स्पष्ट है-- 








50 नियोजन तथा भाधिक विकास 


भूमि सोमा निर्धारण 











(हेक्टर मे) 

राज्य | जोत की सीमा. |. राज्य जोत की सीमा 
आन प्रदेश 405 से 2। 85 | ग्रुजरात 405 से 2 85 
झ्रासाम 67 कर्नाटक 486 से 2] 85 
बिहार 607 से 8 2] पजाब 700 से 2] 80 
मध्य-प्रदेश 4 05 से 2] 85 उडीतसा 405 से 8 2] 
राजस्थान 7:25 से 2785 | तामिलनाडू 486 से 24 28 
हरियाणा 725 से 2 85 त्रिपुरा 200 से 720 
पश्चिमी बगाल | 500 से 700 हिमाचल-प्रदेश 405 से 2 ]4 
महाराष्ट्ू 725 से 28 85 जम्मू वाश्मीर 386से 777 
केरल 486से 607 | 
उत्तर-प्रदेणष | 7*25 से 8 2] | 





उच्चतन सोमा निर्धारण का झाधार-मूमि की उबंरा शक्ति मे भिन्नता, 
प्रकृति में शिन्नता स्थान वी भिन्नता आदि के कारण एवसी सीमा निर्धारित करता 
प्रसाम्भव है । 97) में केद्रीय भूमि सुधार समिति ने सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में 
बुछ सामान्य सिफारिश की थी जिसमे (।) सीमा निर्धारण वो परिवार झ्ाधार पर 
लागू क्या जाथ जिसमे पति-पत्नी व नावालिग वच्चे सम्मिलित हो । (॥0) पाँच 
से भधिक सदस्यों के परिवार म प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए अतिरिक्त मूमि की छूट 
हो पर एक परिवार वे पास सीमा के दुगुने क्षेत्रक्ल से भ्रथिक मम्ति न हो (पा) पाँच 
सदस्यों वे परिवार वे लिए सम्मानजनक जीवन बिताने के लिए उच्चतम सीमा 
0 से 8 एक्ड उपजाऊ व घिचित भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि वी 
जिनता के कारण ही मिन-मिन भूमि की वर्नवान वे भारी जोतों की सीमा मे 
भअन्तर पाया जाता है । 

सीमा निर्धारण के लान--जोतो दी उच्चतम सीमा निर्धारण वे भनेद लाभ 
हैं। (+) भूमि वे वितरण में समानता लाने में मदद मिलेगी जिससे समाजवाद वी 
मार्ग प्रशस्त होगा । (7) सीमा से अतिरिक्त मूमि को नूमिटीन विसानो में वॉँटने से 
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भूमिहवीनों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा । (ण) भूमि की उचित वे आयिक 

। जोतो के निर्माण से प्रबन्ध कुशलता बढे गी । (7४) भ्राथिक विपमता को रूम बरने 
में सहायता मिलेगी । (४) सूसि के समान वितरण से चक्‍वन्दी व सहकारी कृषि का 
का सरल हो जायगा झौर दोनो को प्रोत्साहन मिलेगा । 

“४. सीरा निर्धारण के दोष--(/) जोतो की सीमा निर्धारण से बड़े पैमाने वी 
कृषि का हतोत्साहन होता है झ्रत यन्त्रीऋरण सम्मव नही हो पाता । (॥) अतिरिक्त 
भूमि का हस्वान्तरण अगर साधनहीतो के पास होगा तो उत्पादकता घटेगी और प्रवन्ध 
कुशलता गिरेगी । (४) सीमा तिर्धारण से प्राप्त कुत मूमि इतनी कम है कि 
मूमिहीनो की समस्या का समाधाद सम्भव नही लगता। (।५) छोटे खेतो के कारण 
बाजार मे बिकने वाली उपज की माना प्रायः घटती है। (४) सीझा निर्धारण के 
बाद अतिरिक्त भूमि को हस्तगत करने के लिए क्षति-पूर्ति का भार सरकार को उठाने 
की समस्या उत्पन्न हुई है । (४) सीमा निर्धारण मे बडे-बडे भू स्वामियों से भूमि 
ज्ेमे में बर्ग संघर्ष की भावना जागृत हुई है । 

फिर भी सीमा निर्धारण के लाभ सम्भावित खतरों के मुकावले काफी भ्रधिक 
हैं। कुछ क्षेत्रों में सीमा निर्धारण क्री छूट देकर दोपो को दूर करने का प्रयास क्रिया 
गयए है। चाय, कहवा, रबड व इलायर्ची के बागानो मे सीमा निर्धारण से छूट की 
व्यवस्था है । सरकारी फार्म व चीनी मिलो के गन्ने के फार्मों मे सीमा निर्धारण की 

“ छूट दी गई है। विज्येप खेत जिनमे पशुपालन, भेड पातन व दुग्ध शालाग्रो को 

उच्चतम सीमा निर्धारण मे छूठ है । 

यह उल्लेबनीय है कि सीमा निर्धारण वे कारण झब तक )] 5 लाख हेवटर, 
ब्रध्िक झतिरिक्त भूमि श्राप्त हुई है. जिसमे 63 लाख हेउमटर भूमि भूमिहीनों मे 
वितरित की गयी है। सबसे ज्यादा ग्मतिरिक्त पश्चिमी बगाल मे 32 लाख हेक्टर, 
जम्मू काश्मीर मे ।8 लाख हेक्टर, उत्तरप्रदेश मे 05 लाख हेक्टर भूमि प्राप्त 
हुई है । 

4. क्रषि पुनर्सगठन 
(ए९णाइशाफवा0त रण #ड्रप॒तणोण6) 

भूमि सुधारो के घन्तर्गत कृषि का पुनर्धगठन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चाद हृपि पुतक्षगठत ऊारयेक््यों में चकबन्दी, मूदान आन्दोलन 
सहकारी कृषि एवं मूमि प्रवन्ध सुधार आदि गाते हे 

(3) चक्रवन्दी--जवब भूमि के छोटे-छोटे जिखरे टुकड़ों को मिलाकर स्वेच्छा 
या कानूनी दवाव से वड़े चक्गो मे परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे चकबन्दी 
कहते हैं। भारत से चकबन्दी का कार्य काफी प्रगति पर रहा है। पृथम योजना के 
भ्न्‍्त तक 33 लाख हेक्टर में चक़बन्दी की जा चुकी है। द्वितीय योजना के अन्तर तक 
चकबन्दी के अस्तगंत 2] लाख हक्‍टर क्षेत्र झा गया + तृतीय योजना के अन्त तक 


24] ला हेक्टर की चकेबन्दी की जा चुकी थी, तीन क्रपिक योजवाओों में लगभग 
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-- 55 लास हेक्टर वी चकवन्दी की गई । परिणामस्वरूप ]968-69 तब बुल मित्ता 
वर 296 लाख हक्टर भूमि मे चकबन्दी हो चुवी थी, चतुर्थ योजना मे चववन्दी के 
लिए 28 4 करोड़ झुपये व्यय की व्यवस्था वी गई थी तथा कुल मिलाकर चक्‍्बन्दी 
वे प्रन्तगंत 390 लाख हय्टर क्षेत्र करमे का लक्ष्य रथा गया था पर वास्तव में 
320 लास हवटर क्षेत्र की चकवन्‍्दों हो पाई है। 978-79 तक 520 ज्ञास हेवटर 
की चककरदी हो चुती थी । 


राज्यों के अनुसार पजाब वे हरियाणा में चकदन्दी का कार्य लगभग पूरा 
ही चुका है। उत्तरप्रदेश मे भी 95 लाख हेवटर में चउबन्दी की जा चुकी है। इस 
सम्बन्ध में देश के प्राय सभी राज्यों म प्रधिनियम पारित हो चुके हैं। 

()।)) सहकारी कृषि--पहली ब द्वितीय पचवर्षीय याजनाप्रो में ग्रामीण 
ग्रव॑व्यवस्था के पुनरनिमिण के लिए राहशारी कृषि पर विशेष बल दिया 
गया । सुतीय योजना मे 38 पायलट परियोजनाप्रो म प्रत्येव मे )0-0 सहवारी 
क्षि समितियों के समठन की ध्यवस्था को गई । परिणाभ्स्प्रर्प 30 जून 974 तक 
वयुक्त सहयारी कपि समितियों की सख्या 4985 तथा उनकी सदस्य सस्या [22 
लाख थी जबकि सामूहिक रृपि समितियों बी सरया 4740 तथा उनवी सदस्य स॒ख्या 
॥48 लाख थी। उनके पास क्रमश 32 लाख, 3 लास हेस्दर भूमिथी। 

दण्डय्र।रण्य क्षेत्र मे सामुदायिता व्रितास केखों से सहकारी 7पि समितियों का 
संगठन जिया गया है जिनमे गिस्थापिता को बसाने को वर्य किया गया है। मैसूर के 
सु गरमद्रा व प्रास्प्रप्रदश के गांदावरी व बृष्णा नदियों की सिंचाई वरियोजना क्षेत्र से 
गहयारी रृषि समितियों के विकास वे लिए मास्टर प्लान बनाया गया है । 

सहकारी उ्धि समितियों वे विवास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय 
गहयारों उपि सताहफार बोर्ड तथा राज्यों में सहगारी कृषि बोई नाये दगये हैं । 

(॥) भूमिहोनों बो खसाना ब भूदान श्राग्दोल़्न--भूदान आन्दोलन था 
सुत्रपात प्राचाय थिनाबा भावे न 95] से तैलगाना क्षेत्र मे शिया जिसके प्रम्तगंत 
मृमि वा है भाग दान के रूप मे लिया जाता है । न्याय व समानता थे प्राघार पर 
मूसि पर सबबा प्रधियार है । इसके लिए विना सधप के भूमिहीनों को भूमि वा 
द्विस्‍सा देने वा कार्यत्रम है । 

ध्यावहारिक प्रर्थ म॑ मू दान प्रान्दोजन का प्र मूमिहीनों म बॉँटने के लिए 
मू-स्वामियों से उनकी मूमि का छठा मांग स्वेच्छा स दाने करन वा पनुरोध है | शव 
यह ग्रान्दोलत मम्पत्तिदान, बुद्धिन, जीवन व ग्रामदान झ्रान्दो तन में बदत गया 
है | इसके पग्रन्तगंत 2 करोड हवटर मूमि प्राप्त करने रा लय है 

इसके लिए समी राज्यों में मूसि के दस्तात्वरण व रितरण के लिए कानून 
पास विये जा चुरे हैं । 

प्रश्तिम रूप से उपलब्ध प्रावड़ो वे भनुमार मून्दान प्रान्दोतन के प्रस्तगंत 
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43 लाख एकड भूमि तथा 40 हजार ग्राम दान में मिल चुके हैं उसमे से 0 लाख 
एकड मूमि भूमिहीनों मे वितरित कर दी गई है । इसमे मू स्वामियों के दृष्टिकोण में 
परिवर्तन झ्राया है । पर जो मूमि प्राप्त हुई है उसमे से ग्रधिकाश मूमि बजर, सिंचाई 
रहित व भागडे की है ग्रत विशेष लाभ की झाशा नही है । 

(५) भृमि प्रबन्ध मे सुधार-देश मे योजनावद्ध विकास के साथ ही मूमि 
प्रबन्ध में भी सुधार के प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप बजर मूमि के उपयोग, 
उत्तम बीजी व झ्धिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग बढा है, हरित-क्रान्ति 
इसका परिचायक्र है। कीटाणुनाशक दवाइयाँ भी प्रयुक्त की जाने लगी हैं । उर्बरको 
की पूर्ति व प्रयोग भी बढ रहे हैं। यस्त्रीकरण भी बहुत बढा है। वैको के द्वारा 
वित्तीय व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। 


भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा 


यद्यपि भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भूमि सुधार कार्यक्रमों को बहुत 
ही जोश के वातावरण में लागू किया गया है पर उसमे अनेक कमियो के कारण 
कार्यान्वयन बडा ही प्रसस्तोपजनक रहा है इस कारण भूमि सुधारो की झनेक 
झलोचनाएँ की गई हैं । 

(0) भूमि सुधारों के क्रियास्दयन में एकहूपता का भ्रभाव--मूमि सुधार 
कार्यों का दायित्व राज्य सरकारों पर होने से भिन-भिन्न राज्य सरकारों ने जो 
अधिनियम पारित किये हैं उनमे एकरूपता का अभाव है 

(४) कानूनी खामियों के कारण भ्रनावश्यक विलम्ब--विभित अ्रधिनियमो 
में एकरूपता का प्रभाव तो है ही बल्कि साथ-साथ उन अधिनियमो मे कानूनी खामियाँ 
भी रही हैं जिपका निहित स्वार्थों ने छिद्वान्वेपण कर कानूनी दु्बंलताप्रों का लाभ 
उठाया है । 

(५४) काश्तकारों को सुरक्षा, शोषण से मुक्ति व स्वामित्व कोरी कल्पना बनी 
हुई है। झब भी देश मे काश्तक्ारों को बेदबल किया जाता है। उनसे ग्रवंधानिक 
ढंग के ऊ चे लगान वसूल किये जाते हैं। भू स्वामित्व अधिकार भी बहुत ही कम 
काश्तकारो को मिल पाया है| पुनर्संगठन कार्य भी असल्तोषजनक रहा है । 

(९) सीमा निर्यारण को लागू करने में अत्यधिक बिलम्ब हुआ है जिसके 
कारण बडे-बडे भू-स्वामी मूमि का हस्तान्तरण झपने निकटतम सम्बन्धियों आ्रादि को 
करके कानून के चंगुल से बच गये हैं। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि 97] तक 
केवल 0 लाख हेक्टर मूमि ही ' अतिरिक्त” (5079!05) घोषित हुई है जो कु 
कृषि क्षेत्र का 08% भाग है । 

(५) प्रशासनिक श्रकुशलता एवं अष्टाचार के कारण भी भूमि सुधार के 
लक्ष्यों व प्राप्तियों मे काफी अन्तर है । मूमि सुधारो को जि गति से कार्यानिवित 
किया जाना चाहिये वह सम्मद नहीं हो पाता । 
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(५) समन्वय का श्रभाव--विभिन्न राज्यों में जो भूमि सुधार लागु किये 
गये हैं उनमे परस्पर समन्वय का अभाव पादा गया हे ब्रत प्रशासनिक कठिनाइयाँ 
बढ जाती है और विभिन्न कार्यो मे तालमेल भी नही बैठ पाता । 


(श॥) जब सहयोग का भ्रभाव व भूमि सुधारो से बचने के प्रयास--मूति 
सुधार के तान्तिक्री कार्यक्रमों को लागू करने भे निहित स्वार्थी-वर्ग ने सुधारों से 
बचने के लिए सभी प्रकार के हथवण्ड अपनाय हैं। जब सरकारी प्रवक्ता कसी 
सुधार बी घोषणा करते ह॑ तब इरादे व वास्तविक कानून बवाने के बीच लम्दी 
अवधि मे सभी प्रकार के बचने के उपाय अपना विये जाते है । इसके अभ्रतिरिक्त 
अधिकाश कृपको में अशिक्षा हैं । वे न तो कप्नूत वो समझते हैं और न शोपण से 
बचने के लिए कानून की शरण लेते हैं जंसे ऊची लगान व बेदखली के विरुद्ध 
शरण लेने से काश्तकार कतराठे हू । 

(५ए) नूमि वितर* में अभी भी झरमानता है। बडे बडे भू-स्वामियों के 
कब्जे में गत भी काफी भूमि है जयक्रि नूमिहीनों की सख्या अब भी बहुत बडी है । 
काश्तकारो की भरमार है । 

उपर्युक्त विवरण व झालोचनाओे से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधारी वी 
प्रगति आश्णनुम्त्न व उस'हृद्बंक नहीं कही या सश्ती क्याि सध्यस्थों का झत्ते 
करने के बाद भी सब झिसान स्वयं भूमि क मं लिक नहीं हैं, अ्रनेक छोटे-छोटे 
मध्यस्थ काश्तकारो से ऊची लगान वसूल करते है। वेब्खली का भय हमेशा देना 
रहता है । फिर मी यहू मानता ही पड़ेगा कि जमीदारो व जागीरदारी प्रथा के 
सम पन से शोषक वग का उन्पूतन हुप्ना है। ग्रवेद्र कृपक्र समय भूमि के स्वामी बन 
गये हैं। भूमि को प्रधिकतम सीमा निधारण से समावयाद का मार्म प्रशस्त हो रहा 
है। फाशिकारी भूमि सुधार श्रगर सच्चे दिल से लागू किये जायें दो अनेक समस्याये 
स्वत समाप्त हो जायेरी । जमीदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन हो चुरा है ॥ 30 ताज 
काश्तकारो को 70 लाख एड का स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है। सभी राज्यो 
में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है । 


भूमि सुधारो की सफलता के सुकाव 


भूमि सुधारों की पर्याप्त सफ़्लता के लिये यह झायश्यत्र है कि ()) भूमि 
सुधार घधिनियमो को बातूती खाफियो वो दूर कर उन्हे प्रभादी हप से लागू किया 
जाय ताकि बचत वी सम्भावनाये सीमित हो जाये (0) प्रशासत्रिक कुनलता वढाई 
जाय व भ्रप्टाचार पर नियन्‍तण रखा जाय ताकि भूमि सुधारों को मुस्तेदी से लागू 
करना सम्मब हो सके । (७७) मूमि सुधारो को लागू करने मे विलम्ब नहीं किया जाना 
चाहिय क्योकि विलम्ब होने म॑ बहुत से स्वार्थों लोग कानूत वे छिंटान्वेपण द्वारा 
कासुन के चगुल से बच जाते है। (६) भूमि का स्वासित्य उस फ्रक्र को हो सौयता 
चाहिदे यो दात्तव में स्वव कूषि करता है। वर्तमान कानून जो कि नंतामो, मऊसरो 
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व व्यावसायिक व्यक्तियों को अ्रधिकाश मूमि खुदकाश्त के झन्तगेंत रखने की अनुमति 
देता है समाप्त कर देना चाहिय तथा वास्तविक कृपक का हो भूमि का स्वामी बनाना 
उपयुक्त होगा । (५) किसानों से मनमाने ढग से लगान वसूल करने व बेदखली के 
विरुद्ध सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये । (श) मूमिहीनो को पडत 
भूमि का आवंटन करने मे शीघ्रता बरती जाना परम आवश्यक हैं पर देखा यह गया 
है कि वास्तविक भूमिहीनों को मूमि न मिलकर राजनताप्रो, सरकारी अफप्तरो, 
कमचारियो को भूमि का आावटन हुआ्ना है क्योकि वे भी वर्तमान अर्थ में मूमिहीन ही 
हैं ग्रत ऐसे कानून मे सशोधन करना जरूरी है। (५॥)सीमा बन्दी से प्राप्त मूमि को 
शीघ्र मूमिहीनों को झ्रावटित की जानी चाहिये । (४७) भूमि के गैर-कृपको के पास 
हस्तान्तरण पर रोक लगा दी जानी चाहिये । 
राजस्थान में भुमि सुधार 

राजस्थान के गठन के समय 949 मे राज्य के कुल 24648 गाँवों भे.से 
१6780 गाँवों में (60%) मे जागीरदारी प्रथा, 4780 गाँवों (20%) क्षन में 
जमीदारी व विश्वेदारी प्रथा प्रचलित थी केवत 20% क्षेत्र ही रेघतवाडी प्रथा के 
प्रस्तर्गत प्राता था जिसका सरकार से सीधा सम्बन्ध वा। जमीदारी व जागीरदारी 
प्रथा म कृपको का शीपण होता था, बेगार ली जाती थी ॥ मनमाने ढग से लगात 
वमूली व वदखली का भय हमझा ध्याप्त रहता था, किसान पूणत्र. जागीरदारों व 
जमीदारो की दया पर आश्चित थे । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश करे प्रन्य भागो मे सूमि सुधारों के साथ-साथ 
राजस्थान मे भी क्रान्तिकारी मूमि सुधारों का सूत्रपात हुआ । 

३ बेदखली से रक्षा--सर्व प्रथम सन्‌ 949 में जब जमीदारों ने किसानों 
पे अन्धाघुन्ध बेदखली करना प्रारम्म किया तो किसानो की बेदखली ते रक्षा करने के 
लिए राजस्थान (काश्तकार सरक्षण) भ्रष्यादेश, 949 (8085व9 (?7000007 
० प्रल्चाा) 00798706 - 949 ) जारी किया गया। इसके लागू होने से 
अवधानिक ढंग से वेदखल किये गये काश्तकारों को पुनः मिल्कियत झधिकार दिए 
गए । 

2 लगाने नियस्त्रण--मनमाने ढंग से ऊँचे लगान वसूल करने पर नियस्तण 
करने तथा सभी क्षेत्रों मे लग्पन मे समानता लाने के लिए सन्‌ 95] में राजस्थान 
उपज लगाव नियमन अधिनियम (8४००३ ?70क्‍7८४ रिव्या: एष8प०७ए8 शैएं 
95) जारी किया गया जिसपर काश्तकारा से वसूत किया जान वाला लगान कुल 
उपज के है से ज्यादा नहीं हो सकता था। इसको अधिक प्रभावी बताने के लिए 
]952 से रूपि लगन नियन्त्रण अधिनियम 952 (487०ण४४ए० रट्टा(ड 
0०97० 8८५) पारित किप्रा गया । इसे बाद मे रह कर दिया गया और 954 मे 
सथा अधिनियम राजस्थान रूपि लगान नियन्त्रण अधिनियम (89300 38ा0एु- 
इणरे सदा 0ण्राधण 6० 4954) पारित हुप्मा जिसके ग्तर्गत मध्यक्यों का 
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मालगुजारी के दुगुने से श्रधिक्त लगान वमूलौ पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया | फिर 
इसके बाद राजस्थान काश्तकारी प्रधिनियम 955 पास किया जिसमे हृपकों को 
लगान की वसूली म शोपण से मुक्त करने की व्यवस्था है 

3 जागीरदारी प्रया का श्रन्त--राजस्थान के लगमग 7 हजार गाँवों में 
राज्य बे 60 ५ क्षेत्र म जागोरदारी प्रथा को समाप्त करने के जिए 952 मे 
राजस्थान भूमि सुधार व जागौर पुनप्रहण भधिनियम (॥6 ॥२०७]9ज्ञाछा (0 
एशणिया5 6. २€5एगएा09 एा /2६75 8०६ 952) पास किया गया जिसको 
बाद में कुछ जागीरदारो न न्थायालय के “स्थगन झादेशो” से लागू करने में बाघा 
खड़ी करदी पर पण्डिन नहरू की मध्यस्थता से जागीरदारों को सुप्रावजा व पुनर्वास 
अनुदान देने की दरें निर्धारित की गईं। 954-58 की ग्रवधि में 259 लाख 
जागीरा का पुनग्ने हण किया गया । ! लयम्बर 959 स पाच हजार रुपये से प्रधिक 
आय वाजी जागीरो तथा | ग्रगस्त 960 से एक हजार से ग्रधिक झाय वाली जागीरों 
को पुनग्रहण्ण का कार्य प्रारस्भ हुआ । निम्त श्रेणी की जागौरों के पुनप्रहण का कार्य 
963 से प्रारस्म हुम्मा । अब तक जगभग 259 जाख जागीरा का पुनप्नहृण किया 
जा चुका है जिसम घामिक और गैरघामिक सभी जागीरा का समावेश है । नेहरू 
श्रवार्ड ।954 के झनुमार जागीरदारो का खुदकाश्त के तिए मूमि तथा जागीरों के 
धुनग्रें हूण का मुप्रावजा उनके मू राजस्व क 7 गुने के बराबर रखा गया जिप्ते 5 
बाधिक किस्ता मे मुगतान की व्यवस्था की गई । 

धुनप्र हण की प्रत्यक्ष तगागत 97] तक 5] 3 करोड रु० आँकी गई है जितमे 
मुप्रावजा, पुतवास अनुदान, व्याज व याधिक डिस्तरा का मुगतान भी झामिल है । 

4 जमोंदारों व विश्वेदारी प्रया का भ्रन्त--राजस्थान से लगभग 5 हजार 
गावा (मरतपुर, ग्रलवर, झजमर, जयपुर, भीजवाडा, गंगानगर, वित्तोडगढ, उदयपुर, 
कोटा व सीकर जिता) के राज्य व 20% क्षेत्र में यह प्रया प्रचलित थी जिसमें 
बाइतकारा का शापण होता था। श्रत ! नवम्बर से इस प्रया का अन्त कर दिया 
गया तिसमे काश्तत्रार व सरकार म सोधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है । 

964 मे राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामो सम्पत्ति पुनग्न हण श्रधिनिषम 
4963 (॥॥6 एशुब087 7,3200 रेशएगा$ < 6०4फद्नणा [0 0फ्रादाा$ 
75905 /८४, 963) क द्वारा राजस्थान में विलीन होन वाले समी राज्यों में 
खासया की मू-सम्पत्ति लग की व्यवस्था से मध्यस्य वर्ग का समापन करने के प्रन्तिम 
कदण उठाये गय हैं 

5. काश्तदारी कानून 955--राजस्थान में काश्तकारी मूमि सुधारों के 
लिए एक व्यापक अ्रधिनियम 955 में राजस्थान काश्तयारी श्रधिनियम (९8)35009॥ 
चृद्याक्ाए५ हर, )955) में पारित किया गया जिसमे काश्तक्तारों को भूमिके 

* अधिवार देने, लगान वा नियन्त्रण वरने, किसाना को न घारणा की सुरक्षा प्रदान 
करने, जोतों के हस्तान्तरण करने झ्रादि वी व्यवस्या वी गई है । इस ग्रधिनियम से 


आरत मे भूमि सुधार 57 


राज्य के समी भागो मे काश्तकारी कानूनो मे समानता लाकर काइतकारो को भूमि 
प्रधिकार प्रदान किये हैं । इस झधिनियम के अन्तर्गत आसामियो को चार श्रे णियो मे 
विभाजित किया गया है-- 

(0) खातेदार--जों काश्तकार 95 6 मे भूमि जोत रहे ये उन्हे उस भूमि के 
खातैदार अधिकार अदान कर दिये गये । 


(0) भालिक काश्तकार--रैयतवाडी क्षेतो भ॒ काश्वकारो को भूमि का 
स्वामी बनाकर फसलो की बटाई को मान्यता दे दी । 

(४/) खुद काश्त झासामियों को बटाई का अधिकार नहीं दिया गया। 

(१५) गैर खातेदार प्रासामी--इतको भूमि पर कोई स्वत्व भ्रधिकार नहीं 
दिये गये हैं। इनके भू घारण की सुरक्षा पूर्व नियमो के अन्तर्गत की गई | 
इस प्रधिनियम में समय समय पर सशोघन किये गये हैं । 

राज्य मे काश्वकारो को 5 6 से 25 एकड तक प्टं दारी की पूर्ण सुरक्षा 
प्रदान की जा चुकी है । पुनग्रेहण न किये जाने वाले क्षेत्रा म मालिकाना हक देकर 
हस्तान्तरण की व्यवस्था की गई । लगान उपज के छठे भाग से अधिक नहीं हो 
सकता । । 37 लाख काश्तकारो को लगभग 8 लाख एकड पर खातेदारी झधिकार 
दिये जा चुके हैं । 

6 भू जोतों की सीमा निर्धारण--राजस्थान भूमि सुधारों की दौड मे प्रन्य 
राज्यों के मुकाबले अधिक कऋन्तिकारी रहा है | भू जोतों की प्रधिकृतम सीमा निर्धारण 
के सम्बन्ध म जाच करते के लिए 953 म॒ एक समिति बनाई जिसने 4958 मं 
अपना प्रतिवेदन दिया जिसे प्रवर समिति को _सौंपा गया और ॥960 मे राजस्थान 
क्राश्तकारी (सशोधत ) अधिनियम पारित कर दिया गया । तत्सम्बन्धी सीमा निर्धारण 
के नियम 963 मे प्रकाशित किये गए पर वास्तविक क्रियान्वयन 966 मे लागू 
किया गया है । इस प्रकार सीमा पिर्घारएण म॑ काफी विलम्ब हुआ है । 


राजस्थान में सीमा निर्धारण की अधिकतम सीमा 7 5 हेक्टर रखी गई है । 
सीमा से प्रतिरिक्त भूमि पर राज्य मुप्रावजा देकर भ्रधिकार कर सकता है। मुआवजे 
की दर प्रथम 40 एकड पर भू राजस्व का 30 गुना, दूसरे 25 एकड पर 25 गुना 
तथा शेष पर भू-राजस्व का 20 गुता रखा गया है। राजस्थान मे वर्तेमान भूमि को 
अधिकतम सौमा 75 से 285 हेवटर रखी गई है। कुछ निदिष्ठ क्षेत्रो म यह 
सीमा 70 82 हेवटर भी है । 

4 कृषि पुनसंगठन--कषि पुनर्गठन के अम्तगंत राजस्थान में आवश्यक 
अधिनियम समय समय पर पारित किये गये है । चकबन्दी का वार्य भी प्रगति पर 
है । सब तक लगभग्र 50 लाख एवड की चकदच्दी कयी-जा-चुकी है | सहकारी कृषि 
पर विशेष ध्यान दिया गया है पर कृपको मे सहकारी कृषि के भ्रति उत्साह नहीं होने 
पे विशेष प्रगति सम्मव नहीं हुई है । भूमिहीनों को सरकारी भूमि झावटित करने मे 
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काफी दिलचस्पी दिखाई गई है । भूदान आन्दोतन भी कुछ सीमा तक सफल कहा 
जा सकता है । 


राजस्थान भूमि सुधारो वो कायान्वित करने वाले प्रदेणों मे श्रग्रणी है। 
2[-सूत्रीय ग्राथिक कार्यक्म वी घोषणा के पूर्व 8 22 लाख एकड भूमि पर खातेदारी 
प्रधिकार दिये जा चुके है। 948 लब्ख भूमिहीन किसाना को 6] 5 लाख एकड 
भूमि निशुल्क वितरित की गई जिसम 2> लाख अनुसचित जाति एवं जनजाति 
के लोगों दो दी गई है । इसके अतिरिक्त सिंचाई परियाजना के श्रन्तगत ग्राने वाली 
5 लास एएड सिद्ित भूमि साधारण दरो पर छिश्तों पर भूमिहीनों मे झावटित की 
गई है । 

नरोरा शिविर तथा राज्य स्तरीय रावतभाटा शिविर म॑ लिए गये निर्णयो के 
अ्रनुपालनाथ माच 975 से राजस्व एवं भूमि सुधार अभियान के फलस्वरूप 25 
लाख भूमिहीन किसानों को 434 लाख एवड क्ृपि भूमि का नि शुल्क ग्रावटत 
क्या गया । भ्रब॑ तक लगभग ऐौने चार लाख एकड भूमि पर ढाई लाख झतिव्रमणों 
को हटा कर बह श्रूमि भूममर्ह ना मे वितरित एर दी गर्द है। सीलिय के ग्रन्तगंत 
352 लाव एकड भूछमकेअधिप्रहण ? झ्रदेश री उिये गये तथा लगभग 
दो लाख एकड भूमि पर कब्जा लेक" 50 हजार एयड थूमि को साढ़े छ हजार 
भूमिहीनो म॒ वितरित कर दी गई है। सीविस कानून वार्यास्वियन मे आने वाली 
कठिनाइयों के दूर करने णे विए राज्स्थान राजस्व कानून (संबोधन) अ्रध्यादेश 
975 जारी किये ग्ये । 

भ्रूमि सम्बन्धी अभिलेख पूण करने सी दिशा में अब तकः 2625 ग्रामो के 
लवशे 3 42 लाख नामान्तरवरण तेथा 22 5 लाख पास बुर्के काश्तकारों को वितरित्त 
की गयी । 

राजस्थाय से भ्ृमति सुधारो की गालोचनात्मक समीक्षा 

राज्स्तान म धूमि सुतार के जो जान्तित्ञारी कदम उठाये गये हैं उनमे 
जागीरदारी 4 जमीदारी प्रया का पूर्णत उन्मूलन हो चुत है । इृपको की शापण से 
मुक्ति मिती है भूघारण की सुरक्षा व लगान दसूली में नियन्त्रण रहा है फिर भी 
बुछ ब्रुटिया रहा हैं जिसके कारण ग्ालोचना स्वाभाविक है ! 

4 ग्रधिनियना म पूछाता रहो है जिसरा स्व्रार्थों ताजा ने अनुचित लाभ 
उठाया है झ्लोर दानूत से बचन के सभी हयवण्डे प्रपनाय सय हैं । 

2 आवश्यक विलम्द रहा है । जहाँ भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम 953 
में लागू होना चाहिए था वह 966 म लागू किया ग्या। जागारा वा पुनग्रहण मी 
9 बर्षों तव चलता रहा । 

3 प्रशासनिर झकुशलगा ब॒ भ्रष्टाचार के कारण पून्सुधारा का जिस जोश 
से लागू किया गया उद्धा वाद्धि चान नहा मिल्त सका ) 
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4 भूमिन्सुधार अधिनियम जटिल, अ्रुटिपुर्ण द कठिन है अत सर्वे साधारण 
की समझ से बाहर होने के कारण किसान लाभ नही उठा पाये हैं । 

5 ढाचा वैज्ञानिक है-योचना झायोग की शोध कार्य समिति का मत है 
कि राजस्थान में भूमि कर तवा भू राजस्व का ढ'चा अवैज्ञानिए है तवा भूमि कानून 
जटिल व अ्रमात्मक है । 

6 मुप्रावजा चुकाने के कारण तथा झुदकाश्त के लिए नूमि वो छूट से 
जागीरदारों व जमीदारो ने वहुत सी भूमि पर कब्जा रख लिया है । परत अतिरिक्त 
भूमि से काश्वकार वचित रह है । 

7 भू स्वामित्व सम्बन्धी रिकार्ड अधूरे व अपयाप्त हैं ग्रव भूमि सुधारों को 
लागू करने मे कठिनाई झ्राती है । 

8 अ्द नी बेदखली व अधिक लगान घसुली की जाती हू। 

फिर भी उपयुक्त प्रगति का झवलोकत करने स स्पप्ट है कि राजस्थान मे 
जागीरदारी और जमीदारी प्रथा का पृणणत उन्मूदत हो जाने से काश्तक्नार सीघ 
सरकार के सम्पर्क मझ्ना ग्रये हैं। 50 लाख एक़्डम चबबन्दी का कार्य पूरा हो 
चुका है, लगान की झर्विक्तम सीमा उपज के छठे भाग क बरावर निर्धारण करके 
मनमानी सगान वसूत्री पर नियन्त्रण लगाया है। वणार प्रथा समाप्त हुई है। भूमि 
की भ्रधिकतम वर्तमान व भावी सीमा 22 एलड 336 एकड निधारित कर अतिरिक्त 
भूमि को भूमिहीनों मे वाटने का बाय समाजदाद की झोर कदम है । 

परत भूमि सुधार कायत्रमों को और झधिक प्रभावी बनान के लिए (3) भूमि 
सुधार अ्धिनियमो की जटिलता व न्रुटियो को दुर करना चाहिए। (७) भूमि से 
बेदखली व भूमि के पुन जमीदारों के पास हस्वान्तरण पर नियन्त्रण रखा जाना 
चाहिए । (॥) भूमि वी झधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम वी उपक्षा को रोकना 
जरूरी है। (+६) सहकारी इहृि को प्रोत्स'हन देना चाहिए। (४) काइतकारी मूमि 
मम्बस्धी रिकार्ड को पूणता प्रदेत कर काश्तमारो की सुरक्षा वी जाती चाहिए। 
(श) बूमिहीतों को भ्रूमि झ वटव में प्राथमिकता व पूर्णणं। ईमानदारी से पालन 
किया जाना चाहिए । (४०) प्रशासनिक अद्भुशलता, भ्रष्टाचार व अनावश्यक विलम्ब 
धर रोक लगाकर कुशलता लाते का भरसक प्रयत्न जरूरी है। 

ग्रन्त मे यही बहता पर्याप्त है कि भूमि सुधार कार्यों को जिस जोश से लागू 
करना चाहिए था वह नही किया गया और वास्तविक लाभ नीति के मुकाबल वहत 
कम रहा है। प्रा दातवाता कै शच्ज म “नूमि सुधार के कदम रनगोयननफऊ हैं किन्तु 
उचित रुप से लागू करने के ऋनाव से इनरा परिणाम सन्तोवजनर' नहीं हो 
पाया है । 

परीक्षोपयोगी-प्रश्न सय सकेत 


].. स्व॒तन्तता प्राप्वि के परचात्‌ भारत म मूमि सुधारों की झ्ालोचनात्मक 
समीक्षा कीजिये । 
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भ्थवा 
पंचवर्षीय योजनाश्ो के प्रन्तगत भूमि-सुघार के क्या कदम उठाये गये हैं झोर 
बे कहा तक सफल रहे है ? 
अथदा 
भारत ममूमि-सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीडिय तथा 
उनकी प्रमुख आलोचनाग्रा वी समीक्षा कीजिये + 
(सक्‍त-- देश मे भूमि सुधार के लिए उठाय गये कदमो का विवरण दूसरे भाग मं 
आलोचनाए देनी है तथा अन्त म मूल्याकन देना है । ) 
2... राजस्थान मे मूमि सुधार की प्रगति से झाप कहा तक सन्तुप्ट है? कमियो 
को दूर करने के लिए सुनाव दीजिये । 
(सकेत --प्रधम माग म राजस्थान म भूमि सुधारो का वर्णन देकर दूसरे भाग म 
आलोचना व तीसरे भाग म सुझाव देना है |) 
3 भूमि सीमा निघारण ((शांग्रह ०7 |00785$) से झ्ञाप क्या समभते हैं ? 
इसके पक्ष-विपक्ष (लाभ हानि) देकर उसकी प्रगति का मूल्याकन कीजिये । 
(सकक्‍्त --भूमि सीमा निर्धारण का अझ्रथ उद्देश्य बताकर पक्ष-विपक्ष मं तई देते है 
तथा अन्त म॑ उसकी प्रगति का मूल्याक़न करना है।) 
4... कृषि पस्र्वव्यदस्था मे भूमि सुधर का वया भहत्व है ? भारत मे भूमि सुधार 
कहा तक अपने उहं श्यो की पूर्ति कर पाये हैं ? 
(सक्त --मूमि सुधारों का महत्व बताकर दूसरे भाग में भारत म किये गये भूमि 
सुधारा का विवरण दना है । तीसरे माग प उनके प्रसन्‍्तोपजनक क्रिया- 
न्बयन पर दोप बताकर मूल्याकन दता है ।) 


5 
भारत सें कृषि विपणन अ्रथवा 
कृषि उपज का विक्रय 


(68 877८णाए्शे ऐश) लण्ड 0 [त09) 








भारतीय कृषि की समृद्धि क्रेवल अ्धिकाधिक उत्पादन में ही निहित नहीं 
होकर उत्पादित उपज को उचित मूल्यों मे बेचने मे भी निहित है अत कृषक को 
एक कुशल उत्पादक होने पर भी उचित मुल्य न मिलने पर ने तो उसकी झाथिक 
समृद्धि मे वृद्धि होगी और न उसे अधिक उत्पादन की प्रेरणा ही भिलेगी। इसी 
कारण प्राय विद्वान यह मत व्यक्त करते हैं क्रि किसान के दोनों हाथ हल पर और 
दोनो आँखें बाजार पर होनी चाहियें) उठते बाजार की माँग के झनुरूष ही उत्पादन 
करने में लाभ रहता है । 
कृषि घिंपणन के भ्रर्थ -कृषि का कार्य केवल कृषपि-उपज उत्पन्न करना ही 
नही बरव उसका कार्ये बाजार की परिस्थितियों से पूर्णतं परिचित रह कर माग के 
अनुरूप उत्यादन करना तथा उस उपज को उचित समय पर उचित मूल्यों पर वेचकर 
अधिकतम लाभ ग्रजेन करना है प्रत कृपक की उत्पादन की प्रक्रिया समाप्त होने के 
बाद उस उत्पादित वच्तु को ग्रन्तिम उपभोक्ता तक पहुचाने ड्ययवा कृषि उपज के 
कऋ्रेताओ से निकट व्यवहार की प्रक्रिया ही कृपि विषणन की किया है । इस प्रकार 
क्रषि उपज के विपणन में निम्न क्रिपाओ का समावेश होता है-(7) कृषि उपज का 
एकत्रीकरण (॥) सवारना (?70०८४४०॥) (77) श्रेणीकरण व वर्गीकरण ( 67207: 
0700 (]०$४९2000) (7५) गोदामो मे सुरक्षित रखना (50098०) (५) बित्त- 
व्यवस्था करना (0०78) (शा) मडी व विक्रय स्थान पर ले जाना, (शा) वित्रय 
करना तथा (शा॥) जोखिम उठाना ॥ 
श्राएथिक विकास. मे. कृषि उपज के विपणन की भ्रावश्यकता एवं सड़॒त्व. 
आज के विशिष्टीकरण के युग मे पारस्परिक निर्मरता बटतो जा रही है। 
जब आवश्यक्वाएँ सीमित थी और आत्मनिर्मेरता को प्रवृत्ति प्रबल थी उस समय 
विपणन की समस्या नही थी । पर झाज जब सर्वत्र श्रम विभाजन, बडे पैमाने की 
उत्त्ति, व्यावसायिक दृष्टिकोण और विशिष्टोकरण का बोलबोना है तो समी क्षेत्रों 
में उत्पादन के विक्रय की समस्या जटिल हो गई है। कृषि क्षेत्र भें विषणत की 
समस्या और भी जटिल है क्योकि कृषि उपज में भिन्नता, कृषकों की अज्ञानता, 
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निर्माण द्वारा आर्थिक विव्पत मार्ग प्रशस्त किया है। रूस में तो सामूहिक फार्मों 
से कृषि पदार्थों वी अनिवाये वसूली से स्ाधव एकत्रित किये गये । 

6 कुपको को समृद्धि ब उच्च जीवन स्तर भी ग्न्‍न्ततः कृषि के विपशन 
योग्य आधिक्य पर निर्भर है । उन्हे अध्रिक आय प्राप्त होने पर ही वे अधिक उपभोग 
कर सकेंगे । बचता को विनियोग कर सकेंगे! वैज्ञानिक व आधुनिक कृषि का 
अनुसरण कर क्पि का तीव्र विकार कर सकेंगे $ 

सक्षेप्र मे यह रहा जा सकता है कि देश में क्ृपि उत्पादन की दृद्धि के साथ- 
साथ उसके विपणन योग झ्राधिव्य मे औद्योगिक कच्चा माल, श्रमिकों के लिए 
खाद्यान्न की पूर्ति, विदेशी मुद्रा अर्जन, आयातो का भुगतान, औद्योगिक वस्तुप्रो के 
लिए बाजार, पूंजी निर्माण का स्रोत तथा कृपि समृद्धि व उच्च जीवन-लस्तर का 
आधार तैयार होता है। 


भारत में कृषि उपज के विपणन का संगठन 
(07हशगॉड्शीणा गण #8९णाीणश कजलांगड 8 009) 


भारत में अपनी कृषि उपज का विपशान सगठन बहुत ही कमजोर व ढीला है। 
ग्रामीण-स्तर पर कृपक अपनी उपज को था तो स्व॒य सीधे उपभोक्ताझो को बेचते हैँ 
अथवा ग्रामीण महाजन, व्यापारी या कमीशन एजेन्ठ झआाइतिये या दलाल के माध्यम 
से बेचते हैं । गाँव मे ही फसल बेचमे के प्रमुख कारप हैं कि (7) किसान को अपनी 
उपज घर बैठे अपने ही गाव मे बेचने मे सुविधा रहती है । (॥) भावों मे होने वाले 
उतार-चछाव व बाजार की घोखा-धडी की जोखिम से सुक्ति मिल जाती है। 
(४) यातायात व्यय नहीं करना पडता । परन्तु इस पद्धति से किसान को ने तो 
भ्रपनी उपज का उचित मुन्य मिल पाता है प्लौर न उसे बाजार मे प्रचलित भावों 
वा ज्ञान होता है। व्यापारी को धोखा घडी की जोसिम अधिक होतो है। उसके 
विपरीत शहरो व कस्बो मे (॥) हाट तया शबम्दियो (॥) मण्डियों तथा (पा) कृति 
सहकारी विपणन सस्थाग्रो के माप्यम से क्रपि उपज को बेचा जाता है। ग्राजकल 
खाद्यान में गेह के व्यापार का राष्ट्रीयकरणा कर देने से सरझारी कर्मचारी अधवा 
जाद्याश्न निगम के कर्मचारी खद्यान्न का क्रय करते हैं। 
हादें ऐसा बाजाए हें तहाँ सप्पाड में एक या दो बार पदार्शो का क्य-विकय 
होता हे जबकि शन्दियाँ लम्गो ग्रवाधि वाली हाटे होठी हैं जो विशेष ग्रदपरों पर 
तगदी हैं । भारत म लगभग 25 हजार हाटो व शब्दिय्रों मे कृषि उपज का क्षय 
विक्रय होता है जिनमे लग्रभग 4 लाख किवटल कृषि उपज बेची जाने का अनुमान है । 
मण्डियो मे कृषि उपज का बड़े पैमाने पर क्रवम-विक्य होता है जिसमे 
व्यापारी, उद्योगपति आदि दलालो ब्राइतियों के माध्यम से कृषि उपज खरीदते हूँ 
प्रौ" फिर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को चोडी-पोटी मात्रा आवश्यक्तानुमार 
बेचते रहते हैं ॥ मण्डिया सयठित्र या असयठित्र हो सवदी हैं । सययिद मण्ियाँ वे हैं जो 
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नियन्त्रण भे काय बरती हैं भ्ौर उनमे धोखाघरी भ्रनियमितता व अनुचित व्यवहार 
का भ्रमाव होता है जबकि झ्सगठित मण्डियों मे नियन्त्रण मे काय न॑ करने, अनिय- 
मितताम्रो और धोखायडी का बाहुल्‍य होता है। भारत मे सगठित मण्डियाँ कम होने 
से किसानों को श्रपती उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता । 


भारत मे कृषि विषणन के दोष 
(एलल्लडण #ह्ञार्रपओे फिश्ञोनलाएड गा पएक9) 


भरत से वबि उपज के विण्णत में अनेक दोप हैं उन संबवा सामूहिक 
प्रभाव यह होता है रि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। 
मध्यस्थो की एक लम्बी कतार अपता झ्रपण जाभ वमादर प्रस्तिम उपभोक्ताओं तक 
ऋय मूल्य भ्रौर वितय मूल्य मे काफी अन्दर डाल देते है। मुख्य दोष ये है: 


॥ किसान का स्वभाव भारतीय बिसानों मे अधिराष अझशिक्षित, 
झांडवादी श्रौर श्रविश्वासी है ग्रत झपनी उपज को संगठित बाजारों मे बेचने की 
भ्रपेक्षा अपने ही गाव वे महायो दो बेच देते है जो उन्हें ठगने मे कोई कसर नहीं 
छोडते । उन्हे बाजार मूल्य क भाव ज्ञात न होने से ग्रामीण बाजार में मूल्य भी 
कम ही चुशाया जाता है । 

2 मिघनता व न्णप्रस्तता- भारत मे कृषि व्यवसाय के रूप मे नही दरन्‌ 
जीवनयापन के साधन के रूप मे है प्रत प्रधिराण विसान गरीब है पौर गरीबी में 
ऋणग्रस्तता ३ बोलबोला है भ्रत ऋणों को शीघ्र चुवाने के लिये उपज को ऋण- 
दाता महाजन हो हडप जाते है । उ ह ऋणो को चुकाने के लिये शीघ्र बित्री वे लिए 
बाध्य होना पडत्रा है भ्रत उचित मूल्य नही मिल पाता । 

3 क्षम उपज व घटिया क्स्मि--उपि क्षत्र मे जनसस्या के प्रत्यधिक भार, 
छोटे छोटे बिखरे सेत भ्रौर साधनों के प्रभाव में परम्परागत कृषि से प्रति किसान 
कृषि उपज बहुत कम ही नही होती वरन्‌ वह विस्म में भी घटिया होती है। छोटी- 
छोटी उपज को बाजार मे ले जाकर बेचना प्रमितव्ययिता पूर्ण है । यही नहीं कभी+ 
कमी फसल काटने व सम्भालने में ग्रसावधानी से हृषि पदार्थों म धूल मिट्टी, कक्ड 
मिल जाते है नमी भरा जाती है यहा तक कि रग बदल जाता है। झत कैम 
उपज भौर घटिया किस्म दानो के कारण से झपनी उपज का उचित मूल्य 
नहीं मिल पाता + 

4 कृषि उपज के कं णीफरण व प्रमाणीशरण दा पभ्रनाव -इेपक अपनी 
घोड़ी धोडी उपज को मिला उते है परत. उपज का धेषीकररा व ॒प्रमाणीकरण के 
प्रभाव में बढिया किस्म का घटिया विस्म से प्रन्तर हो पाने मं कम मूंय मिलता 
है। गद्यवि भव हमारे देशम नी पता सहरारी विपणन समितियों व ह्वय ड्बे 
सगठनों द्वारा हृपि उपज वे वर्गीररण को महत्व देने लगे हैं विए भी उपज बी 
दृष्टि से यह नमष्य है । 
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5 गोदामों द भण्डार गृहों का श्रभाव--कृपिजन्य वस्तुओं को उत्पादन से 
बिक्री होने तक की लम्बी अवधि में सग्रह करने की समस्या भी जटिल है । कृपक 
निर्घेन हैं उनके स्वय के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नही तो उपज के सग्रह की व्यवस्था 
और भी कठित है । जो कुछ सग्रह की व्यवस्था है मी तो वह अवेज्ञानिक व अपूर्ण 
है मत कृषक को अपनी उपज को शीघ्र बिक्री के लिये बाध्य होना पडता है। यद्यपि 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस दिशा मे काफी प्रयास हुआ है पर देश की आवश्यकता 
की तुलता में यह अपर्याप्त है 


6 शीघ्र विक्नी के लिये बाध्य होना--किसानों को प्राय अपनी उपज को 
निर्वनता, ऋण-ग्रस्तता व गोदामो में सग्रह व्यवस्था के प्रभाव के कारण शीघ्र बिती 
के लिए बाघ्य होना पड़ता है परिणामस्वरूप वरबस कुसमय पर कृषि उपज की बिक्री 
के कारण म तो उसे बिक्री की उपयुक्त शर्ते ही मिल पाती हैं और न उपयुक्त मूल्य 
ही । शीघ्र ब्ित्री की वाष्यता मे कृषक का शोषण होता स्वाभाविक है । यही कारण 
है कि उत्तर प्रदेश मे गेह की 80% तिलहन की 75% तथा रुई की 40% उपज 
अतिशीघ्र हो ग्रामीण बाजारों मे ही बेच दी जाती है | बिहार मे भी 90% गेहू व 
जूट तथा 85% जूट की उपज फस्तल के तुरन्त बाद बेच दी जाती है । श्रव धीरे-धीरे 
इसमे सुधार हो रहा है। 

7 छुषकों के विकय सगठतो का अभाव--जहाँ विश्व के विक्रसित देशों मे 
कृपको के सुहढ विक्रम सगठन हैँ वहाँ मपरतीय किसानों मे अशिक्षा, सामाजिक एवं 
आावित्र पिछडापन, व्यापारी वर्ग की कूटबीति तथा कृपकों की स्वाभाविक उपेक्षा से 
शक्तियाली विक्रय सगठतों का विक्रास् नहीं हो पाया है। यद्यपि भ्रव धीरे घीरे 
सहकारी विष्णन समितियों व हृपक सघो के विकास की प्रवृत्ति उत्पन हुई है। 


8 मध्यत्यों का बाहुलव--भारत में कृपक व कृषि उपज के पअ्रन्तिम उप- 
भोक्तात्रों के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, इन दोतो के वीब सब्यस्थों की एक लख्दी 
कतार है जेसे गाव का महाजन, नेगर के थोक व्यापारियों के प्रतिनिधि दलाल, 
आइतिये थोक व्यापारी, फटकर व्यापारी, उपभोक्ता मडार, घूमते फिरते विक्रेता, 
उद्योगपति या निर्यातक भ्रादि हैं ॥ इससे उपमोक्ता और कृपक की उपज के दिये व 
लिपे जाने वाले मूल्य म बाफी अन्तर हो जाता है। सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि 
चावल उत्पादक किसान को उपमोक्ता द्वारा प्रदत्त मूल्य का 52% तथा गेहू उत्रादको 
को केवन 6 .% मिलता है प्र्यात्‌ मध्यस्था का लाभ-लागत उम्रश 48% तथा 40% 
है । यही नही दलाल व प्राढतिये क्रेता और विक्रेता दोनो से कमीशन खा जाते हैं | 

9 परिवहन साधनों का श्रभाव--भारत गाँवों का देश है और बहुत से 
गाँवों मे अमी भी उपयुक्त व सस्ती परिवहन व्यवस्था का अभाव है । अच्छी सडको 
बे यावायात साधनों के अभाव मे वर्षा ऋतु मे तो बहुत से याव मण्डियो से कद जाते 
हैं । मत कृषि उपज्ञ विपणन मे शीघ्रता होना स्वामाविक है ४ 
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0 द्ाज़ार मूल्यों व श्रन्य सूचनाप्रों की जानकारी का झभाव--देश मे 
सचार साधनों के श्रद्धं-विवसित होने तथा दृपकों में प्रज्ञानता, झशिक्षा व सतवंता 
की कमी के कारण क्सिनों को न बाजार भावों की जातवारी होती है श्रौर न 
भ्रन्य उपयोगी सूचनाएँ ही मिल पाती हैं । परिणामस्वरूप विसान की अ्रनभिनज्ञता का 
व्यापारी वर्ग अनुचित लाभ उठाते हैं। यद्यपि श्रव तो रेडियो पर बाजार भाव 
प्रसारित किये जाते हैं तथा प्रखवारो में मी सूचना प्रकाशित होती हैं पर देश के 
प्रधिकाश प्रशिक्षित किसान उसका लाभ नहीं उठा पाते । 


4. बाजारों में भ्रवाछित परग्पराएं व घोखाधडी--भारतीय कृषि विपणन 
में सबसे बडा दोष बाजारों में श्रवाछ्ित परम्पराप्नो व घोखाघडी की त्रियाग्रो से 
दिसान कय शोपण करने की प्रवृत्ति है। देश मे सयदित मण्डियों वो इन दोपों से मुक्त 
करने के लिय कठोर नियत्रण वी नीति लागू वी गई है फिर भी अ्स्गठित मण्डियों 
थ भावों भ वित्री में ये दोष विद्यमान हैं । ये प्रवाद्धित क्रियाएं हैं (१) कड़दा भ्रयवा 
काटा काटना--प्रधिकाश व्यापारी कृषकों से उनकी उपज क्रय करते समय धूल, ककड 
व माल म मिलावट के नाम पर प्रति किंवटल 2 से 5 किलो वी कटौती कर देते हैं 
इसके कारण कृपय को एस क्विटल के बदल केवल 98 स 95 किलो का ही मूल्य 
मिल पाता है। (7॥) प्रनेक शुल्क व कटौसिया--कृपक्र का माल विंक जाने के बाद 
उससे 'तुलाई दलाली श्राढ़त पह्लेदारी, चुगी श्रादि शुल्त वधूल कर लिये जाते हैं। 
यही नहीं व्यापारी उपज व विश्रय मूल्य म से धर्मादा, प्याऊ, क्यूतरखाना धर्मशाला, 
गौशाला पाठशाला, मन्दिर झ्रादि वी कटीतिया काट लेता है तथा मौत्रा मिला वो 
प्रपने भ्रधीनस्थ वर्मघारियों मुनीम व चौतीदार शुल्क भी वसूल करने में नहीं 
चुक्ता । (॥) नपूने मे उपज वा माग थोडा-योडा सब व्यापारी लेते हैं जिससे भी 
नमूने मं दी गई उपज का मूय्य नही मित्र पाता (/५) साप-तौल भे धोखाधडी से 
अधिक तोत लेना, क्मिन की नासमझी से गलत मूल्य की गणना वरना प्रादि से भी 
कथको फो काफी हानि उठानी पड़ती है (४) ग्रुप्त सौदा पद्धति मे दलाल या प्राढतिये 
व्यापारी वर्ग के पक्ष म शर्ते तय वरवाने मं भ्रधिर रुचि रखते हैं तथा उनसे गुप्त 
सौदे करवे' कृषकों वा माल कौड़ियो में विस्‍़्वावर स्वय लाम श्र्जन की चेप्टा करते 
हैं । (५) सभी कूपकों वे द्वारा एक साथ बाजार मे माल लाउर बेचने की अ्रवृत्ति से 
फ्सल प्राने के बाद मण्डियां मं कृपिजन्य पदार्थों की पूर्ति बढ़ जाती है श्रत मूल्य 
ठीव-ठीक नही मिल पात । 


॥7. डिक्तेएए शाथरे। च। अणाद-तिसानों थी. जिंदल गे ऋणगस्टका, के. 
कारण तथा नयी फ्सल के लिये नय श्रादान क्रय वे लिये क्सानों को वित्त साधनों 
की तत्वाल प्रावश्यकता होती है पर वित्त साधनों वे प्रभाव मे कृषि उपज को शीघ्र 
बेचने मे उतकों उचित मूल्य नही मिलता । 
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क्रषि विपणन सम्बन्धी सरकारी नीति व दोषो को दूर करने 
के लिए किये गये उपाय 
(6०४ एगाल्‍ए ण्त्रशत 42पंत्पॉाणगवा %97९पाए & १६४४५7९5 
#&00एञाश्त [ण एशा०्त्शे ण 02९९५) 


कृषि उपज के विपणन में भी अन्य क्षेत्रो की भाँति सरकार की यह नीति 
रही है कि कृषक को झपनी उपज का उचित मूल्य मिले ताकि उसे अधिक उत्पादन 
की प्रेरणा मिले और उपमोक्ताझो को भी उचित मूल्यों पर वस्तु उपलब्ध हो जाय 
झौर जन असल्तोष उत्पन्न न हो । बसे तो प्रथम विश्वयुद्ध के वाद से ब्रिटिश सरकार 
ने परोक्ष व प्रत्यक्ष तरीको से व्यापारिक फसलो--चाय, कपास, जूट, तम्बाकू, तिलहन 
आदि व खाद्यान्न वस्तुओं के विपणन मे सुधार के प्रयास क्यि पर स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने प्रमावी कदम उठाये है ! हितीय 
पचवर्धोय योजना में सरकार की नीति का सकेत इस कथन मे भलकता है कि 
“किसानो को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताग्नो को भी कृषि 
पदार्थ उचित भूल्यों पर दिलाने के उद्ं श्यो की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के क्रय- 
विकय सम्बन्धी दोष दूर करने होगे कृषि उत्पादन क्षेत्रों के प्रतिरिक्त माल उपभोक्ता 
क्षेत्रों मे भेजने की व्यवस्था करनो होगी और अधिकतम सम्भव सीमा तक सहकारी 
क्य-विकय का प्रबन्ध करना दोगा ।” इस नीति की कार्यान्विति व प्रगति का सक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार है-- 

]. नियप्रित मण्डियों का विस्तार ( 8508050॥ ०॥२९४०३/४० ]/शा८४७) 
--#पि उपज विपणन मे भ्रवाछित परम्पराझ्ों व धोखाघडी की श्रवृत्तियों को रोकने के 
लिये नियन्त्रित मण्डियों की स्थापता व विस्तार को महत्व दिया गया ॥ अब सम्पूर्ण 
देश में नियन्नित बाजार व्यवस्था लागू हो चुकी है । समस्त भारत मे लगभग 3300 
बडी मण्डियाँ हैं उनमे से प्रथम योजना तक केवल 255 नियन्त्रित मण्डियाँथी ॥ 
दूसरी योजना के अन्त तक नियन्त्रित मण्डियो को सख्या 725, तृतीय योजना के 
पझनन्‍्त तक 600, (968-69) तक 880 तथा जून 975 तक देश की सभी 
3300 बडी मण्डिया नियन्त्रित मण्डियो की श्रेणी मे झा जाने का भनुमान है। 

नियन्त्रित मण्डियो में कृषक तथा व्यापारियों की एक प्रतिनिधि “मण्डी 
समिति ” का कृषि उपज के क्रय्-विक्रय पर प्रभावी नियन्त्रण रहता है, वह मूल्य 
सम्बन्धी सूचना देती है। नाप-तोल पर निगरानी रखी जाती है, केवल अधिकृत 
कटोतिया व शुल्क ही वसूल किये जाते हैँ । दलाल व व्यापारी लाइसेन्स शुदा होते हैं 
और मण्डी के नियमो का उल्लघन करने पर दण्ड व्यवस्था होती है । 

2 कृषि उपज भ्रंणोकरण व चिन्हांदन ((३0ए8 <& 'शता8)-- 
कृषि उपज का श्रेणीतरण व चिन्हाकन भारत सरकार के कृषि उपज (श्रेणोकरण 
व चिन्हाकन) अधिनियम 4937 (487०प्रणडओ ए/900८ ठाय्ताड आते 
फैपगड़ 0०0, 937) के अन्तर्गत किया जाता है। निर्यात की जाने वाली कृषि 


68 नियोजन तथा प्राधिक विकास 


उपज का श्रे णीवरण अनिवाये है जैसे तम्बाकू इलायची ऊन, पशुभो के बाल भ्रादि 
सरकार द्वारा अब तक लगभग 45 वस्तुओं की 200 किस्मों के वर्ग विर्धारित विये 
जा चुे है जिनमे कई प्रकार के फल, चावल गेहू, गस्‍्ता, रूई, आलू, घी, मरखन, 
तेल आदि प्रमुख हैं । इन प्रमाणित वस्तुओं पर एगरमार्क (88700/) की सील लगा 
दो जाती है। चौथी योजना के भन्त तक सभी महत्वपूर्ण पदार्थों वे एग्माई 
प्रमाणीकरण का लक्ष्य रखा गया था) लगभग 600 प्रेडिग इकाइया स्थादित वी 
जा घुकी है । 

3. प्रयोग एव श्रनुसधान शालाझो की स्थापता--भ्रे णीकरण व प्रमाणीकरण 
के लिए तृतीय योजना काल भे ही एक केन्द्रीय प्रयोगशाला नागपुर में स्थापित की 
गई तथा दूसरी योजना मे स्थापित चार प्रयोगशालाओ--कोचीन बस्बई, राजकोट 
वे कानपुर नी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से परिवर्तित किय। गया और चार नई प्रयोग- 
शालाए गु टूर मद्रास वलकत्ता व अमृतसर में स्थापित हुई। 968 मे दो भ्ौर 
क्षेत्रीय प्रयोगशालाए स्थापित की गई । ग्रब देश मे लगभग एक हजार श्रेणीकरण 
इकाइयाँ कार्यरत तथा 7 प्रयोगशालाएँ है । 

4, प्रमाणित साव तोल की उचित्त ब्यवस्था--स्वतन्त्रता के पूर्व तथा बाद में 
प्रपैल 958 से पूर्व देश में विभिन प्रकार के बाट तोर प्रचलित रहे जिसमे 20 सेर 
से लेशर 00 मेर तब' मन होता था और उसमे बहुत भ्रधिषः धोखाधडी होती 
थी + इस दोप के निराबरण के लिये । प्रप्रल 958 से नाप तोल की समूचे देश में 
एक ही मीट्रिक ताल (किलोग्राम, विवटल) प्रणाली चालू कर दी गई। मूल्य की 
गणाया को भी सरल बनाने के लिये दशमलव मुद्रा प्रणाली (0०० (०98९6 
शा) चालू किया गया । इसके बावजूद भी लोग ठगदे मे नही चूकते 

$ याजार सम्बन्धी शोध एवं पर्वेक्षष--देश मे ग्ृषि उपज विपणन सम्बन्धी 
भमस्याप्रो का गझ्रध्यवत बरने तया महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों के बाजारों का सर्वेक्षण व 
अन्वेषण बग्प रो काय भारत सरकार का विपणन एयं निरीक्षण निदेशालय 
(जिाश्लणब्वा ० ४0८७३ 6. प59००७०१) करता है। 4937 के बाद इस 
विदेशालय ने 80 वस्तुओं से सम्बन्धित 30 प्रतिवेदन प्रबाशित किये है । बढ़ 
“कृषि विपणन नामक एक भैमासिक पत्रिता भी प्रकाशित बरता है । 

93- में गवप्रथम केन्द्र सरकार ने एक कृषि दिषणप्र सताहशार तथा कई 
विपणन अधिकारी व निरीक्षक पियुक्त किये जो प्रा तत इृपि मस्त्रालय के प्रस्रर्गत 
कार्यरत है और उनका विस्तार हुप्रा है। राज्यो म भी केन्द्र की भाँति 7ुपि विषणन 
विभाग खोले गये हैं ॥ इन सबका काय बाजार सम्द घी सुचना एकत्रित वरना, जाच 
पड़ताल करता झधवा 7पि पदार्थों के थे णोक रण को व्यवस्था करना है । 

6 परिवहन व यातायात या विकास--योजनावद्ध विद्रास के विछले 28 
वर्षों में यातायात साधनों का तीब्र गति से विकास हुआ्ा है। बोई मो गाँव भव पदतरी 
सडक से 8-0 मोल से दूर नही है। रेलो वी लम्बाई 950-5[ में 54 हुआर 
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किलोमीटर थी जो भ्रब बढकर 6 5 हजार किलोमीटर तथा रेलो की माल ढोने 
की क्षमता 8 3 करोड टन से बढकर 26 5 करोड टन हो गई है । सतहदार सडको 
की लम्बाई । 56 लाख किलोमीटर से वढकर 6 लाख झिलामीटर हो गई है | डाक, 
तार टेलीफोन आदि मे तीव्र विकास हुआ है । 

पे भालगोदामों को व्यवस्था--कषको की बिक्री योग्य उपज को माल 
गोदामो मे सुरक्षित रखने तथा उन्हे उचित समय मे बाजार में बेचने के लिए देश की 
सरकार ने शुरू से ही रुचि ली है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण की सिफारिश पर 954 
मे ही केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं गोदाम मण्डल की स्थापना 
बी। 957 मे एक केन्द्रीय गोदास निम्रम बनाया गया तथा राज्यो मे भी राज्य 
गोदाम निग्रमो की स्थापना हुई । इन निग्रमो ने ऋमश केन्द्रीय स्तर पर तथा राज्य 
स्तर पर गोदाम निर्मित करवाये । सार्च /97] तक देश की सभी सरकारी सस्थाओ 
के भाल गोदामो की सग्रह क्षमता 709 लाख टन थी । चतुर्थे योजना काल में 
भोदामों के विकास पर लगभग 48 करोड़ रुपये व्यय की व्यवस्था थी तथा उससे 
0 लाख झ्तिरिक्त क्षमता की व्यवस्था का प्रावधान था। 20 लाख टन क्षमता के 
भोदाम सहकारी क्षेत्र मे बढाने का लक्ष्य था। अब भण्डारण क्षमता लगभग 80 
लाख ठन है । 

8 बाजार एव मूल्य सम्बन्धी सूचनाप्नों का प्रसारण--इृषि उपज की प्रमुख 
बस्तुओं के मूल्यों का प्रसारण रेडियो पर किया जाता है। दैनिक समाचार पत्रो मे 
भी प्रमुख मण्डियो मे प्रचलित भावों को छापा जाता है। साप्ताहिक समीक्षा दी 
जाती है।. '4ह7०ए0॥४ 800४0 70 ]70/4” नामक पत्रिका भी प्रकाशित 
होती है । यही नहीं प्िनेमा स्‍्लाइडो, वृत्त चित्रो श्रादि से मी सहारा लिया 
चाता है । 

9 कृषि मूल्य भ्रायोग की स्थापना--भारत मे कृपको को भावों मे होने वाले 
उतार-चढावो से सुरक्षा व प्रेरणा प्रदान करने, उन्हे अपगी उपज का उचित मूल्य 
दिलाने तया उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्यों पर कृषि पदार्थ उपलब्ध कराने के 
उद्दृश्यो से कृषि मूल्य श्रायोग (8 87<०प्र।एा४ ९7९8 (०छ75५०॥) द्वारा न्यूनतम 
गारन्टी मूल्यों की घोषणा की जाती है । वष ॥975-76 में कृपिजन्थ पदार्थों के 
मूल्यों की गिरावट को रोकने के लिए सरकारी खरीद मे मूल्य सहायता नीति 
(एहऋ०४ 505एणा 7०7०१) का सहारा लिया जा रहा है । 

30 कृषि विपणन प्रशिक्षण--क#पि विपणन में लगे अधिकारियों व वम- 
चारियो के प्रशिक्षण के लिए भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उचिन व्यवस्था पर पूरा- 
पूरा ध्यान दिया गया है । प्रशिक्षण के तीन पाठ्यक्रम चालू हैं जिनमे पहला नागपुर 
मे, राजकीय विषणन उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण का एक वर्षीय कोसे है । दुसरा 
वाच माह के लिए सागली तथा हैदराबाद मे क्प-विक्रम सचिवों व अदधीक्षकों के 
प्रशिक्षवो के प्रशिक्षण का कोर्स होता है तथा तीसरा वर्यकरण निरीक्षकों के लिए 
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अमापसिक प्रशिक्षण कोर्स है। सहकारी विपणन समितियो के अधिकारियों के प्रशिक्षण 
की प्रलग व्यवस्था हैं। मव तक लगभग 6 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा 
चुका है । 

4] सहकारों कृषि क्रिपणन व्यवस्था को बढावा--हृपि विपपश्न के झ्रधिकाश 
दोषा का निराकरण बरने म सहकारी कृषि विषणन की महत्वप्रर्ण भूमिका होती है । 
इृपकों को संगठित होकर साख व॑ विपणन की एक एकीइत योजना को मूर्त रूप 
देने का मौका मिलता है। 30 जून 975 तक देश में सहकारी कृषि विषणन 
समितियों की सख्या 3300 थी और जहा 960-6 म॑ 475 करोड़ रुपये मूल्य को 
कृषि बह्तुआ का विक्य किया था वहाँ 7970-7] में यह राशि बढ़कर 650 करोड़ 
रूपय हो गई | 950-5] में तो केवल 47 करोड़ एपये मूल्य की विक्री वी थी। 
974-75 भ सहकारी विषणन समितियों द्वारा !2]5 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि 
उपज विक्रय वी गई | 978-79 तक यह 900 करोड़ रुपय होने का झनुमान है । 

42 विविध्र---हूपि उन्‍्ज विपणन के दोषो के निराकरण के लिए शिक्षा 
बा तेजी से प्रसार क्या है )! मत जहा 295) में साझ्तरता वा उ्रतिशत 766या 
वह ]96] में बटकर 243 तथा 97॥ म 29 35 हो गया है। ग्रव यह 32% 
होन का अ्नुम|व है | सरकार ने गहू के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया हैं। 
बृपको को वित्तीय सहायता दी जाती है । वैको के द्वारा भी कृपयो को बडी मात्रा में 
ऋण दिया जाने लगा है । 

कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के सुभगव 

यद्यपि भारत मे कृषि विपणन क़े क्षेत्र मे काफ़ी सुधार लाने का प्रणंस 
किया है पर इन प्रयासों की उपलब्धिया देश की कुल भाग को देखते हुए नगण्य हैं । 
यद्यपि अ्रव देश म॑ तियन्त्रित मण्डिया हैं फिर भी जबे किसान अपनी उपज को गाव 
के महाजनो वे हाथ सस्ते मूल्यों म॒ बेच देता है तो यह दोष किसका ? कृपक्रों की 
अझ्ज्ञानता व उसकी छाटी-छोटी उपजा को शीघ्र भेजन की बाघ्यता । प्रत शिक्षा का 
प्रस।र क्रिया जाना चाहिए । कृपका के माल को सुरक्षित गोदामो म रखकर सहकारी 
विपणन व्यवस्था के प्राधार पर उनका वित्तीय साधना वे कृषि की ग्रावश्यक पत्तों 
बी पूति करत म॑ रृपि वित्त व विषणन” की एक एबीइृत योजना लागू की जाना 
श्रेप्य है । सस्त यातायात साधनों व शीघ्र नाशवान वस्तुओ्रो के लिए शीत भष्डारो 

(0०४ 8००8६) की व्यवस्था की जानी चाहिये । ग्ोदामों की क्षमता बढादी 
चाहिये और ययासम्मव उन्हे आधुनिक्तम बनाया जाना चाहिय। बाजार सम्बन्धी 
सर्वेक्षणों व अ्र्वेषण कार्या को प्रोसाहन देना चाहिये । 

निष्कर्ष--मारत म दृषि उपज के विपणन की समस्या समूची ग्रामीण प्रय॑- 
व्यवस्था के साथ जुडे हुई है ! झत हृपका को समृद्धि व ग्रामीण पर्थव्यवस्था के 

विकास के लिए न केवल इृपि उलादन म वृद्धि आवश्यक है वरन्‌ उन प्रतिकुलताधों 
के निवारण की सावश्यकता है जिनके झल्ते्गंत इृषत्र को ध्रपनी उपज बहुत ही बम 
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कीमतो पर बेचने को बाध्य होना पड़ता है । शक्तिशाली व चालाक व्यापारियों द्वारा 
कृषकों का शोषण समाप्त करने की आवश्यकता है । इसके लिए कृषको मे शिक्षा का 
प्रसार, सहकारी कृपि विषणन को बढावा, मण्डियो पर नियन्त्रण, बाजार भावों की 
जानकारी तथा कृषि उपज के सरकारी व्यापार को प्रेरित किया जा सकता है। गेहूँ 
के थोक व्यापार का राष्ट्रोयकरण एक असफल प्रयत्न होते हुए भी कटठु झनुभव रहा । 


परीक्षोपयोगी प्रश्न सय संकेत 


.. भारत मे कृषि विषणन के क्या-क्या दोष हैं और इन दोषों के निराकरण के 
लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? 
अथवा 
“भारतीय कृपक को सबसे बडी कठिनाई यह है कि उसे प्रतिकूल स्थान पर 
प्रतिकूल समय में तथा प्रतिकूल शर्तों के अन्तर्गत अपनी उपज बेचने के लिए 
बाध्य होना पडता है । इस कथन की विवेचना कीजिये । 

(संकेत :--दोनो भ्रश्नो के उत्तर भे थोड़ी बहुत भाषा मे हेर-फेर कर कृषि विपणन 
के दोपो को बताकर उसके निराकरण के लिए किये गये प्रयत्नो की 
समीक्षा करनी है।) 

2. भारत मे कृषि उपज के विपणन की समस्याओं पर प्रकाश डालिये तथा उन्हें 
दूर करने के उपाय बताइये । 

(संकेत :---कृषि विषणन के दोषो को बताकर उनके दुर करने के सरकारी प्रयलो 
का उल्लेख करते हुए साथ-साथ सुभाव दे देना है ।) 

3. भारत सरकार ने कृपको को उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए क्या-क्या 
प्रयत्न क्ये हैं ? 

(संकेत :--इसके अन्तर्गत कृषि विषणन सम्बन्धी सरकारी नीति व कृषि विपणन के 
दोषों के निराकरण के उपचारो का उल्लेख करना है ।) 


(6) 


सामुदायिक विकास 


((ण्शाणाशं 900गत्राता) 








मारत के 5 6 साख गावो में बस्सी 82% निधन व दुखी ग्रामीण जनसरया 
के सर्वागीण विकास तथा उन्हे विविधतापूर्ण एव समृद्ध जीवन उपलब्ध करने के लिए 
सामुदायिव विकास कार्यत्रम सर्वज़न हिताय, सर्चजन सुखाय” के प्राचीन मारतोय 
साध्रतिक धिद्धान्त को मूर्त रूप प्रदाव करने का एक सम्रठित एवं भ्रायोजित प्रयत्त 
है । यह सामूहिक कल्याण को प्राप्त करने का ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसमे ग्राम« 
वासियों के स्वय के प्रयत्नो व नेतृत्व को प्राधार मानता गया है और उनमे पारस्परिक 
सहयोग, प्रात्म-निर्भरता व परिश्रम की प्ररणा दी जाती है ताकि उनके व्यक्तिगत 
एवं सामूहिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके । वैसे तो ग्रामीण जयता के पुनरुत्थान « 
व विकास के लिए रवीन्द्रभाथ टेयोर ने शास्ति निकेतन मे, महात्मा गाधी ने सेवाय्राम 
मे स्पेस्सर हैच ने मार्तण्डम तथा बायन ने पजाव के गुडगाव में कुछ प्रयास बिये थे 
पर सरकारी स्तर पर ग्रामीण विकास की दिशा में सुनियाजित कार्यक्रम स्वतन्वता 
प्राप्ति के बाद राजकोपीय प्रायोग (5८७ (0०ए॥75४07) ॥949 की सिफारिश 
पर प्रधिव शर उपजाधों श्रान्दोलन” के रूप मे चालू हुआ। भ्रधिक भरत उपजागरो 
जाच समिति ने जून 952 मे प्रपने प्रतिवेदन मे यह सिफारिश की कि (]) प्रास 
विकास योजनाग्रों के अनुकूल ग्राम, जिला तय राज्य रतर पर सरकारी व गैर- 
सरकारी सगठन बनाये जायें, (॥) राष्ट्रीय विस्तार सेवा दार्यक्रम लागु किया जाये 
तथा (0) इस कायक्रम के लिए केस द्वारा झ्राथिक सहायता दो जाय) 

भारत मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ--भधिक प्रश्न उपजाग्रो 
जाच समिति की सिफारिशों को योजना प्रापोग तथा सरकार ने स्वीतर कर 
_ 2 प्रवदबर 952 को महात्मा ग्राधी की जन्म तिथि के झवसर पर सम्पूर्ण देश कै 
55 केन्द्रो के ५00 वर्ग मील क्षेत्र की लगभग 2 लाख जनसख्या पर यह ग्राम- 
विकास का ऐतिहासिक कार्यक्म लागू किया गया यद्यपि प्रारम्भ मे 7960 तक देश 
की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या वो इसे कार्यक्रम वो परिधि में लाने वा लक्ष्य था पर 
मह लक्ष्य !963 में शो पूरा हो सका ) 

सामदधिक विकास का प्र्प--सामुदायिक विकास वा प्रभिप्राय उस स्थापक 
एवं सुनिशेजित बारयत्रम से है जिसवे द्वारा ग्रामीण जनता का सर्वागीण एवं 
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सर्वेतोन्मुछ्छी विकास किया जाता है ताकि उतका आयिक, सामाजिक, राजनेतिक, 
सास्कृतिक एवं नैतिक उत्थान हो और उन्हे अपने ही प्रयत्तों व प्ररणाओं से झाथिक 
दृष्टि से समृद्ध, विविधतापूर्ण एव सुखी जीवनयापन का झवसर उपलब्ध हो सके। 
यह सामुहिक कल्पाण का एक ऐसा गहन विऊास कार्यक्रम है जिसके कार्यान्वयन मे 
पिछडी व निर्धन ग्रामीण जनता को झआथिक समृद्धि, सामाजिक सबलता व राजनेतिक 
सुदृढता का स्वप्न सजोया गया है ॥ इस कार्यक्रम मे ग्रामीण विकास के समस्त पहलुग्रो 
का समावेश होता है और इसी कारण पण्डित नेहरू ने ठीक ही कहा है, “सामुदायिक 
विकास परियोजनाएं सम्पूर्ण भारत से वे चमकोलो, जोवन से परिपूर्ण एवं प्रावेगिक 
चिनगारियां हैं जिनसे शक्ति, आशा एवं उत्साह को किरणों भ्रस्फुटित होती हैं। ये 
बिकास के ऐसे ज्योति स्तम्भ हैं जो घने भ्न्धकार में तब तक प्रकाश फैलाते रहेगे 
जब तक कि समस्त भारतीय झर्थव्यव-्था श्रालोकित न हो उठे।” 
सामुदायिक विकास को विशेषतायें-- (7) यह सरवार तथा स्थानौय जनता 
दोनो का सयुक्त प्रयास है । (४) स्वेच्छा के ग्राधार पर स्थानीय साहस, प्रयत्तों व 
प्रैरणाओं को महत्व दिया जाता है। (एा) यह यामीण विकास का एक ऐसा व्यापक 
व सनियोजित कार्यत्रम है जिसमे ग्रामीण विक्रास का एव ऐसा व्यापछ व सुनिशेक्ति 
कार्यक्रम है ज्सिमे ग्रामीण विक्रास के समस्त पहलुओं का समन्वित समावेश हांता है । 
(7५) कार्यक्रम के सगठन व सचालत मे जनतान्त्रिक आधार पर ग्रामवाप्तियों का 
सक्रिय सहयोग लिया जाता है। (४) इस कायक्रम में तीन महत्वपूष सस्थायें है-- 
पचायतें सहकारी समितियां तथा पाठशालायें जिसम पचायतें ग्राम स्तर पर विकास 
बायों का सचावत व देख रेव करती है, सहकारी सस्थाएँ झाथिक पहलुओं के विकास 
की आधारशिला हैं जबदि गाँव का स्कूल शिक्षा व सास्क्ृतिक गतिविधियों का केन्द्र 
होता है। (५।) यह ग्रामीण जनता के सर्वागीण विकास से सम्बन्धित है । (७) 958 
तक यह कायक्म तीन चरणों म पूरा किया जाता था झब केवल दो ही चरणों में 
पूरा किया जाता है । (५7) अब सम्पूर्ण भारतीय ग्रामीण जनता इस कार्यक्रम की 
परिधि मे प्रा चुकी है । 
सामुदायिक विकास के उद्देश्य 
(00००४०४९५) 
सामुदायिक विरास कार्यक्म का आधारभूत उद्देश्य समस्त ग्रामीण जनता का 
सर्वागीण एंव स्वंतरोन्मुखी विश्रास करना है॥ भारत मे सामुदायिक्र विकास कार्यक्रम 
के भूतपूर्व प्रमुख सनाहकार डा डगलस एब्स्मिग्जर के मतानुसार सामुदायिक विकास 
के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-- 
$ प्रगतिशील व व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना-इसका प्रमुख उद्देश्य 
ग्रामीण क्षेत्रो की भाग्यवादी, रूढिवादी एवं अशिक्षित जनसख्वा मे प्रयतिशोत्र एव 
एज यू ठााढ ७ ((०चाणाण्णाए एस््रधंकफायबाा एए 3-5 
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व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है ताकि दे राष्ट्र के सबल, सर्दगुण एवं सजग प्रहरी 
बन सकें ) 

2 प्रभावशाली नेतृत्व व स्थानीय साहस को प्रोत्साहन-सामुदायिक विकास 
का दूसरा महंत्वपूण उद्देश्य स्थातीय साहस तथा नेतृत्व को उनको अपने ही विकास 
कार्यक्रमो के सचालन के लिये प्रेरित करना है ताकि वे अ्न्तत डाष्ट्र निर्माण कार्यो 
में सजग एव प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने मे समर्थ हो सकें। इसके लिए युवक संघ, 
महिला मण्डल, कृषक संगठन, मनोरजन क्लब, सहकारी समितियाँ आदि का विस्तार 
व विकास करना है । 

3 जन सहयोग--किसो भी देश के विकास कार्यक्रमों की सफलता जन* 

सहयोग पर निर्मर करती है । भरत ग्रामीण जनता मे योजनाग्रो के प्रति उत्साह व 
विकास के प्रति झ्रात्म विश्वास जाग्र॒त कर उनमे सक्रिय सहयोग का वातावरण उत्पन 
करता है। 

4 उत्पादन व झाय मे वृद्धि--ग्रामीण अर्थव्यवस्थ्य के सभी क्षेत्री का यथा- 
सम्भव विकास कर उत्पादन मे तीव्र गति से वृद्धि करना ताकि ग्रामीण जनता की 
श्राय, रोजगार व उत्पादन क्षमता मे वृद्धि हो। हृषि मे उत्पादन की नवीनतम 
वेज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, रासायनिक उवंरकों, उत्तत बीजो व कीटाणुनाशक 
दवाओं का उपयोग, सिंचाई साधनों का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास 
झादि इसके उद्दं श्य है। 

5 प्राथमिक वस्तुओं में श्रात्म-तिर्भरता--सामुदायिक विकास का पांचवा 
महत्वपूर्ण उद्दे श्य समस्त गावो को प्राथमिक वस्तुओ--भोजन, कपडा, भ्रावास की 
दृष्टि से प्रात्म-निर्मर बनाना है | 

6 युवको को प्रशिक्षण तया रोजगार मे वृद्धि--आधिक विक्रास कार्यों मे 
ग्रामीण युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना ताकि वे भावी विकास मे सब्रिय 
योगदान दे सके । यही नही लोगो को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करने के श्रम-प्रधात 
कार्यो का सचालन करना इसका प्रमुख उद्द श्य है । 

7 स्वास्थ्य सुधार मनोरजन साधनों की वृद्धि तया उच्च जीवन स्तर प्रदान 
करमना-:ग्रामीण जनता को प्रधिकाधिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध 
कराना तथा स्वास्थ्य सुधार करना। ग्रामीण क्षेत्र मे मनोरजन सुविधाएं बढ़ाता 
तथा ग्रामीणों को ।वकास व उत्पादन वृद्धि से उच्च जीवन-स्तर के अवसर प्रदान 
करना है । 

इस प्रकार सामुदायिक विकास एक बहुउद्दं धीय कार्य-क्रम हैं जौ प्रामीों 
के सामाजिक, भ्राविक राजनेतिक, सास्कृतिक एवं नेतिक उत्यान में उनके सर्वाज्भीण 
घिकासत के लक्ष्य से प्रेरित है । 

सामुदायिक विकास के प्रन्तर्गत कार्य-क्रम 
सामुदायिक विकास के उहं श्यो को प्राप्त करने के लिए ग्रमीय जीवन के 
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समी पहलुप्नो का समावेश करते हुए एक अष्ट-सूत्रीय कार्य-त्रम अ्रपनाया गया है 
जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

] क्रषि सम्बन्धी कार्य-क्रम--भारत की क्ृपि-प्रधान श्रथव्यवस्था मे कृषि 
विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके प्रन्तगंत क्ृपि क्षेत्र का 
विस्तार, उत्पादन की नई विधियो व तकनीक वा प्रयोग, रासायनिक उवेरकों, उन्नत 
बीजो तथा सुधरे उपकरणों का प्रयोग, कृषि विषणन एवं वित्त व्यवस्था में सुधार, 
भूमि कठाव की रोकथाम, सहकारिता का विकास, पशु-पालन मे वैज्ञानिक प्रयोग 
झादि का समावेश है । 

2 सतिचाई सुविधाम्रो के विकास व विस्तार के लिए लघु प्िचाई योजनाप्रो 
को प्राथमिकता देना तथा ऐसी व्यत्रस्था करना कि कृषि योग्य भूमि छे लगभग 50% 
क्षेत्र में सिचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो जायें । 

3 शिक्षा भ्रसार--ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण में प्रगनिशील व आत्म- 
निर्मरता की प्रदृत्ति शिक्षा के व्यापक प्रसार मे निहित है श्रत सामान्य व तकनीकी 
शिक्षा सुविधाओं की प्रभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना, वयस्कों के लिए प्रौढ शिक्षा 
झादि प्रमुख कार्य हैं । 

4 ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास करना ताकि गयावों में व्याप्त 
बेरोजगारी तथा भ्रद्धंवेरोजगारी का निराकरण कर उपयोगी रोजगार उपलब्ध 
किया जा सके । इसके लिए कारीगरो व शिल्पकारों के श्रशिक्षण की व्यवस्था की 
गई है । 

5 यातायात एवं संचार साधनो का विकास करने के लिए यथासम्मव 
ग्रामीणों के ऐच्छिक श्रम, सार्वजनिक सस्थाओ तथा सरकारी विभागों को प्रोत्साहित 
करता ताकि कोई भी गाव मुख्य सडक से झाघधे मील से अधिक दूर न हो । 

6 स्वास्थ्य एवं ग्राम सफाई कार्य-क्रम-इसके अ्रन्तर्गव गावों मे जन- 
चिकित्सा केन्द्र, पशु-चिक्त्सालय तथा चल-चिकरित्सालयो की व्यवस्था, छुआाछूत की 
वीमारियो--हैजा, मलेरिया, तपेदिक, टी बी आदि पर नियन्त्रण तथा गावों मे 
सफाई के कार्य-क्ष्मो का समावेश है ॥ 

7 श्लावास, प्रशिक्षण व सामाजिक कल्याण कार्य-क्रम--इसके अन्तर्गत 
ग्रामीण जनता को सुविधाजनक ग्रावास व्यवस्था के कार्य-क््म लागू करना ग्रामीण 
ग्रुवको को कार्य, खेलकूद व योजनाओं के सफल कार्याव्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान 
करना तथा सामाजिक कल्याण कार्यों को सचालित करना है । 

8 महिला विकास कार्य-कम--य्रामीण क्षेत्रों मे महिलाओ की दयनीय दशा 
को सुधारने के लिए उपयुक्त कार्य-क्रमों को विशेष महत्व दिया गया है । 

सामुदायिक विकास कार्ये-क्रमों की सफलता के ग्रादर्श आवश्यक तत्व 
सामुदायिक विकास कार्ये-क्रमो की सफलता के लिए चार झादर्श तत्वो का 
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हाना झावश्यक समभा गया हैं। (!) भ्रजातन्त्र के आधारभूत पिद्धाततो पर प्राम 
पचायतो का विक्लास करना जा बिना रिंटी भदभाव के स्वय स्फूते एवं त्रियाशील 
सस्थाग्रो के रूप मे सामुदायिक विकास काय तमा को मूत छप देने में श्रधिकारियों 
को याग दे । (2) ग्रामीण जनता के आिक विकाप्त के सम्पूष पहलुझों के काय क्मो 
वा | ज्रियास्वयन सहकारी समितियो की लोकप्रियता म निहित है । (3) प्राम विद्यालयों 
बे श्रध्यापकों वी महत्वपूण मूमिका है जो राम्पूण गाव म सास्कृतिक केन्द्र व अशिक्षा 
निवारण के प्रमुख स्रोत हैं। (4) प्रामोण जतता का सहयोग योजनामो की सफलता 
का झाघार स्तम्भ है भ्रत उनके सक्षिय सहयोग का उचित व।तावरण बन ना सफलता 
की कुजी है । 
सामुदायिक विकास कार्य-क्रम का सगठन व प्रबन्ध 


साम/यिक विकास काय कम लागू होन के बंद श्राज तक प्रयोगात्मर' दौर 
से गुजर रही है प्रत समयानुकूल व परिस्थितियों के अज्ुकूल परिव्ेतों की प्रवृत्ति 
रही है । सगसन का वनमात स्वरूप निम्नालल्ित है-- 

॥ हुद्ग स्तर पर देध का सामुदापिक विकास एवं सहकारिता भाजालय 
है जो साभदावक विकास साब वी सभी नीत्यों का निर्धारण व सचालन करता है। 
पह मजातथ नीति निर्धारण व खचा ते में योजना आयोग साथात वे क्ृपि मजालय 
आ्रादि से भी परामश वरता है । सामुर थिक विवास काय जमों की प्रगति का मूल्याकत 
योजेन आ्राय'ग के काय क्रम मूल्याकन सगठत द्व रा किया जाता है । 

2 राज्य झतर पर प्र यक राज्य ने राज्य विकास परिषदों की स्थाउना वी 
गई है। इस परिषद्‌ का प्रष्याग र जय का मुख्य मंत्री सदत्य विक्राप्त मंत्री व सविव 
राज्य का विकास आयुक्त हाता है। राज्य सरझार इस पारपदु के निर्देशानुघ्ार 
सामुटाध्रिक विकास कार्यो का सवालन करता हू । विकास ग्रायुक्त [0-४20फएशा 
(०एण्राईणणाढ7 | सामुदाधित्त विकास के मुझ्य अधिकारी के रूप मे जलाधीणों 
(विशासप्त अविज्ञारिया) क॑ वायों की देखभाल करता है । 

3 जिला स्वर पर जिला परिषर्दे हाती है। जिलाधीश उसका पदेन मुख्य 
अ्रधिकारी होता है । तष्ड स्तर पर पचायत मित्या होती हैं जिनम मुख्य अधिकारी 
खण्ड वित्ास प्रधिकारी (80०6 9०52००फुशथा। 0॥025) होते हैं। प्राय एक 
जिला परिषद्‌ के ग्रध्तयत तोन खण्ड हात हैं और झौसतन प्रत्यक्ष सण्ड में 700 गाव 
दोते है । 

4 ग्रामीण स्तर पर ग्राम विक्ाप्त पचायतें होती हैं । भ्रगर गाव छोटे-छोटे 
होत हैं ता दोनतोन छाटे गावा को बड़ गाव की प्रचायन मे सम्मिलित कर लिया 
जाता है । इस स्तर पर मुख्य कायजत्ता ग्राम सेवक हाता है । 

यहा यह उलरानीय है हरि मित राज्यों मे प्रजातात्रिक विशेद्धीकरण नहीं 
हुवा है. उनम खण्ड विज्रास समितिया (छल. (0,४००0०७/ ए०कराण|#%) 
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होती है जिनमे ससद व विघान सभा के सदस्य कुछ प्रगतिशील क्रिसान, सामाजिक 
कार्यकर्त्ता, युवक!ू-युवतियाँ, सहकारिता व पचायत राज के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं । 
ये सामुदायिक विकास दार्यक्मों के आयोजन व क़ियास्ववन में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती हैं । 


सामुदायिक विकास योजना्रो को क्र्यान्वित करने में सलग्त प्रमुख कार्यकर्ता 
() प्राम सेवक, (2) कृषि विस्तार श्रधिकारी तथा (3) खण्ड विद्ञास भ्रधिकारी 
हैं । ग्राम सेवक सम्बन्धित विकास पचायत की देख-रेख करता है , भ्रमति एव 
कार्य-क्रमो का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखता है और गाँवों की समस्याओ्रो को हल करने 
में मदद करता है। कृषि विस्त/र ग्रघिकारी खण्ड स्तर पर कृषि सम्बन्धी समस्याझ्रो 
का विशेषज्ञ होता है तथा उनके हलक रने म मदद करता है। खण्ड-विक्रास ग्रधिकारी 
खण्ड स्तर पर पचायत समितियों के द्वारा आयोजित कायत्रमों का क्रियान्वयन 
करता है तथा सण्ड से सम्बंव पचायत्रों सहकारी समितियों व विकास कार्येक््मो 
भे तालमेल बंठाता है । 


सामुदायिक दिकास योजना के विभिन्न चरण 

मारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सचालन प्रायः चार चरणों में 
रहा है--() पूर्व विस्तार प्रवस्था-प्रथम चरण म जिस क्षेत्र म॑ सामुदायिक 
विकास खण्ड स्थापित बरना होता है उसमे प्राय एक बे वी झवधि म खण्ड 
स्थापना वे लिए ग्रावश्यक ग्र'घार तैयार क्रिया जावा है। उस क्षेत्र का गहेन प्रध्ययन 
व सर्वेक्षण विया जाता है व अवश्यक्र वमचारिया की नियुक्ति क्ी जातो है। (2) 
प्रथम अवस्था वाले सण्ड--द्वितीय चरण मे पूर्व विस्तार अदस्था बाला क्षेत्र इस 
श्रेणी मे भरा याता है जिसम पंच वर्ष की ग्ररधि म 2 जाल रुपये व्यय बरने वी 
व्यवस्था होती है श्रौर इस घन राशि का प्रयोग कृषि व्रिक्रास कार्यों, लघु एवं कुटीर 
उद्योगी के विफास खण्ड कायालय व सामाजिक सेवाओं के लिए होता है । इन कायों 
का सामयिक सुल्याक्न करने के लिए मापदण्ड लिबारित है॥। (3) ह्वितीय अ्र्थ 
प्रवस्था वाले छण्ड--तीसरे चरण म प्रथम ग्रवस्था वी समाप्ति पर द्वितीय अवस्था 
प्रारम्भ होती है जिसम ग्रगल पाँच वर्षों म 5 लाख झूपय व्यय स ग्राथिक विकास 
कायतश्रमों को और स॒रढ किया जाता है। (4) झम्तिम अ्रवस्या- द्वितीय अझव्स्पा 
की समाप्ति पर प्रत्यशा विकास खण्ड मे आविए याजनामा का निशिवित बस स्वयं 
रुफूत रूप ब्रे चानू हो जाता है । श्रगर पिछते पाँव दर्यों मं विय्राल पर्याप्त न हो तो उस 
कैत्र के विकास को वाछित स्तर पर हाने वे जिए ग्रगल एक्या दो वर्य तक 
! लाख स्पये की विश्लेप राशि व्यय वी जाती है । 

सामुदायिक विदास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा में अन्तर 

सामान्यत सामुदायिक विक्तास (टकाक्रण्णाफ़ एव्स्येक्माव्मा) तथा 
राष्ट्रीय विस्तारसेदा (९०099) छ:४८४०७ 5९7४००) में कोई अन्तर नहीं समभा 
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जाता पर दोनो में अन्तर है। (7) सामुदायिक विकास ग्रामीण विकास को एक 
पद्धति ($एअ6॥) है जवफ़ि राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्य करप्तो को 
मूर्त रूप देने का साधन (प्राध्था$) हैं। (॥] सामुदायिक विकास वा क्षेत्र विस्तृत 
तथा लक्ष्य व्यापक्त गहन एवं महलाऊाक्षी होता है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
का क्षेत्र एवं उद्देश्य सीगित है। (॥0) सामुदायिक विकास पर कोफी राशि व्यय 
की जाती है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर तुतनात्मव दृष्टि से बहुत बस व्यय 
किया जाता है । (६) सामुदायिक विकास ग्रामीण जनसल्या के सर्वांगीण विकास 
से सम्बन्धित योजना है जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कृषि के विश्रास से उन्हें उच्च 
जीवन स्तर पदान करने तव सीमित है । 
सामुदाधिक विकास की पचवर्षोय् योजनाञ्रो मे प्रगति 
अयस योजवा भारत म सामुदायिक विवास कार्यत्रस वा श्रीगश्रेश 2 ब्रकू- 
बर ॥952 को 55 चुने हुए केन्द्रों पर लागू हुम्ना । प्रथम योजना मे सामुदायिक 
विकास कार्यत्रम पर 49 98 करोड़ हपये व्यय हुप्ला और स्रोजना की समाप्ति तक 
988 विवास छण्डों बे अन्‍्तगत | 40 लाख गाँवो वी 775 वरोड जनसस्या इस 
कायक्रम की परिधि में ग्रा गई | इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यें> 
क्रम पगति पर था । 
द्वितीय पचवर्धोष यौजना- उस योजना में भी सामुदायिक विकास वार्यक्मो 
के विस्तार पर जोर दिया गया और साय ही 956 में सामुदायिक विकास आन्दोलन 
की प्रगति का मूल्यावन करने के जिए बलयन्‍्तराय मेहता वी अध्यक्षता में एवं 
सभिति नियुक्त की गई जिसने ॥957 मे प्रक्ाणित प्रतिवेदन मे महत्वपूर्ण सिफारिशें 
की जितम मुख्य थरी--(+) सला करा प्रजाता-्त्रिव विकेन्द्रीवरण ([207000//0 
0८०थ॥9॥8900॥ ) कर स्थानीय जन प्रतिनिधिया को सत्ता का हस्तास्तरण करता । 
(५) सामुदायिक विकास के समूचे काय् को सटढ बरने के लिए उचित प्रशासत 
की स्थापना । (॥) सामुदायिव विवास कायत्रम को तृतीय योजना तक बढ़ाना 
ध्रौर (४) सामुदायिक विक्रास कार्यक्रमों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा के प्रस्तर का 
समापन करना । य सभी सिफारिश स्वीकार कर ली गई गौर राजस्थान मे 2 भ्रवदूवर, 
959 को भारत मे सर्वप्रथम प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण वा सृत्रपात स्वर्गीय पड्चित 
नेहरू द्वारा नागौर में किया गया ) 
द्वितीय योजना वाय मे सामुदायिक विकास कार्यत्रमों पर कुल 872 
करोड झयग्रे व्यय दिया गया । परिणामस्वब्य 300 विवास सण्डो के 37 लग्ख 
गाँवों की 20 करोड़ जनमख्या इस कार्यक्म की परिधि में झा गई । 
तृतीय पच्रवर्धोय योजना--इंस योजना मे सामुदाबिट विकास पर 294 
करोड़ रुपय व्यय का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 269 42 करोड ४० ही रहा। 
योजना के ग्न्त तक यह कार्यक्रम 5200 विरास खण्डो मे श्रगति पर था झौर देश 
का झधिकाश भाग इसकी परिधि में आ चुरा था । 
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तौन वाधिक योजनाएँ (!966-69)--इन तीन वापिक घोजनाओ की अवधि 
में सामुदायिक विकास पर लगभग 92 करोड़ रु० व्यय किया गया । 968-69 
के प्रल्त मे सम्पूर्ण देश मे 5265 विकास खण्ड थे ॥ 

चतुर्थ पचरर्षीय योजना (969-74 )--इस योजता मे सामुदायिक विकास 
को क्पि विकास का एक झ्विभाज्य अग मानकर उस पर 5 2 करोड रु० व्यय 
का प्रावधान था । चतुर्य योजना काल में अनेक राज्यों में सामुदायिक विकास खण्डो 
के पुनर्गेंडन के कारण विकास खण्डो की सख्या 523 ही रह गई है जबकि योजना 
के प्रारम्म मे विक्नास खण्डो की सख्या 5265 थी। यह योजता भारत के प्राय- 
सभी क्षेत्रों मे लागू हो चुकी है और समस्त भारतीय ग्रामीण जनसख्या सामुदायिक 
विकास कायक्रम की परिधि मे झा चुकी है । 

पाचरवों योजना--इस योजना में सामुदायिक विकास कार्यत्रमों पर 275 
करोड रुपये ध्यय का प्रावधान था ताकि ग्रापीण क्षेत्रो में कृषि उत्पादन एवं रोजगार 
झदसरो मे वृद्धि की जा सके और सम्पूर्ण गाँव को एक इकाई मानकर समूचे समाज 
को समन्वित करना था । 

चर्तमान स्थिति एवं छठो योजना--इस समय देश मे लगभग 523 विकास 
खण्ड हैं जिनके अध्तगत 2 2 लाख ग्रामपचायते, 3863 पचायत समितियाँ तथा 30 
जिला परिषद्‌ कार्यरत हैं । यह योजना देश के 5 44 लाख गाँवों वी लगभग 407 
करोड जनसख्या को लाभास्वित कर रही है और 93% ग्रामीण जनसख्या इसकी 
परिधि में झा चुकी है । छठी योजना म मी इस कायत्रम पर विद्येप बल दिया जायगा 
झौर सभी ग्रामीण सस्थाएँ इसकी परिधि में भ्रा जायेगी । 

0 व धो रे जे हे नर हि राज-पयर्चायंत राज _मारत के मेघालय व नागालैण्ड को छोड़कर 
ज्ाकी सुभी राज्यों मे लग हो गया हीजिससे लोकतास्विक विकेल्यीकरण का स्व 
साकार हुमा है । देश के 3 44 लाख गाँवो की 40 68 करोड जनसख्या इसकी 
परिधि में झा चुकी है । 

प्रशिक्षए--सामुद यिक विकास कार्यक्रमों को दर्शन व नीति सम्बन्धी 
प्रशिक्षण प्रदान करने के जिए एक सामुदायिक विकास राष्ट्रीय सस्थान-हैदरावाद के 
अतिरिक्त ग्राम सेवकों के लिए 98 केन्द्र सहकारी विस्तार अधिकारियों के लिए 3 
केन्द्र, पचायत सचिवों के प्रशिक्षण के लिए 80 केन्द्र और पंचायत समिति के पदाधि- 
बारियो के लिए 26 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। कुल 200 प्रशिक्षण केर्द्र 
सक्रिय हैं । 

सामुदाधिक विकास कार्यक्रम को समीक्षा, झआलोचनाएँ घ कठिनाइयाँ 
यद्यपि सामुदाणिक विकास कार्यत्म में कार्यान्वयन के ग्रामीण विवास का 
मार्ग प्रशस्त हुआ है, ग्रामीण जनता में नई झ्रावश्यकताओ्ो, ग्राशाय्ो और आकाक्षाओ 
का प्रादुर्भाव हुआ है । कृषकी के दृष्टिकोण में तान्तिकारी परिवरततेव हुआ है उनमें 
अझ्रधिकारो के प्रति जगरहकता, नवीन झाघुनिक उत्पादन विधियो के प्रति रुचि और 
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ग्रामीण नेतृत्व के साथ साथ झ्ाथिक विकास वी भावना प्रबल हुई है। पिछले 
24-25 वर्षो मे कृषि उत्तादन में काफी वृद्धि हुई है--शिक्षा चिवित्सा, स्वास्थ्य 
सेवाप्रो तथा १रियहन साधनों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है फिर भी कार्यक्रम मूल्याऊन 
सगठन के प्रतिवेदनों से इस्क्री प्रथति के साथ इसकी दुबलताओं व असफलताओं की 
और भी ध्यान दिलाथा जाता है। मुरप्र आनोचनाए असफतताएं, वे बठिनाइया 
ये है 

सामुदायिक विकास एक खोखला कार्यक्रम है जिससे पैसे का दुष्प्रयोग 
कर मनगढन्त ग्राकडो से कागजी घोड़े दोडाये जाते हैं शथ्औौर विकास के ऐसे हग- 
महल बनाये ज'ते है जो जाच करते ही ढह जाते हैं इसमे व्यावहारिकता वी अवहेलना 
कर श्रौपचारिवता व पौकरशाडी को झावश्यक महत्व दिया गया है । न तो इसमें 
भूमिहीत किसानों की दश्शा खधारमे का कोई कार्यक्म है श्नौर न कार्येत्रमो मे 
भुनियोजित पाथमिक्ताए ही हैं। लाल फीताशाही व नौवरशाही के बोलवाले में 
सरकारी पैसे का ग्रवव्यय होता है। वमचारियों के ग्रावश्यक प्रशिक्षण के ग्रभाव मे 
पौजना के ज़िप्रान्ययन के तिये कुणत कर्मचारियों का प्रभाव है। यह कार्यक्रम तो 
पू'ज्ोवादी भ्रमेरिका की एक भ्रौपतिवेशिर विस्तार नौति का पहला कदम है। 


2. शग्दी राजनीति था प्रखाडा साप्रद'पिक विकास फार्यक्रम वे वेन्द्र बिन्दु 
ग्राम विकास पचायते सहकारी समितिया पचायत समितिया व जिला परिपर्दे 
ग्रामीणों वे सर्वाद्भीण विकास के तिऐे स्थापित किये गये पर थे प्र गन्दी राणनीति 
के शिकार है । घिनौने व घप्णित राजवैतिक हवकूप्डो के कारण विवास के वैध 
[बनाशक्ारी सिद्ध हो रहे है । छित क्षेत्रों गे सत्ताधारी दल पचायत पर अधिकार 
जमा लेता है उनमे विराशी श़डचनें उत्पन्म वाटे हैं सौर पिन क्षेत्रों मे सरकारी 
विरोधी दल पच्रायत सत्ता प्राप्त बर लेता है सरकार उनके सब विकास कार्यों मे 
जात वृभकर ग्रडचनें डातती है। राजस्थान गम ग्रामपचायतों के लम्बी अ्रवधि से 
चुनाव न करता इस घिनोंती राजनीति का एवं छोटा सा उदाहरण है । सहयोग के 
स्थान पर दलब दी पनपी है । 


3 अ्रधिरारियों श्रौर जब प्रतितिधियों मे मतभेद- सामुदायिक विकास 
स्थानीय लोगो तशा सरकार का एक सपुक्त प्रयास है। एक तरफ चुनाव दाय 
मतोनीत सरपच पधान गैस जिला प्रमुख होता है तो दूसरी तरफ ग्राम सेवक, 
पटवारी_कपि विस्तार ग्रधितारी सण्ड विक्रास्त अ्रधिकारी | इल्मे परस्पर मतभद 
दी जाने पर वित्रास ता कही रह जाता हैव अपनी शक्तियाँ एक दूसरे वो नीच 
दिखाने में लगा देते है विकाय ठप्प हो जाता है घृणा लडाई भगडे व भसहयोग 
पनपता है । 

4 कुषि ग्रामोद्योग व राहकारिता की बहुत घोमी प्रगति--पविछले 24-२८ 
बर्यों के प्रयास्तो के वावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रषि, ग्रामोौद्योग व मदहूवारिता 
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+ का बहुत ही कम विकास हो पाया है। अ्रधिकाश कृपको में प्रगतिशील दृष्टिकोण 

का अ्रभ्राव है, चववन्‍्दी, भूमि सरक्षण, छ्िचाई, वैज्ञानिक उपकरणों व _कृपि की 

_उजत विधियों का िद्मान्त-गरभाव है । प्रामीण क्षेत्रो के उद्योगोव सहकारिता का 
परयोप्त विकास नही हुआ है। लक्ष्य द उपलब्धियों मे काफी ग्रन्तर रहा है 

5 सरकारी सहायता मे श्रपर्याप्तता व घिलम्ब--सरकारी कार्यालयों में 
व्याप्त बालफीताशाही नौकरशाही व ढील आजकल विकास खण्डो, पचायतों व 
सहकारी समितियों में भी परिलक्षित होनी है ) अत विकास कार्यक्मों के क्रियास्वमन 
में श्राथिक सहायता समय पर न मिलने से बाधित लाभ नहीं मिल पाता और विकास 
झवरुद्ध हो जाता है । आपात स्थिति वी घोषणा के वाद कुछ सुधार हुआ है । 

6. सामुदायिक भावना व जन सहयोग का श्रभाव--भारत मे दुपित राज- 
नीति का झ्रभाव ग्रामीण जनता पर भी पडा है + प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण ने यावों 
में धिनौनी व घृषित राजनीति से दलबन्दी, परस्पर मतभेद व सघर्यों को जन्म दिया 
है । चरित्र व छीटाकशी, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के हथक॒ण्डो आ्रादि के कारण सेवा भावी, 
ईमानदार व योग्य व्यक्ति इनके नेतृत्व से दूर रहना चाहते हैं जबकि भ्रष्ट, चोर, 
चेईमान तथा गुण्डे अपने स्त्रार्थी हितों के कारण इन सस्थाप्रो पर श्रभुत्व जमाने के 
प्रयास करते हैं । नि स्वार्थ मोले भाले लोग इनका तमाशा देखने मे लग जाते हैं । इस 
प्रकार के वातावरण मे सामुदायिक भावना व जन सहयोग की कल्पना निरथंक नहीं 
तो भी कठिन अवश्य है । 

सामुद(पिक विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव 

यद्यपि स्लामुदायिक विकास कायक्रम को वाछित सफलता नहीं मिली है और 
यह कार्यत्रम अपने उद्दे श्यो को प्राप्त करने मे काफ़ी असफल रहा है फिर भी इसे 
सफल होना है। भारत की 82% जनता का सर्वाद्धीण विकास हुए बिना भारत का 
भविष्य अन्धकारमय है भ्रत इस कार्यक्रम बी सफलता के लिये निम्न सुझाव दिये 
जा सकते हैं । 

. शिक्षा का तेजी से प्रसार--ग्रामीण जनसस्या में शिक्षा का अभाव ही 
उनकी रूडिवादिता, भ्रज्ञानवा, अन्छविश्वास व सकीर्ण दृष्टिकोण का भ्रमुख कारण 
है । यद्यपि पिछले 20 25 वर्षों मे शिक्षा क विकास पर का च्योन दिया गया है 
पर इसका अधिकाधिक लाम शहरी जनता को ही मिला है। ग्रामीण जनता उसके 
पूरेंयूरे लाम से बचित रहो है। सुविधा उपलब्ध करना हो पयोप्त नही उर्हे उस 
सुविधा के प्रयोग की अभिरुचि व प्रेरणा जात करना भी जरूरी है । 

2 भूमि सुधारो व कृषि विकास को सर्वोच्च प्रायमिकता देता झावश्यक है ॥ 
भूप्ि सुधारो का कार्यान्दयन सच्चे मन से होता चाहिये । खामियो से परिपूर्ण कानूनो 
व्‌ उन्हे ऊपरी मन से लागू करने को परिणाम हमारे सामने है। 20-25 वर्षों के 
बाद भी गायों मे व्याप्त निधनता, बडे मू-स्वामियो द्वारा शोषण, भूमि आवण्टन मे 
अष्टाचार, भूमि हीनो की, दुर्देशा ये सद इस दिशा में प्रभावी कदम का आह्वान कर 
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पहे हैं प्रस्यथा हिंसा वा बात्पवरण प्ौर प्रधिय तेज हो रागता है । हरित ब्रान्ति की 
प्रसफवता खाप क्रान्ति में बदत साजती है । | 

+, प्राणीण सहायप' उद्योगों वा बियास एयं विस्तार-सामुद्रायिद विकास 
पार्यप्रमों मे जाता ये लाश के सिये ग्रामोथोगा व लघु एय गुटीर उध्ीगों वे वितरास 
गो प्रोर्याइन ये प्राविय' सद्दायता प्रशन वरना चाहिये । इससे एवं श्रोर बेरोजगार 
या प्रद-येरोजगार व्यक्तियों को थाग मिलेया तथा दूसरी भोर प्राय, उत्पादन थ 
उपभांग बढ़ने से जीयग-रतर मे सुधार होगा। 


4 गन्दी राजनीति से छटपारा--प्रजातस्त्र तरी राप्वता सजग एय कत्तव्य- 
पिष्ठ राज तिय देखो पर निर्भर परती है प्रत प्रचायतों यो गन्दी राजनीति से दूर 
रुसो ॥ लिये गगी देजों द्वारा एप. विश्यित आ्राखार-्शद्धियां शा पाला बरना चाहिये 
ये विश्वास साया मे देखसत मतभेदी को परे रखना चाटिये । एसमें पद्ल भ्रगर सक्ता- 
पारी दल परे तो श्रेष्ठ रहेगा । 

5 प्रशासनिक बुशलता--सामुदायित विकास पार्यों ने बायस्वियन से प्रस्येवः 
भ्रयरथा थे भरण पर बुशल, ईमायदार, प्त॑वब्यनिष्ठ व प्रशिक्षण प्राप्त स्यत्तियों बी 
गियुक्ति 4२7 चाहिये तथा उन्हे रागय ये परिहियतियों ये श्रमुभूल योजनाप्रो मे 
समायाजत ये रागश्यय वैंठागे की सीमित स्पतस्त्रगा देगी घाहिये। उन्हें सुरक्षा व 
सुविधाएँ प्रशाग बरसे से राध साथ योजवाशों पै वियान्यरत थी एक निश्चित गिस्मे- 
दारी ही ती भाहिय प एप विश्यित सापदण्ड से परम प्रग ते जारणी मे प्रवलोवन 
पे बाद दोपी प्रधिफारियों रे पठोर दण्ट थी व्यवस्था जरूरी है। पर्तमात पढ़ति मे 
लगना यो पद्ासाव य राष्ट्रीय पुर्रपार तथा बर्ताव्यष्ठ ये ईमानदार व्यक्तियों यो 
उगगी यूशज व थी शजा थी परम्परा यो सोना द्वोगा । 

6 भतते्दा था रामापत्र ये उचित रासस्थय--वित्रास सण्डा, वियास परचायतों 
थ्रादि से जत प्रति धियों व सरकारी प्रथियारियों मे रीच गतभेद विव्रास था मार्ग 
धरयदय रर देते हैं घग दायो में या्यों व प्रधिय्रारों में इस प्ररशर मा रमस्थय 
वठाया एाता घराहिय वि पररपरिय माभेद उत्पन्न होते ते भौरे न्यूपतम हो जाये 
गौर (या सषोदों बाय तिपटारा प्रसिल्ाय विद्या जाया भादहिये। सरपचो, पषों, 
प्रधात ये प्रमुश को भी वर्मनारियों पथ प्रधिवारियों जो भांति श्रायश्यत्र प्रशिक्षण 
दिया जाया घादिय । 

7 जनरा्योष को प्रोर्ताह॒--सामुदासित विय्रास यों जनता थे सारयार 
शा भंगुक्त प्रमाश तमी रपत हो सयता है. जयति जाता भपता पूराशूरा सहयोग 
दे । इराने तिये प्रभार बेख्द्रो, पिल्‍्मो तथा ग्रामीण भाषा में झ्रापर्पेर वार्येक्रमों व 
प्रतियोगिताप्रों बी राद्वायगा सी जा रावती है। जान्यम्पत् जिमाग जो प्पया 
चहुग सारा समय शहूरों मे प्रप्रभावी पिल्‍मे दिशाने, मिनिर्टरों में ध्राग पीछे पूमो 
पिरने, जिसा प्रषारियों व मन्चियो था गुरागाय बरो में ख्यरत रहते हैं, ग्रामीण 

दोनो में स्रोगों से बिगारा गार्येत्रमों से सहयोग गयी भावगा भर सपते हैं। यद्यति 
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+ झ्राज के राजनंतिक प्रोपेगण्डा के वातावरण मे भोले-माले ग्रामीण उसके प्रचार को 
* सन्देह की दृष्टि से देखेंगे पर धीरे-धीरे आत्मविश्वास जम जायेगा । 
निष्क घें---उपर्युक्त विवरण व विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं 
कि साप्ुदायिक विकास ग्रामोण जनता के सर्वाज्भीय एवं सर्वतोन्सुक्तो विकास का 
गहन एवं विस्तृत कार्यक्रम है (जसकी सफलता में ही भारत को आर्थिक समृद्धि व 
सम्पन्नता निहित हैं। यद्यपि देश को भाग्यवादी, श्रन्धविश्वासी, झज्ञानी एवं निर्धन, 
भूखी ग्रामीण जनसर॒या को एकदम चमत्कारी ढंग से बदलना एक कठिन कार्य है फिर 
भी एक सुनियोजित ढंग से कार्पासिवित विकास कार्येक्रमो द्वारा ग्रामीणों मे उत्साह, 
विक्ञास के भ्रति अभिरुचि, उच्च जीवन-स्तर को लालसा तथा सर्वाद्धीण बिकापत का 
मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए गरदों राजनोति से मुक्ति, परस्पर 
भतभेदों का समापन, उचित प्राधमिकताओ का निर्धारण, कार्यक्रमों के कुशल झ्रायोजन 
व जियान्दयन के साथ साथ ग्रामीणों में परस्पर सहयोग क्ी भावता पझ्रावश्यक 
है। भ्रत स्वर्गीय पूज्य बापु द स्वर्गीप पडित मेहरू को सच्ची भ्रद्धाजलि यही होगी 
कि हम सामुदायिक विकास योजनाशो को सफ़लतापूर्णक कार्यान्वित कर ग्रामीण 
जनता को समृद्ध, सबल ब सुयोग्य नागरिक बसा सशे और उनका सर्वाज्भीण 
विकास हो सके । 


न्‍ परोक्षोपयोगी प्रश्न भय संकेत 
) भारत मे सामुदायिक विकास योजनाओं के उहंश्यों व उपलब्धियों की 


आालोचनात्मक समीक्षा कीजिये ) अण्वा 
सामुदायिक विकास योजनाएँ ग्रामो मे उत्पादकता व जीवन स्तर बढाने में 
कहां तक सफल हुई हैं ? अयवा 


भारत मे सामुदायिक विक्रास कार्यक्रम वी झालोचनात्मक समीक्षा कीजिये । 
(संकेत--प्रथम भाग में सामुदायिक विकास का अरे, उद्दंश्य व सफलता बताकर 
झ्रालोचना करनी है ।) 
2 “सामुदायिक विकास भारतीय ग्रामीण जनता डे सर्वाज्भीण विकास का 
कार्यक्रम है” इस कथन को समीक्षा (विवेचना) कीजिये । 
(सक्षेत--सामुदायिक विकास का अये, उदं श्य बताना है तथा पंचवर्षीय योजनाओं 
के ग्न्तगंत प्रगति की समीक्षा कोजिये ॥) 
3 सामुदायिक विकास दी कठिनाइयो व झालोचनाग्ों का विवेचन कीजिये 
तथा इस कार्यक्रम की सफ्लता के लिए सुझाव दोजिए | 
(सक्रेत--सामुदायिक विकास योजनाओो की आज्ोचवाओ्रो व कठिताइयो का विवरण 
देकर प्रध्याय मे दिए गए घीर्षफ्ानुस्ार विवरण देना है ॥) 


प्र 
भारत में श्रौद्योगिक नीति एव लाइसेन्स नीति 


(वण्गाडपंत एगाए द ॥/त्लालाए 7००) ॥ 809) 











मानव सभ्यता के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में राज्य आधिक क्षेत्र में 
निर्वाधघता की नीति (ए०॥०9 ० ]855९2 थ76) अपनाते थे किन्तु विश्व व्यापी 
आशिक मदी ने मुक्त व्यापार एवं राज्य की झ्ाथिक निरपेक्षता की नीतियोडी 
अ्रव्यावहारिक्ता जाहिर कर दी । ग्राथिक निर्वाधघता की नीति के प्रतिपादक एंव 
कट्टर समर्थद पजीवादी राष्ट्र स्वय म॒दी के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिये राज्य 
हस्तक्षेप की दुहाई देने लगे । झ्रव विश्व के सभी राष्ट्र चाहे वे पूजीवादी हो भ्रववा 
समाजवा टी, आधिक क्षन मे राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप को पग्रावश्यक मानते हैं। 
इसी परिप्रक्यय में देश के तीद्र औौद्योगीकरण एवं आ्राथिक विकास के लिये सुनिश्चित, 
सुनियोत्रित एवं प्रगतिशीत झौद्योगिक नीति का प्रतिपारत एवं क्रियान्वयत रे 
राज्य बी नीतियो का महत्वपूर्ण भ्रग है । राज्य औद्योगीव रण वी स्वस्थ परम्पययें 
कायम करता है, मार्गदर्शन देता है तथा श्रौद्योगिक ज़ियाग्रों का नियमन एंवं 
नियन्त्रण करता है त/कि देश का तीज्र सुनिश्चित एवं सन्तुलित झ्रौद्योगीक्रण हीं 
मार्ग प्रशस्त हो सके । 

आ्रौद्योगिफ नीति के उद्देश्य, श्रावश्यक्ता एवं महत्व 

(0॥0९05०5 ९९७ ्वा० ॥्राछ०099०९ ० [059] 70॥९9) 

किसी भी दश न भौद्यागिक नीति की आझावश्यक्षता उनके उद्देश्यों से प्रेरित 
होगी है जिनमे निम्न उल्लेखनीय हैं -- 

4 श्रौद्योगिक उत्पादन से सीब्र प्रमति--यह ओऔद्योगिक नीति का प्रमृतत 
उद्देश्य होता है सगर नीति सफ्ल रहती है तो केवल औद्योगिक उत्पादन तेजी । 
बढ़ता है वरन्‌ देश के तीप्र झथिव विकास का मांग प्रशस्त होता है । 

2. उत्पादन की झाघुत्रिक्तस पद्धतियों वो प्रोस्साहन--प्रौद्योगित नीति 
का महत्व झोद्योगिक क्षेत्र म उत्यादन की आधुनिक्तम एवं नवीनतम वेज्ञा्तिई 
पद्धतियों का प्रोत्साहन देने मे निहित है क्योकि इससे कम दागत पर मर्धथि 
उत्पादन होता है। 

3. सन्तुलित विक्रास--प्रौद्योगिक नीति का महत्व कृषि एवं उद्योगों के 
सस्तुजित वित्रास यो गति देने तथा श्रध॑व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सन्‍्तुलित विकास 
करना होता है । 
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4. ब्राघारभुत उद्योगों एवं उपभोग उद्योगों में सामम्जस्य स्थापित करना 
सया उनमे पारस्परिक सहयोग को बढावा देना ताकि दोतो क्षेत्रों मे सन्तुलन रह 
"सके । 

5. पूंजी एवं श्रम मे मधुर सम्बन्धों को बढावा देना ताकि दोनो मे सघर्षों 
को रोका जा सके और सौहाद्देपूर्ण सहयोग से ग्रौद्योगीकरण की गति त्तेज हो। 

6 बृह॒त्‌ एवं लघु उद्योगों में समन्वय एवं सहयोग--ओऔद्योगिक नीति बड 
एव छोटे उद्योगो में समख्वय एवं सहयोग स्थापित करती है जिससे रोजगार मे 
वृद्धि, उत्पादन का उच्च स्तर एवं उत्पादन लागत मे कमी की जा सके । प्रतिस्पर्दा 
नहो। 

पर निजो एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अधिरारों एवं उत्तरदापित्वों का निर्धारण 
करना ताकि दोनो क्षेत्रों को अपने-अपने क्षेत्रो मे अबाध गति से आगे बढ़ने का 
सुप्रवसर मिल सके | 

8. विदेशी पू जो एवं साहस का राष्ट्रहित में रादुपयोग करना--विकासशील 
राष्ट्रो के पास पू जी एवं साहस दोनो की कमी होती है श्रत श्रौद्योगिक नीति से 
इत दोनों के लिये विदेशी साहसियों को झाकपित किया जा सकता है । 

9 सस्तुलित क्षेत्रीय विकास--प्रौद्योगिक नीति के द्व्दा अर्थव्यवस्ण के 
प्राय सभी क्षेत्रों का सन्तुलित , औद्योगिक एवं ग्राथिक विकास किया जा सकता है । 

है“ भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व औद्योगिक नीति 
(0वणातंगे एगाल एशथ०7९ [7009९00९7०९) 

ब्रिटिश शासत काल मे उपयुक्त झ्ौद्योगिक नीति का प्रभाव रहा ॥ यद्यपि 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रारम्भ से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया ताकि उनके 
उत्पादनों के निर्यात से लाभ कमाया जा सके । किस्तु ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत 
में प्रौद्योगीकरण का विरोध क्रिया श्र ब्विटिश सरकार ने भारत मे मुक्त व्यापार 
(ए76० (790०) की नीति एवं निर्वाध व्यापार नीति ([.35582-727४ ?०॥69) का 
अनुसरण किया जिससे भारत को कच्चे माल का उत्पादक एवं निर्मित औद्योगिक 
माल का बाजार बताया जा सके । इसका मारतीय उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव 
पडा और लघु एवं बुटीर उद्यागों का पतन हुमा । डॉ० वेराएनस्टे न स्वय स्वीकार 
किया है कि /858 से पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी के श्रधिकारियों की दमनपूर्ण 
नीति से भारत के परम्परागत उद्योग नष्ट हो गये ।” 

यद्यपि 858 से 9 वी शताब्दी के अन्त तक मुक्त व्यापार नीति से 

भारतीय उद्योगों की प्रगति का अवसर न मिल सका | किन्तु 904 में स्वदेशी 
प्रान्दोलत के जोर पक्रडने से 905 मे लाडड कर्जन ने “केस्द्रीय व्यापार एवं उद्योग 
गो पिभाग” स्थापित किया तया ॥906 मे मद्रास में एक प्रान्तीय उद्योग विभाग मी 
४ क्लोला गया पर यह दोहरी एवं बेमन से लागू नीति भारत क झौद्योगीकरण मे 
सहायक न बत सको ॥ 
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प्रथम विश्व युद्ध मे युद्ध की आवश्यकताओं की पूति के लिये कुछ विशिष्ट 
वस्तुओ्रो की उत्पादन वृद्धि के लिए मुक्द व्यापार नीति का परित्याग कर राजकीय 
प्रोत्साहन की नीति ग्रपनाई । भारत में औद्यामिक विव्रास की सम्भावनाग्रों वी 
जाँच के लिय एक ' श्रौद्योगिक आयोग” ([70प5७व (०णायष्ड00) 96 में 
स्थापित क्रिया गया तया 97 में मित्रिद्री एव नागरिक आवश्यकताझों की पूर्ति 
हेतु इण्डिपन ऐम्यूनीशन बोर्ड स्थापित किया गया ! 298 में औद्योगिक प्रायोग 
ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी किन्तु युद्धोत्तर मदी के सकट व विदेशी प्रतिस्पर्दा 
के कारण आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया | 


स्वदेशी आन्दोलन एवं भारतीय उद्योगों के सामने मदी के सकट के कारण 
92] मे सरकार का बाघ्य होकर प्रशुल्ब प्रायोग ([8090 (00ग्राशश्रा5छ0॥) की 
स्थापना करनी पड़ो और इसी झायोग की सिफारिशों पर ब्रिटिश सरकार ने 
भारतीय उद्योगों के लिए विनेदात्मक सरक्षक नीनि (7069 ० 0फ5लागहगड़ 
9707/०००००) की घोषणा की तदनुसार 923 मे प्रथम तटकर बोर्ड (शी 
80270) वनाया गया और 924 में लोहा इस्पात उद्योग को, 925 में कागज 
के उद्योग को 926 मे सूती वस्त्र उद्योग को तया 932 में चीनी उद्योग को 
सरक्षण दिया गया । इसके श्रतिरिक्त दियासवाई, मारी रासायनिक उद्योग तथा प्न्य 
कई छोट उद्योगों को भी सरक्षण दिया गया। 


930 की विश्व व्यापी मनन्‍दी ने मारत के उद्योगो को भी मन्दी के सकद 
में डाल दिया । सरक्षण की नीति अपर्याप्त एव अवरोधक होने के कारण झौद्योगी- 
करण वाछित गति से न हो सका। 93] में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने यातायात 
एवं श्राधारमूत उद्योगों के राष्ट्रीयकररणा पर जोर दिया । ब्रन्तत 939 में उद्योग 
मन्त्रियों के सम्मेलन मे प्रौद्यायिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय भायोजन समिति 
गठित की गई। 

939 में द्वितीय विश्व-युद्ध की चिनगारी भभक उठी । अत युद्ध सामग्री 
उत्पादन के लिए प्रंडी मिशन तथा अन्य कई समितियाँ उद्योग विकास के लिए दनीं। 
युड्धक्ाल में भारतीय उद्यागो को तेजी स्व विकसित होने का मौका मिला। युद्धोत्तर- 
कालीन पुननिर्माण के लिए 943 में सरकार ने झनेकू झौद्यागिक समितियों बी 
नियुक्ति को तथा 944 में एक योजना एवं विकास विभाग (शिक्षाघाड़ 370 
99८०फुणकाा। 059४ ) खोला यया । 946 में एक योजना सत्ाहक्षार बोर्ड मी 
बनाया गया । य सब छुट पुट प्रयास थे । 

उपयुक्त विवरण स॑ स्पष्ट है कि स्वतस्त्रता प्रास्ति से पूर्व मारत में सुनिश्चित 
एवं प्रगतिशोंल ओद्यागिक नीति का राईथा झमाव था। यदा-क्दा परिष्यितियों वहन 4 
सरकार को प्रौद्योगिक विकास के लिए छुट्-युट निर्णयों क लिए बाघ्य होना पड़ा 
पर-्तु जिटिय सरशार न बभी उन निर्णया वा भारत क श्रौद्यायिक द्वितों का रक्षा 
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एवं संरक्षण के लिए स्वेच्छा से लागू नही किया । स्वतन्द्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में 
जो कुछ प्रौद्योगिक विकास सम्भव हुमा वह सब ब्रिटिश सरकार की नीति का 
प्रतिफल न होकर भारतीय उद्योगपतियों के साहस, विदेशी पूजीपतियो के सहयोग 
तथा अनुकूल परिस्थितियों की देन थी 


भरत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नोति 
([परऐएडताओ एणा०ए 9 परश4 57९8 ए77७9९00९॥०९) 

5 प्रगसस्‍्त 947 को भारत ने ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर अपनी भाग्य 
डोर सम्माली | झौद्योगिक विकास के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीन एवं 
अकर्मण्यता पूर्ण नीति का परित्याग देकर देश के नेताओ ने भारत के तीब झौद्योगिक 
विकास एवं प्राधिक समृद्धि के प्रयास शुरू किए। 894 + के औद्योगिक सम्मेलन मे 
उद्योगों की प्रगति, औद्योगिक शास्ति तथा घत के केन्द्रीकरण पर रोक प्रादि मुद्दों 
पर विचार हुआ । इस सम्मेलन के प्रस्तावों को मूर्त-हूप देने के उद्देश्य से 6 प्रप्रैल; 
948 को दत्कालीन उद्योग मन्त्री स्वर्गीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने स्वतन्त्र भारत की 
पहली झ्रौद्योगिक नीति की घोषणा की । 


स्वतन्त्र भारत की पहलो श्रौद्योगिक नीति (948) 

देश में तीब्र औद्योगिक विकास एवं आाधारञ्भूत उद्योगों को सुरढ प्राघार 
हैयार करने के उद्देश्य से 6 प्रप्रैल 948 को तत्कालीन उद्योग मन्त्री स्वर्गीय 
जयामाप्रसाद मुखर्जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था ()श:०० 2००7०7४) पर ग्राघारित 
सव॒तस्त्र भारत की पहली झद्योगिक नीति की घोषणा की जिसकी मुख्य विशेषताएँ 
सक्षेप मे निम्नानुसार हैं-- 

4 इह श्य-यह नीति मिश्रित प्र्थव्यवस्था पर झ्ाघारित प्रजातान्त्रिक 
नियोजन द्वारा देश मे श्रौद्योगिक उत्पादन के सुदृढ भ्राधार से झाथिक समानता और 
समृद्धि के साथ-साथ रोजगार एव जीवन-स्तर मे सुधार के लिए राष्ट्रीय साधनों का 
समुचित उपयोग करना था। 

2 उद्योगों का चार भागों में वर्गीकरण--इस नीति मे दृहत्‌ उद्योगों को 
चार मागो में वर्मीकृत किया गया-+ 

(१) राज्य अ्रधिकृत क्षेत्र-इसके भन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र निर्माण, ग्रणु-शक्ति 
उत्पादन एवं नियन्त्रण तथा रेल यातायात, इत तीनो के विस्तार, विकांस एवं नये 
निर्माण का सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार रहेगा। 

(४) राज्य नियन्तित उद्योप--इसमे 6 आधारभूत उद्योग--कोयला, लोहा- 
इस्पात, देलीफोन, तार-बेतार, खनिज तेल, वायुयान एवं जलयान निर्माण का 
समावेश था। नये निर्माण को पूर्णत सार्वेजनिक क्षेत्र के लिए रखा तथा निजी 
उद्योगो को राष्ट्र-हिंत के श्रावश्यक होते पर दाष्ट्रीयकरण की भी व्यवस्था थी। 

(ए) मिश्चित उद्योग-इस श्रेणी मे राष्ट्रीय महत्व के 20 उद्योगो को रखा 
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जिनकी स्थापना, सचालन एवं विकास पर सरकारी प्रमावी नियस्तनण एवं नियमन 
में रहगा । 

(९) पुर्णंत निजी क्षेत्र--इस क्षेत्र में बाजी शेष उद्योगों वो जो निजी छेद 
मे रहेग तथा उत पर सरकार का सामास्य नियन्त्रण रहेया । 

3 लघु एव फुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देन के लिए वृहत्‌ उद्योगों के साथ 
तालमल वेंठाया गया ताकि दोनो एब दूसरे के प्रतियोगी न होकर सहयोगी एव 
पूरव रहे । 

4 मधुर श्रौद्योगिक सम्बन्धो के लिए भ्रौद्योगिक नीति में श्रौद्योगिक विवादों 
को निपटाने की उपयुक्त मशीनरी, श्रम-वल्याण कार्यो तथा उचित मजदुरी भुगतान 
की व्यवस्था वी गई थी ६ 

5 प्रशुल्क एब कर नीति--औद्योगिक नीति म॑ उत्पादन वृद्धि एवं विनियोग 
वृद्धि के हेतु उपयुक्त कर-नीति तथा विदेशी प्रतिस्पर्दा से देश के उद्योगों को बचाने 
के लिए समुचित प्रशुल्क नीति की व्यवस्था थी ! 

6 विदेशों पू जो एवं साहस की सान्यता--इस नीति मे विदेशी प्रृंजी की 
भारतीय पूंजी के समकल स्थान प्रदान करने तथा राष्ट्रहित मे राष्ट्रीयवरण वे 
साथ साथ ऐसी सस्थाग्रो वा बहुमत-स्वामित्व भारतीयों बे हाथ में रखने तथा 
मारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण बी व्यवस्था की गई थी | 

7 विशिष्ट सगठनों का तिर्माण एवं उत्पादन बुद्धि को प्राथमिकता दी गई 
थी) वितरण की शमस्‍्या भविष्य पर छोड दी गई थी। 

948 की औद्योगिक नोति की समोक्षा 

इस भ्रौद्योगिक नीति म मिथित प्रथं-व्यवस्था के क्लेवर में तीर ग्रौद्योगीवरण 
की व्यवस्था थी। पहली वार ग्रौद्योगिक विश्वास मे सावंजनिक क्षेत्र का महत्व 
स्वीकार किया गया था और सावजनिक एवं निजी क्षेत्र के पारस्पर्शिक सहयोग की 
व्यवस्था थी । ग्राष्ठारभूत एवं सार्वजनिक महत्व वे उद्यागों के विक्ञास का दायित्व 
राज्य पर डाला गया था। विदेशी पूंजी एवं साहस को भी भारत के प्रौद्योगीकरण 
में पर्याप्त भूमिका का अवसर दिया गया था। कुछ विद्वानों ने इसे भारत के प्रौद्योगिक 
विकास के लिए क्रान्तिफ़ारी कदम तथा लोकतन्‍्त को ग्राधार शिला की सन्ञा दो । 
जहाँ प्रो रगा ने इस नोति को गाधीवादी समाजवाद वी विजय बताया वहाँ 
सोनू मसानो के झतुसार “इस नीति द्वारा प्रजातांत्रिक समाजवाद थी मोंब डालो 
गई १" 

मुल्य ग्रालोचनाएँ--जहां एक ओर 948 की श्रोद्योगिक नीति की काफी 
शराहग हुई वहाँ दूसरी ग्लोर कुछ लोगो ने इस पूजीपतति विरोधी नीति भी बतापा । 

इस+ कारण विदशी एवं देश क पूजीपतिया म राष्ट्रीयकरण का भय व्याप्त हो गया 
तथा तियन्दण एवं लियमन दे बारण स दे जिनियोग के प्रति उदासीन हान लग 
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कुल प्रालोचनाएँ इस प्रकार थी-() पमिश्चित प्रयेव्यवस्था में तीब्र भौद्योगीकरण 
सम्भव नही होता । (7) यह नोति अस्पष्ड एवं अनिश्चित थी क्योकि इसमे बामपक्षी 
एवं दक्षिण-पक्षी दोनो प्रवृत्तियों के समावेश से गनिश्चितता का वातावरण हो गया । 
(४0) विदेशी पूजोपतियों मे श्रविश्वास जागा। (।४) इस नीति मे उत्पादन वृद्धि 
को महत्व दिया किन्तु वितरण के महत्व को उपेक्षा की । (५) झौद्योगिक विकास 
की सुनिश्चित योजनाओं का भझमाव था । (४) सन्‍्तुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यात 
नही दिया गया । 
4948 की श्रौद्योगिक नीति का क्रियान्वयन 

इस नौति के कार्यान्वयन के लिए श्रौद्योगिक केन्द्रीय सलाहकार समिति की 
नियुक्ति की गई तथा फिर 950 में औद्योगिक विकास समिति बनाई गई जिसका 
कार्य श्रमिको की कार्य-क्षमता मे वृद्धि करना, उत्पादन व्यय को घटाना, प्रशिक्षण की 
व्यवस्था तथा उद्योग विशेष की समस्याप्रो को हल करना था । 


अप्रैल 95 से देश मे योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया पहली पचवर्षीय 
योजना से शुरू हुई | 948 की झोद्योगिक नीति के श्रन्तर्गंत श्रौद्योगिक (विकास 
एवं नियमन) अ्रधिनियम 95] (॥760पशे ए०5००ए७पाशथा। & ९४०॥७४००) 
8०६ 95 पारित किया गया जिसमे 36 उद्योगो के पंजीकरण की व्यवस्था थी 
श्रौर नये उधोगो की स्थापना एवं विस्तार के लिए सरकार की पूर्व भ्रनुमति लेना 
आ्रावश्यक था । 952 में यह अधिनियम लागू हो गया। उद्योगो के विकास के 
जिए सरकार को उचित सलाह देने के लिए 952 मे केख्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ 
(0क्तपभ #वश$ण३ 0०णाणा) बनाई गई जिसमे श्रमिकों, उद्योगपतियों तथा 
सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। विशिष्ट उद्योगो को समस्याग्रो के अध्ययन एवं 
विकास में सरकार को सहयोग देने के लिए अनेक उद्योग विकास परिपदे(/00४४०७- 
एा८0६ (007०॥$) भी बनाई गईं। नये उद्योगो की स्थापना एवं विस्तार पर 
प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक लाइसेन्स समिति ([70९0४ 0०ण्ा(४०) भी बनायी 
गई । 

95। के झौद्योगिक (विक्रास एवं नियमन) अधिनियम में सशोघन किया 
गया जिससे यह अधिनियम 953 में 45 उद्योगों तथा 955 में 89 उद्योगों पर 
लागू था। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विक्रास के लिए ग्रनेक विशिष्ठ सगठन बनाये 
गये जिनमे खादी ग्रामोध्योग बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, हाथ करधा बोर्ड, अखिल भारतीय 
कुटीर उद्योग बोर्ड आदि उल्लेखनीय हैं । 

4948 को झौद्योगिक नीति का मुल्यांकन 

देश की प्रथम झौद्योगिक नीति 948 झाठ वर्ष तक कार्यशील रही इस 
नीति के ज़ियास्वयन में अनेक कमियो के बावजूद पहली योजना मे औद्योगिक उत्पादन 
मे 40% की वृद्धि हुई । सावेजनिक क्षेत्र मे 55 करोड़ रु० तथा तिजी क्षेत्र में 233 
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करोड रुपये का बिनियोग हुआ इस नीति के क्रियान्वयन में पक्षपात, अनावश्यक 
विलम्ब एवं अष्टाचार का बोलवाला रहा क्योकि सरकारी हस्तक्षेप वी नीति ने 
पुलिस मनोवृत्ति क। परिचय दिया | बढते सरकारी नियन्त्रण से भी उद्योगों की 
स्थापना एव. विस्तार मे विलम्ब हुआ | कुछ स्वतस्त्रता प्रेमी पूंजीपति एवं निरकुथ 
विदेशी पूँजीपत्ति राष्ट्रीयक रण के भय से झ्तक्ति रहे । श्रम और पूंजी सम्बन्धों में 
भी विशेष सुधार नही हुआ्ना । 

इन आलोचनाओों के बावजूद यह कहना न्यायसगत्र है कि औद्योगिक 
(विकास एवं नियमन) अधिनियम 95] बे कारण सरकार वा उद्योगों के विरास 
एवं विस्तार पर भी प्रभावी तियत्नण रहा । सावजनि क्षेत्र मे आधारभूत उद्योगों 
बी प्रगति ने भावी विकास का मार्ग प्रशस्त किया । निजी क्षेत्र को सही दिशा में 
बढ़ने का मार्ग-देन मिला । यह एक सुनिश्चित एवं सुनियाजित औद्योगिव नीति 
थी जिसमे उन सब पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था जितसे ग्रौद्योग्क 
उत्पादन बडन, पूंजी एवं श्रम में मधुरे सम्बन्ध बढ़ने तथा औद्योगीकरण का मार्ग 
प्रशस्त होने की पूरी व्यवस्था थी । 

भारत भे 956 की औद्योगिक नीति 
( एवणश एऐगाल्ज ण 956 ) 

भारत दी द्वितीय प्रदर्षीय योजना मे तीद्र ऑद्योगीशरण तथा प्राधघारभूत 
उद्योगों के सुटढ ग्राधार हेतु सरकार ने 248 की औद्यागिक कीति में सामयिक 
परिवर्तन कर 4956 की झौद् गिर नीति की घोषणा की । इस नौति की प्रावश्य- 
कता श्रनेक कारणो से महसूस हुई जिनमे निम्न प्रमुख थे-- 

(0) भारतीय सविधान मे वर्णित उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु 0 
में सावंजनिक क्षत्र के व्यापक विस्तार एवं उत्पत्ति के समान वितरण को महत्वें रे 
स्थान देना था । 

(४) समाजवादी सम्राज की स्थापना के लिये झौद्योगिक नीति ' 
सार्वजनिक क्षोत्र के: व्यापक्त विस्तार व निजी क्षेत्र पर प्रमावी नियन्त्रणो की झआव- 
श्यकता वढ पई थी। 

(७॥) सन्‍्तुलित क्षेत्रोष विकास को जो उपेक्षा 7948 की नीति में थी उसे 
दूर करने वे लिए 996 को ग्रौद्यागिक नीति जरूरी हो गई । 

(४) ढु,त श्रोौद्योगेररण--द्वितीय योजना में औद्योगोत़ रण को सर्वोच्च 
प्र'यमिव्तता दिये जाने से हुई झौद्योगिद नीति जरूरी हुई | 

(४) भ्य एवं शह्ाओ्रों का निदारण करने के लिए ।956 की सुनिश्चित 
नीति ग्रावश्यक हुई । 

(७) झौद्योगीर रण की वाघाशो का मनिरावरण करने के लिए भी 956 
की नीति की आवश्यकता महपरूस हुई । 

इस प्रकार हम देते है कि बदवो परिस्थितियों के लिये समयानुकूच तथा 


भारत में कृषि एवं औद्योगिक नीति एवं लाइसेन्स नीति 9 


तीब्र ग्रौद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही 30 अग्रैल 956 को तत्कालीन 
प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतनत्र भारत की दूमरो औद्योगिक नीति 
की घोषणा की 3 
956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ 
( इग्ालशा( एशथप९5७ ० एक5पंश एगाए? ० 956 ) 

956 को झौद्योगिक नीति समाजवादी, प्रगतिशोल, स्पष्ट एवं सुनिश्चित 
थी। इत् नीति के उद्देश्य बडे व्यापक थे | इसमे न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के तीब्र 
विस्तार की व्यवस्था थी वरन्‌ निजी क्षेत्र पर प्रभावी नियन्त्रण के साथ-साथ द्वत 
गति से ग्रौद्योगीकरण का मांगे प्रशस्त करने का लक्ष्य था । इस नीति में 948 की 
नीति के मुकाबले कई विशेपताएँ थी -- 

 उद्देश्य--इस नीति के उद्देश्य बड़े व्यापक थे जिसमे (:) सार्वजनिक 
क्षेत्र के तीव्र विकास एवं विस्तार, (४) ग्राधारभूत एवं मारी उद्योगों का सुदृढ 
आधार तेयार करना, (8) एकाधिकारी एवं केन्द्रीयकरण की प्रव्ृत्तियो पर रोक, 
(7४) विकासोन्मुखी सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकाप्त करना, (५) प्राय तथा 
सम्पत्ति के वितरण में प्रसमानता को कम करना तथा (७) द्वूत औद्योगीकरणा द्वारा 
समाजवादी समाज की स्थापना करना झादि उल्लेखनीय है । 

2 उद्योगों का तीन श्रेणियों मे वर्गीकरण-956 की नोति में बृहत्‌ 
उद्योगों को तीन लोचपूण श्रेणियों मे विभाजित किया गया-- 

() अनुसूचो “अर” (5०0०ए०० 8)--इस अनुसूची मे सामरिक महत्व, 
सार्वजनिक उपयोगिता, झाघारभूव परिवहन क्षेत्र तथा खन्‍्िज उद्योगों मे से 7 
उद्योगों का समावेश था जिनके विकास व नई इकाइयो की स्थापना पूर्ण रूपेण 
सरकार का दायित्व रखा गया | इसमे अस्न्र-शस्त्र, अणु शक्ति, लोह इस्पात उद्योग, 
भारी मशीने व बिजली के यन्त्र, कोयला, खनिज तेल, सोना, मैंगवीज, लोहा, हीरे, 
आदि खनिज, रेल, जहाज एवं वायु परिवहन, भणु-शक्ति के खनिज, टेलीफोन, तार, 
बेतार का सामान झ्रादि का समावेश था । 

(४) प्रनुष्द्दी 'ब” (800०5०४ 8)--दस अनुसूची मे 72 उद्योगों का 
समावेश था जिनको अन्तत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो के नियन्त्रण मे लेने की 
व्यचस्था थी । नई इकाइयो की स्थापना का अ्रधिकार सरकार के पास होते हुए भी 
विजी साहसियो को भी समानाम्वर कार्य करते रहने का अवसर था । इस अनुसूची 
में मशीन टूल्स, साद, कृतिम रबर, रासायनिक उद्योगो की आधारभूत सामग्री, 
रासायनिक घोल, समुद्री एव सडक यातायात, एल्यूमिनियम एव अलोह-घातुएं झादि 
का समावेश था । 

(ऐग) भ्रस्य उद्योग--शेष सभी उद्योग तृतीय श्रेणी मे रखे गये जिनके विकास 
एवं विस्तार का द।यित्व निजी क्षेत्र पर डाज्ला गया । इनके सहयोग के लिए राज- 
कोपीय एवं वित्तीय नीतियो मे उदारता की व्यवत्या थी । 
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सरकार द्वारा उद्योगा का यह श्रेणीक्रण कठोर न होकर बडा व्यावहारिक 
एवं लाचपूण था । अलग अलग सूचियाँ होन पर भी विभिन उद्योगा को परस्पर 
निमरता के कारण सावजनिक एवं निजी क्षत्र के उद्यागा म गदरे समच्वय का 
प्रावधात था ॥ 

3 क्षेत्रीय असमानता से कमी एवं सन्तुलित विकास को बढाबा-इस 
नौति म॑ ग्रयव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रा--कृषि, उद्याग परिवहन एवं व्यापार के 
सम्तुलित विकास वे साथ साथ क्षत्रीय असमानता म॑ कमी की व्यवस्था नीति की 
मुख्य विशेषता थी । 

4 सदुभाव एवं सौहा्दपुर्ण भ्रौद्योगिक सम्बाध--इसके लिए नीति में 
श्रमिका को लाभ में सहभागिता, श्रम सन्तियमा म सुधार श्रमिक्रा को औद्योगिक 
संचालन मे हाथ बटान तथा झौद्योगिक विवादों को शाल्तिपूण टय से निपठाने की 
पर्याप्त व्यवस्था थी । 

5. कुटीर एवं लघु उद्योगों की बढ़ती मूमिकत को स्वीकार किया गया ताकि 
उत्पादन एवं रोजगार म तंजों से वृद्धि हो और राष्टोय औद्योगिक भक्ति के वेन्द्री 
करण पर रोक लग। तघु उद्यागो के विकास हेतु औद्योगिक वस्तियां का निर्माण, 
खघु एवं कुटीर उद्यायों का सस्ती बिजली, सुविधाजनक ऋण उत्पादव विधियों में 
सुधार तथा करो म रियायत्रो की व्यवस्था थी । प्रतिस्पर्धा से बचाव हेतु बड उद्यागो 
से तालमल करना था। 

6 प्रशिक्षण एव प्रदाधघ कुशलता--इस नीति मे प्रौद्योगीकरण की सफलता 
के लिए प्राविधिक शिक्षा, कुशल प्रवन्ध एवं पयाष्त प्रशिक्षण पर जार दिया गया 
तथा तदनुसार विश्वविद्यालया एवं विशिष्ट सस्थानों म प्रशिलण की सुविधाएँ बढाने 
वर ध्याव दिया गया । सरकारी उद्योगा को व्यापारिक सिद्धान्तो पर सचालित करने 
तथा ग्रघिक्रारों के विक्रेन्द्रीररण की व्यवस्था की गई । 

7 विदेशों पूंजी एथ साहस के भय वा सिवारण करने के लिए पडित नेहरू 
वी 2949 की घोषणा को आधार बताया यया कि विदेयों पूजी एवं स्वदेशी पूजी 
मे कोई भेदभाव नहीं किया जायगा । इन विशषताश्ोो के भ्रवलोका से स्पष्ट होता 
है कि इस नीति में तीत्र श्रौद्यागीकरण हेतु सावजनिक एवं निजी क्षत्रा में पारस्परिक 
सहयोग एवं निमरता पर जोर दिया गया। क्षत्रीय विषमताग्रो दे समापन लघु 
एवं कुटीर उद्यागो के विकास श्रम तथा पूंजी म सौंहादपरूण सम्बन्धा तथा राष्ट्र 
हित को दृष्टि स तिजी दोत्र के झ्ौद्यागिक कायक्लापों के नियमत एवं नियत्रण की 
पर्याप्त व्यवस्था सामघिक थी । कुछ विद्दाना ने इस नीति मे नी कमियों की प्रार 
सकेत दिया है । 

956 को श्राद्योगित्र नीति को सफ्लताएँ एवं उपलब्धियाँ 

(590९९5५ & 4फ्ो९थणध्यांड ण॑ एठरताताओं एल ण॑ 4 956) 

956 वा झौद्यायिक नीति काफ़ो सोझा तक ग्रयने उद्दे श्या मे सफ़्द रहो । 
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इस नीति के त्रियास्वयन से सस्तुलित एवं द्ुत झोद्योगिकरण का माये प्रशस्त हुआ 
तथा भावी विकास के लिए झाषारभूत उद्योगों का सुदृद आधार तैयार हुआ ) 
एकाधिकारी प्रवृत्तियो के समापन एव औद्योगिक रुत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर रहा। 
लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास मे तेजी आई तथा बहुत कुछ सीमा तक श्रम एव 
पू'जी मे सदुभाव बनाया गया। इस नीति की उपादेयता उसकी निम्न सफ्लताओं 
में परिलक्षित होती है-- 

व झ्लौद्योगिक विकास में त्तेजी--956 की झौद्योगिक नीति के क्रियान्वयन 
सै झ्ौद्योगिक उत्पादन में तीत्र गति से वृद्धि हुई । 956 के झ्राधघार वर्ष पर झोद्यो- 
मिक उत्पादन का सूचक्राक 00 से बढ़कर 965-66 में 8] तथा 977 तक 
260 तक पहुँच जाने की झाशा है। जहे। 955-56 भे भ्रौद्योगिक विकास की दर 
4% थी वह १976-77 से 0 4% पहुंच गई । 977-78 मे औद्योगिक उत्पादन 
5-6% बढ़ा है ५ 

2 श्रौद्योगिक विनियोग मे निरन्तर वृद्धि- इस नीति के कारण सार्वेजनिक 
एवं निजी क्षेत्रों मे बिनियोग निरन्तर बढ़ता ही ग्रया । जहा प्रथम योजना में विनियोग 
288 करोड रुपये था वहा प्राचदी योजना मे विनियोग 6,660 करोड रुपये का 
प्रावधान या जैसा निम्न तालिका । मे स्पथ्ट है । 

3 सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार--समाजवाद के स्वप्न को साकार 
करने के लिए इस नीति के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार क्या गया । 
सावजनिक क्षेत्र पर ग्रौद्योगिक विकाप्त का अधिक दायित्व होने के कारण सार्वेजनिक 
क्षेत्र मे विनियोग काफी बढा जेसा निम्त तालिका मे स्पष्ट है -- 





उद्योगों मे विनियोग 
क्षेत्र प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथ पाचवी 
योजना योजना योजवा योजना योजना 
सावजनिक क्षत्र जज 938 4520 3729. 9600 


निजी क्षेत्र 233 850 050 2000 7000 

4 सार्वेजनिक उपकरमों में वृद्धि--स्ञावंजनिक उपक्मों (?0छजॉ० सिधशि- 
97565) में जहा 4950-5 भे सार्वजनिक उपक्रपो की सस्या 5 थी शौर उनपे कुच 
29 करोड स्पयै पूजी विनियोग था वहा 960-6व में उनकी सस्या 48 तथा 
978-79 में १55 पहच गई तथा उनमे पू जी विनियोग भी क्रमश 245 करोड 
रुपये तथा 3500 करोड स्पये हो गया | स्पष्ट है कि सादेजनिक उपक्षमो की बढ़ती 
सख्या से समाजवाद का आधघारशिला मजबूत हुई है । 

$ झ्ाधारभूत एवं सूलमूुत उद्योगों का सुदृइ झ्लाघार--4956 की नीति 
के क्रियान्दयन से देश में झ्ाघारभुत उद्योगो का सुटढ झाधार तैयार हुआ है । सार्व 
जनिक दोत म 3000 करोड पूजी विनियोग से पाउ लोह इस्पात कारखाने खोले 
गये । भोपाल मे हैदी इसेबेट्रोनिक कारखाना, ट्रोम्वे तथा रावत भादा झणु मट्टिया, 
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उदयपुर का जिक स्मेलटर, सखेतडी का लावा शोधक कारसाता, राची, विजौर व 
बंगलोर के मशीन टूल्स बारखान, चितरजन तथा वाराणसी के रेल इजिन कारखाने 
उल्नेखनीय उपलब्धिया हैं ! पिछले 22 वर्षों मे आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में 
200 से 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहा ॥950-5 में लोह-इस्पात का 
उत्पादन 04 लाख टन था वह 977-78 मे 773 लाख टन हो गया। 
सीमट का उत्पादन मी 27 लाख टन से बढ़कर श्रव 90 सास टन है । पेट्रोलियम 
का उत्पादन 2 लाख टन से बदकर 230 लाख टन हो गया है । ये !956 की नीहि 
की सफ्लता के द्योतक हो हैं। 


6 झ्राथिक विबेनद्रीझरण एवं एकाधिकार पर रोक--इस नीति से औद्योगिक 
साम्राज्यो वी शक्ति घटी । जहा 95] में #ट८ का सीमेट उत्पादन में 64% 
भाग था वह झबद घटफर लगभग 5% रह गया है । इसी प्रवार ४ै॥700 वी 
माचिस उत्पादन में एकाधिकार था वहा भझ्रव उसका कुल उत्पादन मे लगभग 20% 
भाग ही है। यद्यपि दत्त समिति एवंडा झ्रार के हजारी ने झ्ौद्योगिक सत्ता वे 
बन्द्रीकरण की प्रवृत्ति म वृद्धि बे लिए इस नीति को उत्तरदायी ठटराया है विस्तु 
वास्तव म कर्मचारियों मे ध्याप्त अप्टाचार एवं प्रशासनिक श्रवुशलता के वारण ही 
प्रौद्योगिक सत्ता के केन्द्रीवरण को बन मिला है। 


॥ लघु एवं कुटीर उद्योगों के विदास पर बल दिया गया तदवुसार हितीय 
पोजना मे लघु एवं बुटीर उद्योगों के विकास पर सादंजनिक क्षत्र म 80 बरोड ८ 
व्यय क्यि गये | तृतीण एवं चतुर्थ योजनाग्रों म भी इनके विकास पर सरबार द्वारा 
क्रमश 24] वरोड रु, तथा 293 करोड र व्यय किये गये। पाचवी योजना मे 
भी 388 करोड रु व्यय वा श्रनुमान है। 2-सूती कायनम में 6 लाख लधु 
उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य था। शघु उचद्यागों के विकास के लिए सुविधाजनक 
ऋण, करो में रियायतें बड उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उदार 
क्रय नीति का अनुसरण किया गया है । 


8 श्रनुसधान एवं प्राविधिष प्रशिक्षण सुविधा का विस्तार किया गया। 
श्रमिकों के प्रशिक्षणा्थ पोलीटेक्नीक कालेज खाले गये। एपरेन्टिसो वी भर्ती व 
डिप्लोमा कोर्स वी भी व्यवस्था की गई है । 


9 क्षेत्रीय विषमताग्रो से कमी के लिए हर प्रयास शिया गया । लाइसेंपिग 
नीति के अन्तर्गत भ्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े सेत्नो म स्थोग स्थापना के लाइसप्तेन्सो 
में प्राथमिकता दी गई। विशेष रियायनें सरकारी अनुदान भी दिया गया। यही 
वारण है कि राजस्थान एवं उडीसा जंसे औद्यागिव पिछते छेन्र श्रव काफी विकशित 
दो गये हैं । 

40 नये साहसियों एवं नव झ्रामन्तुदं को प्रोत्साहा--इस नीति बे ब्रन्त्गंत 
लाइसेन्ग देने म नये साहसियों को प्राथमित्त्ता दी गई। इसस जहा एवं झोर नये 
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साहसियों को मौका मिला वह्म दूसरी ओर एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण एवं 
श्ौद्योगिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिला । 

7. दिदेशी पूंजी एवं साहस को प्रोत्साहन मिला-- जहा 948 में भारत 
मे विदेशी पू जी विनियोग केवल 265 करोड रू के लगभग था बह 965 में बढ 
कर 936 करोड रु हो गया। अब यह लगभग 300 करोड रु के लगभग है। 
विदेशी पू जीपतियो के साथ सहयोग में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई । 


956 को झौद्योगिक नीति की आलोचनात्मक समीक्षा 
(एमंधस्श &आर) ञंड 0 वराहएा/ 70९७ 956) 


यद्यपि 056 की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन से भारत मे तींब्र भ्ौद्योगी- 
करण हुप्ना । सार्वजनिक क्षेत्र में निरत्तर विनियोग बढा, क्षेत्रीय विपमताओो मे भी 
कमी भाई और भावी औद्योगीकरण हेतु आधारभूत उद्योगों का सुदृढ आधार भी 
तैयार हुआ किन्तु इस नीति में अनेक रुमियों का मी भान होता है ज्निके कारण 
वाछित सफलता न मिल सकी और अच्तत 23 दिसम्बर, ०77 को जनता सरकार 
ने नई श्रौद्योगिक नीति को घोषणा की ।29 6 बी नीति की प्रमुख प्रालोचनाएं 
इस प्रकार थी - 

॥ निजी क्षेत्र बो अत्यधिक संकुचित कर दिया गया--सावेजनिक क्षेत्र को 
भत्यधिक व्यापक बनाये जाने के कारण निजी उद्योग्पनियों का क्षेत्र बहुत सकुचित 
कर दिया गया था| यह आलोचन' न्यायसगत नही है क्योक्ति सरकार ने निजी क्षेत्र 
को राष्ट्रहित में कार्य करते रहते के लिए प्रेरित क्रिया यहा तब हि पायवी योजना 
में निजी क्षेत्र का विवियोग 6000 हुरोड ह रहने का ग्रनुमाव है जबकि पहली 
योजना में यह 233 दरोड रु ही था। 

2 राष्ट्रीयकरण का धअप्रत्यक्ष भय बना रहा--इस नीति में यद्यपि सरकार 
ते राष्ट्रीयकरण का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं क्रिया था पर झ्रौद्योगिव नीति मे यह वाक्य 
“सरकार वा झिसी श्रौद्योपिक उपक्रम को हस्तगत करने का धधिकार सदा बना 
रहेगा ।” परोक्ष रूप से रोष्ट्रीयकरण की घमकी ही थी इससे निरक्रुछ प्रेमी निजी 
उद्यागपतियों व विदेशी साहसियों मे भय व्याप्त रहा और वाछित गति से विनियोग 
न हो सका | वैसे यह भ्रयय अनावश्यक शा क़्योक्ति क्रिसी सम्प्रज्ञि को हस्तगत करने 
का अधिकार सविधान में भी है । 

3 विदेशी दु'ज्ो एव साहसियों से आम्ति व्याप्त रही क्योवि इस नीति में 
विदेशी पू जी के सन्दर्म मे कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं शा | यह आलोचना भी बेमानी 
है क्योकि 949 की पण्डित नेहरू की विदेशी पू'जी के सन्दर्म मे घोषणा स्पष्ट थी 
जिसमे स्वदेशी एवं विदेशी पूंजी मे कोई भेद न करने की बात कही गई थी । 

4 राजकीय पूंजीवाद को बढावा--सावेजनिक क्षेत्र के प्रत्यधिक विस्तार 
पर बल देने के कारण बुछ द्यालोचको ने इसे राजकोय पूजीवाद की नीति कहा है 
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बिन्‍्तु समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित अर्थव्यवस्था मे सादजविक 
क्षेत्र की बढती भूमिका प्वश्यम्भावी होती है श्रत भारत मे भी यह हुग्ना । 

5 एकाधिकारी प्रदृक्तियों मे दुद्धि एव झ्ौद्योगिक सत्ता का ढेन्‍्द्रीकरण बढा 
जबकि नीति का उद्देश्य औद्योगिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा एकाधिरारी प्रवृत्तियो 
मे कमी करना था | इस आलोचना को सत्यता दत्त समिति व डा झार के हजारी 
के प्रतिवेदनो से सिद्ध हो गई है। प्रशासनिक सुधार प्रामोग ने भी यही पालोचना 
की थी। 

6 कठोरता का रुख रहा जबकि उद्योगों का विभिन श्रेणियों मे वर्गीकरण 
लोचपूर्ण रखा जाना था । समाजवाद की धारणा मे राष्ट्रहित की सर्वोच्चता भारतीय 
नेताओ मे भी हावी रही भरत निजी क्षेत्र के प्रति कठोर रुख रहा | 

इस नीति मे समय-समय पर आने बाली कठिनाइयो को दूर करने के लिए 
प्रावश्यक सशोधन भी क्यि । 970 973 तथा 975 में लाइसेन्स नौतियो मे 
दरिचतंन एवं सशोधन किया गया। 970 की लाइसेन्स नीति भे सयुक्त क्षेत्र को 
माश्यता दी गई । एक करोड रू से कम पू जो वाले उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर 
दिया । अनुसूची अ्र' के झतिरिक्त ्रनिवाये क्षेत्रो मे निजी उद्योगपतियो के प्रवेश 
की पनुमति दे दी गई। भ्रायात नियत्रण एव प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन दिया गया! 
973 में बडे झरौद्योगिक घरानो (छा छआा८$४ [सु०05८४) वी परिभाषा की 
गई। लघु उद्योगों के प्रारक्षण की व्यवस्था की गई। 25 प्रबदूबर 975 को 
2!-सूत्रीय कार्यत्रम की सफल कार्यान्विति के लिए पाचवी योजना मे 3 9 साख 
नये लघु उद्योगो की स्थापना, एपरेन्टिसो वी मर्ती एबं उद्योगों में श्रमिकों की 
सहभागिता पर जोर दिया गया । 

जनता सरकार की नई औद्योगिक नी ति-977 
(पटक 77005फम् 70॥0) -977 ० उज्ञात्वा4 6०४.) 

देश मे रोजगार प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योगों के विवास्त को भपेक्षाईत 
अधिक महत्व देने तथा देश म सन्तुलित एवं विवेश्द्रित झौद्योगीकरण की दृष्टि से 
जनता सरकार के केन्द्रीय उद्योग मन्‍्ती जाजं फर्नाण्डीज ने 23 दिसम्बर )977 की 
नई झौद्योगिक नीति की घोषणा की । यह नीति मौजूदा झ्ौद्योगिक ढाचे मे व्याप्त 
विज्ृतियों एव व्यावहारिक खामियो को सुघारते हुए लघु उद्यायो बी भ्रूमिका निर्धारण 
करती है ५ जहा इसमे एक झोर लघु एवं बुटीर उद्योगों के विकास वा हढ सकल्‍थ है 
बहा दूसरी झोर बडे उद्योगो को झतिरिक्त सम्बल को पक्‍्नावश्यक मानते हुए उन्हे 
स्वावलम्दी बनाने की परिकल्पना वी गई है । बडे उद्योगा का तियमन एवं नियत्रण 
इस प्रकार विया जायेगा कि बडे उद्योग छोटे उद्योगों के प्रति प्रतिस्पर्दा व प्रवरोध 

की दीवारें खड़ी न कर सके 
नयी शब्रोद्योषिक नोति-977 की आवश्यकता क्यो ? 
यद्यपि भारत में 956 की ग्रोौद्यागिक मीति के क्रियाखयन से देश में तीज 
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£ ऑऔद्योगीवरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, भावी श्रौद्योगीकरण के लिए ्राघारभूत उद्योगो 

का सुख ग्राघार भी बना है कितु भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता तया नीति का 
क्रियान्बयन घोषित उद्दे श्यो के अनुरूप न होने से बडे उद्योगो व तयी तकनीक पर 
भ्रधिक काम हुआ । पू'जी प्रधान एवं झ्रायातित विदेशी तकनीह को अपेक्षाकृत श्रधिक 
महत्व मिला, फलत श्रम प्रधान ग्रामोण लघु एवं घरेलू उद्योगो की उपेक्षा हुई । बड़े 
उद्योगों के विकास का लाभ चन्द पूजीपतियो एवं सम्पन्न वर्ग को मिला तथा ऐसी 
वस्तुप्तो का हो प्रधिक उत्पादद बढा जो समाज के विशिष्ट एवं सम्पत्र वर्ग द्वारा 
उपभोग की जाती थी। सक्षेप में इन कारणों को निम्न प्रकार से पक्तिदद किया 
जा सकता है -- 

] 4956 की नीति का क्रियास्वपन घोषित उद्दे श्यो के अनुरूप नहीं रहा-- 
पिछले 29 वर्षों मे औसतत झौयोगरिक विकास दर 4५ ही रही है । प्रति व्यक्ति 
झाय भी  5% की वाधिक दर से बढी है । लघु उद्योगों की उपेक्षा, बेरोजगारी मे 
वृद्धि, विकास का लाम सम्पन्न वर्य को मिला। ये ऐसी विकृतिया हैं जिनके कारण 
लाई झौद्योगिक नीति की आवश्यकता बढी । 

2 श्रोद्योगिक विकेन्द्रीकरण कोरी कल्पना रहो--बडे झौद्योगिक धरानों ने 
झाधिक सत्ता पर बेन्द्रीशरण एवं एकाधिक्वारी प्रवृत्तियों को बल दिया । 


3 लघु एव कुटीर उद्योगो की उपेक्षा की गई । यद्यपि 956 के औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव भे लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात थी पर क्रियान्वयन 
मे पूजी प्रधान एवं श्रायातित विदेशी तकनीक को भ्धिकर महत्व दिया गया | श्रत 
जनता सरकार ने नई नीति आवश्यक सममी । 

4 एकाधिकार एवं झ्रौद्योगिक केन्द्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति--956 की 
नीति में श्रौद्योगिक्त विकास का लाभ बडे एजीपतियो ने ही अधिक उठाया 4 बडे 
भौद्योगिक घराने कई गुना विस्तृत हो गये । यही नही उत्पादन पर एकाधिकारी 
प्रवत्ति बढी । ग्रत जनता सरकार ने इस प्रवृत्ति पर नियंत्ररय के लिये नई झौद्योगिक 
नीति की तीद्र आवश्यकता समझो । 

5 उत्पादन वृद्धि --देश मे 956 की झ्रौद्योगिक नीति के क्रियाखयन से 
पिछले 0 वर्षों मे औद्योगिक उत्पादन में केवल 4% दार्पिक वृद्धि हुई है जबकि 
जनता सरकार जनवा की ग्राकाक्षाओं और झाशाओो को सूलरूप देने के लिये 8 से 

0% ओ्ौद्योगिक विकास दर का लक्ष्य रखती है अत वर्तमान नीति में परिवर्तन 
आवश्यक हो गया । 


हे 6 बृत्रिम भ्रभाव को समाप्त कर उचित वितरण की व्यवस्था हेतु नई नीति 
की आवश्यकता हुई । पहले एकाधिकारी शक्तियों द्वारा कम उत्पादन करके झधिक 
मुनाफा कमाते और कृतिम अमाव प्रेदा करने के हयकण्डे अपनाये जाते थे। इन 
विशृतियों को दूर करना झावश्यक हो गया ॥ 


98 नियोजन तथा प्राथिक विकास ! 


7 लागतों एवं मूल्यों के विकृत ढाँचे को सुधारने के लिये नयी नीति जहूरी 
हुई । 

इस प्रकार जनता सरकार ने अगले दस वर्षों भे सबको रोजगार देने का जो 
वायदा किया है उसकी पूर्ति बडे उद्योगो से समव न होकर श्रम प्रधान ग्रामीण, लघु 
एवं कृषि श्राधारित उद्योगो के विस्तार एवं विकास मे निहित है। इसी प्रकार 
भारत मे भ्रायातित विदेशी पूंजी तथा तकनीक पर श्राधारित बड़े उद्योगो का 
विकास देश की भौतिक परिस्थितियों एवं निवासियों की रुचि रुभान के पनुकूल भी 
नही है । इस परिप्रेक्ष्य भे तीत्र उत्पादन वृद्धि, श्रौद्योगिक विकेन्द्रीकरण एवं रोजगार 
अबसरो की वृद्धि के सकल्प के अनुरूप नई श्रौद्योगिक नीति प्रावश्यक थी । 

जनता सरकार की श्रौद्योगिक नीति की विशेषतायें 
($कराशा। एसाणि९5 0 ९९७ ॥/त0०5ंग एजालफ 0विश्माभ्रा 600.) 
जनता सरकार की नई श्रौद्योगिक नीति ग्रामीण, लघु एवं कुटीर ५2/% के 
तोब विकास, विकेन्द्रीकरण तथा रोजगार भ्रवसरो में वृद्धि के हद सकत्प से प्रेरित 
होने के वारण 956 की नीति की विक्ृत्ियों व व्यावहारिक खामियों को दूर करने 
के लिये बनाई गई है उसमे निम्न मुख्य विशेषताये है-- 

] उद्दे श्य--नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य बडे व्यापक एवं समयानुदूल हैं। 
इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-- 

(+) देश के मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग । 

(१) प्रावश्यक उपभोक्ता माल के उत्पादन मे तीम्र गति से वृद्धि 

(४४) रोजगार प्रधान लघु एवं कुटोर, ग्रामीण एवं कृषि उद्योगों का तीज 
गति से विकास एवं विस्तार | 

(१४) ग्राथिव सत्ता का विकेन्द्रीकरण एव एराधिकारी प्रवृत्तियो पर रोक ! 

(४) भ्रोद्योगीकरण के मौजूदा ढाँचे मे व्यावहारिक विकृतियो एवं खामियों 
का निराकरण करते हुए तीब्र गति से श्रौद्योगिक विकास । 

(५) उद्योगो को सामाजिक प्राशाओरो एव भाकाक्षाओरो के प्रनुरूष ढालना । 

(५॥) पनुसंधान एवं विकास से आधुनिक तकनीक का राष्ट्रहित मे उपयोग। 

2 श्रारक्षित उद्यम--लघु एवं कुटीर उद्योगो को बडे उद्योगों की प्रतिस्पर्दा 
से बचाने के लिये ग्रारक्षित उद्यमो वी सख्या 80 से बढ़ाकर झब नई नीति मे 
805 कर दी गई है । इन उद्यमो पर कम लागत पर स्वीकार्य प्रतिमान का उत्पादत 
का दायित्व रहेगा। इस प्रकार प्रारक्षित उद्योगो की मख्या मे 625 की वृद्धि उत्धाह- 
वद्धक है। इस सूची मे निरन्तर समीक्षा करते रहने की भी व्यवस्था की गई है । 

3 बहुत छोटे उद्योगों (709 5०८०7) को विशेष सुविधायें प्रदान करने हेतु 
लघु उद्योग की विद्यमान परिभाषा तो वनी रहेगी । इसके प्न्तर्गंत बहुत छोटे क्षेत्र 
जिनमें मशीनों व उपकरणों का विनियोजन एक लाख रू तक है भौरजो 97] 
की जनगणना के झनुसार 50 हजार से कम जनसख्या वाले नगटों या गावों में 
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पित्त किये गये हैं. उन्हे विशेष सुविधायें--वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन 
आदि यथेष्ट सहायता दी जायेगी । 

4 कुटौर एवं घरेलू उद्योगों के संरक्षण एवं नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन--- 
नई नीति मे सरकार द्वारा कुटीर एवं घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा एवं सरक्षण 
के लिये विशेष विधान बनाने की व्यवस्था है क्योकि ग्रव तक लघु उद्योगो की ही 

| आरक्षण व्यवस्था थी । कुटीर एवं घरेलू उद्योगो को कोई विशेष सरक्षण नही दिया 
गया था । इसी प्रकार इस नीति मे उद्योगपतियो को कारोबार खोलने के लिये 
प्रोत्साहन हेतु एक विधेयक पारित किया जायगा । 

5. जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना-लघु तथा ग्रामोद्योयो की सभी 
प्रावश्यकताओं वे बारे मे कार्यवाही एवं सहयोग देने के लिये प्रत्येक जिले में एक 
उद्योग केन्ध स्थापित किया जायग्रा ) ये केन्द्र जिले मे उपलब्ध कच्चे माल तथा अन्य 
साधवो का आधथिक पग्न्वेषण, मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति, कच्चे माल की 
ज्यवस्था, उधार देने की व्यवस्था करना, प्रमावी विपणन व्यवस्था, किस्म नियत्रण, 
झनुसधान एवं विस्तार के लिये एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना श्रादि सभी कार्य 
करेंगे । लघु उद्योगों से भिन्न कुटीर एवं घरेलू उद्योगी की विशेष आावश्यकताशओ्रो की 
.पूर्ति के लिये जिला केर्द्र मे एक अलग विग्र होगा | ये जिला केन्द्र एक ओर विकास 
'लण्डो से सम्पर्क रखेंगे तथा दूसरी ओर विशिष्ठ सस्थानो--ज॑से लघु उद्योग सेवा 
सस्थान से भी सम्बद्ध रहेगा । इस वर्ष जनता सरकार ने 80 जिला केन्द्र स्थापित 
करने का निश्चय किया है और 979 के अन्त तक 460 जिला उद्योग केन्द्र 
स्थापित हो जायेंगे । जनता सरकार द्वारा अगले चार वर्षों मे सभी जिलो मे ऐसे केन्द्र 
स्थापित हो जायेंगे तदर्थ राज्य सरकारों को सम्रुचित वित्तीय एवं सगठनात्मक 
सहायत्य उपलब्ध करने की व्यवस्था की जायेगी ॥ 

6. विकास बेक खण्ड--लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकासार्थ प्रभावी वित्तीय 
सहायता उपलब्ध करने के लिये भारतीय झ्रौद्योगिक विकास बेंक ([760घधथ 

6ए७०फााक॥६ छा: ० 480॥4) में एक झ्लय खण्ड (७४7४) खोलने की 
व्यवस्था कर ली गई है। यह खण्ड सभी प्रकर के वित्तीय सुविधाओं के सम्बन्ध मे 
मार्ग-दर्शश, समस्वय एवं व्यवस्था का कास क्‍रेंगे। राष्ट्रोयकृत बैंको से भी यह 
अपेक्षा को जाती है कि वे लघु, कुटीर एवं घरेलू उद्योगो को निश्चित अनुपात में 
ऋण मुहैया करेंगे 

; 7. खादी-ग्रामोद्योग को बढ़तो भूमिका--इस नोति मे दादी ग्रामोद्योग 
की भूमिका को समुदिन महत्व दिया गया है | फिलहाल मे खादी-ग्रामोथ्ोग आयोग 
क्षेत्र में 22 उद्योग हो गाते थे पर अब यह झ्रायोग ग्रामोद्योगो के विकास के 
लिये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढाने तथा झाघुनिक प्रवन्ध व्यवस्था विकसित 
करवे के जिये योजनायें बनायेगा जिनमे साबुत एवं जुतो के उद्योग विशेष रहेगे । 
धपी खादी के उत्पादन मे पोलिस्टर धागे का उपयोग सम्बन्धी प्रयोग किया जायेगा । 


१00 नियोजन तथा भ्राधिक विकास 


जनता की कपड़े की झ्ावश्यकता की पृ हैण्डलूम क्षेत्र में बढायी जायेगी। मिल 
क्षेत्र एव शक्ति सचालित कर्धों के विस्तार की अनुमति नही दी जायेगी | 

8 बड़े उद्योगों के सम्बन्ध सें व्यावहारिक दृष्टिकोण--नई श्रौद्योगिक नीति 
में सगठित बड़े उद्योगों के बारे मे पूर्णत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। 
दे झ्ब प्रदर्शनात्मक दृष्टि से बहुत बड़े तथा भ्रगावश्यक विदेशी तकनीकी से अभिभूत 
नही होगे | उन्हे छोटे एवं बुद्दीर उद्योगों के लिये बाधक नही बनने दिया जायेगा। 
ग्रव इस नीति म॑ बडे उद्योगों का कार्यक्षेत्र फ़िर से परिभाषित किया गया है-- 


(।) बुनियादी उद्योग (8950 [00४$0७९5]---ये वे उद्योग हैं जो भ्रर्थव्यवस्था 
के लिये प्रावश्यव सरचना ([7र9४7ए८०७७) निर्माण करते हैँतया लघु एवं 
ग्रामोद्योगो को विकास करने के लिये जरूरी हैं जैसे इस्पात, भलोह घधातुएँ, सीमेट, 
तल शोधक कारखाने आदि | 

(४) पूंजीगत सामान उद्योग (0०छाए 00005 प900४0९४)---जो 
चुनियादी एवं छोटे उद्योगो के लिये मशीनें बनाते हैं । 

(0७॥) उच्च प्रौद्योगिकी घाले उद्योग (साहा प्‌ल्णाएण०४५ [7009॥०5)-- 
जिगमे बडे पैमाने पर उत्पादन की झ्रावश्वकता होती है तथा जो कृषि तथा लघु 
झ्तर के श्रौद्योगिक विकास जैसे खाद, कीटाणुनाशक दवाइयो तथा पेड्रोरसायन श्रादि/ 
से सम्बन्धित है। 

(५) ब्न्य उद्योग जो लघु क्षेत्र उद्योगो वी आरक्षित सूची से बाहर हैं प्रौर 
जिन्हें भ्र्थव्यवस्था का विवास करने के लिये जरूरी समभा जाता है जैसे मशीनरी, 
प्रौजार, वर्वन्तिक और प्रकार्बनिक रप्तायत उद्योग । 

9 बरे ग्रोद्योतिश धरानों पर प्रभावी तियस्तृण--2956 की बीति से बडे 
झौद्योगिव' गृहो की प्रदुषात से झधिक वृद्धि पर नियन्त्रण मे वाधित सफ्वता नहीं 
मित्री । बडे उद्योग समूहों का विवास उनके श्रान्तरिक साधता से नहीं वरत्‌ उतके 
द्वारा वैयो तथा वित्तीय सस्थाओ के ऋणो पर ब्राधारित रहा। ब्रत उस प्रक्रिया 
वो बदलने के जिये नई श्रौद्योगिक नीति मे भविष्य के लिये बडे श्रीद्रोगिक शहों 

([.भह० ]0प्रछताव घ्रठ४5८४) का विस्तार निम्न मार्गदर्श सिद्धातों के प्रमुतार 
शिया जायगा-- 

(+) मौजूदा उपक्रमो का विस्तार एवं लये उपन्रमों वी स्थापना दोना 
एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार अधिनियम के उपबन्धा ये भ्रनुसार हो 
सकेया । हि 
(४) जो उद्योग इस समय द्ामता की स्वत वृद्धि बरने योग्य हैं उन 
प्रलावा विद्यमान उपत्रमा द्वारा नयी वरतुप्ा का उत्पादन करते तथा बडे औद्योगिक 


गृहा द्वारा नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिये सरवार वे विशिष्ट प्नुमोदा 
की श्रावश्यक ता होगी । 


भारत में झ्ौद्योगिक नीति एवं लाइसेश्स नीति ह0 


(।0) बड़े झौद्योगिक गहो को अपनी नई या विस्तार सम्बन्धी परियोजनाग्रो 
की वित्त व्यवस्था के लिये अपने स्वयं के साधनों पर ही निर्मेर करना होगा। पूजी 
प्रधान कुछ उद्योगों जैसे उर्वेरको, कायज, सीमेट, जहाजरानी तथा पेट्रो रसायन 
झादि के मामले मे उपयुक्त ऋण इक्विटी के लिये अनुमति दी जायगी बशर्ते 
सार्वेजनिक वित्त सस्याओ पर उनकी पविभरता कम हो 

बडे प्रौद्योगिक घरानो के कार्य-कलापो को देश के आाथिक-सामाजिक उद्देश्यों 
के पनुरूप लाने के लिये सरकार अपनी लाइसेन्स नीति को विनियमित करेगी । 

(४) लघु उद्योगों के क्षेत्र के लिये झ्रारक्षित 

0 सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भुमिका--नयी औद्योगिक नीति में 
सार्वेजनिक क्षेत्र पर काफी दायित्व डाला गया है. अत- उसे अर्थव्यवस्था में बढ़ती 
भूमिका तिभानी होगी । इस क्षेत्र मे न क्रेबल बुनियादी किस्म का महत्वपूर्ण 
उत्पादन होगा वरनू जन साधारण के लिये आवश्यक वस्तुप्रो की पूति बनाये 
रखने के लिए भी उनका प्रयोग एक स्थायी शक्ति के रूप में कारगर ढेंग से किया 
जायेगा । यह क्षेत्र विविध सहायक उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन तकनीक एव 
प्रबन्ध व्यवस्था भी उपलब्ध करेगा । यह क्षेत्र भव एक सफेद हाथी के रूप मेन 
रह कर कार्यकुशल, लागत में कमी तथा उत्पादन के क्षत्र में निजी क्षेत्र से लोहा 
ले सकने की स्थिति मे द्वोगा । सरकारी क्षेत्र मे प्रबन्धको का एक व्यावसायिक सवर्गं 

इनामे को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । 

4 स्वदेशी एबं विदेशी प्रौद्योगिकी (3००॥॥००४५) --भविष्य में भारतीय 
उद्योगो का विकास यथासम्मव देशी प्रौद्योगिकी (००॥7००४५) पर निर्मर करेगा 
बंयोकि भध्तत स्वदेशी तकनीक ही सस्ती एवं कारगर साबित होती है। फिर भी 
विशिष्ट क्षेत्रों मे विदेशी प्रौद्योगिकी (णिध8० #०7००8५ ) का रास्ता खुला 
रहेगा और देश की आवश्यकता के अनुरूप ऐसी प्रौद्योगिको को झनुकूलित किया 
जायेगा । जिन भारतीय कम्पनियों को विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करने की पझनुमति 
दी जाती है उन पर पर्याप्त पनुसधाव एवं विकास सुविधायें स्थापित करने का 
दावित्व रहेगा ताकि झायातित प्रौद्योगिकी को अनुकूलित अथवा आात्मसात किया 
जा सके । 

42 बिदेशो विनियोजत एवं सहभागिता--नई झौद्योगिक नीति में विदेशी 
निवेश तया विदेशी कम्पनियों की सहभागिता को राष्ट्रीय हितों के प्रनुझप बनाया 
जायेगा । विद्यमान विदेशी कम्पनियों पर विदेशी मुद्रा विनिमय कानून को सस्ती 
से लागू किया जायेगा और विदेशी इविवटी को कम करने की श्रक्रिया पूरी होने पर 
40% से झ्रधिक प्रत्यक्ष अध्यववासी सनिवेश न रखने वाली कम्पनी को भारतीय 
कम्पनियों के समकक्ष विस्तार की अनुमति होगी । पूर्ण स्वामित्व रखने की इच्छुक 
विदेशी कम्पनियों को अब भारत मे कोई स्थान नही है ऊँसे कोका-कोला एवं आ्राई. 
वो एम. ॥ यु 


402 मियोजने तथा झाधिक विकाए 


3. औद्योगिक आत्सनिर्भरता--औद्योगिक एवं प्राथिक नीति का 
सर्वोच्च उद्दृश्य झात्मनिर्मरता की प्राप्ति है इसलिए नयी नोति में सुदृढ एवं 
विविधायूर्णे ग्रौद्योगिक ग्राधार वैयार करने की व्यवस्था है। इसके लिए सरकार, 
भारतीय उद्योगों को अपनी प्रतिस्पद्धात्मक स्थिति एव प्रौद्योगिकी मे सुधार के लिए 
सभी सहायता प्रदान करेगी । 

4 सन्ठुलित क्षेत्रीय विकास को महत्वपूर्णो माना गया है ग्रतः विभिन्न 
क्षेत्रो के दीच विकास स्तर की असमानताग्रो को तेजी से कम किया जायेया। 
इसक लिए 97] की जनगणनानुस्तार दस लाख से भ्धिक ग्राबादी वाले महानगरो 
को निश्चित सीमाओ्रो तथा 5 लाख से भ्रधिक आबादी वाले शहरो में नये औद्योगिक 
उपक्रम स्थापित करने के लिये अश्रनुमनि नहीं दी जायेगी और जित उद्योगों में 
लाइसेन्स की ग्रावश्यकता नही उन्हे राज्य तथा वित्तीय सस्थाप्रों से वित्तीय सहायता 
न देने पर जोर दिया जायेगा जबकि घनी आबादी वाले महानगरों व शहरों से 
पिछड़े क्षेत्रों को स्थानान्वरित होने वाले बडे उद्योगों को आथिक सहायता पर विदार 
किया जायेगा । 

5 कर्मचारियों की सहभागिता--देश में उपलब्ध मानवीय शक्ति के 
सदुपयोग का पूरा प्रयास रहेगा । औद्योगिक इकाइयो की प्रश पूंजी मे सहभागिता 
और कर्मेशाला स्तर से सचालन स्तर तक निर्णय करने में का्यगरों को सम्बद्ध 
होना कार्यकुशलता एवं उत्पादन वृद्धि में प्रयुक्त किया जायेगा । 

6, सकटप्रस्त दीमार भिलें--अ्रौद्योगिक क्षेत्र मे सक्टग्रस्तता की बढती ( 
प्रवृत्ति का देखते हुए नई औद्योगिक नीति मे यह श्रावधान किया गया है कि वाफी 
जाच पडवाल के बाद ही सक्तटग्रस्त इकाइयो को सरकार अपने हाय में लेगी! 
सरकार यह भो सोच रही है कि जो प्रबन्धक या मालिक, कुप्रवन्ध वे लिए 
जिम्मेदार पाय जाते हूँ उन्हे दूसरी मिलो के प्रवस्ध में कोई मूमिका निभाने से 
बचित किया जा सके । 

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनता सरकार की नई 
श्रौद्योगिक तीति बड़ी ही सामयिर्र एवं व्यावहारिक हृष्टिकोश पर श्राधारित है | देश 
में उत्पादन वृद्धि विकेन्द्रीकरण एवं रोजगार अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हेतु लघु एवं 
ग्रामीण उद्यागों के विकास एवं विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। बड़े 
उद्योगों मे स्वदेशी प्रोद्योगिकी पर जार दिया गया है दथा बडे ग्रौद्योगिक घरानो के 
प्रमावी नियन्त्रण की व्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण मूमिवरा निभाने का 
दायित्व है । 

नयी झद्योगिक नीति को श्रालोचनायें एव शिकायतें 
((एाएरशच्ा5 ०. ३र९छ वछ005ागे 70905 रे । 
यद्यपि जनता सरकार की नई औद्योगिव नीति के झगले दस वर्षों मे सबब! 
रोजगार गुहैया करन के उद्क्ष्य से लघु एवं कुटीर तथा प्रामीण उद्योगा के 


झ्षारत में ग्रौद्योगिक नीति एवं लाइसेन्स नीति ]03 


विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है फिर भी इस नीति की कई कमिया, 
शिकायतें एवं पालोचनाएँ हैं जो सक्षेप मे इस प्रकार हैं-- 

4 लघु उद्योगों की व्याख्या झस्पष्ड--औद्योगिक नीति में वर्णित लघु 
उद्योगी के लिए ग्रारक्षण, वित्तीय सहायता, करो में रियायतें तथा अन्य सुविधापों 
का सही इस्तेमाल किये जाने के लिए यह व्याख्या जरूरी है कि लघु उद्योगों मे 
किन-किन को सम्मिलित किया जायगा। लदू उद्योगो के द्वारा फिलहाल लगभग 
2400 वस्तुप्रो का निर्माण होता है। उनमे से केवल 805 वस्तुम्रो के लिए ही 
झारक्षण के पीछे कौत-सा तक है । 

2 लघु उद्योगों को व्यावहारिक कठिताइयो पर ध्यान नहीं दिया गया है -- 
प्राजकल उत्पादन, विक्रय तथा झाय पर इतने भ्रधिक नियम, उपनियम तथा 
कानून लागू होते हैं कि उत्ह लागू करने में सामास्यत नये उद्यमियों का लगभग 
22 निरीक्षकों एव अधिकारियों से पाला पड़ता है जो झ्ामतौर पर उद्योगों के 
विकास में उत्सुक न होकर कथित झनियमितताग्रो को पकडने मे रुचि रज़ते हैं। 
आरतीय लघु उद्योग सघ के उपाध्यक्ष नरेष्द्र शास्त्री के अनुसार यह एक प्रकार का 
नया पटवारी वर्ग है जिसका वेतन कम पर झाय अधिक है। लघु उद्यमी सामान्यत 
अनुभवहीन, नियमों उपनियमों से अनभिन्न तथा अर्दा शिक्षित होता है और वह 
नियमो के शिकजे मे निरन्तर फसता हो जाता 'है झत लधु-उद्योगो के सामने इस 
व्यावहारिक कठिनाइयो को दूर करने की व नियमो-उपनियमो को सरल बनाने की 
झावश्यकता है । 

3 लघु उद्योग श्रम नीति मे परिवर्तेत का औद्योगिक नीति मे कोई प्रावधान 
नही है । चूंकि लघु उद्योगी के श्रम मालिक सम्बन्ध भ्रधिक मानवीय एवं घनिष्ठ 
होते हैं कि जटिल श्रम नियमों की झ्रावश्यकता ही नहीं रहती और न उनके पालन 
की क्षमता ही होती है । 

4 बड़े उद्योग औ्औौर आधुनिक ढग के उद्योगों की उपेक्षा--कुछ आलोचको ने 
देश मे स्वदेशी तकनीक के प्रयोग पर जनता सरकार के जोर व विदेशी प्रौद्योगिकी 
पर तियन्त्रण की नीति से देश झाधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से वचित 
रह जायेगा । 

5 विदेशी विनियोजों एवं कम्पनियों को घकका लगा है । वे अब भारत में 
प्रधिक पूंजी विनियोग के लिये प्ररणास्थद नही होगी । ये झ्रालोचनायें अधिक वजनी 
नही हैं क्योकि सरकार स्वय उनके प्रति जागरूक है । 

नई औद्योगिक नीति बडी व्यापक, सामयिक एवं व्यावहारिक इष्टिकोण 
पर आधारित है । इस नीति मे औद्योगिक विकास की गति को तेज करने, उत्पादन 
एवं कारीगरो की झाय मे बृद्धि तथा रोजगार में वृद्धि के जो उद्देश्य हें उनके लिये 
लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्यागों के विकास पर बल दिया गया है। उन्हे विकास 
के लिए पर्याप्त म्रवबसर एव सुविधायें दी जायेंगी । बडे उद्योगों को छोटे उद्योगो कः 


04 नियोजन तथा प्राथिक विकास 


विकास में बाधाये खड़ी करने का प्रवसर नहीं दिया जायेगा। विदेशी पूंजी एवं 
अयाचित प्रौद्योगिकी को हतोत्साहित कर देश मेआत्म निर्मरता को भोर प्रयास 
किया जायेगा । 

औद्योगिक लाइसेन्सग नीति 


(रकणणाभ 7॥ल्थारंण्ट 2? ) 


निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना, विस्तार एव विकास का नियमन एवं 
नियत्रण करने के लिये श्रौद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 295] पारित 
हुआ था । उसमे 3952 मे सशोघन कर इसे व्यापक बनाया । इस अधिनियम में 
यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना कोई नई झ्रौद्योगिक 
इकाई स्थापित नही की जा सकती अ्रथवा चालू प्लान्ट का काफी विस्तार नहीं 
किया जा सकता । इस अ्रधिनियम में लाइसेन्स समिति (#॥०४लव्रढ 207777606) 
की भी व्यवस्था है। भारत की श्रौद्योगिक लाइसेन्स नीति में समय समय पर 
सशोघन होते रहे हैं जिनसे 970, 973, 975, और 978 के सशोधन 
उल्लेखनीय हैं । भारत में श्रौद्योगिक लाइसेन्स नीति में मुख्य विशेषताएं तिम्त है -- 


. लाइसेम्सिग हेतु उद्योगो का वर्गोकरण किया गया है ([॥) प्रनिवार्य 
क्षेत्र में निजी उद्योगपतियो को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी (॥) मध्यम क्षेत्र मे 3 
करोड से 5 करोड र० पूंजी विनियोग वाले उद्योग गरिने जायेंगे तथा (॥) लाइसेंस 
मुक्त क्षेत्र श्रव तीन वरोड रु० से कम पूंजी वाले उद्योगो को लाइसेन्स से मुक्त कर 
दिया गया है । 

2 सयुक्त क्षेत्र को मान्यता--सरकार ने सयुक्त क्षेत्न को सैद्धान्तिक मान्यता 
दे दी है जिसके श्रनुसार सरकार वित्तीय सगठनो द्वारा वडी परियोजनागरो की झ्रधिक 
मात्रा मे वित्तीय व्यवस्था करने की अवस्था मे इन परियोजनाओ वी साख नीति 
एव प्रबन्ध में हिस्सा त्या ऋणों को अग पूंजी में बदलने का ग्रधिकार होगा । 

3 देश के श्रौद्योगिक उत्पादन के प्रोत्माहन हेतु श्रायात नियंत्रण की नीति 
अपनाई जायेगी । नई प्रायात-तियति नीति में देश में आ्रायात प्रतिस्थापन को ध्यान 
मे रखते हुए उदारता रखी गई है कि देश के उद्योगो की पूरी क्षमता के उपयोग हो 
जाने के बाद भावश्यक हुआ तो उपभोक्ताओं के हितों के लिये प्रायात किया जा 
सकेगा। 

4. एक्एधिकारी प्रवृत्तियों पर कठोर नियंत्रण- सरकार प्राधिक सत्ता के 
विवेन्द्रीकरण हेतु नई लाइसेस्स नीति मे “बडे भौद्योगिर गृहो” की पुन" परिभाषा 
में प्रद 20 करोड़ रु० से भ्रधिक्र परिसम्पति वाले व्यवसायित्र गृहो वो भी शामिल 
कर लिया है जबकि 970 की लाइसेन्स नीति मे यह सीमा 35 बरोडरु० थी। 
अब उन्हे प्रपने विस्तार, लाइसेन्स मुक्त क्षेत्र में भी इकादया स्थापित वरने पर 
साइसेस्स सेवा होगा । 


' भारत में औद्योगिक नीति एव लाइसेन्स नीति 405 


5. लघु उद्योगों वे प्रारक्षण को व्यवस्था को बिर्ठृत किया गया है ग्रव 
504 वस्तुप्नों के उत्पादन में छोटे एव लघ एवं कुटौर उद्योगों को आरक्षण मिल 
सकेगा । किन्तु जवता सरकार ने आवश्यकतानुसार आयात की उदारता का रुख 
अपनाया है ! 

6. विदेशों बडी तथा उैवारे]? कम्पनियों को 5 करोड रू की समस्त पूंजी 
विनियोग की व्यवस्था के कानून का पालन करना होगा जबकि दूसरे उद्योगों के 
लिये इसे हटा दिया गया है ।अब वडे ग्यौद्योगिक शृहों कोभी पिछड़े क्षेत्रों में 
ओऔद्योगिक इकाइया स्थापित करने के लिए लाइसेन्स देने मे उदारता का रुख अपनाया 
जा सकेगा । 

अब नई लाइसेन्स नीति मे ग्लौद्योगीकरण की गति तेज करने तथा विदेशी 
बविनियोगो को भ्राकर्पित करने के लिए पर्याप्त उदारता एवं सरलता प्रदान की गई 
है । अब झाशयपत्न, विदेशी सहयोग एवं पूजीगत सामातर सम्बंध्धी झ्रावेदनों को 
90 दिन में निपदाने की व्यवस्था भ्रपनाई जायेगी | पू'जीगत सामान प्राप्ति के लिए 
सरलीकरण किया गया है बडे झद्योगिक शहो को भविष्य मे केदल प्रमुख क्षेत्रों मे 
ही औद्योगिक इकाइया स्थापित करने की अनुमति दी जा सकेगी । 

इस प्रकार नई औद्योगिक एवं लाइसेन्स नीतियों में औद्योगिक उत्पादन से 
बूद्धि, विनियोगो को प्रोत्साहन छोटे उद्योगप्रतियों को महत्वपूर्ण भूमिका निमाने का 

. भवप्तर बड़े औद्योगिक ग्रहों पर कठोर नियन्त्रण, निर्यात सम्वर्धन एवं आ्राथिक सत्ता 
के केम्द्रोयकरण को रोकने के प्रभावी प्रयास हैं ॥ इससे देश मे झोद्योगीकरण की गति 
तेज होगी व विदेशी पू'जी को नया भाकेपेस रहेगा। 
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भारत में श्रौद्योगीकरण एवं औद्योगिक 
विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
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श्राज विश्व के सभी विकासशील राष्ट्रो मे श्रौद्योगीकरण की >होड सी लगी 

है भ्रौर वे भ्रपने श्राथिक विकास का दीर्धकालीन उद्देश्य श्रौद्योगीक्रण मान घर श्रपने 
पनम्तिम लक्ष्य 'प्राथिक सम्पन्तता' की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत भी उनमे से 
एक हे | भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगो का प्राचीन बडा गौरबपूर्ण रहा है प्रौर 
यहा तक कहा जाता है कि “जब प्राघुनिक सभ्यता का जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप 
जंगली कद्ीलों का निवास स्थान था भारत अपने शासकों की सम्पत्ति तथा कारीगरों 
की क्‍्ला-बौशल के लिए विश्यात था।” इज्जूलण्ड मे श्रौद्योगिक क्रान्ति तथा मारत 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की घातक नीति से मारत की ग्रौद्योगिक व्यवस्था धीरे-धीरे 
नष्ट होने लगी । ब्विटिंण शासनकाल भे 8वी शताब्दी के प्रन्त तक जो उद्योग 
अन्तिम सास ले रहे थे वे उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक झपना गौरव पूर्णवया खो 
बैठे । 840 से परिस्थितियों के दबाव मे ग्रावर प्रंप्रंज शासको ने भ्रौद्योगीकरण के 
यदा-कदा बुछ प्रयत्त क्ये पर आधुनिक ढग के उद्योगी की स्थापना की सही शुदग्राव 
890 के बाद ही हुई। राष्ट्रीय प्रान्दोलन तथा स्वदेशी की भावना ने भारत में 

उद्योगों के विकास का मिलसिता पुनः प्रारम्भ किया। 93 में प्रथम विश्व-युद्ध 
ने विवास के लिए वातावरण तंयार किया, पर युद्ध के तुरन्त बाद उद्योगो की विषम 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 92-22 में विभेदात्मक सरक्षण की नीति 
का प्रनुसरण किया गया। 4930 की विश्वव्यापी ग्राथिक मन्दी ने समूची प्रथ्थ- 
व्यवस्था को प्रस्त-व्यस्त कर दिया। 4930 के वाद चीनी उद्योग को मो सरक्षण 
दिया गया । 939 तव' स्थिति डाबाडोल ही चल रही थी । फिर द्वितीव विखन्युद्ध 

को बिनगारी भड़क उठी। इस युद्धकाल में भारत का प्रौद्योगीकरण बडी तैजी से 

हुपना । उद्योगपर्तिया ने श्रव सूच सलाम कमाया तथा तेजी से विस्तार कियेव इस 
प्रकार स्वतस्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में घोड़ा बहुत भौद्यागिक विक्रास् सरहार की 
सुनिश्चित प्रौद्यागिक विकास की नीति से नहीं- बल्कि परिसत्यितियों, भारतीय 
राध्ट्रवादियों तथा राष्ट्रीय भाव से सम्मव हो पाया था ॥ प्ग्र॑जो ने ठो अपने शाधन 


आरत में औद्योगीकरण एवं भौद्योगिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ ॥07 


काल मे भारत को कंगाल बनाने मे कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। भारत मे 
आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगो की स्थापना नाम मात्र कीयी। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक नीति एवं विकास 
]947 में स्वतस्तता प्राप्ति के साथ साथ देश का विभाजन हुझ्ना। उनका 
ओआद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । सारत सरकार में अपनी राजनंतिक 
स्वतन्त्रता के साथ-साथ भारतीय जनता को प्लाथिक स्वतन्तता, सम्पनरता तथा 
विविधता पूर्ण जीवनयापन का सुप्रवसर प्रदान करने के लिए झौद्योगीकरण की 
प्रावश्यकता महसूस की । तदनुसार 948 म स्वतन्त्र भारत की प्रथम भ्ौद्योगिक 
नीति की घोषणा वी गयी $ इस नीति मे मिश्चित प्र्॑व्यवस्था को झ्राधार बनाकर 
श्रौद्योगीकरण के लिए सरकार के सक्रिय योगदान की झावश्यकता जाहिर की । इस 
नीति को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए 95 मे एक (श्रौद्योगिक विकास 
शुब नियमन) श्रधिनियम-[70फत78] (9७रएथग्फ॒ञ़ाथ्णा & ए८४ण०७०० ४०६) ] 
पारित किया गया । 
प्रथम योजना एक हृषि प्रधान योजना थी और इसमे कृषि विकास को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी । भारत के नियोजित विकास का यह प्रथम प्रमावी 
प्रयास था । परन्तु इस योजना म झौद्यागिक विकास को यथोचित स्थान नही दिया 
गया । ्रौद्योगिक नीति मे श्रौद्योगिक विकास झा सुहृढ आधार तैयार करने के लिए 
लोहा, इस्पात, सीमेट खाद, मारी रसायन व बिजली का सामान, मशीती झ्ौजार 
तथा ग्रल्यूमिनियम जँंस आधारभूत एवं बुनियादी उद्योगो की स्थापना की और झधिक 
ध्यान देने का उई श्य था । 
आधिक परिस्थितियो और उहं श्यो मे परिवर्तनो के श्रनुकूल नीतियो में परि- 
वर्तेन एक प्रगतिशील नियोजन का लक्षण है । 948 की औद्योगिक नीति की 
घोषणा के बाद 950 में भारतीय सबिधान मे नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारो 
की घोषणा और सरकारी विषयक नीति निर्देशों प्रथम योजना मे सार्वेजनिक क्षेत्र 
उद्योगो की प्राश्च्यंजनक प्रगति, 945 में ससद हारा “समाजवादी समाज की 
स्थापना” का प्रस्ताव पारित किये जाने तथा द्वितीय योजना मे उद्योगो के विकास 
को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण एक अधिक स्पष्ट, सुनिश्चित और प्रगतिशील 
औद्योगिक नीति की झावश्यकता हुई । इसलिए 30 प्रप्रेल 956 को तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने सलद मे नई औद्योगिक नीति की घोषणा की । 
इस नीति मे सावजविक क्षेत्र का बहुत विस्तार कर उसके उत्तरदायित्व में वृद्धि 
कर दी । इसमे समाजवाद की स्थापना, तीब्रगति से औद्योगीकरण, प्राधारभूत शव 
मूलभूत उद्योगो के विकास से देश के भावी विकास का सुदढ आधार तैयार करने तथा 
एकाधिकार व केन्द्रीयकरर प्रवृत्तियों पर राक्म लगाने के उद्देश्य निहित थे ॥ द्वितीय 
योजना में झौद्योगिक विकास की गति तर हुई पर विदेशी विनिमय सक्ट ने मार्ग मे 
बाघा उपस्थित की । फिर भी द्वितीय याजनाकाल मे उद्योमो का खुब विकास हुप्ना 


]08 नियोजत तथा धघायिक विकास 


समय-समय पर नीति निर्देश दिये गये तथा वित्तोय व्यवस्था की गई। तृतीय योजना 
में भी श्रौद्यागिक वित्रास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसमे भी 962 मे ब्बरता 
पूर्ण चीदी प्राज्मण तथा 2965 में पाकिस्तानी" श्राक्रमण के बावजूद उद्योगों मे 
बिकास की वापिक दर 7 से 8% तक रही । 

966 तथा 967 भे उद्योगो मे शिथिलता (२९८८५६।०७) झा गई। 
खासतौर से इश्जीनियरिंग उद्योगो को भारी कठिनाइयो का सामना करना पड़ा। 
सरकार ने उद्योगों के विवास तथा नियन्त्रण के यथासम्भव सव प्रयत्न किये | 968ल्‍ 
69 तक उद्योगो में पुन चेतना उत्पन्न हुई। शिधिलता का वातावरण समाप्त होने 
से विकास और विस्तार का दौर शुरू हुमा । जहा 966 में ऑद्योगिक विद्वास की 
दर %, थी, 967 मे यह और भी कम थी। 968 में यह पुन बढ कर 6 4% 
हो गई । 969 मे विकास दर 7 !% थी पर 970 में घटकर केवल 45% 
ही होने का अनुमान है । 974-75 मे विकास दर 2 से 3% थी जबकि झब 5% 
से 6% का अनुमान है । 

चतुर्थ योजना (969-74) में भी देश ने निर्यात को बढ़ाने, प्रायात को 
कम करने तथा अथव्यवस्था को थ्रात्मनिभर बनाने के उदहं श्य से उद्योगो के विकास 
को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चतुर्थ योजना में अब उद्योगों के विकास पर 
सावंजनिक क्षेत्रो मे 3739 कराड झपये व्यय हुआ। पाचवी योजना में लगभग 
3528 करोड़ शुपये लघु व बुटीर, सगठित उद्योग एवं खनिज विकास पर व्यय 
होने का प्रावधान था । 

योजना प्रायोग, प्रशासनिक सुधार ध्रायोग, दत्त समिति तथा डा भार के 
हजारी की सिफारिशों के धनुसार उद्योगों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के तेजी से 
विस्तार करने आिक केष्रीक्रण झौर उद्योगों मे एकाधिकार प्रवृत्तियों पर प्रकुश 
लगाने तथा समाजवाद को स्थापना का स्वप्न साकार करने वे! लिए 8 फरवरी 
970 को भारत सरकार ने नई श्रौद्यागिक लाइसेन्स नीति वी घोषणा की है शौर 
2 फरवरी 973 तथा 25 ग्रक्टूवर 974 को उसमे और महत्वपूर्ण घोषणा की 
हैं। इस प्रकार भारत सरकार देश के झोद्योगीफरण के लिये इृतप्तकल्प है । 

(१948, 956 तथा 4977 की ग्रोद्योगिक नीतियों श्रौर नई लाइसेष्स 
नीति के विस्तुत विवरण के लिए “मारत में औद्योगिक नीति” का अ्रध्याय 7 
देखिये । 

उपयुक्त सक्षिप्त भूमिका से हम यह देखते हैं कि स्व॒तन्त्रता प्राप्ति के बाद 
देश मे भौद्यागिक विक्रास का सुदृढद आधार तेयार करने के लिए भारत सरकार 
विछले 24-25 वर्षों से कृत सकल्प है झोर ग्रावश्यक्तानुसार सुनिश्चित, स्पष्ट तथा 
प्रगतिशील नीतियो का प्रनुधरण किया है। इन प्रयासों से मारत के प्ौच्योगिर 
विकास मे कई प्रवृत्तिया हृष्टियाचर होतीं हैं जिनका विस्तृत विवरण प्रश्रविखित 
दष्यो से स्पष्ट दाता है-- 


भारत मे औद्योगीकरण एवं श्रौद्योगिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ ]09 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत से औद्योगिक विकास 
को मुरय प्रवृत्तियाँ 

स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ !048 की औद्यागित्र द्ोति, पंचवर्षीय योजनाप्रों 
मे विकास वार्यक्रमो 956 की मवीन औद्योगिक नीति तथा निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण 
योगदान से औद्यागिक विकास मे निम्न प्रवृत्तियाँ हष्टिगोचर होती हैं-- 

 पचवर्षोय योजनाओं से औद्योगिक दिक्ास पर व्यय मे उत्तरोत्तर बुढि-- 
प्रथम याजना में कृषि विरास पर झ्धिक ध्यान दिया यया । इस योजना से उद्योगों 
के विकास पर सार्वजनिक धोत् म केवल 7 करोड रुपया ही व्यप हुआ । द्वितीय 
योजना मे उद्योगो और खासतोर पर शाधारभूत और मूठमत उद्योगो के विक्षास वो 
सर्वोच्च प्राधभिकता दिये जाने से सार्वेजनिक छ्षोत्र मे उद्योगों के विज्ञास पर ,25 
करोड रपया' व्यय किया यया + तृतीय योजता मे भी विकास का यह क्रम जारी रहा 
तथा इस योजना मे स्वय-र्फति ग्रर्थव्यवस्था के लिए उद्योमो के विकाप्त पर 
सा्वजनिक दोतब मे 2,967 करोड रुपया व्यय किया यया । तीन वायिकः योजनागो 
में ',79 करोड़ रुपये तथा चतुर्य योजना मे सार्वजनिक क्षोत्र मे उद्योगों के. विकास 
पर 3,729 करोड रुपये व्यय हुसा । इस प्रकार सावेंजनिक द्षोत्र मे औ्ौद्योगीकरण के 
लिए विकास व्यय म॑ उत्तरात्तर वृद्धि होती गई है । विची छ्लोत में भी प्रथम, द्वितीय 
तथा तृतीय योजना में क्रमश” 233 करोड रपये 850 करोड रुपये सथा!,050 करोड 
रुपये व्यय होते का अनुमान है । सावंजनिक क्षोत्र मे व्यय का विस्तृत विवरण निम्न 
तालिका से स्पष्ट है 

पचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योग्रो पर व्यय 

















(करोड रुपये) 
प्रथम द्वितीय तृतीय तोन वापिक चतुर्व पाँचवी 

विवरण योजना योजना योजना योजनायें योजना योजना 

4957-56 7956 67 963 66 2966-69 4969-74 974-78 
ग्राम एवं लघु उद्योग 43 487. 24 44 293 388 
सम्रस्ति उद्योग एव. 74 938  72 3575 3435 7432 
खतिज विकास 
उद्योगो पर कुल ॥7 ॥25 967 779 3729 7820 
ब्यय 
सार्वजनिक द्वोत्र. 44% 24% 23% 254% 227% 265% 
के कुल व्यय का 
प्रतिशत्त 
सार्वजनिक दोत मे 960 4600 8577 6757 ]6प74 2957 
कुल व्यय 
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2 श्रौद्योगिक विनियोग में निरन्तर वृद्धि का रुख--भारत मे स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, विनियोगो मे निरन्तर 
वृद्धि है । सावंजनिक क्षेत्र म प्रथम योजना मे उद्योगां मे विनियोंग 55 करोड़ रुपये 
था वह द्वितीय पचवर्षीय योजना मे बढकर 938 करोड रपये तथा तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में वडकर 520 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । तीन बाधिक योजनाम्रो 
में विनियोग कुछ कम रहा है परन्तु चतुर्थ पचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 969 में 
968 के मुकावले दुगुने लाइसेन्सो की मजूरियाँ दी गईं। निजी क्षेत्र मे निवेशों में 
हैजी से बृद्धि हुई है । पहली तीन योउनाग्रों म॑ सार्वजनिक तथा निजो क्षेत्र में कुल 
ग्रौद्योगिक विनियाग 4 646 करोड रुपय हुआ । सगठित उद्योग व खनिज विकास में 
योज्नावार निद्षोप निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 


पचवर्षीष योजनाओञ्ो मे सगठित उद्योगो व खनिज उद्योगों मे विनियोग 


(करोड रुपये) 
क्षेत्र. प्रथम द्वितीय तृतीय 966 69 चतुर्थ पाँचवीं 
योजना योजना _ योगना योजना योजना 


सार्वजनिक छोत़ 55... 938 ]520 3520 37999 _ कह820 
निजी दोन 235 850 [060 580 000 €000 
कुन-योग 288. 788 2580 260_ 5729 __3820 


चतुर्थ योजना में कुल मिलाकर उद्यागो मे 5729 करोड रपये विनियाग 
हुआ जबबि पांचवी योतना में 3820 करोड रुपये विनियोग की ग्राशा थी । इस 
तरह वितियोग मे बढ़ादा देने की नीति से विदेशी पृजी वा विनियोग भी बढा है । 
छठी योजना म 200 भ्ररत्र रपये विनियोग वी आशा है । 

3 श्रौद्योगिक उत्पादन में बुद्धि (069७० ॥0 [#005079] ए700000- 
0०7 )-पचवर्षीय योजनाम्रों के अ्न्तगंत उद्योगा के विकास पर भारी व्यय तथा बडी 
मात्रा में विनियोग से झ्लौद्योगिद उत्पादन म तेती से वृद्धि हुई है। पिछते 28 वर्षों 
में औद्योगिक उत्पादन में 270 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। !950-5। के मुकाबले 
968-69 मे ग्रौद्योगिक उत्पादन तियुना हो गया है। 960 -00 के झाधार 
पर प्रौद्योगिक उत्पादन का सूचक्राक 950--5] में 49 था वह 965-66 में 
बढकर )54 तथा 977-78 मे बइकर 270 तक पहुचने का प्रनुमान है। जहाँ 
950-5] म श्रौद्योगिक विकास वी दर 25% थी वह 976-77 में 0 45% 
पहुँच गई । 978-79 में यह दर 7 से 8% रहने का झनुमान है । ५ 

4. प्राधारमूत एवं मूलमूत उद्योगों का सुदृढ़ श्राघार--948 भरी नीति 
में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि देश वे ग्रौद्योगीररण के लिए देश भाधारमूतर 
एवं बुनियादी उद्योगी का सुट्ढ आधार आ्रवश्यत है। झ्त 956 से लागू हीने 
वानी द्वितीय यो रता मे प्राधारभूत उद्यागा के विहास को सर्वोच्च स्थान दिया। 
बोहा इस्पात की तीत नई इकाइपा >रूरकेतः भिन्राई व दुर्गाधुर म नोवाल मे हैदी 
इतेक्ट्रोतिक बारखाना प्रल्यूमिनियय, सीमेन्ट मशीन श्ौर ग्लौजार निर्माण, 
रासायनिक उद्यागा का निमाग् तजी से शुरू हुप्ना । तृतीय पचवर्षाव योजना में भी 
विकास तथा सुरक्षा की दृष्टि से उद्योगों को प्राथमिकता दी गई । परिणामस्वरूप इस 
शेत्र मे प्रगति का सक्षिप्त दिश्दगन झागे दी गई तानिक्ा से होता है-- 


व7] 


भारत में भ्रौद्योगीकरण एवं भौद्योगिक विश्वास की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
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2 नियोजन तथा झाथिक विकास 


इस तरह रासायनिक उद्योगो के उत्पादन मे लगभग 0 गुना, मग्रीन भौजार 
उत्पादन में लगभग 430 गुना, सीमेस्ट उत्पादन मे 8 मुता और पेट्रोलियम पदार्थ 
उत्पादन मे 20 गुना वृद्धि हुई है। ये देश मे भ्रोद्योगिक विकास के लिए सुदृढ 
प्राघार बन पाये हैं । उत्पादन उद्योग मे विकास उपभोग उद्योग की श्रपेक्षाकृत तीद्र 
रहा है । तीन इस्पात कारखाने--एक प्रास्ध्र प्रदेश के विशाजापट्टनमू, दूसरा मंसूर 
के हास्पेट तथा तीसरा तामिलवाडू के सेलम जिले में लगाये जाने हैं । 


5. उपभोग उद्योगों में भो तेजी से विकारा हुश्ना है--उत्पादय उपभोग 
उद्योगों मे विकास की गति तेज करते हैं । भारत मे पचवर्षीय योजनाम्रों में प्राधार- 
भूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्रायमिकृता देने के साथ-साथ निजी क्षेत्र को 
उपभोग उद्योगो वे विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोत्साहन दिया गया । 
उपभोक्ता उद्योगों में उत्पादन को वृद्धि इस प्रकार है -- 


प्रमुख उपभोग उद्योगों का विकास 








) 

उद्योग इकाई 950-5] 970-74 973-74| 978-79 

|; [ (लक्ष्य) 
सूती बस्तर करोड मीटर | 42] 5 780 795 950 
चीनी लाख टन ॥ 376 | 395: 45 
रेडियो रिसीवर्स. हजार से 54 ]830 | 3250 | 5000 
कागज उद्योग हजार टन 6 756 776 | 050 
जूट उद्योग लाख टन 8 37 ]0 5 [07 428 
साइविलें हजार सख्या।_ 99 | 2084 | 2575 | 3000 


बिजली के पसे लास ]99 [7 2 28 5 25 





कपड़े वे उत्पादन मे दुगुनी चीनी वे उत्पादन मे लगभग तिगुनी, साइकिलो 
के उत्पादन भे लगभग 9 गुती, विजली के पस्ो में लगभग साढ़े सात गरुनी वृद्धि 
पिछवे 28 वर्षों मे सन्तोपप्रद स्थिति का सक्रेत करती है । 


भारत में पिछले 28 वर्षों मे ही प्ौधोगिक धोच मे स्‍्ाश्व्यंजनक प्रगति हुई 
है. ५ घरओे, भएएड, का शुदु॒द प्रौद्योशिणक पण्थएए रैग्पर हो; ग्ण्पा. है. ५ गह लिए, सुल्कारों, 
को देखने से स्पष्ट है। सापास्यत 960-009 के भाधार पर 97! से 
भोद्योगिक उत्पादन गसूचराक 86 हो गया जबकि 9735 के भस्त में सूचनाक 280 
तक बड़ जाने वा भनुयान है । 97$-79 मे सूचरार 273 होने का पनुमान है| 











भारत में भ्रो्योगीकरण एवं झौद्योगिक विकास को मुद्य प्रवुत्तियाँ 83 
ऑद्योगिक विकास सूचकांक (7960+-00) 
कल. | चुत | पल | गम का | ला) गौ सामान्य 
के आधारभूुत । पूजोगत | मध्यवर्त | उपभोग | (6 
वर्ष (0व्यटाथ) 
उद्योग [ उद्योग उद्योग उद्योग । सूचक्राक 
गढ्द्वा वाहक वह [058 | 666 ॥ [692 
१965 7643 | 2442 | 7403 | 8275 | 538 
970 2208 | 2344| 358 6 | 6544 | ]80-3 
978-79 | 300 320 280 270 270 
(अनुमान) 





6 श्रौद्योगिक ढाचे मे परिवर्तेत (009788 9 ॥0प0509] 9#7006)-- 
भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात झ्ौद्योगिक क्षेत्र में सम्पादित विकास कार्यत्रमो 
मे झद्योगिक ढाचे का आश्चर्यजनक परिवतंन देखने को मिलता है। भारत के 
परम्परागत उद्योगो-सूती वस्त्र, जूट, चीनी, चमडा में विकास अपेक्षाकृत धीमी 
गति से हुआ है जबकि उत्पादन व मध्यवर्ती उद्योगों की अभूतपूर्व प्रगति से श्रौद्योगिक 
ढाचे का का्यापल्ट सा हो गया है । जहा 4950-5] मे कुल झोद्योगिक उत्पादन में 
पूजीगत उद्योगों का भाग केवल 3 प्रतिशत था, वह 965-66 मे बढ़कर 22% 
हो गया । इसी प्रसार उपभोग उद्योगो का भाग कुल झौद्योगिक उत्पादन में 68% 
से घटकर 34 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार भारतीय औद्योगिक ढांचे मे यह 
आमूल-चूल परिवर्तेत औद्योगीकरण के उज्ज्वल भविष्य का सकेत देवा है । औद्योगिक 
ढाचे मे तेजी से परिवर्तन का श्रेय द्वितीय तथा तृतीय प्रचवर्षीय योजनाप्रो को जाता 
है । निम्न सारणी भ्रौद्योगिक ढाचे मे परिवतत प्रदर्शित करती है 


भारत से झ्ोद्योगिक ढांचे में परिवर्तत 
(50एफटप्फक टकक्नाइ९5 का 470748 ए005६४7९५) 
(कुल झोद्यो गिक उत्तादन मे प्रतिशत भाग) 








उद्योग ]950-5] ]960-6] ]965-66 ]978-79 
(अलुमान ) 
उपभोग उद्योग. 679 457 उब 26 
मध्यवर्ती उद्योग 233 373 430 48 
पूजीगत उद्योग... 8० 60 220 25 
प्रन्य 98 08 97 | 
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]4 नियोजन तथा भाधिक विकास 


7 उद्योगों में विविधीकरण तथा संगठित उद्योगों का प्रपेक्षाकृत प्रधिफ 
विकास (0: शञञीटशा०णा 7 ॥0050765 शाते 5९८१9 फ़रफुशाशणा ण ।छाएृ८ 
8८०06 ॥07५07८$)-- देश मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भ्रौद्योगिक विकास कार्यत्रमों 
से न वेवल झ्रौद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि तथा ढाचे मे परिवतंन हुआ्ना है बल्कि उद्योगों 
में विविधता ग्राई है । जो मारत पहले झालपिन तक के लिए विदेशों पर प्राश्नित 
था श्रव प्रनेक प्रकार का इजीनियरिंग, रासायनिक, उपमोक्ता माल का उत्पादन 
करने लगा है। देश मे टेलीफोन, घड़िया, रेडियो, टेलीविजन सेट, चौनों-सीमेट व 
कागज, कपड़ा उद्योग की मशीने, मिश्चित प्लास्टिक, सामुद्रिक-जहाज, हवाई जहाज, 
विभिन्न प्रकार की दवाइया, सिलाई की मशीनें, प्ले श्रादि कतिपय उदाहरख हैं। ये 
भ्रव विदेशों को बडी मात्रा मे भेजे जाने लगे है । 


भ्रौद्योगिक विकास की एक विशेषता यह रही है कि सगठित उद्योगों का 
विकास प्रधिक तीत्र गति से हुआ है । जहा 948-49 में कुल औद्योगिक उत्पादन 
का 60 प्रतिशत छोटे उद्योगो से तथा 40% बडे पैमाने के उद्योगों से प्राप्त होता था 
वहा ।966-67 में लघु उद्योगो का कुल भ्रौद्योगिक उत्पादन में भाग 30 प्रतिशत 
ही रह गया जबकि बडे पैमाने वे उद्योगो का भाग 40% से बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गया । बड़े पैमाने के उद्योगो मे पूंजी की गहनता मौद्योगिक प्रगति का 
सूचक है । 

8 उद्योगों में सावंजनिक क्षेत्र का तीव्र विस्तार--उद्योगो मे एवाधिकार 
एव केन्द्रीकरण को रोकने तथा समाजवादी लक्ष्य वी पूछ्ति के लिए सावंजनिक क्षेत्र 
का तजी से पिस्तार हुआ है । विनियोग की तालिका से स्पष्ट होता है कि जहाँ प्रथम 
याजना मे स्रारवेजनिक उद्योगो मे विनियोग 55 करोड रुपये था वह बढ़कर तृतीय 
योजना म 520 करोइ रपये हो गया । तीन परचपर्षीय योजनाग्रों मे सार्वजनिक 
उद्योगा पर 25]3 कराड़ रपये विनियोग हुपा । जहा 950-5 में सार्वजनिक 
उाक्मो की ससस्‍्या 5 थी और उतमे 29 करोड रुपये की पूंजी विनियोजित थी, 
965-66 मे सार्वजनिक उपक्रमों की सख्या 74 और विनियोजित पूंजी 245 
बरोड एपया हो गई । 978 के मार्च म॑ उपक्र्मो की सख्या 55 तथा विनियोजित 
पूजी 3500 करोड स्पया थी। भारत को सम्पूर्ण उत्पादन सम्पदा में लोक क्षेत्र 
क्य भाग 950-5 में केवल 5% था वह प्रव बठकर 46% हो गया । 

इसके भलावा जहां 95] मे सगठित उद्योगों मे सावंजनिक क्षेत्र का भाग 
3% था वहा वह बेढक्र 966 में 30% हो गया। छठी योजना के प्रन्त तक 
सार्वजनिर क्षेत्र वा माग 60% हो जाने का अनुमान है । सार्वेजनित क्षेत्र मे रूरवेला, 
भिलाई तथा दुर्गापुर में लोह-इस्पात कारखाने, भोपाल में विजली वी भारी मशीनें 
बनाने वा कारखाना, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, चितरजन व वाराणसी वे रेल इजन 
बारलाने, बगलोर मे जहाज बन ने का कारखाना, झादिन्प्रादि क तिषय उदाहरण हैं | 
विस्तृत विवरण के लिए “सा्वेजनिक उद्योग एवं समस्याएँ” परष्याय पढ़िये । 


भारत मे झौद्योगीकरण एवं भौद्योगिक दिकास की मुख्य प्रवृत्तियाँ 5 


सावंजनिक क्षेत्र मे यह विस्तार देश के भावी श्रौद्योगीकरण के उह श्य से 
प्रेरित है ॥ 

9. उद्योगों भे दिदेशी विनियोग एवं विदेशी सहयोग में चृद्धि ([7ए7६8६७ 
व एएक्‍छए॥ [05९४पदाड बात॑ #08ए॥ (०]28०गा०० पतत05076४) +-+ 
मिश्रित प्रथेव्यवस्था की नीति अपनाने तथा 949 मे स्वर्गीय प० नेहरू दारा विदेशी 
विनियोजको को आश्वासन देने से देश मे ग्रौद्योगिक विकास के लिए विदेशी पू जी 
विवियोग तथा विदेशी सहयोग में वृद्धि हुई है । रिजदे वेक के एक अध्ययत के अनुयार 
जहा 948 में भारत में निजी क्षेत्र मे विदेशी विनियोग का शेष (00७छआवगाड़् 
एछ0ाशह्ा 709४४ग्रा८४७) 264 6 करोड रुपये था वह बढ़कर 960 में 634 
करोड रुपये तथा 965 में 936 करोड़ रुपये हो गया) तीन पचवर्षीय योजनाप्रो 
की झ्रवधि मे निजी क्षेत्र मे विदेशी पूजी का विनियोग 67[-2 करोड रुपये था 
इस विनतियोग का 77 8 करोड रुपये प्रथम योजना, 292"3 करोड़ रुपये द्वितीय 
योजना तथा 30] करोड रुपये तृतीय योजना काल मे प्राप्त हुम्ना | विदेशी पूजी 
विनियोग की दृष्टि से ब्रिटेन का पहला स्थान है उसके बाद दूसरा स्थान अ्रमेरिका 
का है। 

भारत की प्रर्यव्यवस्था के विदोहन मे लाम प्राप्त करने की दृष्टि से अब 

-... विदेशी पू जीपति भारतीय ओद्योगिक साह॒सियों के साथ मिलकर उद्योग खोलते हैं ! 
विदेशी उद्योगपति भारत सरकार के साथ भी झौद्योगिक उपक्र्मो में भागीदार बने 
हैं। 957 से 968 की अवधि में विरेशी सहयोगो की सख्या 2950 थी। 
8००७७०॥८ 0765 के अनुसार 94 कम्पनियों की 206 करोड रुपये की पूंजी मे 
से विदेशी पूजी का भाग लगभग 49 करोड रुपये था जौ उनके कुल विनियोग वा 
लगभग 24% भाग था ) इत इकाइयो मे पूंजी के अतिरिक्त प्राविधिक सहयोग भी 
मिल रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ॥ 

49 लघु एवं कुटीर उद्योगो का विकास--मारत जैसी अयैव्यवस्था मे जहा 
पूजी का अभाव है तथा अतुल जन-शक्ति वेकार है लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकाम 
का महत्व बढ़ जाता है ( इन उद्योगों वा विरऋःःस आथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक 
हृष्टि के साथ मानवीय दृष्टि से भी महत्वपूण है। इनके विश्ञास से अधिक लोगो 
को पूर्ण रोजगार, अनेक लोगो को नये रोजयबार, उत्पादन में श्रल्पकाल मे वृद्धि 
विफेन्द्रीकरण तथा समाजवाद का झ्राधार बनता है । इन बातो को ध्यान मे रखते 
हुए प्रथम योजना मे लघु उद्योगों के विकास के लिए 43 करोड़ रुपये, डितीव 
सोजना मे 87 करोड रुपये, तृतीय योजना मे 24] वरोड रुपये व्यय किये गये । 
तीन वाधिक योजनाझो मे इन उद्योयो के विकास पर 44 करोड रुपये व्यय हुप्ना 
जबकि चतुर्थ योजना मे इनके विकास पर 293 करोड़ रुपये व्यय हुआ । विशिष्ट 
उद्योगों के लिए नियमों की स्थापना जंसे हस्तकला बोर्ड, हाथकर्षा बोर्ड, कोयर बोर्ड, 
लधु उद्योग विकास निगम, झाथिक सहायता भ्रदात करने के लिए राज्यों में राज्य 


पा6 नियोजन तथा प्राथिक विकास 
दित्त निगम भ्रादि वे साथ प्रतिस्पर्दा को रोकने के लिए उत्पादन सीमा तथा भिन्तता 
कय सिद्धान्त प्रपनाया गया है । 965 में लघु उद्योगों (लघु एवं कुटीर) भे उद्योगो 
की बुल पू जी का वेवल ] 3% भाग था पर फिर भी वे कुल झौद्योगिक उत्पादन 
का 32 22% भाग उत्पादन कर रहे थे झव 4% भाग है । फिर भी यह सत्य है कि 
बड़े पैमाने के उद्योगो वा विकास लघु एवं कुटीर उद्योगो की भ्रपेक्षाइत तेजी से हुग्ना 
है। पाचवी योजना म लघु एवं कुटीर उद्योगों की भ्रपेक्षाइत तेडी से हुआ है ! 
पाचवी योजना मे लधु एवं बुटोर उद्योगों के विकास पर सावेजनिक क्षेत्र में 388 
करोड रपये व्यय होने का अनुमान है । छठी योजना में 40 करोड रुपये व्यय का 
प्रावधान है । 

] श्रौद्योगिक क्षेत्र मे एकाधिकार एव केन्द्रीयकरण को बढावा--956 
की झौद्योगिक नीति व! उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्तियों का रोकना तथा नये साहसियो 
को प्रोत्साहन देना था पर औद्योगिक लाइसेन्स नीति के दोपपूर्ण कार्याखयन, 
प्रशासनिक अप्ठाचार तथा उद्योगपतियो की स्वार्थथरायणता से विपरीत परिस्थिति 
देखने में भ्राई। यद्यपि कुछ क्षेत्रो- दियासलाई में एश/ध00 व सीमेट मे ५०० 
वी एकाधिकारी प्रवृत्तियो का हास हुआ है पर साथ ही बुछ बडे उद्योगपतियों के 
हाथ भे श्रौद्योगिक इकाइयो का केन्द्रीयकरण हुआ है । डॉ० झार० के० हजारी तथा 
दत्त समिति ने इसके बारे भ विस्तृत विवरण दिया है “ एगाधिकार आयोग ()४०70- 
70] (०ग्राग्रा।5907) के प्रतिवेदन से भी पता चला कि 00 वस्तुगो में 65 बस्तुएँ 
ऐसी हैं जिनका उत्पादन बुछ ही उद्योगपत्ियों के हाथ मे ओेन्द्रित है झौर वे प्रपती 
एकाधिकारात्मक प्रवृत्ति स कृत्रिम प्रभावसे अनुचित मुनाफाखोरी को बढाते हैं । 
भारत के बुछ बडे व्यावसायिक समूहो-जैसे बिडला, टाटा, डालमिया स्‍झादि का 
परधृव्यवरथा पर भारी प्रभाव है । अ्रत समाजवाद के नये नारे वे रूप में 23 दिसम्बर 
977 को नई श्ौद्योगिक नीति की घोषणा की है उससे झ्ब सार्वजनिक क्षेत्र वा 
विस्तार हागा प्राविक एकाधिकार का ग्रढ टूटगा । नये-नये सहयोग्रियो को 
पौद्योगिक इकाइया स्थापित करने मे प्रोत्ताहन तथा लाइसेन्स से उदारता बरती 
जयिगी । लघु यद्योगो को विकास की पर्याप्त सुविधा होगी तथा बडे उद्योगपतियों 
को नियन्त्रण वे साथ श्रथव्यवस्था के दिक्ास म॑ योगदान करने ने जिए प्रोत्साहित 
विया जायगा । (इस नीति का विवरण “झौद्योगिक नीति” भ्रध्याय मे देखिये) 


42 भ्रन्‍्य प्रवृत्तियाँ-- (:) उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान बरने के लिए 
विशिष्द वित्तोष सस्यान स्थापित क्पि गये हैं-- जैसे भ्रोद्योगिक वित्त नियम, राष्ट्रीय 
प्रौद्यागिक विकास नियम, ध्रौद्यागिक विकास बैक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, 
राज्य वित्त निगम, ग्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम पभादिवा इसके झलावा 49 
जुलाई 969 को लघु उद्यागों को ऋण देने के लिए तथा वित्तीय सहायता पर बड़े 
उद्योगो को दी जाने दाली वित्तीय सहायता पर नियन्त्रण रखने के विए 4 बडे 
बैंको वा राष्ट्रीयकरण कर तिया है । 


आरत मै ौद्योगीकरण एवं औद्योगिक विकास की मुख्य भरवृत्तियाँ ॥7 


(7) किस भी देश मे क्षेत्रीय विषमता सन्तुलित विकास से बाधक है और 
इसलिए भारत सरकार ने ग्रौद्योगिक दृष्टि से पिछडे राज्यो तथा क्षेत्रों के विकास 
की और भी ध्यान दिया है । लाइसेस्स देने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाने 
का उद्दे श्य था पर व्यवहार में ऐसा कम हुआ । 969 में सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों 
भे उद्योगो के विकास के लिए साहमसियो को विनियोग का 5% झनुदान सहायता 
(केवल 50 लाख रुपए के विनियोग तक) देने की घोषणा की। राज्य सरकारें भी 
रियायती दरो पर भूमि, विजली की व्यवस्था करने में सतत्‌ प्रयत्तशील हैं । 
आद्योगिक बस्तियो का निर्माण किया गया है॥ करो में भी रियायतें दी जातो 
हैं। यह उद्योगों के विक्रेन्द्रीकरण तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण है । 

(7४) श्लौद्योपिक नोति मे सामयिक सशोधन वी प्रवृत्ति हमेशा दृष्टिगोचर 
हुई है।॥ 946 के बाद !956 की झौद्योगिक नीति इसकी परिचायक हैं। [966 
से 968 तक उद्योगों मे शिथिलता (7१९०९५5५००) को रोकने के लिए नई इकाइयों 
की स्थापना व पुरानी इकाइयों मे विस्तार की मुक्ति प्रदान की । झभी हाल में ही 
]8 फरवरी 970 को नई औद्योगिक लाइसेन्स नीति की घोषणा तथा ॥4 मार्च 
को उप्तमे कुछ ढिलाई की घोषणा तथा 25 अक्टूबर 975 को लाइसेन्सिग नीति मे 
वरिबवर्तन नीतियो की लोचता तथा व्यावहारिकता को प्रदर्शित करती है। समय- 
समय पर इन नीतियो के कार्यान्वयन का गूल्याकत करने तथा आवश्यक सुधार के 
सुझाव देने के लिए समि्ियाँ नियुक्त की गई हैं। इसमे डॉ० हजारी, दत्त समिति, 
प्रशासनिक सुधार प्रायोग तथा एकाधिकार प्रायोग का हत्वपूर्ण योगदान रहा है। 
झब जतता सरकार ने 23 दिसस्वर 977 को नयी झ्ौद्योगिक नीति की घोषणा 
की है। 


(एरो पिछड़े क्षेत्रों मे प्रौद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करमे की लाइसेन्स नीति 
मे इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार हुआ कि बडे व्यावसायिक्र समूहों को लाइसेम्स 
देने मे उदारता बरती जायगी 


इसके झलावा कृषि-जन्य उद्योगों में अरब सहकारिता का बोलवाला है। 
भरत जो दूसरो की सहायता से उद्योग स्थापित करता है, स्वय दूसरे देशो में 
ओऔद्योगिक सहयोग कर रहा है। भारतीय उद्योगपति अफ्रीका, नेपाल, लेडिन 
अमेरिका मे उद्योग स्थापित कर रहे हैं। 


इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत 
मे औद्योगिक विक्रास की गति तेज ही नही हुई वरन्‌ भावी औद्योगीकरण का सुदृ 
आयार तैयार हो गया है। उत्पादन मे विविधता झ्ाई है॥ ओद्योगिक सरवना मे 
पू'जीगद व आधारभूत उद्योगों क। झ्राधार मजबूत बना है। समाजवादी समाज की 
स्थापता के लक्ष्य से प्रेरित होने का कारण उद्योगो में सार्वजनिक क्षेत्र का काफी 


38 नियोजन ठया प्ाथिक विकास 


विस्तार हुप्रा है श्ौद्यागिक केन्द्रीयकरण को रोकने के प्रवास किये हैं और तदनुसार 
लाइमेंस नीति का मजाधित् किय्रा गया है तथा नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया 
जा रहा है । 


परसोेक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत 
]. स्वतल्तता प्राप्ति के वाद झौद्यागिक विकास की मुस्य प्रवृत्तियों क। विवेचन 
कोजिये । 
आअयबा 
पचवर्षाय योजनाग्रा के अन्तर्गत औद्याम्रिक्त विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का 
उल्लेख कीजिए हि 


(सक्तेत .-“याजनाड्रों के अन्तर्गत झौद्यागिक विक्रास कौ प्रवृत्तियों का उल्लेख 
अ्रध्याय के शीर्यक्ानुसार करना है ।) 
2. भारत मे याजताकाज मे प्रौद्यापिक्त विकास पर एक सक्षिस्त लेख (टिप्पणी) 
विखिय ।) 
अघदा 
“बचवर्षीय बौजनाप्रा म भारत का प्रौद्यागिक प्राघार मजबूत व॑ सरचना में 
महत्वपूण् परिवर्तेट हुए हैं” इस कथन की पुष्टि वीजिए । 
(सकते दाता प्रज्ना क उत्तर मे श्रौद्यागिक विक्रास की प्रवृत्तियों का प्रालो- 
चनात्मक विवंचत दना है श्लोर कयन की पुष्टि करनी है ।) 


9 
उद्योगों में राज्य अथवा सरकार की भूमिका 


(एण९०ण धा९ 586 8 एण्जाएए) 








बनना 3332>>-छछए॑ऋऋएणछणा 





दे दिन हवा हुए जब उद्योग तथा व्यवसाय में राज्य सरकार के हस्तक्षेप 
को प्रवाछित माता जाता था तथा यह धारणा थी कि राज्य द्वारा ग्लाथिक क्षेत्र मे 
यथासम्भव न्यूनतम हस्तक्षेप ही समाज के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। 
परिस्थितियों ने पलटा खाया, निजी हित सार्वजनिक हिंत पर हावी होने लगा और 
व्यापार चक्रो ने पूंजीवादी स्वतन्त्र व्यापार मीति के खोखलेपन को जाहिर कर 
दिया तो प्र्यव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के समर्थकों की तीत्र वृद्धि हुई । प्रो. खेटा 
के शब्दों मे “प्राज राज्य पहले को भाँति झाथिक-प्रक्रिया का सुक पर्येवेक्षक मात्र नहीं 

““बघरन्‌ बह झब सर्तिय भागीदार के रूप मे सामने झाया है। उसने उद्यमी, नियन्त्रक, 
संरक्षक व रक्षक की भूमिका ग्रहस करली है ।”! झाज पर्थव्यवस्था में कदमनकदम 
पर राज्य का हस्तदोप+ नियन्त्रण एवं नियमन है। राज्य आाधिक क्रियाओं का 
सचालक, तिमनन्‍त्रक व पय-प्रदर्शक है। इस प्रकार सरकार झाजकल उद्योगों की 
स्थापना, सचालन तथा समापन झादि सभी कार्यों मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करती है । 

जद्योग में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के उद्देश्य श्रथवा कारण 

(0णुच्तार:5 ०० पिल्व्5०ा5 णि 56966 ॥स्‍/ल्‍८९८९ए८४ 7 ॥00ए0॥79 ) 
झद्योगिक क्षेत्र मे राज्य सरकार के हस्तक्षेप के अनेक उर्दे श्य अथवा कारण 
हो सकते हैं, उनमे प्रमुख अधघोलिखित हैं-- 

4. राष्ट्रीय सुरक्षा--राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षा उद्योगो पर देश की अखण्डता, 
स्वतन्त्रता व राजनैतिक सार्वभौमिकता बहुत कुछ निर्मर करती है भरत संश्य सामग्री 
व सुरक्षा उद्योगो पर राज्य का प्रभावी स्वामित्व एवं नियतण आवश्यक हू। यही 
नही राजनैतिक स्वतस्तता को विदेशी शक्तियों से बचाने के लिए मी सुरक्षा उद्योगो 
पर राज्य का प्रभावी नियन्त्रण होता जरूरी है। सुरक्षा उद्योगों को निजी द्षोत्र मे 
छोड़ना खेतरे एवं जोखिम से परिपूर्ण होता है। 

2. झाघारमूत एवं मुलमूत उद्योगों का सुदृढ़ झ्ाधार तैयार करते के लिए 
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भी सरकार ऐसे उद्योगो को स्थापना, विकास, विस्तार एवं नियत्रण में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाती है। इसके भ्रन्तर्गत मुख्य रूप से लोह-इस्पात उद्योग, खनिज तेल 
उद्योग विद्युत उत्पादय उद्योग, रसायन उद्योग, सोमेन्ट एवं महत्वपूर्ण उद्योगों 
का समावेश होता है ! 

3 श्रधिक जोखिम वाले उद्योगो की स्थापना--जिन उद्योगों मे जोखिम 
अधिक होता है उनमे निजी व्यक्ति पूंजी लगाने का साहस नहीं करते अत ऐसे 
उद्योगो की स्थापना सरकार द्वारा वी जाती है। रेल, जहाजरानी बायु यातायात 
भ्रादि । 

4 सार्वजनिक उपयोगी उद्योग (शा एम्रागए इध७४०८४] -- जिनके 
पम्तगंत पानी, बिजली, यातायात और सचार सेवाझ्ो का समावेश होता है उनमे 
पूंजी प्रधिक लगती है भौर उनके विकास से सावंजनिक लाभ मिलता है। ऐसे 
उद्योगो कौ स्थापना, विकास व नियन्त्र०ण जबहित मे किया जाता है ॥ 


5 झ्ौद्योगिक क्षेत्र मे स्थायित्व एवं घिकास--सरकारी उद्योगों मे व्याप्त 
तेजी-मन्दी के दुष्प्रभावों वो दूर करने तथा उनके सन्तुलित विकास के उद्देश्य से राज्य 
हस्तक्षेप करता है क्योकि झगर उद्योगों मे मन्‍्दी श्राती है तो बेकारी, भुखमरी व 
निर्धतता पंलती है भौर प्रगर तेजी भ्राती है धो उपभोक्ताप्रो को क्षति होती है मत 
उद्योगों मे स्थायित्व के साथ विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है । 

6 सार्वजनिक कल्पाए--सभाज दे! भ्रधिक्तम सामाजिक बल्याण के लिए 
उथोगों का विकास विस्तार एवं प्रमावी नियन्त्रण किया जाता है क्योकि सभी 
पाधिक क्ियाझो का ग्रन्तिम उद्दे श्य ही ग्रधिक्तम कल्याण करना है ॥ 


7 एकाधिक्तार पर नियन्त्रण--उद्योगो पर निजी एकाधिकार उपभोक्ताग्रो 
झौर श्रमिकों के शोपण को प्रेरित करता है प्रत उद्योगो में निजी व्यक्तियों के 
एकाधिकार को रोकने व उसका समापत करने के उद्श्य से सरकार हस्तदोप 
करती है । 

8 बडे पैमाने को उत्पत्ति को लाभ प्राप्ति व दोहरे व्यय की रोक के लिए 
भी कमी कभी सरवार हस्तक्षेप करती है। प्रनेक छोटी छोटी इकाइयो की एक ही 
सार्वजनिक सस्था के नियन्त्रण मे रखने से मितब्ययता को प्रोत्साहन मिलता है । कुछ 
उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें सा्वजतिक एक्ाघधिक्रार झ्रपब्यय को बचाता है भौर 
अनावश्यक प्रतिस्पर्दा को समाप्त ऋरके सामाजिक वल्याण में वृद्धि करता है* जेसे 
झगर विद्युत प्लापू्ति, पाइप लाइन टेलीफोत लाइनें, रेल-लादनें प्रादि को बिछाने 
का काम प्रनेक निजो प्रतिस्पर्दों फर्मों को करने दिया मम्मा तो सामाजिक पूंजी का 
दोहरा प्रपव्यय होता है । 

9 ह॒प्निष्रद उद्योगों पर नियन्त्रण--जों उद्योग सावंजनिक हृष्टि से हानिप्र३ 
व नैतिक पान के कारण हाते है उन पर प्रभावी नियन्बध जनहित में 


2. 
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आवश्यक हो जाता है जैसे शराब उत्पादन करने वाले उद्योगों पर नियन्त्रण करना 
जरूरी होता है । 

0 सन्तुलित औद्योगिक विकास व झाथिक लाभ सरकार समी प्रकार के 
उद्योगों के सन्तुलित विकास के उद्देश्य से भी हस्तक्षेप करती है और कभी-कमी 
हस्तक्षेप का उद्ं श्य इन उद्योगों मे प्राप्त हाने वाले अत्यधिक लाभ का सार्वजनिक 
हित कार्यों मे मोडना द्वोता है। देश म तीव्र झ्राविक विकास के जिए झौद्योगीकरण 
करना पडता है। 

44 सीमित साधनों का प्राद्शतम उपयोग -देश में उपलब्ध भौतिक एवं 
वित्तीय साधनी के झ्ादगेंतम उपयोग के उद्देश्य से मी सरवार को औद्योगिक क्षेत्र मे 
हस्तक्षेप करना पडता है । 

उद्योग मे राज्य की भूमिका के विभिन्न स्वरूप 

सरकार उपयुक्त उद्द श्यो की प्राप्ति के लिये ग्रौद्योगिक क्षेत्र में अनेक प्रकार 
से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी झुमिका (7) उद्योगों को प्रत्यक्ष 
सहायता देने, (0) अप्रत्यक्ष सहायता देने, (॥) सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना 
करने; (४) झौद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ अन्त सरचता तैयार करने, 
(५)उद्योगो के विकास का ज्ियत्रण व नियमन करने तया (५।) उद्यागों पर सार्वजनिक 
स्वामित्व एवं नियन्त्रण कायम करने प्लादि अनेक रूपों म हो सकता है। इतका 


' >सन्षिप्त विवरण भारतीय उद्योगों के सदर मे सदाप म इस प्रकार है-- 


॥ राज्य द्वारा उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता--देश के झौद्योगीकरण में सरकार 

प्रत्यक्ष योगदान करती है झौर वह विभिन रूपो मे हो सकता है जैस -- 
(0 विदेशों अतिस्पर्दा से सरक्षण (?70(०-007)--सरकार देश के उद्योगों 
को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से सरक्षण भ्रदात कर सकती है ताकि वे कालास्वर में विकसित 
हो सके । भारत मे इस दिल्ला मे सबसे पहला कदम 92] में विनेदात्मक संरक्षण 
मोति (?ग०9 रण एछलाफ्राएशपाड शिण॑ध्ला00 ) के अपनाये जाने मे था । उसके 
बाद स्व॒तस्त्र भारत मे उद्योगों के सरक्षण के लिपे व्यापक, व्यावहारिक व उपयोगी 


नोति झपनाई गई जिसके झल्‍्तगत (8) प्रतिरक्षा सम्दन्धी सभी उद्योगो के हर 
कीमत पर सरक्षण प्रदान करने, (8) भारी एवं बुनियारों उद्योगों को जनहित में 
यथा सम्भव सरक्षण देने तथा (८) झन्य उद्योगों को उनकी प्रयोजनीयता के आधार 
प्र सरक्षण की व्यवस्था है 

(७) बित्त व्यवस्था (॥0ञ्नाए्त होए००) -7मारत सरकार ने देश में 
उद्योगों के विक्राम के लिए पर्याप्त सामाजिक वित्त व्यवस्था के उद्देश्य से अनेक 
विशिष्ट वित्तीय सस्दाम्नो की स्थापना की है जो उद्योगो को वित्त व्यवस्था करते 
हैं। इनमे आरतौय श्ौद्योगित्न वित्त नियम (फक्फडधागे जाइधारट (०एणक्ात 
्ण ॥708) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, रिजवे देक, जीवन बीमा तिग्रम, लघु 
उद्योगों की वित्त व्यवस्था में राज्य वित्त निममो (5६36 शोग्रध०४ (0फ्ुणव्र।075) 
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की स्थापना उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैक भी उद्योगों को वित्त 
प्रदान करते हैं। सरकार स्वय भी उद्योगो को ऋण, अनुदान व आधिक सहायता 
देकर उद्योगो को वित्त व्यवस्था करती है । 

(७0) तकनोकी ज्ञान व श्रतुसधान--देश मे भोद्योगिक विकास के लिये 
सरकार अनेक विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करती है। अनेक झनुसधान कार्यों का 
सचालन करती है तथा निजी झ्ननुसघान कार्यो म सहायता व प्रोत्साहन दिया जाता 
है । भारत मे इस प्रकार की अनेक झनुसधान शालाएंँ कार्यरत हैं। 

(१५) श्रौद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण मं ही वुल श्रम्तिको को पूर्ति 
निहित है) मारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भ्रोद्योगिव शिक्षा व॒ प्रशिक्षण 
की सुविधाग्रो मे तीन्र गति से विकास हुआा है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ इसमे 
सहायक है। 

(५) सरकार की कप नीति-सरकार झपनो क्य नीति से उद्यागो को 
प्रोत्साहन देती है जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामान को सरकारी क्रय में 
प्राथमिकता दी जाती है । जित उद्योगों को प्रोत्साहन देना हो उतके उत्पादित माल 
का बड़ा भाग सरकार द्वारा उचित झूल्यों पर खरीदने की अक्तिया उद्योग के विकास 
में सहायक है । 

(५) करारोपए मे छूट व रिपायतें--जब सरकार किसी उद्योग को 
ब्रौत्साहन देना चाहती है तो उन्‍्ह करो से मुक्ति प्रदान करती है या रियायतें देती 
है। भारत मे अनेक उद्यागा की स्थायनता मे लाभ कर में छूट, विकास, रियायत 
आ्रादि की व्यवस्था है । प्रारम्भिक हानि का समायोजन अगल वर्षों की झ्राय मं कर 
करारोपण मे छूठ के ऐसे श्रनेक उदाहरण है ॥ किसी पिछड़े क्षेत्र मे उद्योग स्थापित 
करने मे न केवल करो मे रियायतें व छूट दी जाती हैं वरन्‌ उन्हे भाथिक सहायता 
भी दी जाती है। 

८2..परप्रत्यक्ष सहायता एवं चुविधाईँ--सरकोर उद्योग को अप्रत्यक्ष रूप से 
मी प्रनेक सुविधाएं प्रदान कर उनके विकास का मार्गे प्रशस्त करती है जिनमे श्रम 
सम्दन्धी अधिनियम, साकेदारी अधितियम, कम्पनी अधिनियम, भ्रसविदा, प्रधिनियम, 
चस्तु विक्रय अधिनियम, फंक्टरी अधिनियम, ट्रेंड मार्क अधिनियम झ्ादि महत्वपूर्ण हैं। 

-अरस्वर्ष सरकार द्वारा उद्योगो की स्थापता--जब किसी क्षेत्र विशेष मे 
उद्योग स्थापना से निजी साहसी आगे नहीं आते, या निजी साहसियों के पास 
आऔद्योगिक इकाइयों के लिये पर्याप्त पूजी नहीं होती झथवा वे लम्बे समय तक 
जोखिम उठाने की क्षमता नही रखते तो स्वयं सरकार ऐसे उद्योगों की स्थापता 
करती है । देश में आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों की स्थापना म राज्य महत्वपूर्ण 
भूमिदा निभाता है । जैसे मारत में लोह इस्पात उद्योग की चार इकाइयाँ दुर्गापुर 
छिलाई, रूरकेला व बोकारों मे स्थापित की गई है। इसी प्रकार भोपाल हेवी 
इलेक्ट्रोतिक कारखाना, हिन्दुस्तान सशीन दूल्स, चिंतरजन लोकोमोटिव बक्से 
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विशाखापटटपभ का जऊतयान निर्माण कारखाना, वानपुर व बगलौर के वायुवान 
कारखाने, हिन्दुस्ताव फर्टीलाइजर कारपोरेशन के अन्तर्गत 9 इकाइयाँ सार्वजनिक 
दोतञ् म स्थापित कतिपय इकाइयां है। यही नही भारत मे अनेक प्रतिरक्षा उद्योगों 
को स्थापना मो सावेजनिक क्षोत्र के अन्तर्गत हुई है । 
&ै परौद्योगिक विकास के लिए सुदृढ अन्त रचना ([7780एए:९) का 
निर्माण--सरकार देश में श्ौद्योगिक विकास के लिए झावश्यक वातावरण व 
अन्तसं रचना का निर्माण करने वी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । अन्तर्सरचना के 
अन्तर्गत क्षेत्र विशेष मे परिवहन सचार एवं विद्युत शक्ति का विकास वित्त व पूजी 
की व्यवस्था, कच्चे माल की पूनि, पेयजल व झावास की व्यवस्था, कुशल व तकनीकी 
श्रमिको की व्यवस्था ग्रावश्यक बाजार का सर्वेक्षण ग्रादि कार्य सरकार करती है । 
राजस्थान जंसे पिछडे क्षोत्र में सरकार ने झ्रौद्योगीकरण के लिये प्रावश्यक अस्त रचना 
तैयार वी है । परिणामस्वरूप श्रव कोटा जयपुर, मरतपुर, चित्तौड, उदयपुर, झजमेर 
भीलवाड़ा ग्रादि उद्योगों के प्रमुख केन्द्र बन यये हैं । 
रूरकार द्वारा उद्योगों का नियन्त्र०ण एवं नियमन (एण्राते श0ए0 
ए८हणे७॥०)--सरकार एक सुनिश्चित उपयुक्त औद्योगिक नीति द्वारा उद्योग के 
विकास का मार्ग प्रशस्त वरती है । योजनावद्ध विकास के ग्रन्तगंत सावेजनिक एंव 
निजी उद्योगा के उत्पादन लक्ष्य निधारित किये झाते हैं। इस नियस्त्रण म 
छपादन पूंजी विनियोग, विदशी पू'जी श्रायात आदि का समावेश होता है । भारत 
में ग्रौद्योगिक विशाल्त एव वियमन अधितियम, श्रम सघ ग्रधिनियम, फंक्टरी 
श्रधिनियमत, विदेशी विनिमय नियन्त्रण अ्रधिनियम, भ्रमिक क्षतिपूर्ति श्रधितियम, 
पू जी बिनियोग प्रधिनियम झौद्योगिफ लाइसेन्स नीति ग्रादि प्रादि के द्वारा झौद्योगिक 
विकात्ष विस्तार व झनुक्ष रण पर नियन्त्रण रखा जाता है ! नियनणों का उद्दे श्य देश 
के सीमित साधनों के प्रयोग से प्रधिकृतम वाछित उत्पादन करना थ प्रवांछित 
उत्पादन को रोकता श्रम्तिको को शोषण से बचाना, तथा झौद्योगिक शक्ति के 
केन्द्रीककरण को रोकना व गत्यधित्र सामाजिक कत्प्राण के ग्रनुरूप उत्पादन का 
नियमन करना हे । 
उद्योगो का राष्ट्रीफरण--जब जनहित मे उद्योगो पर प्रभावी नियत्रण 
नही हो पाता तो सरकार अत्तिम हथियार के रूप मे तिजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
कर लेती है । राष्ट्रीयकरण का प्रभिप्राय उद्योग पर सरकार का स्वामित्व, सचालन 
अधिकार प्रभात्री नियन्त्रण स्थावित करना है । कभी कमी सरकार निजी उद्योग का 
राष्ट्रीयकरण इसलिए भी कर लेती है कि उद्योग या तो वाद्धित प्रगति नही कर पा 
रहा है ग्रयवा प्रगति धोमी है भ्रपवा तान्करलिक परिस्थितियों वे उद्याग वो निजी 
हाथों में छाडना जनहित म नही है । समाजवादी अयव्यवस्या में तो प्रावथः सभी 
उद्योयो का राष्ट्रीयररण वर लिया जाता है। भारत की मिश्चित प्रधव्यवस्था में 
राष्ट्रीयय रण वी गति धीमी है । 
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भारत में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सब उद्योग राष्ट्रीयक्त (7२४४०7४॥5८१)-- 
हैं। इसके अतिरिक्त जेनोपयोगी सेवाओ मे रेल डाक तार विद्युत उत्पादन एवं 
वितरण, पेयजल, वायु यातायात वा पूर्णत राष्ट्रीयकरण कर लिया है। मोटर 
यातायात का राष्ट्रीयकररण तेजी से प्रयति कर रहा है ! जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 
956 से हो चुका है, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकदरण ॥972 में किया गया है। 
969 मे 4 बेको का राष्ट्रीयकरण मी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है । चीनी 
उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात जोरों पर है । 

उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तक 

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार उनका स्वामित्व सचालन एवं 
नियन्त्रण अपने हाथ भे ले लेती है। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध भे लोगो मे काफी मत- 
भेद हैं किन्तु समाजवाद की बढती प्रवृत्ति पूंजीवाद के खोखलेपन ने राष्ट्रीयकरण की 
प्रवृत्ति को बढावा दिया है। जहा एक शोर राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सन्तुलित 
औद्योगिक विकास, लाभ का सार्वजनिक हित म॑ उपयोग, उपभोक्ता के हितो की 
सुरक्षा, श्रमिको की दशा मे सुधार, बड़े पेमाने की उत्पत्ति के लाभ, भौद्योगिक 
स्वामित्व, पूंजी निर्माण में सुविधा व साधनों के आदर्शेशस उपयोग से समाजवाद 
व सामाजिक कल्याण का मागें प्रशस्त होता है । निजी एकाधिकारी प्रवृत्तियों का 

““भमापन होता है वहाँ दूसरी ओर राष्ट्रीकरण से सरकार का एकाधिकार होने से 
सरबार की मनमानी, भकुशल सचालन, उद्योगों में नौकरशाहो व लाल फीताशाही से 
घादा, राजनीतिश्ञों वा प्रभाव निजी क्षेतर का सकुचन व औद्योगिक अस्थिरता 
ग्राती है । 

अत पक्ष व विपक्ष के तहाँ के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
जब तक उद्योग निजी क्षेत्र मे वाछित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के सहायक हैं और 
केवल नियन्त्रण व नियमत से ही काम चल जाता है उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना 
चाहिये पर प्रत्तिरक्षा उद्योगो का राष्ट्रीयकरण अनिवायें है। जनोपयोगी सेवा उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण उत्हित मे आवश्यव है। जो विजी उद्योग लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति 
नहीं कर था रहे हैं भ्रथवा उनका लाम कतिपय पूजीपतियो को लासान्वित कर रहा 
है ग्रधवा जन कल्याण की भावना कम्त हो, उनका राष्ट्रीयकरण वाछित है 


॥ नोद->-राप्ट्रोयकऋरण के पक्ष विपक्ष में तर्कों का विस्तुत विवरण अगले 
अध्याय मे ' सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों के पक्ष व विपक्ष के तक” शीर्षक के 
अन्तर्गत दिया जा रहा है । ये दोनो लगभग एक ही हैं केवल शब्दों का अम- 
जाल है क्योकि राष्ट्रीयकरण के बाद उद्योग सार्वजनिक क्षोत्र मे झा जाता है। 
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(७7607 ण॑ एच्)९ 56००0 पए775७॥65) 








प्राधुनिक युग राज्य के बइते हुये हस्तन्लेप व नियस्तरण का युग है । अर्यृतन्त्र 
भे राज्य की निरपेणशता झव मेवव एक कल्पता है । 97 को रूसी क्ञाति, 930 
की विश्व ब्याती थ्र'पिक मन्‍्दी झौर दो विस्व-पुद्धों मे ग्राथिक सकटो के कटु झ्नुमवा 
के बाद समृचे विज्व के ग्र्यवत्त मे राज्य के हस्तद्षप में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 
प्रवेव्यवस्था के ग्रस्य क्षेत्रा की भाति उद्योगों म भी सरकार का हस्तद्ोप एवं नियत्रण 
इतना बढ़ गया है कि वह बेवल सहायता, सुविधा व मार्गदर्शन ही नही देती वरत्‌ 
स्व्य उद्योगा की स्थापना, सचालन एवं प्रवन्ध व्यवस्था करती है॥ समाजवाद क्के 
लक्ष्यों से प्रेरित सभी प्रव्यवस्थाशरों म सार्वजनिक छ्ोत् वा तीघ्र गति से विकास हो 
रहा है । भारत भी उनमे से एक है. । 
सार्वजनिक क्षेत्र रे उद्योगों का प्रनिप्राय एवं श्र्थ-सार्वेजनिक क्षेत्र के 
डद्यामी से प्रभिय्राय उन सब उद्योगों व उपकमों से है जिनका स्वामित्व, सचालत 
एव प्रवन्ध व्यवस्या सरक"र के हाथ मे होती है। सरकार शब्द वा यहा व्यापक प्र्य 
मे प्रयोग है जिसमे हम देख सरवार, राज्य सरकारों व स्थानीय सार्वजनिक रुख्याप्रो 
([००० ?०७॥८ १७०८5) सभी का समावेश करते हैं। इन सार्धजनिक 
प्रौद्योगिक टकाइपा उतक्रमा अ्यवा उद्योगों पर वेन्द्र, राज्य सरकारें या स्थानीय 
सार्वेजनिक सस्थाग्रो का स्वामित्व होता है। ये केन्द्र राज्य सरकारो या दोर्नो के 
द्रारा संगठित एवं सचादित हात हैं । उनके लाम-हानि की सारी जिम्मेदारी सरकार 
की होती है । हिन्दुस्तान स्टीव लि , हिन्दुस्तात मशीन टूल्स, चितरजन लोकोमोटिव 
बरसे, हिन्दुस्तान रहिए स्मल्टर स्रेतदी का ताँवा शोधय करखाना, भारत सरकार के 
रेल, दावन्तार विभाग झ्रादि दसके कतिपय उदाहरण हैं। जब क्रिसी निजी उद्योग 
वा राष्ट्रीयकरण वर जिया जाता है ला वह नी सार्वचनिक द्षोत् के उद्योग वी से णी 
प्रेप्राजाता है । 
सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का महत्व, प्रावश्यकता 
अथवा उनदेः पक्ष में तर्क 
प्राधनिक वल्याणायारी राज्य में सार्वेजनिर उद्योगों का ग्रत्यधिक् मदत्द 8 
बयोकि सार्वजनिक दोच के विस्तार में समाजवादी समाज की स्थापना, सम्तुलि0 
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झौद्योगिक विकास एवं ग्राथिक विकास वा मारे प्रशरत होता है । शोषण से मुक्ति 
मिलती है, साधनो का आदर्श उपयोग करने का अवसर मिलता है तथा देश को बाहा- 
भ्राक्र्मणों से सुरक्षा प्रदान करने मे योग घिलता है । इसी कारण सार्वजनिक छोन के 
समर्थक उसके गुणों का बल्लान वरते डै ) सक्षेप में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के 
पक्ष मे निम्न तक पस्तुत किये जाते हैं 


4 तीवब गति से भ्राथिक विक्षास--प्रो० एच० हेन्सन के शब्दों में ' ग्रायथिक 
दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक देशो के समक्ष सार्वजनिक उपक्मो का बूहत-रुतर 
पर विस्तार करने के झतिरिक्त दूसरा विकल्प नहों है ४” क्योरि जब निजी साहसी 
उद्योग स्थापित करने भें तत्यर न हो तो सा्देजनिक क्षोत्र मे सरकार को पहल करना 
ही होगा । 

2. सन्तुलित श्रौद्योगिक विकास--निजी साहसी केबल उतर उद्योगों को 
स्थापना में रचि लेते हैं जिनमे लाभ की मात्रा अधिक, विनियोग की मात्रा कम् तथा 
ग्रति ग्ल्पकाल मे ही लाभ अजन होने लगे ) परिणाम यह होता है कि केवल उपभोग 
उद्योगों से देश का एकाकी विकास होता है ग्नत सरकार को देश में पूंजीगत एवं 
प्रध्यम उधागो की स्थापना करना भवश्यक् हो जाता है ताकि देश में सम्तुलित 
औद्योगिक विकास हो सके । 


छ 
/द् 3 क्षेत्रीय विषमताशों दा समापन--निजी साहसी प्राय विकसित झौद्योगिक 
क्षैत्री मे ही उत्तरोत्तर ग्लौद्योगिक इकाइया स्थापित करते हैं जिससे पिछड़े श्षोत्र 
पिछडे ही रह जाते हैं प्रोर विकसित क्षेत्र विकसित हो जाते हूँ इसमे देश मे क्षेत्रीय 
विषमता उत्पन हो जाती है । जबकि सरकार उपेक्षित क्षेत्रों मे साबंजनिक झ्रौद्योगिक 
इकाइया स्थावित करके देश मे व्याप्त औद्योगिक क्षेत्रीय विपमता को समाप्त 
कर सकती है । सरकार को पहल से निजी साहसी भी आकर्षित हो सकते हैं । 

4 आधारभूत एवं जनोपयोगी उद्योगों कौ स्थापना--इन उद्योगो मे बडी 
मात्रा में पूंजी, तबनीकी ज्ञान एव जोखिम उठाने की क्षमता की झ्रावश्यकता शेती 
है । इनकी ग्र्भावधि (08900 9८708) भी काफी लम्दी होती है गत” लोह- 
इस्पात, भारी रसायन, भारी इन्जीनियरिय एवं भारी विद्युत सामान पेय जल 
व्यवस्था, विद्युत उत्पादन झ्रादि उद्योगों की स्थापना साउंजतिक क्षेत्र मे ही सम्मद 
होती है उससे दोहरा लाभ मिलता है। एक ओर भावी ओऔद्योगीकरण के लिये 
सुदृद आधार तेयार हो जाता है और दूसरी ओर जनोपपोगी सेवाप्नो पर सरकार का 
एकाधिकार मितव्ययतापुरे, कल्याणकारी एवं उपयोगी होता हे । 

5 श्रमिकों दे' शोषण का सम्मापत--सरकार क्य उद्देश्य शोषण से लाभ 
कमाना न होकर श्रमिक्रो को उचित प्रारिश्रसिक देना तथा उतका कल्याण करना 
होते है । अत सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से श्रमिक्रो को निद्भी उद्योगपतियों के 
शोपण प्ले बचाया जा सकता है 
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6 उपभोक्ताओ के हितों की रक्षा-लाभ को अधिकतम करने के लक्ष्य से 
प्रेरित निजी साहसी घटिया विस्म की वस्तुओं का उत्पादन, ऊंची कीमतें, मिलावट 
तथा कृत्रिम अभाव द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करने का प्रयास करते हैं जबकि 
सरकार का उद्देश्य अधिकतम याभ नही वरन्‌ साम्राजिक सेवा होती है अत सावें- 
जनिक क्षेत्र उद्यागों मे उपभोक्ताओं के हितो की रक्षा अच्छी किस्म का माल, उचित 
कीमतें तथा उचित वित्तरण व्यवस्था मे निहित रहती है । 

7 साधनों का सर्वोत्तम उपयोग--निजी क्षेत्र मे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग 
प्राय नहीं हो पाता जबकि सावजनिक क्षोत्र मे साधनों का उपयोग पूर्व सुनियोजित 
योजना के झनुसार दूरदशिता, मितेव्ययिता व विवेकपूर्ण ढग से होता है अत देश के 
वित्तीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव होता है। 

8 बड़े पैमाने वी उत्पत्ति के साभ--सरकार के पास विपुल पूंजी, पर्याप्त 
तकनीकी ज्ञान एवं विशाल साधन होते हैं अ्रत सावंजनिक क्षेत्र में उद्योगों की 
स्थापना से बड़े पैमाने की उत्त्ति की बाह्य एव आन्तरिक बचतो से लाभ प्राप्त 
होता है । पूजी भी प्राप्त सस्ती दर पर सुलभ होती है, तकनीकी एवं कुशल श्रमिक 
उपजब्ध हो जतते हैं. सरकार ही बडे उद्योगो का सचालन करने मे सक्षम होती है । 
लागत मे मितदूययिता ग्राती है । 

9 प्रतिरक्षा एव संन्य सुदृढ़ता--प्रतिरक्षा उद्योगों के विकास को निनी 
होत्र में छोडना खतरे से खाली नही है ग्रव देश की प्रतिरक्षा एवं सैस्य सुहृदता के 
लिये ऐसे उद्योगो को सावंजनिक द्षोत्र म विकसित करना राजनैतिक स्वतन्त्रता एवं 
सावंभौमिकता के लिये उपयुक्त रहता है । 


0 धन व श्रायिक सत्ता का विक्ेन्द्रीकरश--सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योग का 
विकास निजी एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक है श्रत देश भे सार्वजनिबव ह्षोत्र उद्योगों 
का लाभ किसी तिजी व्यक्ति का लाभ न होकर सम्पूर्ण समाज वा लाभ है। इसी 
प्रकार सावेजनिक स्वामित्व व प्रबन्ध भी समाज के सामूहिक स्वामित्व व प्रवन्ध का 
परिचायक है । ग्रत सावंजनिक द्वोत्र के विस्तार से घन व झ्ाथिक सत्ता का सकेन्द्रण 
नहीं हो पाता । 

॥] मितब्ययिता--सार्वेजनिक द्षोत्र मे उद्योगों का सचालन मितव्ययिता- 
पूर्ण होता है क्योकि सार्वजनिक देन में बडे पेमाने की उत्पत्ति के लाभ तो मिलते ही 
हैं प्र साथ साथ गठाघोट प्रतिस्पर्दा, विज्ञ/पतत व्यय आदि से भी छुटवारा मिलता 
है । मितव्ययिता के कारण उपभोक्ता वर्गें को 'लाभ मित्रता है । 

प2 समाजवाद की स्थापना-पूजीवाद का समापन व समाजवाद वी 
स्थापना सार्वजनिक द्षेत्र के विस्तार व विकास में निहित है । सार्वजनिक शो उद्योगों 
के विकास से प्राविक विषमता का समापन व्यापार चक्रों से मुक्ति, जब कल्याण, 
लाभ का सार्वेजनिक प्रयोग एवं सर्वागीण विकास्त का मार्ग प्रशस्त होता है । 


प्तावेजनिक क्षेत्र के उद्योगो का विकास १29 


१3 तोश झ्ौद्योगोकरण एवं श्रौद्योगिक स्थिरता--देश मे तीद्ध झ्ौद्योगी- 
करण तथा औद्योगिक स्थायित्व के लिये भी सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योगों का विकास 
आवश्यक है क्योकि निजी उद्योगपति शीघ्र लाभ की हन्ठि से प्रति उत्पादन व कम 
उत्पादन के दोषो से प्रभावित होते हैं जिमसे व्यापार चक्र का प्रादुर्भाव होना है इसी 
प्रकार उनके पास पर्याप्त पू जी व तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता है। आधारभूत 
उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक द्षोत्र मे करके धीव्र औद्योगीकरण का मास प्रशस्त 
किया जा सकता है। श्रावश्यक अन्तसरचना का निर्माण किया जा सकता है । 

44 सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि--पार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से थमिको व 
उपभोक्ताग्रों को शोषण से मुक्ति मिलती है। लाभ का प्रयोग सामाजिक कल्याण मे 
प्रयुक्त होता है. विषमता का समापत्र होता है । सत्तुलित विकास से झाथिक विकास 
और सावंजनिक कल्याए में वृद्धि होती है । 


सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योगों के दोष अ्रवगुण अथवा विपक्ष में तर्क 


गद्यपि सा्वेजनिक क्षेत्र मे उद्योगों का विस्तार एंव विकास समाजवाद एव 
जनकल्याण का मारे प्रशस्त करता है पर फिर भी यह एक अमिश्चित वरदात नहीं 

है । इसके भ्रन्नगत भी लालफीताशाही नौकरशाही प्रवन्ध में प्रकुशलता, सरकारी 
एकाधिकार से उत्पादकों, श्रमिकों व उपभोक्ताओं की स्वतन्तता का हनन तथा 
7 राजनैतिक प्रभाव आदि दोषों का प्रादुर्माव होता है जिससे सावंजनिक क्षेत्र के 
विस्वार की सुखद कल्पना घूमित हो जाती है। प्रमुख दोप ग्रधोलिखित हैं-- 

4 सरकारो एकाधिकार के दोष---जब सार्वजनिक क्षेत्र म उद्योगो मे एकाधि- 
कारी प्रवृत्ति बढ़ती है ता सरवप्रर एक मात्र उत्पादक, वितरक व वियोजक होने पर 
जनता बे हिता की उपेशा करने मे भी नही चुकती । कहावत है कि, “शक्ति अ्षष्ड 
करतो है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। (2०९ ९०7एए४ & ॥08०- 
[प्र& ए०एथ/ ०णाएए/5 9550ग्रां०9) अगर यह कहावत चरिता्थ हो जाय वो 
पतिस्पर्डा के अभाव में सरकार मामानी कीमतें मात्रा व पक्षपात बरत कर जनहितों 
की उपेक्षा बर सकती है, उनका दमन बर सकती है। जंसे रूम मे श्रमिक उद्योगों में 
गुलाम की भाति होता है । 

2 श्रौद्योगिक अकुशलता--सावजनिक उद्योगो का सघालन एव प्रबन्ध वेतन- 
भोगी कर्मचारियों व अधिकारियों के हाथ में होता है जिनया उनके लाभ से कोई 
सरोकार नही होता है ) वे लापरवादी एवं बेमठ से काम करत हैं। परिस्यामस्वहूप 
कार्यक्षमतता म हृस होता है उन्हे अधिर कुशलता वे लिए कोई उत्प्रेरणा नही होती । 
नियुक्तियाँ भी राजनैतिक प्रभाव, भाई भतीजावाद झादि के कारण होने से स्थिर 
हो जाती है । 

3 मितब्ययिता का अभाव एवं फिजूलएर्चों--सा्वजनिक उद्योगों से 
प्रकुशलता पनपती हैं। खरीद डिठी में घोढाते होते हैं। प्रतिस्वर्दां के अमाव में 
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उद्योगों मे शिथिलता आती है। उनकी प्रगति का मापदण्ड दूसरा निजी उद्योग न 
होने से तुलना करना सम्भव नही होता ! प्रौपचारिवता में समय बर्बाद होता है । 
परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्योगो मे धन व साघनो का बड़ी मात्रा में प्रपव्यय होता 
है । सबकी सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति न होने की भावना से सार्वजनिक सम्पत्ति मे 
काफी नुकसान की भी कोई परवाह नही होती । 


4 नौकरशाहो एवं लालफोताशाही का बोलबाल।--सावंजनिक उद्योगों का 
प्रबन्ध एव सचालन वेतनभोगी प्रशासनिक श्रधिकारियों के हाथ मे होता है जिन्हें 
प्राय औद्योगिक इकाइथो के सचालन की अनभिज्ञता व झ्ावश्यकता का प्रनुभव 
नही होता । इसके भ्रतिरिक्त प्रन्य सरकारी कार्यालयों की भाति उनमे भी नौकर- 
शाही, भ्रष्टाचार एव लालफीताशाही पनपती है जो श्रन्तत उद्योग की दृष्टि से 
भअनुपयुक्त है । 

5 श्रौद्योगिक विकास मे प्रस्थिरता--आधुनिक प्रजात॑त्रिक सरकारें प्रस्थायी 
सरकारें होती हैं ! सत्ताधारियों मे १रिकतंन होता रहता है भ्रौर उद्योगों की विकास 
सम्दन्धी त्तीति भी उतको मनमर्जी से जुडी रहतो है और उनमे भी सत्ताधारियों के 
साथ साथ हेर फेर होता रहता है। भ्रत श्रस्थिरता के वातावरण में कोई ठोस कार्य 
नही हो पाता। यही नही, निर्वाचित सत्ताधारियों मे प्रावश्यक तकनीकी एवं 
“पावसायिक योग्यता का भी प्राय भ्रभाव रहता है ग्रत उनके द्वारा उचित नींतियो 
का निर्धारण होना भी प्राय कठिन होता है । 


6 उत्पादक, उपभोक्ताप्नो व श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हुनन-- 
सार्वेजनिक क्षत्र के विस्तार एव एकाधिकार के कारण निजी साहसी उस क्षत्र विशेष 
म दक्ष होने के बावजूद भी उस क्षेत्र मे प्रवेश नही कर सकता । इसी प्रकार उपभोक्ता 
भी प्रपनी ध्यक्तिगत रुचि के ग्रनुरूप उत्पादन के लिये बाध्य नही कर सकता प्रौर 
श्रमिक भी एकाधिकारी उद्योग मे सरकार वे हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। सर्वेत्र 
सरवादी क्षेत्र होने वर एक मात्र नियोजक सरकार ही रह जाती है ग्रत वह झपती 
एकाधिकारो प्रवृत्ति का दुरुपयोग कर सकती है ॥ 


7 राजनंतिक दुष्प्रभाव--सा्वजनिक दोन्न उद्योगी मे निर्णय पूर्णतः प्राधिक 
दृष्टि से प्रेरित न होऋर सत्ताधारी पार्टी के राजनैठिक हितो के भ्राघार पर किये 
जाते हैं। परिणाम यह हाता है कि साधनों का प्रादर्शशम उपयोग सम्मव नहीं हो 
पाता । इसके प्रवेक उदाहरण भारत म विद्यमान हैं झोर ऐसे उदाहरण चुनावों के 
समय प्राय बडी मात्रा मे देखने मे पाते हैं । 


8 व्यक्तिगत प्रेरणा, उत्साह एवं झ्लावश्यवा लोच का प्रभाव--सावंजनिक 
उद्योगों मे वेतनभोगी कर्मचारियों के उद्योग के विकास वे प्रति न ही कोई रुचि 
होती है झोर न उत्साह एव प्रेरणा ही । परिणाम यह होता हैं कि सुधार व विवास 
की सम्भावनाएं सीमित हो जाती हैं। इसके प्रतिरिक्त सार्वजनिक उद्योगों मं बोई 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास ॥34 


परिवर्तेत करने या निर्णय लेने में अनेक प्रनौपचारिकताओों से ग्रजरना पड़ता है प्रतः 
लोच का झभाव होता है । 

9. पघनुसंघान एवम्‌ अस्वेदयों का अभाव--सार्वजनिक द्वोन्र उद्योग में 
प्रतिस्पर्दा न होने तथा सरकार की एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण उद्योग में अनु 
संधान एवम्‌ अन्देषणों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना पूँजीवादी 
पर्थेव्यवस्था मे निजी उत्पादक देते हैं॥ यह कथन झाशिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों मे 
सत्य हैं। विकप्चित राष्ट्रो मे विदेशी प्रतिस्पर्डा के कारण अनुसधानों व आविष्कारों 
को पर्याप्त प्रघानता दी जाती है ॥ 

१0. राजकोय श्रधिनायकवाद--सा्वेजनिक द्षोत्र का उत्तरोत्तर विस्तार 
ग्रौद्योगिक व आ्ाथिक क्षेत्र मे सरकार के एकाधिकार द्वारा राज्य की तानाशाही को 
जन्म देता है । श्राज रूस मे संवंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से तावाशाही समाज" 
बाद स्थापित हो गया है जिसमे श्रम्रेक व उपभोक्ता सब सरकार की दया पर 
आश्रित हैं । 


फिर भो सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग का बिकास श्रेष्ठ क्यों ? 


यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में अनेक दोय हैं और सरकार उनकी 
स्वेतन्वता का हनन कर राजकीय ग्रधितायकवाद स्थापित कर सकती है और फिर भी 
-- सार्वजनिक क्षेत्र का विकास अगर कुशलता, विदेक एवस्‌ दुरदर्शिता के ग्राधार पर 
किया जाय तो देश से तीद्र प्राथिक विकास, उच्च जरेबनस्तर, शोषण से मुक्ति, सार्व- 
जमिक बल्थाए, सामाजिक सुदृढता एवं राजनेतिक स्थायित्व का सार्ग प्रशस्त होता है 
भत प्रतिरक्षा उद्योगो को सार्वजनिक क्षेत्र मे रखता सुरक्षा व सार्वेभौमिकता के लिए 
पनिवार्य है ) झ्राधारभूत एवं जनोपयोगी सेवा उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रत्त- 
रत विकास एवं विस्तार झ्धिक एवं सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है | 
जो उद्योग निजी द्षोत्र मे वाछित गति से विकास नही कर पाते और जो साधनों के 
भरभाव में पिछड़े रहते हैं उनकी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लेना वाद्ित है । इसी 
प्रकार छोत्रीय भ्रसमानता के समापत, धत व ग्राथिक सत्ता के सकेन्द्रण पर रोक 
सस्तुलित ग्रौद्योगिक विकास एवं अ्रधिकरतम उत्पादन क्षमता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र 
काय विस्तार आधुनिक युग का आधार स्तम्भ व युग-धर्म बन गया है । 
'पिफ्ाता नें साधंजानिफा कला के उचोणों का विफापा 
(एज 9 007श0फाप्रका ०६ 7फफ९ 588७४ ॥00759]05 वे।॥ 7089) 
भारत में सार्वजनिक द्षोत्र उद्योगों की परम्परा अति प्राचीन काल से रही है । 
कौटिल्य अर्थशास्त्र मे हमे इस परम्परा के सकेत मिलते हैं उसके वाद अग्रेजी शासन 
काल मे भी सार्वजनिक क्षोत्र उद्योगों का यत्र तत्र विकास हुआ पर स्व॒तन्ववा प्राप्ति 
के परचात्‌ सा्वजत्रिक दोन उद्योगों से तीज यति से वृद्धि हुई है । अध्ययन की हृष्दि 
से सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के क्रमिकर विकास का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है-- 
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(2) स्वतत्रता-ब्राप्ति के पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का 
विकास--अतीत काल से ही सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगो की स्थापता, सचालन 
एवं प्रवस्ध का दायित्व सम्भाला है जिसका चिंत्रण कौटिल्य प्रथ॑शास्‍्त्र व झन्य ग्रन्यो 
में मिलता है। ब्रिटिश शासन काल मे 766 में लार्ड क्लाइब ने पोस्ट एण्ड टेलोग्राफ 
तेवाओ को प्रथम राजकीय उपक्रम के रूप से समठित किया । 834 मे श्राडिनेन्स 
फ़ैवटरी स्थापित की गई। 94 प्ले रेलवे पर भ्रौर 932 में प्रसारण सेवा 
(87090 0४६॥78) पर सरकार ने स्वामित्व एवं निमनन्‍्त्रण जमा लिया। इसी प्रकार 
प्रतिरक्षा उद्योगों पर सरवारी स्वामित्व एव नियन्‍्तण रहा है । इस प्रकार स्वतन्त्रता 
प्राप्ति से पूर्द सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों मे रेलें रेलबे बर्कंशॉप, प्रस्त्र-शस्त्र निर्माणण 
कारणाने प्रसारण सेवा डाक तार वकंशॉप तथा सिंचाई व विद्युत उत्पादन 
इबएइया थीं जिसमे श्रधिकाश दिभागीय सगठन बे रूप से बाय बरते थे ६ 


(8) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सावंजनिक क्षेत्र मे उद्योगों का विकास-- 
जेसा कि पहले बताया जा चुका है स्वतम्त्रता प्राप्ति से पूब केवल प्रतिरक्षा उद्योगी 
एवं जनोपयोगी सेवा उद्योगो तथा प्रशासनिक सुविधा को हृष्टि से ही कतिपय 
उद्योगों मं सावजनिक स्वामित्व एव नियन्त्रण था । स्वतन्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
झखिल मारतीय काग्रस कमेटी (॥ ॥ ८ ८ )द्वारा नियुक्त आधथिक झायोजन समिति 
वे 948 के अपने प्रतिवेदन मे सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपन्रमो, प्रमुख उद्योगों तथा 
एक्धधिकारी उद्योगों को सरकारी स्वामित्व एव नियन्त्रण मे लेने की स्तिफारिश की । 
देण मभ्रौद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए स्व॒तन्त्र भारत की प्रथम 
ग्रौद्योगिक नीति 948 म घोषित की गई जिसमे प्रथम बार उद्योगों को-सार्वजनिक 
उद्योग एवं निजी उद्योग दो प्रलग ग्तग वर्यों मे विभाजित किया । इन दोनो की 
कार्य सीमाओं वा भी निधारण बर दिया गया । 


इस प्रौद्योगिक नोति प्रस्ताव में सावंजनिक क्षेत्र का महत्व स्पष्ट बरते हुए 
लिखा उद्योगों के विकास में राज्य को उत्तरोत्तर सक्रिय भाग लेना चाहिये । प्रस्त्र- 
शस्त, भ्रणु शक्ति एव रेल यातायात जो केन्द्रीय सरवार के एकाधिकार मे रहेगे, के 
भतिरिऊ छ प्रन्य ब्राधारमुत उद्योगो मे नये वारखाने खोलने का सम्पूर्ण दायित्व 
भी सरकार के 5पर रहेगा । कवल कुछ दशाग्रो मे यदि प्रावश्यश समभा गया तो 
राज्य राष्ट्र हित में निज्ो क्षत्र का सहयोग प्राप्त कर राकेगा॥ प्रन्य समस्त उद्योग 
निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहेगे यद्यपि इनमे भी राज्य को सक्रिय भाग लेने का 
अधिकार होगा ।* 

भारतीय सदिधान मे मी राज्य नीति के निर्देश! सिद्धान्तों में सार्वजनिक 
क्षेत्र के जिये व्यॉपव प्राघार रखा गया है जंसे राज्य प्रपत्ती नौति वा इस प्रदार 
निर्देशन करेगा मिससे राष्ट्र को भर्येव्यदस्या मे जनता के हितो शो विपरोत सम्पत्ति 
एव उत्पादन के साधनों का क्स्द्रीयद रण न हो । 
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954 मे समाजवादी समाज की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया 
और उससे प्रेरित होकर सरकार ने 7956 को नई ओरोद्योगिक नौति से सा्वंजनिक 
उत्तरोत्तर विस्तार एवं तीत्रगति से विस्तार को बडावा दिया। इस नीति सम्बन्धी 
प्रस्ताव मे कहा गया कि राष्ट्र मे समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य श्रपना 
लेने तथा तोद् घिकास के लिए नियोजन को आ्रावश्यकता के कारण यह जरूरी है कि 
समस्त भ्राधारमूत उद्योगो, सैनिक महत्व के उद्योगों तया जनोपयोगी उद्योगों 
(ए०७॥८ प्रप्ताए 77605४४९5) को सार्वजनिक क्षेत्र मे सचालित किया जाय + झ्त 
उद्योगो के व्यापक क्षेत्र के विकास का प्रत्यक्ष दायित्व श्रब॒ सरकार को श्रपने ऊपर 
लेना है ।/ 

इस प्रवार तीत्र औद्योगीकरण, उत्पादन एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर 
सार्वजनिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण तथा सम्पत्ति व साधनों के केन्द्रीयकरण पर नियत्रण 
के उद्दे श्य से सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है | इन घोषणापग्रो व 
नीति को कार्याम्वित कर उन्हे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए पचवर्षीय योजनाड्रो मे 
।सैज्िय कदम उठाये गये है जितका सक्षिप्त विवरण योजनावार इस प्रकार है-- 

() प्रथम योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास-- यद्यपि प्रथम 
योजना कृषि प्रधात योजना थी फिर भी सावेजनिक क्षेत्र मे वृहत्‌ उद्योगो पर 73 

“- करोड़ रुपये तथा लघु उद्योगों पर 43 करोड़ रु० व्यय हुआ | कुल पूँजी विनियोग 
55 करोड रू था। इस अवधि में सावजनिक क्षेत्र मे सिन्दरी खाद कारखाना, 
चितरजन रेल इजिन कारखाना, बगलौर में मशीन टूल्स कारखाना, पिम्परी मे 
पेनिप्तिल्लित कारखाना, पेराम्बूर मे रेल डिब्यों का कारखाना, बगलौर मे हवाई जहाज 
कारखाना, हिन्दुस्तान शिप या्डे, इण्डियन टेलीफोन इष्डस्ट्रीज, मध्यप्रदेश मं नेपा 
न्यूजब्रिन्ट कारखाना आदि की स्थापना महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं । यही नही, प्रथम 
योजना काल मे वायु यातायात व इम्पीरियल वेंक का भी राष्ट्रीयकरण किया 
गया था । 

प्रयम योजना के धारम्म मे सार्वजनिक उपज्र्सों की सख्या (केन्द्रीय व राज्य 
सरकार के विभागीय प्रतिष्ठानो को छोडकर) केवल 5 थी और उनमे 29 करोड़ रू 
की पूंजी लगी हुई थी । प्रथम योजना की अब्ध्ि मे 6 नये उपक्रम स्थापित किये 
जाने से योजना के अन्तर में उपक्रपो की कुल सर्या 2। तथा विनियोजित पू'जी 8 

करोड रु थी 

([॥)) द्वितोय पचंवर्षोष योजना मे सार्वजनिक उद्योगो का विकास द्वितीय 
गौजना मे औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। समाजवादी समाज 
की स्थापना से प्रेरित हो 956 की नवीन औद्योगिक नीति भे सार्वजनिक 
उद्योगों का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक्त बना दिया गया।अ्रत आधारभूत उद्योगो के 
अन्तर्गत लोह-इस्पात के तीन कारखाने--हूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर की स्वापवा 
की गई। 956 मे जोवन बीमा निगम का राष्ट्रोयकरण किया गया | भोपाल से 
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हेवी इलेक्ट्रोनिक कारखाना, खनिज व तेल विकास के लिए झायल इण्डिया लि, खाद 
निगम, कोयला विकास निगम नेशनल इन्स्ट्र,मेन्टेशन, राची मे हेवी इन्जीनियरिंग 
कारपोरेशन इण्डियन रिफाइनटीज लि आदि मिलाकर 27 नये सार्वजनिक उपक्रम 
स्थापित क्यि । परिणामस्वरूप योजना के अन्त तक सावेजनिक उपक्रमो की सस्यां 
2! से बढकर 48 तथा विनियोजित पूंजी 8 करोड से बढकर 953 करोड रू 
हो गई। इस योजना काल में सावेजनिक क्षोत्र का पूजी विनियोग 938 करोड 
रुपये था । 


(४0) तृतीय पचवर्षोष योजना मे सार्वजनिक उद्योगों का विकास--इस 
योजना म भारतीय प्रय॑व्यवस्था को स्वय स्फूत बनाने के लिए कृषि एवं झ्रौद्योगिक 
विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी | तृतीय योजनावधि भे सार्वेजनिक द्षोत्र में 
उद्योगों पर कुल विनियोग 4520 करोड रु था। इस योजना काल में चीनी तथा 
पाकिस्तानी आक्मणों के सकटो का सामना करना पडा भ्रत अध्धंव्यवस्था को सुरक्षा 
एवं विकास की ग्रोर उन्मुस करन के लिए आधारभूत पू'जीगत एवं उत्पादक उद्योगों 
के तीव्र विशास्त की नीति ग्रपनाई गई । अधूरे कार्यो को पूरा करने, पूर्व स्थापित 
उद्योगों वी उत्पादन क्षमता का विस्तार बरना तथा नई इकाइयाँ स्थापित करने पर 
ज़ोर दिया गया इस योजना म उडोसा में मिग विमान बनाने का कारखाना, 
आ्रावाडी में टैक निर्माण कारखाना तथा अन्य सैनिक वाहनों, स्वचालित राइफिलो 7“ 
भ्रादि क॑ कारखान स्थापित किय गये । बोयली मे तव शोधक कारखाना, निवेली, 
टाम्वे व गोरखपुर मे खाद कारखाने, बमलौर में जापान की सहायता से धड़ी बनाने 
का कारवधाना, दुर्गापुर मे माइविंग मशीन निर्माण कारखाना, कोटा मे प्रेस्तीजन 
इन्स्ट्र,मण्ट फंसट्री होशगाबाद में सिक्‍गूरिटरी पेपर मिल आदि की स्थापना तृतीय 
ग्रोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धिया हैं ॥ 

960-6] मर जहाँ सार्वजनिक उपक्मो की सख्या 48 तथा उनमे 
विनियोजित पूजी 953 करोड ह थी वह 4965-66 में वढकर त़्मण 74 तथा 
245 करोड़ रुपये हो गई।॥ 

(९) तीन बादिक योजनाओं (966-69) भे सार्वजनिक उद्योगों का 
घिकास--इस प्रवधि म उद्योगों को ग्राथिक शिथिलता के दौर से गुजरना पडा। 
फिर भी 969 में सार्वजनिक उपक्रमो की सख्या 74 से बढ़कर 86 हो गई तथा 
उनमें विनियाजित पू'जी भी 245 करोड़ रपये से बढकर 3500 करोड रपये 
हो गई। 

(₹) चतुये योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो का विकास(969-74)- 
इस योजना में स्थायित्व क साय विकास (ठा०जाए छाए 5ंव्व॥9) की नीति 
अपनाकर भात्मनिर्मरता की ब्यूह रचना को गई झत सार्देजनिक द्ात्र कं व्यय बा 
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झधिकाश भाग चालू ग्रोजनाओ को पूरा करने, उपलब्ध क्षमताप्रो का पूरा-पूरा 
उपयोग करने तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए नये कारखाने स्थापित 
करने का कार्यक्रम रखा गया। विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप सार्वजनिक उपकमों 
की सख्या 22 तथा विनियोजित पूंजी को मात्रा 6237 करोड होने का अनुमान 
है । चतुर्थ योजना काल में हो सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 
49 जुलाई [969 को [4 बडे बैंको का राष्ट्रीयकरण चौथी योजना की महत्वपूर्ण 
उपलब्धियाँ हैं । 

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि योजनाबद्ध विकास के पिछले 27-28 
वर्षों में सावंजनिक क्षोत्र के उद्योगों का तेजी से विकास हुआ हैं | जहाँ 950 5[ 
में (केन्द्रोय व राज्य सरकारों के विभागीय उपक्मो को छोडकर) केन्द्र सरकार 
के उपक्रमों की सख्या 5 थी और उनमें 29 करोड हू की पूजी विनियोजित थी वहा 
4960-6[ में उपक्रप्तो की सख्या 48 तथा पूंजी विनियोग 953 करोड रुपये 
हो गया । 

968-69 के अन्त में सार्वजनिक उपकमों की सख्या 86 तथा कुल पूजी 
विनियोग 3902 करोड हू था। चतुर्थ योजना के अन्त में सार्वजनिक उपक्रमों की 
सद्या )22 तथा उनमें पूंजी विनियोग 6237 करोड रुपये होने का प्रनुमान था 
जबकि 977-78 के ग्रस्त म सार्वजनिक उपक्रमां की सख्या 455 तथा पूंजी 
विनियोग 43500 करोड रुपये था । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो की प्रगति का 
अवलोकत एक हृष्टि में निम्न तालिका से किया जा सकता है-- 
तालिका-। 

पंचवर्षोय योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रमो का विकास 
(4950-53 से 977-78 तक ) 











2 उपक्रमो | पूंजी विनियोग 

विवरण की सख्या | (करोड़ रुपये) 
प्रशम योजना के प्रारम्भ में (950-58) | ] 29 
प्रथय योजना के अन्त से (955-56) 28 श््‌ 
द्वितीय योजना के अन्त में (960-6) 48 953 
तृतीय योजना के अन्त में 79०9-००) १४ ४११5७ 

तीन वापिक योजनामो के अन्त में 

(3966-69) 86 3903 
चतुर्ये योजना के ब्रन्त में (973-74) 322 6237 
(7975-76) १29 8973 
(4976-77) 745 | 44097 
([977-73) 855 3500 


4-.39+4 ०७-०० ै-+०७३नकनक+मननकमन-कक कन+१ नमन कनबम मनन म्म्ग्््््डट: साझा डल्‍ डे 5 ललबइझकोँइनििसर 
जहाँ 950-5 में सावंजनिक क्षेत्र का कु उत्पादन देश के सगठ्ति 
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उद्योगों के कुल उत्पादन का कैवल 3% भाग था वह वढकर झव 35 से 45% होने 
का गझ्नुमान है । 
क्षेयवार सार्वजनिक उपक्रमो मे पूं जी निवेश फो संरचना 

केसमद्रीय सरकार के अन्तर्गत कार्यशील 45५ सार्वजनिक उपभ्मों में अप्रंल 
977 को कुल 097 करोड रुपये का पूंजी विनियोग था जिसका लगभग 26% 
लोह-इस्पात उद्योग, 8 7% रसायन उद्योग तथा १% कायला उद्योग मे ही 
विनियोजित था । प्रमुख क्षेत्रों म विनियोग निम्न तालिका से स्पष्ट है -- 
तालिका-2 
कुल पूंजी निवेश 





उद्याग क्षेत्र (करोड ढ) [ले का प्रतिशत 
4 लोह इस्पात उद्योग 2864 258 
2 रसायन उद्याग 2076 328 7 
3 कोयला उद्योग ]277 ]] 5 
4 इन्जीनियरिंग उद्योग ]049 93 
5 खनिज एवं धातु उद्योग 704 64 
5 पेट्रोलियम उद्योग 590 62 
7 सेवा-उपक्म 943 ]87 68 
। 

(। ) वब्थापारिक एवं विपणन सेवा | 528 है। 48 ) 
(॥) परिवहन सेवाएँ | 2६8 [ 84 
(॥४) वित्तीय सेवाएँ | 377 ॥ 33 
(।५) विविध ]॥] ॥ 40 | 

अन्य साहत कुल योग | -+-.त72तह808. सिसाहत कुल योय_ | 27॥097 | 200 
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यहाँ यह्‌ उल्लेखनीय है कि 3( साच 977 तक कुल पृजी विनियोग का 
लगमग 6264 कराड ₹ (56 3% भाग) तो कैवत 0 बड़े उपक्रमों में ही लगा 
था। सर्वोच्च स्थान वोक्नारो स्टील लि० का है जिसम 34] करोड रू (कुल वां 
2%) हिन्दुस्तान स्टीत लि० म 29 करोड रू (09%]) भारतीय खाद 
निगम में !80 करोड़ रु. (0 .), जहाज रानी निगम मे 503 कराड़ रपये 
(4 5%) भारतीय खाद्य निगम मं 429 कराड़ सपथ (3 95%) तेल एवं प्राइतिक 
गंस प्रापोस मे 42] बरोड रु (3 $ ..), बन्द्रीय कायला क्षेत्रदि मे 403 बराड़ 
रू (36%), टैवी इन्जीनियरिंयग नियम म 307 कराडइर (28%) , भारत 
हेवो इलेक्ट्रिकल्स लि मे 297 करोड रु (27%) तया भारत कोबिग वोल ति मं 
244 करोड € लगे थ। 

सा्वेजनिक उपक्रमो मे अब तत॒ के बुल पूंजो विनियोग सम 543 बरोड 
रु वी हिस्सा पूंजी तथा 5684 करोड रुपयव ऋण स प्राप्त हुए हैं डिसम केन्द्र 
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सरकार के 9569 करोड रु, राज्य सरकारों में 45 करोड़ रु, भारतीय निजी 
उद्यमियों के 908 करोड रू तथा विदेशियों के 605 करोड रू लगे है ॥ 

सार्वजनिक उपक्रमों को महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ 775-77 

पिछले 26 वर्षों से सर्वजनित्र उपक़्मो वा तेडी स विकस हुम्रा है और 
उनकी भूमिका विरल्तर बढती जा रही है ! जहा !950-5] मे केवल 5 सावंजनिक 
उपक्रम थे और उनम 29 करोड रू वी पूजी लगी हुई थी वहाँ | अप्रैल, 977 
को भारत में 45 सार्वजनिक उपक्मो मे 097 करोड रू पूंजी लगी हुई थी। 
उद्योगवार पू'जी निवेश उपर्युक्त तालिवा-2 में दिया गया है। देश के 0 बड़े 
सार्वजनिक उपभमो में कुल पूंजी निवश 6264 करोड रु (बुल का 56 5%) है) 
इन सार्वजनिक उपनभो द्वारा उत्पादित मात सेवांग्रों का वित्य मूल्य 4972-73 
में 5299 करोड रू था वह 5 वर्ष में बढ़कर 976 77 में 4:42 करोड़ रू 
हो गया है । इसी अ्रवधि मे रोजगार मी 932 लाख से बढ़कर 5 75 लाख हो 
गया है। प्रारम्भिव वर्षों मे बहुत से सावजनिक उपक्मों में घाटे की समस्या थिक्ट 
थी किन्तु !972-73 मे शुद्ध लाभ !8 करोड रू से बढकर 297677 में 240 
करोड रु हो गया है। फिर भी लगभग 26 उपक्मों मे घाठा चल रहा है जिनमे 
भारतीय खाद निम्रम, बोयता कम्परियों तथा इण्लियिन ग्रप्परत एण्ड स्टीव कम्पनी 
प्रमुख है । 

9 जहाँ चतुर्पे योजना काल में सार्यहूनिक उपक्रमों से केस्द्र सरकार को 
3]20 क्रीड र. क॑ साधन प्राप्त हुए वहाँ पाँचदी योजना के केवल तीन वर्षों में 
ही 400 करोड ह के साधन प्राप्त हुए। जहाँ 974-75 में सार्वजनिक उपक्रमो 
ने (3 करोड ह की विदेशी मुद्रा अजित की वहा 4976-77 मे यह राशि 
2248 करोड ₹ू (लगभग दुगुनी) हो गई। पिछले पाच वर्षो म॑ हुई प्रगति निम्न 
तालिका से स्पष्ट हैं । 


तालिका-3 सा्वेजनिक उपक्वमो की प्रगति की कलक 





विवरण | 3972 73 4974-73 | 976-77 
() सार्वजनिक उपम्मो की सख्या ]0 29 ]45 
(2) पूंजी विनियोग (करोड रू ) 557] 726] 3097 
(3) विक्रय मुल्य (करांड रू ) 5299. ]688 | 4542 
(4) सकृत लाने (करोड रू ) 245 359 ]054 
(5) शुद्ध लाभ (करोड रू.) ॥. 38 84 240 
(6) वायंज्ञील पूंजी पर रिह॒र्द | 55% 8*4% 97% 
(7) रोजगार (लाख सरया) 93 १4 | 5 75 
(8) कर्मचारियों पर व्यय (करोड रु ) | 582 १433 503 
(9 | विदेशी मुद्रा अर्जन (दरोड रु ) | 300 । 5 22438 
(0) सरकार को प्राप्त साधन प7 30 597 


$0फ्राएड--टिउ्च्चदाए 5९00०0/5--छाया 40 978 93265, 447 454 
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इन उपक्मों के प्रतिरिक्त भी वेन्द्र सरकार के विभागीय प्रतिष्ठानो में भो 
बी मात्रा म पूजों विनियोग हुग्ना है। एक मोटे झनुमान के अनुसार रेलों मे कुल 
विनियोग 5000 क्रोट रु, डाक तार में 500 करोड रू, विजली व सिंचाई 
परियोजनाग्रा मे (0000 कराइड रू, वन्दरगाहों में 300 करोड रु तथा सडक 
परिवहन मे 500 करोड र पूंजी विनियोग होने का ग्रनुमान है । 

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विभिन्न रूप अ्यवा वर्गोकरण 

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का वर्गक्रिण मुख्य रूप से उनके कार्य, संगठन 
तया स्वामित्व के आधार पर क्या जा सकता है-- 

(5) कार्पात्मक वर्गोक्रण (हएग८ला०्ा» ((9596८9000)-कार्य शी 
हृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमा के प्राय निम्न 9 रुप हैं-- 

] उत्ताइन उपक्रम (१३घ७४साएाड़ टिघाधए5९5) 

2 खनन उपक्रम (?0प78 ६॥९797555) 

3 निर्माण उपक्रम [ए०7न्नाए-॥07 छगाधफा5९$) 

4 परिवहन उमक्र्म (॥399907-3007 ६7/६॥.7585) 

3 व्यायार उपजम (॥7346 ६ए0(८॥90585 ) 

6 बिजली एव वह उट् शीय परियोजनाएँ 
7 
ह 


वैकिंग वित्त एव दीमा उपक्रम कि । 
प्रवतेते एवं विक्रास उपक्रम (?०णाणा679 6 9७ ८००फु्ाथांशों 
छपाशफ्ता555) 


9. सेवा एवं विविध उपक्रम 

मारत म अधिकार उपक्रम प्रथम श्रेणी म प्राते हैं । 

(8) स्वामित्व एवं विनियोग हे झ्राधार पर वर्गोकरण--इस हृष्डि से 
सार्वजनिक उगक्‍्मों को मुख्य रूप स 6 वर्गों म वादा जा सकता है-- 

] केन्द्रीय सरकार के उपकम--जिनम केन्द्र सरकार द्वारा प्री वितियोग 
किया गया है तथा उन पर केन्द्र सरकार का ही स्वामिव एवं नियस्त्रण है । 

2 कतद्र तया राज्य सरकार के संपुक्त उपक्रम जिनका स्वामित्व एवं 
नियन्त्रध केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनो का सयुक्त रूप से होता है । 

3 कन्द् राज्य तथा निजी क्षेत्र के सयुक्त उपक्षप मे इन तोता का सयुत्त 
स्वामित्व व नियश्यए होता है । तिजो साहस का भाग नगष्य हाता है । 

4 कदर तथा निजों झेत्र के स्वामित्व वाले उपक्म्त जिनम केन्द्र तथा तिजी 
साहमियों का सदुक्त स्वामित्र व नियन्त्राय द्वाता है पर केन्द्र सररार के पास 5% 
से झधिक स्वामित्व व नियन्त्रण हाता है । 

5 पूर्खत राज्य सरकार उपकक्‍्स-इनस दिसी एक राज्य घबयवा दो या दा 
से ग्रधिक राज्यो का सदुक्त स्वामित्द एबं नियत रहता है । 
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6 राज्य एवं निजी साहस के संयुक्त उपकम -इनमें राज्य तथा निजी 
साहसी मिलकर उपक्रम मे पूंजी लगाते हैं व दोनो का सयुक्त स्वामित्व एव नियन्त्रण 
रहता है 

गह उल्लेखनीय है कि इन सभी उपक्रमों मे पूंजी विनियोग की मात्रा ही 
स्वामित्व एवं नियश्तरण का आधार है । 

(८) संगठनात्मक बर्गीकरण--(083॥5श0णाशे ए9ञगीएशाणा ) 
सावेजनिक उपक्रमो का सगठन मुझ्यत चार प्रकार से होता है-- 

१. विभागीय उपक्रम, 2 सार्वेजनिक निगम, 3 से रकारी कम्पनिया तथा 
जियन्त्रण बोड व कमेटियाँ॥ इतका विवरण भलग शीर्षक के अनुसार इस 
प्रकार है-- 

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों की सगठनात्मक सरचना 

(0श्राकशाणश ज्ञाएटणर्ण एफ्णाल 50ल०ण ए्वाडध65 गा गु909) 
उद्योगो का संगठन उद्योग की प्रकृति एवं उसके स्वामित्व के अनुसार 
प्रलग-पलग हो सकता है इसी कारण भारत में सार्वजनिक क्षोत्र मे उद्योगों की संगठन 
व्यवस्था में मिन्नता स्वाभाविक है। सार्वजनिक उपक्रमो की सगठन एव प्रबन्ध बी 
मुख्य चार पद्धतियाँ भारत में प्रचलित हैं जैसे -- 
है ॥ विभागीय उपक्रम एवं प्रतिष्ठान (एवच्एशाएशाओं एशवशाबता8) -+ 
यह सरकारी उपक्रमो के सगठन की संबसे प्राचीन एवं रूढिवादी पद्धति है। यह 
पद्धति मुख्यत, अतिरक्षा, सार्वेजनिक सेवा उद्योगों तथा भाय की दृष्टि से लाभप्रद 
उद्योगों में प्रचलित हैं जैसे--प्रतिरक्षा उद्योग, रेल, डाक-तार तथा औषध 
विमाग झादि । 

इस प्रकार के विभागीय उपक्रम--तीमच, गाजीपुर तथा मन्दसौर में अ्रफीम 
कारखाने, कोलार को स्वर्ण खानें, सिलचर रिफायनरी परियोजना कलकत्ता वित्त 
मन्त्रालय के झधीन हैं । ओवरसीज कम्यूनीकेशन सर्विस बम्बई सचार विभाग क्के 
पभ्तगेत है । दिल्ली दुग्ध परियोजवाः कोल्ड स्टोरेज एवं भ्राइस फैक्टरी बम्बई, रिजर्व 
पूल झॉफ फर्टीलाइजर्स खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के ग्रधीन हैं ॥ मेडीकल स्टोर्स डिपो 
तथा बोकारो मिनरल वाटर फंक्टरी राची स्वास्थ्य मन्त्रालय के प्रल्तगेंत हैं जबकि 
इन्हीप्रल कोच फँक्टरी, पेराम्बूर-डीजल लोकोमोटिव वकर्से, चितरजन का रेल इजन 
का कारखाना, भरतपुर का रेल बेगन कारखाना व अनेक बर्कशाप रेल मन्त्रालय के 
अ्रधीन हैं। डाक-तार विभाग मी महत्वपूर्ण विभागीय उपक्रम हू 

रेल उपक्रम में सरकार की लगभग 5 हजार करोड रु की पूंजी विनियोजित 

है जबकि डाक-तार विभाग में 500 करोड रू को पूंजी लगी हुई है । अन्य विभागीय 
उपक्रमो मे भी लगभग तीत हजार करोड़ रू की पूंजी लगी हुई है । 

इस प्रकार को सगठनत व्यवस्था के मुख्य लाभ--गोपनीयता, सार्वेजनिक 

(हिसाब देयता, पूर्ण राजकीय नियस्त्रण, ब्रारम्मिक उद्योगो का विकास तथा राजनैतिक 
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स्थिरता में सहायता के साथ-साथ आ्राय प्राप्ति की दृष्टि से उपयोगी है ! पर इन 
उपक्र्मों मे लालफीताशाही व नौकरशाही कया बोलबाला रहता है । योग्य कुशल एवं 
तकनीकी विश्लेपज्ञों का ग्रभाव रहता है, अधिकारों का सरकार के हाथ मे केन्द्रीकरण 
हो जाता है । अनुमवहीनत७ ससदीय हस्तक्षेप राजनैतिक प्रभाव के कारण मित- 
व्ययता वा ग्रमाव रहता है । 


2 धवेघानिक सार्वजनिक निगम [ज9॥009 शिफ्रो।. 00फणआ०79)-- 
इन्ह सवशासित निगम (#ए७णा०॥आ०णा५ (.णएुण47०5) भी कहा जाता है । ये 
राजबीय विभाग से भिय्र ऐसी पृथक्‌ अस्तित्व रखने वाली सस्था है जिनकी स्थापना 
लोक सभा या विधान समाओ्रो द्वारा पारित विशेष अधिनियमों द्वारा होती है और वे 
एक स्वतन्त्र उपत्रम के रूप में अपनी प्रबन्ध व वित्त व्यवस्था स्वय करते है। पभकेक्षण 
व बजट नियमों से मुक्त होते है । ये स्वशासित निगम अग्य पू'जी सहित या अश पूजी 
रहित दोनो प्रत्ञार के हो सकते है जैसे जीवन बीमा निगम तथा इण्डियन एयर लाइन्स 
कारपोरेशन भ्रश रहित निगम है जबड्ि रिजरद बैक, स्टेट बेक, खाद्य निगम प्रादि 
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सयुक्त पूंजी सहित निगम हैं। 


स्वतन्तता से परदे केवल तीन सार्वजनिक निगम--| बोम्बे पोढे ट्रस्ट, 
2 बलकत्ता पोर्ट क्मीणन तथा 3 मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ही थे किस्तु स्वतस्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ अनेक निगम व स्वशासित सस्थान स्थापित क्ए गये हैं जिनमें कुछ के नाम / 
उल्लेपनीय हैं। ।948 मे दामोदर वेली कारपोरेशन, श्ौद्योगिक वित्त निगम, 
पुनवास वित्त निगम रिज्व वेक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 953 में एयर 
इण्डिया इन्टरनेशनल, एयर लाइन्स वारपोरेशन, 955 मे स्टेट बैंक, ।956 में 
जीवन बीमा निगम केस्द्रीय गोदाम निगम 959 में तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रयोग, 
965 में ज्ाद्य निगम तथा इसी प्रकार के अनेक निगम कार्यरत हैं । 


सार्वजनिक निगम धाधुनिक्र संगठन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 
झाविष्यार है| प्रो. डबंट मोरिसन के शब्दों में सार्वजनिक निगम को श्रेष्ठता का 
बारण उनमे सार्वजनिक हित को दृष्टि से राजकीय स्वामित्व, राजफीय दायित्व एव 
व्यावहारिक प्ररन्ध नीति का मिथण होता है जबकि प्रो एम फ्रेन्साड के ग्रनुप्तार 
सावेजनिक निगम का उपयोग ग्रान्तरिक सगठन प्रनन्त सीमा तक लोच की प्रनुमति 
देता है। यह राजनैतिक प्रशासनिक वित्तीय एव प्रवन्ध सम्बन्धी स्वतन्तता प्रदान कर 
विभिन्न मात्रा से सार्वभौमिक्ता सम्भव बनाता है। इसमे नौकूरशाहों की कठोरता 
तथा बार बार राजनेतिऊ हस्तक्षेप वा भय नहीं रहता ॥ 


इसवे' गुणों के सप्य झ्वगुणो वा भी मिश्रण है । इससे एकाघिकारी प्रवृत्ति 
पनपती है, सरकारी तीति व निगम नीति में विरोधाभास वठिनाई उत्पन करता है। 
हानि का भार जनता पर पढ़ता है । सचाउन भ अ्यत्तिगत हित न होने से फिड्वेल 
सर्ची व अमितब्ययिता पाई जाती है 7 इनसे भा सरवारी विभागों वी भांति लाल 
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फीताशाही परपती है अ्रकेक्षण सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं क्योकि ये निगम नियमों का 
डहलघन करते रहते हैं । 

3 सरकारी संपुक्त पूंजी कम्पनी प्रबन्ध (60% गा 500०८ 0०४एशा५) 
सार्वजनिक उपक्मों के सगठत की व्यवस्था को सरसारी सयुक्त स्वन्ध प्रमण्डल भी 
कहा जाता है । सरकारी कम्पनी से श्रभिप्राय एवं ऐसी कम्पनों से है जिसकी प्रदत्त 
हिस्सा पूंजी (?47-0० शीक्ष८ (०७४७७) वा फम से कम 5% भाग क्न्‍्द्रीय 
सरकार या छिसी राज्य सरकार या सरकारों या झशत क्स्द्रीय ग्रौर एक या एक से 
प्रधिक राज्य सरकारो के पास हो। सरकारी उम्पनी में वढ॒ कम्पनी भी शामिल 
करली जाती है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी ($प्रआताश 9 
(०गा0079) होती है । इस प्रकार सरकार उस उपक्रम में प्रमुख ग्रणधारी होती है । 
ग्रण राष्ट्रपति के नाम आवटित होते हैं और सम्पत्यित मच्चालय अयवा राज्य के 
विभागीय प्रमुख अशधघारी के समान सरकार के अधिकारों का प्रयोग करत है । इनके 
हिसाव-क्ताब का गकेक्षण भारत के ग्राडीटर जनरव की सलाद से नियुक्त ्रक्रेक्षक 
द्वारा होता है ग्रौर वापिक प्रतिवेदन ससद म प्रस्तुत का होता है । 

इस प्रकार की प्रवन्ध व समठनात्मक प्रणाती वे कतिपय उदाहरण () हिन्दु- 
लात स्टील लिमिटेड, (7) हिन्दुस्तान केवल्स लि, (7) हिन्दुस्तान शिययाई लि, 

((ए) बाइन फाउन्ड्री लि ,(५) सिख्दरी फर्टीवाइजर एण्ड कैमित न्‍्स, (५)) हिंदुस्तान 
मेजीन दूल्स, (५॥) भारतीय टलीफ्नोन उद्योग लि. (१ ) हिन्दुस्तान फोडी ण्ल्मूस 
मैन्यू कम्पनी लि, (॥५) हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटट तथा (२) इण्डिबन आगल 
कापनी ग्रादि हैं. । 

पहली योजना के समय सरकारी वम्वनियों की सब्या 36 थी । वह सख्या 
967-68 तक बढकर 24 तथा प्रव इनकी सख्या 300 से अधिक है । 955 56 
में इनमे 66 करोड की पूंजी थी वह वंटकर ! 967-68 में 559 करोड़ ६ हो 
गई। प्रव इनमे लगभग 3000 करोड वी पूंजी होने वा झड़ने है । 

इस प्रकार वी समटन व्यवस्टा के नेक लाभ है । इसमे काई विशेष विधान 
की जरूरत नही पड़ती, लाभ अर्जन के विस्तुत दांत हात है । पर्याप्त स्वतन्त्रता एव 
सोच रहती है । इनका सचालत व्यावसायिक आ्राधार व होता है । राजकीय हस्तक्षेप 
कप होता है । स्वस्थ प्रतिस्पर्दा व [निजी एवं सरकारी उत्साह प्ररणा एवं अनुभव 
का लाभ मिलता है पर इसके विपरीत कुछ दोप मी हूँ। संचालन म असहयोग, 
गोपनीयता का अभाव, सरकारी प्रतितिधियों में आवण्यक तकनीकी, व्यावसायिक 
एवं प्रबन्ध सम्बन्धी ज्ञान का अभाव रहता है गत झार्ये में शिबिलता रहती है। 

4. बोर्डों हारा प्रतिवम्धित सार्दजनिक उपक्म (९७० एग्राल[77805 
89260 0७ फेप्थठ5 ण (ण्गाण््ा/६०७)-- जब सरकारी उपतम का प्रवन्ध क्सी 
'"क्म्रेटी” या “बोड ' ग्रयवा “मण्डल ' के हाथ में होटा है तो उसे बोर्ड हारा प्रवी धत 
सोवेजवेनिक उपक्रय कहते हैं। यद्द संगठन वी एड नवीदित, मित्रित एंव ढीली-्टाली 
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व्यवस्था है जिसमे हारे हुए सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिशो व रिटायर्ड भ्रधिकारियों 
को भी भाश्रय मिलता है। इन सगठनो की प्रबन्ध व्यवस्था नियन्त्रण मण्डलों 
(८०४४० 80१॥०$) मे ह्ोतो है जिनके स्वरूप, भस्तित्व, प्रशासकीय सरघना तथा 
वित्तीय व्यवस्था में एक्रूपता का प्रभाव पाया जाता है । इन नियन्त्रण मण्डलो में 
केस्रीय सरकार एवं सम्बन्धित राज्य सरकारों व भब्य प्रतिनिधियों को नियुक्त किया 
जाता है । इस प्रकार की सगठन व्यवस्था सिंचाई व विद्युत परियोजनाम्रो मे झधिक 
प्रचलित है । 

इस प्रकार के सगठन के कतिपय उदाहरण भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड, चम्बल 
कन्द्रोल बोर्ड, कोसी 4न्‍्ट्रोल बोर्ड, कोयना, हीराकुण्ड, रिहन्द, नागाजुन सागर प्रादि 
के कन्द्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी एवं गोदाम बोर्ड हस्तकला बोर्ड, भ्रखिल भारतीय 
हस्त क्रघा बोर्ड चाय बोर्ड झादि है। 


सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक इकाइयाँ 


3 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेइ--!90 कराड रू प्रारम्भिक पूजी से 953 
में स्थ)पित यह प्रतिष्ठान रूरकेला भिलाई तथा दुर्गापुर स्थित लोह इस्पात कारखाने 
का सचालन करता है। पूजो निवेश की दृष्टि से यह सार्वजनिक उपक्रमों मे दूसरे 
स्थान पर है। इसप्रे 3 मार्च 977 को ॥209 करोड रू वी पूरी लगी हुई 
थी। प्रथम स्थान बोकारो स्टील लि वा है जिसमे 34] करोड रु की पूजी 
लगी हुई थी । इन दोनो प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्मों की कुल पूजी का 
लगभग 2+% भाग विनियोजित है । 

2 भारतीय खाद निगम--यह निगम रासायनिक खाद उत्पादन करने के 
लिए 96। मे स्थापित किया गया। पश्रव इस निगम के भप्रन्तगत सात खाद इबाइया 
क्रमश सिन्‍्दरी (बिहार), नागल (पंजाब), ट्राम्वे (महाराष्ट्र), नामझूप (प्रासाम), 
गोरखपुर (उत्तर पदेश) कोरबा (मध्य प्रदेश) तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) है । 
पूजी 4)7 में (0 करोड़ रुपये से भ्रधिक होने का प्रनुमान है । 

3 हिन्दुस्तान मशीन दृल्स ( ७ 7 )--यह 3953 में बगलौर मे स्थापित 
क्या गया । इसकी दो इकाइया वबगलौर तीसरी इकाई (पंजाब), चौथी इकाई 
कलमसेरी (केरल) तथा पांचवी हैदराबाद म स्थापित की गई है। इन पांचों इकाइयों 
प्रे छोटी बडी मश्ीत व घडिया बनाई जाती हैं। 


॑ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम--यह प्रतिष्ठान कम्पनी एक्ट के भ्रत्दर 
956 मर रादी के कोयला सातनो के विकास व्यवस्था के लिए स्थापित किया गया। 
इस निमम के प्रन्तगंत 24 कोयला खाने हैं झौर 5 परियोजनाये निर्माण प्रगति 
पर हैं । यह कारगली सवाग गिडी तंथा कठारा से कोयला दोने को इकाइयों का 
सचालन करता है । 

$ राष्ट्रीय विकास खनिज निगम--958 में यह स्थावित्र निगम झेशड़ी 
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ताबा योजना, किरी-बुरी लोहा परियोजना, बेलाडिला लोहा योजना, पना-हीरा 
खान परियोजना आदि का सचालन करता है । 

6 हिर्दुत्तान शिवयार्ड लि--947 में स्थापित इस कम्पनी ने 952 मे 
सिन्धिया स्टीम नेवीग्रेशन कम्पनी को प्रपने हाथ मे ले लिया ) विशाखापट्ल्‍नम 
में हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाज बनाने व उतकी मरम्मत का कार्ये करता है । 94[ 
से 977 की प्रवधि मे इस कम्पनी ने 5 लाख टन क्षमता के लगभग 50 जहाजो 
का निर्माण किया तथा !97]-72 में दो जहाज बनाये । 977 भे इसकी पूंजी 
503 करोड ह थी। 

7. हेबी इलेक्ट्रीकल्स लि---50 करोड रु की अधिकृत पूंजी से 956 में 
यह प्रतिष्ठान भोपाल मे स्थापित किया गया जिसके प्रन्तर्गेत तीन इकाइयाँ कमशः 
राठीपुर (7 9) रामचतल्दपुरम (भा प्र) तथा तिहवेराम्बूर (मद्रास) मे हैं। 
इसमे मार्च )977 में 297 करोड़ रू वी पूंजी लगी हुई थी । 

$ हिन्दुस्तान एन्टीबापोटिक्स लि--पेनिसिलीन स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा अन्य 
एन्टीबॉयोटिक दवाइया निर्मित करने के लिए 954 मे पिम्परी (पूना) में स्थापित 
किया गया । चतुर्थ योजता में इस कम्पनी ने विटामिन "सी”, नियोमाइसित सल्फट 
तथा ग्रॉरियोफगिन का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है । 

न 9 हिन्दुस्तान एयर क्रापट लि --940 मे मैसूर सरकार द्वारा प्राइवेट फर्म 
के सहयोग से स्थापित क्रिया तथा इसको 942 में मारत सरकार ने खरीद लिया। 
957 में इसकी एक शाखा बेरकपुर (प बंगाल) में खोली गई जिसमे वायुयान 
निर्माण व मरम्मत की जाती है । 


0 चितरजन लोकोमोटिव वकक्‍से--रेल मन्त्रालय के झश्तगेंत चितरजन में 
रेल इजन कारखाता खोला गया । इसी भ्रकार वाराणसी मे डीजल इजित तथा विद्युत 
रेल इजिन बयाने का कारखाना खोला यया है । इसी प्रकार पेराम्बुर मे इन्दरेंग्रल 
कोच फंव्टरी खोली गयी है । 

॥[ इण्डियन रिफाइनरीज--59 करोड रु की झधिकृत पूजी से 958 मे 
इस कम्पनी की स्थापना हुई । इसके अन्तर्गत बरौनी तथा योहादी की तेल शोध- 
शालायें तथा (ग्रोहाटी) सिलीग्रुडी व बरोनी हल्दिया एवं कानपुर पाइप लाइनों का 
निर्माण एव प्रबन्ध सम्मिलित है । 964 म॑ इसे इण्डियन झॉयल कम्पनी के साथ 
मिताकर इसका नाम इण्डियत ऑयल कारपोरेशन कद दिया गया । वर्मा शैल को 
भी सरकार ने ले लिया है । 

]2 एयर इण्डिया एवं इण्डियन एयर लाइन्स--एयर इण्डिया की स्थापना 
3953 म्रें हुई व एयर एण्डिया इन्टरनेशनल लि का कार्यमार सम्भाला 4 इस 
कम्पनी में सरकार की लगभग 80 करोड़ रू की पूंजी लगी हुई है और यह भारत 
से इगलेंड, ग्मेरिका, रूस, जापान, आस्टूं लिया, पूर्वी अफ्रोका और पश्चिमी अरब 
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राष्ट्रो को ग्रन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन सेवाएँ उपलब्ध करता है जयहि इण्डियन एयर 
लाइन्स राष्ट्रीय हवाई यातायात मे सलग्न है । 

]3 नेपा भिन्‍्स--947 मे स्थापित इस मिल को 949 मे मध्य-प्रदेश 
सरकार ने सम्माल लिया। 958 में भारत सरकार ने इसके ग्रधिझाश हिस्से 
खरीद लिए । देश में ग्रस्वारी कागज की 20% भाग की पूर्ति यह मिल करती है । 
इसकी उत्पादन क्षमता 30 हजार टन से बडाकर 70 हज र टन करने का कार्य 
प्रगति पर है । 

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम 

राजस्थात के कृप्रि प्रधान विछड़े राज्य की प्रगति हेतु सार्वजनिक उपक्रमों 
का विक'स क्या गया है। कुछ उपक्रम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं 
और कुछ उपक्मम राज्य सरकार ने ही स्थ पित क्ये हैं । 

(8) केसद्र सरकार के उपच्रमों मे लगी पूंजी एवं स्वामित्व तथा प्रयन्ध सई 
केस सरकार के हाथ में है। इनमे ह-- 

| जावर माइन्स व देयारी में जिक स्मेल्टर, 

2 कोटा मे प्रेणिसन इन्स्ट्र मेट्स प्लाट+ 

3 खेवडी में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के पग्रन्तगंत तावा शोबक 

कारपाना, 

4 मसॉभर यी नशक खाने, 

$ ग्रजपेर में प ७ का प्राएडिग मशीन दल्म जारखाता, 

6 भरतपुर में रेनदे वेगन वारखात, (रेव विभाग) । 

(8) राज्य सखार द्वारा सचालित उपक्म--इनमें विनियोजित पूजी 
सरकार की है तथा उनका सत्र मिद्र प्रवस्थ एवं वय्त्रय भी राजस्थात राज्य सरकार 
के हाथ मे है--) गगापुर शुगर मित्र, 2. हाई टक स्नास फंक्टरी, धौपपुर, 
3 राजस्थान नघ्र उद्याग तिगम, 4 रजस्थान राज्य विद्युव-मण्डल, जयदुर, 5 राज्य 
गोदाम तिगम 0 राज्य वित्त निगम जयपुर, 7 र जस्वान एप्नो इण्डस्ट्रीज लि, 
8 राजस्थान स्टेट होडच्स ज्यपुर, १ रण्जत्यान प्रौद्योगिदा एवं सबिज विकास निगम, 

0 राजस्थान राज्य प[ि्॒ परिवहन जिमम प्रमुख हैं। 





सा्ंजनिय क्षेत्र उद्योगों व उपक्रमों की समध्याए व समाधान के सुभाव 


यद्यपि भ रत म स्वतन्सता प्रात्ति के 3द सावेंननिर क्षेत्र के उयानो का 
तेजी से विद्वास्॒ एव विस्तार हुय्ना पर उनके मार्ग से सरदेश उठिनादययां व समस्कं 
हैं अठ, उनकी उपरतब्धियाँ आकपंत्र नहीं कही जा सकती । 

. प्रवस्ध औ समस्या--सा्वेवनित्र उपत्मों बे सच'लत के कठोर नियमों 
का अक्षरण, पालन बरते से साच का च्रगाव रहता है। बैतनिद यर्मचारिषों में 
व्यावसायिक कुशलदा व तकनीकी ज्ञात का झमाद होने से गतत निर्णय, प्रनावश्ययः 
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विलम्ब, नौकरशाही एवं लालफोताशाही का बोलबाला होता है । परिणाम यह होता 
है कि फिजूलखर्ची एवं प्रशासनिक ग्रकुशलता उद्योग की सझतता में दाघक बनती है । 


१7 इस समस्या के समाधान के लिए योग्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त 
ईमानदार, कर्रुव्यनिष्ठ व्यक्तियों को ही प्रबन्ध का भार सौंपना चाहिये तथा प्रवन्ध 
के उत्तरदायी व्यक्तियों को सीमित स्वतन्त्रता देनी चाहिये वाकि बे भ्रपनी तक॑शक्ति, 
निर्णय चातु्य व उत्पादन प्रेरणा का यथासम्भव प्रयोग कर प्रशासन में कुशलता ला 
से । समय-समय पर प्रशिक्षण व रिफ्रेशर कोर्स भी चालू किये जाने चाहियें। 

2. संगठम की समस्पाएँं--सावंजनिक क्षेत्र मे उद्योगों को सचालित करने के 
लिए झलग-अलग संगठन व्यवस्था है ग्रतः कोई एक विशिष्ट एवं एकरूप नीति 
अपनाने में कठिनाई रहती है ! सभी एक ही प्रकार को इकाइयो मे प्रतिस्पर्धा का 
अभाव रहते से उतक्ी तुलनात्मक क्षमता का पता लगाना कठिन है ॥ 

अत. इस समस्या के समाधान के लिए सगठन में एकरूपता का प्रयास करमा 
चाहिए । मनुमाई शाह के अनुसार “एक इक्काई एक कम्पतो” संगठन का सर्वेश्रेष्ठ 
स्वरूप है । इससे प्रतिस्पर्दधा वती रहती है! प्रबन्ध में परिस्यित्रि व समयादुकूल 
परिवर्तन सम्भव होता है। 958 में गोरवाला समिति ने सार्वजनिक उद्योगों के 
सचालन मे मन्त्रियों व ससद सदस्यों को शामिल न करने की सिफारिश की घी । 

“सभी प्रकार के योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व उपयुक्त रहता है । 

3 उत्पादन क्षमता के पूर्णो उपयोग की समस्या -- भारत मे एक झोर उत्पादन 
वृद्धि के लिए दंसे ही कुल क्षमत्ता कम है और दूसरी ओर उपलब्ध क्षमता का भी 
पूरा-पूरा उपयोग नही हो पाता । 965-66 मे राची हैवी मशीन बिह्डिग प्लान्ट 
की क्षमता का केवल 5% का प्रयोग हो पाया | 3969 में हिन्दुस्तान मशीन टल्स 
की केवल 45-48% ल्षमता का, हिन्दुस्तान स्टोन की 60% क्षमता का, भारत हैवी 
इलेक्ट्रीकल्स की केवल 29% क्षमता, हिन्दुस्तान एल्टीबॉगरोटिक्स क्षमता के 67% 
भाग का ही उपयोग हो प रहा था जबकि शेप क्षमता अप्रयुक्त थी । आपात स्थिति 
की घोषणा के बाद पूरी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है | 

इस समस्या का समाधान करने के लिए पूर्ण उत्पादत क्षमता का उपयोग 
जरूरी हैं। ग्रावश्यक कच्चे माल, कल-पुर्जों थ्रादि के अभाव मे कारखाने के बन्द 
होते की नॉबित से बचने के लिए योजनाबद्ध ढग से उत्पादन क्षिया जाना चाहिए । 

4. संसद, केंद्र तथा राज्य सरकारो के हस्तक्षेप की समस्या भी बडी जटित 
है क्योकि व्यावसायिक निर्णयों पर राजनैतिक एद निजी स्वार्थी हितो का प्रभाव 
पड़ता है | इस समस्या के समाधान के लिए स्वायत्त शासव निगमो की स्थापना को 
प्राथमिकता देनी चाहिए तथा उनका सचालन उन योग्य, कुशल व ईमानदार व 
कर्ैव्यनिष्ठ व्यक्तियो को सौंफ्ता चाहिए जो रारनैतिक हितों को प्रावश्यक मान्यता 
नदें। 
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5, उचित मूल्यों के निर्धारण की समस्था--उन सावंजनिव उपक्रमो में जो 
जनोपयोगी सेवाग्रो मे सलग्त हैं ग्रधवा जनहित की महत्वपूर्ण वस्तुग्रो का उत्पादन 
करते हैं अत उनकी एकाधिकार॑ प्रवृत्ति के कारण उचित मुल्य निर्धारण की समस्या 
आती है ताकि उपभोक्ताओं को उचित लाभ पर वस्तु मिले तथा सरकार को भी 
घाटा न उठाना पडे । 

इस समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक उपकमों में लागत लेखा तथा 
प्रवन्ध लेखा पद्धति का यथोचित प्रयोग होना चाहिए । इससे श्रपव्यय का भी पता 
लगेगा गौर उचित मूल्य व उचित लाभ पर वस्तुएँ उपलब्ध की जा सकेंगी। 

6. घादे की समस्या --जब सावंजनिक उपक्रमो में विपुल धन-राधि विनि- 
योजित करने के बाद लाभ की बात तो दूर रही-घाटा उठाना पडता है तो वह 
समस्या अति कष्टदायक है। हिन्दुस्तान स्टील लि० भारत सरकार का सबसे बडा 
उपक्रम है उसमे लगमग ]400 करोड रुपये की पूंजी लगी हुई है पर भ्रव तक उसमे 
लगभग 200 करोड रुपये वा घाटा हो चुका है । 3] मा 972 को सार्वजनिक 
क्षेत्र मे 99 उपक्त्मो मे से 54 इकाइयों ने घाटा दिखाया । उनमे ॥7 इकाइयाँ तो 
ऐसी थी जो लगातार पिछले तीन वर्षों से घाटे मे चल रही थी ॥ इन तीन वर्षों मे 
सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का धाटा 65-9 करोड रपये था। 97-72 के बाद 
स्थिति में कुछ सुधार भ्राया है। 973-74 में इनका कुन लाभ 272 करोड रुपये _ 
तथा शुद्ध लाभ 64 करोड रुपये था जबकि 976-77 मे कुल लाभ 054 करोड 
रुपये तथा शुद्ध लाम 240 करोड रुपये था। 

इस समस्या का समाघान योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति, कुशल सचालन, 
उपयुक्त मुल्य नीति, अप्रयुक्त क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग तथा झतिरिक्त श्रम शक्ति 
के ध्ाधिवय हो हटाने मे निहित है । 

7 धरम प्राधिक्य व श्रम प्रसन्‍तोष की समस्या--सार्वेजनिक उपक्रमों मे 
प्रावश्यक्ता से भ्रधिक श्रमिक नियुक्त करने की सामान्य प्रवृत्ति है। उपयुक्त श्रम 
नियोजन नीति के प्रभाव व भाई-भत्तीजाबाद, राजनेतिक प्रभाव भादि बे कारण 
सा्वं"निक उपकत्रमों मे आवश्यकता से श्रधिक श्रमिक नियुक्त कर लिये जाते हैं । 
पाकिन्सन नियम के प्रनुसार बिना काम बढ ही स्टाफ मे वृद्धि हो जाती है । ब्यूरो 
पॉफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के एक प्रनुपान के झनुसार 967 मे श्रबेले हिन्दुस्तान 
स्टील लि० म॑ 9200 प्तिरिक्त श्रमिद्र थे जबकि सभी सा्वंजनिव उद्योगों में 5 
हजार का श्रम-प्राधिकय था । बही नही, इन श्रमिक्रों कौ छटनी करने, वेतत महंगाई 
भत्ता, काम की सुरक्षा व दशाएँ सुधारने श्रादि को लेकर हटतालें तालाबन्दी करते 
हैं । राजनेतिक दल उस झ्राग को और प्रधिक् मडका कर झनुचित लाभ उठाते हैं । 
इन सबका सार्वजनिक उपत्रमो की उत्पादन क्षमता, लाभ को मात्रा, जिम्मेदारी का 
प्रभावित करता है। इण्डियन एयर लाइन्स में चली लम्बी हडताल व तालाबन्दी 
इसका उदाहरण था । भ्रभी इन उपक्रमों में 5 75 लाख लोग रोजगार मेंहैँं। 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास 47 


इस समस्या का समाधात विदेकृपूर्ण नियोजन नीति पर निरंर है प्रत* 
नियुक्तियो में सतकंता बरतनी चाहिये । श्रमिकों व प्रबन्ध में सौहादेंपूर्ण वातावरण, 
उचित मांगो की पूर्ति, सुविधाओं की व्यदस्था तथा अपव्यय पर नियस्व्रण लगाना 
चाहिए । 

8 उत्पादक नौति का बाजार भांग के श्रतुसार समन्दय--निजी उत्पादको 
की भाति ध्ार्वजनिक उपक्तमों मे मी उत्पादन की मात्रा वाजार की सागर से अधिक 
हो जाती है । इससे “उत्पादन-झाधिरय” (0६०:-छ७706५८०००४) को समस्या उत्पत 
हो जाती है। !968-69 में जिन्क स्मेल्टर में उत्पादन एक महीने बरद कर 
दिया था । 

इस समस्या का समाघात बाजार के सर्वेक्षणों के आधार पर उत्पादन नीति 
का निर्धारण करने म निहित है ! यही नहीं, कम उत्पादन होने पर उत्पादव वृद्धि का 
प्रयास भी जहरी है । 


9 कर्मचारियों व श्रधिकारियों मे व्यादसाथिक कुशलता का भ्रभाव तथा 
उत्तरदायित्व हीनता को समस्या- सावंजनिक उपक्रमों के सचालन का उत्तरदायित्व 
प्राय अशासतिक अधिकारियों के हाथ मे सौंपा जाता है जिनमें ध्यावसायिर व 
तकनीकी ज्ञान का विताल्त अभाव हाता है। यही नही, उनका जत्दी-जल्दी एक 
उद्योग से दूसरे उद्योग म स्थानान्तरण होता रहता है| कोई जिम्मेदारी निश्चित नहीं 
होती । परिणामस्वरूप अपव्यय एवं गर जिस्मेदारिता का प्रसार होता है । नौकरी 
की सुरक्षा द व्यवसाय मे कोई उत्प्रेरणा न होने से भी उत्तरदायित्व हीनता पाई 
जाती है । 


इस समस्या का समाघान करने के लिए ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को 
नियुक्त करना चाहिये जो उस उद्योग विज्येप की संचालन विधियों, तकनीकी मामलों 
की बीमारियों व समस्याग्रो से प्रवगत हो। उन पर एक निश्चित उत्तरदापित्द 
डाला जाना चाहिये तथा लापरवाही, अकुशलता व गेर-जिम्मेदारी के लिए कठोर 
दण्ड व सफ्लता पर पुरस्कार, पदोन्नति व उत्प्रेरणाओं की व्यवस्था होती चाहिये । 
जल्दी-जह्दी हस्ताश्तरण को हतोत्माहित करना चाहिए । 


परीक्षोपयोगी प्रश्न मय संकेत 
4 सार्वजनिक उद्योग से ग्रापका क्या अभिपष्राय है ? इनके विकास क्षे पक्ष एवं विपक्ष 
में तर्क दोजिये । अयवा 


सावेजनिक क्षेत्र मे उद्योग के महत्व एद दोषो (कमियो) का उल्लेख कीजिये । 
(सकेत --प्रथम भाग मे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का अर्थे बवाकर द्वित्तीय भाग में 
उसके लाभ, गुण अथवा वक्ष में तके देना है तथा तोसरे माग से झवगुण, 
दोधो या विपक्ष के तके देकर समीक्षा करनो है ॥) 
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2, भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र, उपक्मों अथवा उद्योगो के विकास पर प्रकाश डालिये 

ठथा उनकी स्थापना के उद्व श्य बताइये । 
अथवा 
भारत में सावंजनिक उद्योगों के उद्दे श्गो व उनके विकास पर प्रकाश डालिये । 

(सक्ेत --प्रथम भाग में सावेजनिक उपक्षम का श्रथ, दूसरे भाग में उसके उद्देश्य 
(पक्ष मे तक) देकर विकास पर प्रवाश डालना है ।) 

3 सावंजनिक उपत्मो के सगठन के विभिन्न रूपो पर प्रकाश ढालिये तया उनमे 
फौनसी व्यवस्था उपयुक्त है, बताइये । 

(सकैत --सा्दजलिक उपज्मो के सयठन के चार रूपो का भारतीय सदर्भ मे विवरण 
देकर उनके ओघित्य पर प्रकाश डालना है दथा प्रन्त मे निगम व्यवस्था 
को उपयुक्त बताना है ।) 

4. सावेजनिक उपक्रषमी के विकास व समस्याओं को समभाइये तथा समस्यागो के 
समाधान के लिए सुकाव दीजिये । 

(सकैत --सार्वेजनिक उपत्रमो के विकास का विवरण योजनावार या सक्षेप मे एक 
साथ देकर उनकी समस्याझ्रो को अध्यायानुसार समभाता है तथा साथ- 
साथ सुभाव देना है ।) 

$ भारतीय पचवर्षीय योजना मे सादंजनिक उपक्म के विकास का आलोचनात्म्क 
विवरण दीजिये । 

(सक्त --पचवर्षीय योजनाओं मे सावेजनिक क्षेत्र उद्योगो के विकास का विवरण 

व तालिका देना है, फिर समस्‍यायें व आलोचनायें देनी हैं।) 

6 भारत म॑ सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयो का विवरण दीजिये। 

(समेत ->-इसम प्रध्यायानुसार महत्वपूर्ण इकाइयो का विवरण देना है ।) 

7 "भारत म सार्वजनिक क्षेत्र इतना सफ्ल नही रहा जितना निजी क्षेत्र” विवेचना 
कीजिये । भारत मे सावंजनिक क्षेत्र की व्यावसायिक इकाइयो की प्रमुख 
समस्यामो का उल्लेख भी कीजिये | (४8० पा एन छ 209 979) 

(सक्त “सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धिया देकर विवेचना देनी है ठया फिर उसकी 
समस्याएँ बताना है ।) 


। 
भारत में पू जी गहन श्रथवा बृहत्‌-उद्योग 


(एमफांप्गे वृषगाशाक्रप७ ० [86 502० पएठगा5ध९5 9 709) 


___ किला त तन तता 








भारत मे झाघुनिक बडे बडें दैमाने के उद्योगों का सूत्रपात 9वी शताब्दी के 
उत्तराद्ध॑ में अनुकूल प्रिस्थितियो के कारण हुआ । प्रथम विश्व युद्ध के कारण इन 
उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला । 92। मे देश मे उद्योगों को विभेदात्मक 
संरक्षण ([0807॥00008 ए7०१८०७००) दिया जाने से उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा व 
मन्दीकाल के सकट से राहत मिली जैसे तैसे द्वितीय महायुद्ध के पूर्वे देश में पूजी 
गहन उद्योगों का ठीक-सा झाधार तैयार हो गया था । द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 
उद्योगो को प्रोत्साहन मिला। 947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद उद्योगों के 
योजनावद्ध तीव्र विकास की झ्रावश्यकता को देखते हुए पचवर्षीय योजनाम्रो में ग्रौद्योगिक 
विकास का एक सुहढ आधार तैयार किया गया और उनकी द्र॒त गति से प्रगति हुई । 
ग्राज भारत बडे उद्योगों की दृष्टि से विश्व के श्रौद्योगिक देशों मे एक महत्वपूर्ण स्थात 
रखता है । पूंजी विनियोग, उत्पादन मात्रा एवं रोजगार की ष्टि से कतिपय महत्व- 
पूर्ण उद्योगों का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 

, सूती वस्त्र उद्योग 
((०(०० वु€र।० ॥700॥5 ) 

यह भारत का सदसे बडा एव प्राचोनतम उद्योग है। भारत की ढाका की 
मलमल व सूती वस्त्रो की लोकप्रियता व प्रसिद्धि सम्पूर्ण ससार मे थी पर ब्रिटिश 
सरकार की दोषपूर्ण नीति से इन लघु स्तर पर चलने वाले सूती वस्त्र उद्योगों का 
चतन हुआ । प्रथम सूती मिल 848 में कलकत्ता में लगायी । 85 भें श्ली डावर 
मे कताई व बुनाई मिल में उलादन प्रारम्म किया। 854 के बाद बम्बई, 
अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास व नागपुर मे इस उद्योग का तेजी से विकास हुम्ना । 
860 मे देश मे केवल 3 मिलें थी जबकि !900 तक देश में सूती मिलो की सख्या 
90 थी झौर 40 हजार करध एव ] 56 लाख श्रमिक कार्यरत थे | उतमे 82 मिले 
अकेले बस्बई में थी । 

905 मे स्वदेशी झान्दोलन तथा 94 मे प्रथम विश्व युद्ध के कारण 
उद्योग में चमत्कारी प्रगति हुई । शत जहा 907 में सूती मिल्लो की सख्या 224 थी 
बह 944 मे बडढकर 2 प3 हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त भारतीय सूती वस्त्र 
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उद्योग को जापान मे कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडा | जापान से आ्रायात 
98-9 में 24 करोड गज था वह १928-29 तक 59 करोड़ गज तक पहुच 
गया । 930 को विश्व-व्यापी झ्राथिक मन्‍्दी ने तो इसकी कमर ही तोड दी किन्तु 
सरक्षण ने इस उद्योग को राहत प्रदान को | 939 में पुन द्वितोय विश्व युद्ध ने 
उद्योग को सहारा दिया । जहा 922 मे सूती कपडे का उत्पादन 73 करोड गज 
था वह बढकर 945 में 485 करोड गज हो गया तथा सूतो मिलो की संख्या भी 
42। हो गई । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पचवर्षोष योजनाओ के श्रन्तर्गत 

सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति 

स्वतन्तता प्राप्ति के समय 947 में विभाजन के बाद 380 मिलें भारत में 
रही किन्तु कपास उत्पादन करने वले 40% महत्वपूण क्षेत्र पाकिस्तात में चले जाने 
से “ कपास सकट ने उद्योग की प्रगति में बाघा उत्पन्न की । 

प्रथम योजना--योजना के प्रारम्म मे सूती मिलो की सस्या 378 थी भौर 
उनके द्वारा 340 करोड मीटर कपडा तथा 53 4 करोड किलोग्राम सूत का उत्पादन 
किया जाता वा । योजना काल मे उद्योग के विस्तार व उत्ादन क्षमता म वृद्धि के 
फलस्वरूप [955-56 भे सूती मित्रो की सख्या 42 हो गई तथा उनमे 4665 
करोड भीटर कपडा तथा 74 4 करोड किलोप्राम सूत उत्पादित किया गया था | 

द्वितीय पच्रर्षीय योजना--ट्वितीय योजनाकाल म वापिक उत्पादन 800 7 
करोड मीटर करने का तक्ष्य था। उसमे से सग्रठित मित्रो बे' लिए 465 करोड मीठर 
निर्धारित किया गधा। [960-6[ तक सूती मिलो की सड्या 479 हो गई पर 
करघा की सख्या 203 हजार से घटकर 99 हजार कर दी । उत्पादन-कर में कमी 
की गई व आ्राघुनिकीकरए पर जोर दिया गया। योजना के श्रन्त मे मिलो द्वारा 
निर्मित कपड़ का उत्रादन 465 करोड मीटर तथा सूत का उत्पादन 80 करोड़ 
किलोग्राम था । प्रति श्यक्ति कपड़ की खपत !4 7 मोटर से बडकर 5 मीटर तक 
पहुच गई । 

तृतोय पचवर्षोय योजना --इस योजना म 870 करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादन 
का लक्ष्य था जिसमे संगठित मिलो के लिए 540 करोड मीटर का लक्ष्य था। ॥05 
करोड़ €₹ आधघुनिकीवरण पर व्यय किया गया। विकास के फ्वस्वरूप मिलो की 
सत्या 479 से दडत्ग़र 573 हो गई पर उत्वादत लक्ष्य से कम रहा। मित्रो द्वारा 
440 करोड मीटर कपडे का उत्पादन किया गया । प्रति व्यक्ति खपत 5 मीटर से 
बढकर 6 3 मीटर हो गई। 

तीन वाधिक योजनायें-- (966-69)--965-66 तथा 966-67 मे 
अभूतपूर्व अबाल, वपास की कम उत्पत्ति व वाजार माय नें शिबिलता से उद्योग को 
भारी धवका लगा । 968--69 में मिल क्षेत्र का उत्पादन 430 करोड मीटर ही 
रहा । 968 में सूती वस्न निगम की स्थापना की गई जिसका प्रमुख बार्य नयी 


>भारत में पूंजी गहन पयंवा बृहदुन्उद्योग व5] 


मिलो की स्थापना करना, कमजोर मिलो का प्रवन्ध अपने हाय मे लेने इंतथा 
आाधुनिकीकरण के लिए ऋण देना है । अब तक इस निगम ने 28 कमजोर मिलो को 
पपने हाथ में ले लिया है । 

चतुर्थ पंचवर्षोय घोजना--इस योजता मे सूती वस्त्र का ईुस उत्पादन 935 
करोड़ मीटर करने का लक्ष्य रखा गया जिममे मिलो द्वारा 50 करोड मीटर कपडा 
उत्पादन होना था । 25 नयी सूती मिलें सार्वेजनिर क्षेत्र मे स्थापित की जानी थी । 
योजना के प्रन्त में देश में सूती मिलो की सख्या 650 थी। सूती मिलो के विस्तार 
पर 34 करोड रुपये तथा पुनर्स्थापत तथा झाधुनिकीकरण पर 32 5 करोड रु. 
व्यय होने का अनुमान है । 

धाचवी पचवर्षीय योजना में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन लक्ष्य 950 करोड 
मीटर रखा गया था जिसमे 4 80 करोड मीटर मिल क्षेत्र मे तथा 470 करोड मीटर 
विकेन्द्रित क्षेत्र मे उत्पादित करना था किन्तु योजना के चार वर्षों में ही [977-78 
मे उत्पादन 960 करोड मीटर हुआ जो लक्ष्य से मी अधिक था। 

इस प्रकार पिछले 28 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत सूती वस्त्र 
उद्योग की काफी प्रगति हुई है जिसकी कलक निम्न सारणी से लगती है “- 
पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत युती पक कवका 7" योजना के अन्तर्गत सूती-वस्त्र उद्योग की प्रगति (957-79) 





५५ करघो तथा 
जे की. भिलो द्वारा | शक्ति करघो कुल. प्रति व्यक्ति 
वर्ष संख्या उत्पादित | द्वारा उत्पादित | , उत्पादन वस्त्र 
कपड़ा कपड़ा करोड मी )| उपलब्धता 
(करोड मी ) _(करोड मीटर) मीटर) (मीटर) 
___ _[....६-.ढ जा | आल 
छ5 उप 373 ब्रा बेय4 १0 99 
956 42 486 66 652 4 7 
96] 479 470 237 ब07 प4"74 
966 575 424 30 पउ4 43 8 
973-74]_ ०80 400 380 480 3 5 
974-75|_ 700 430 400 830 43-3 
ः प702 402 40 82 $34 
प977-78| 702 446 40 826 330 
अग्रब-79 7०५ | 0  ्न्‍क्न्‍जिणए य04 480 470 950 १4 8 
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जहाँ 950-5 मे सूत्र व सूती यस्त्र निर्यात मूल्य 38 4 वरोड रुपये था है 
वह घटकर 965-66 मे 90 करोड रू ही रह गया। पर निर्यात प्रोत्साहन वे ॥; 
बारण 973-74 मे निर्यात 37] कराड रु का था। 977-78 मे निर्यात केवल 
457 वरोड रु होने का प्रनुमान है । 

वर्तमान स्थिति --अवब भारत मे लगभग 704 सूती मिलें है प्लौर उनमे 2 5 
ला परचे तथा 260 लाख तकुए लगे हुए है । उनमे लगभग 550 करोड छपये की 
पूजी लगी हुई है तथा उनके द्वारा प्रतिवर्ष 300 से 400 करोड़ हू मूल्य का 
उत्पादन किया जाता है । देश वी श्रम शक्ति का लगभग 20% इस उद्योग में लगा 
हुआ है। इस उद्योग मे )2 लाख श्रप्तिक सगे हुए है तथा 30 लाख लोगो को 
अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुम्ना है। मारत सरकार को मी उत्पादन करो से 
प्रतिषष लगभग 50 वरोड रु वी झाय होती है । 

छठी पचवर्षोष योजना मे सूती वस्त्र उद्योग वा उत्पादन लक्ष्य 220 करोड़ 
मीटर रखा गया है जिसमे 460 करोड मीटर मिच क्षेत्र तथ! 760 करोड मीदर 
विशेद्धित क्षत्र में होगा । [978-79 मे मिल क्षेत्र में उत्पादन 480 करोड मीटर 
तथा विकेरिद्रित क्षेत्र में उत्पादव 470 करोड मीटर रहा। 


सूती बस्तर उद्योगो री समस्याएं एव समाधान के सुकाव 

पिछले 40 ।5 वर्षो रे इस उद्योग वो भारी सवट का सामता करना पड़ _ 
रहा है यहाँ पर वि लगभग 00 मिल बन्द हो चुकी है। इनमे से अधिकाँश बीमार 
मिल दक्षिण भारत मे है । उन» जित्तीय स्थिति शोचनीय है। बच्चे माल का 
प्रभाव विदेशा मे प्रतिस्पर्धा तथा अभिनवीकरण की समस्या है । मुख्य समस्याये व 

उनके समाधान के सुझाव इस प्रवार है-- 

। श्रभिनवीब रण वी समस्या (000 0 १809९78900॥)--भारत 
की भ्रधिकाश मिलो मे मशीन 00 वर्ष पुरानी हैं । लगभग 25% मशोनें बिल्कुल 
बेवार सी हो गई है जदक आ्राधुनिक स्वचालित मशीनों वा प्रभाव है। इन पुरानी 
मशीनों के भ्भितवीकरण पर 000 हजार करोड रुपयो की प्रावश्यकता है। मजदूरी 
भी प्रशिनवीक्रण वे मार्ग मं भ्रडन थेदा करती है। विछले वर्षों मे केवल 
20%, मशीसों का ही प्लभिनवीकरण किया जा सका है। शेप 30% प्रभी भी 
पुरानी ही 

झ्रभिनवीवरण वे लिए प्रयासों को मूर्त रूप देने मे लिए वित्तीय सस्थामों 

द्वारा पर्याप्त शऋदुण व सरकार द्वारा भनुद्नों की व्यवस्था करनी चाहिए । श्रमिका 
के विरोध वो कम बरने के लिए झभिनवीकरण का काय इस भप्रवार कार्यान्वित किया 
जाना चाहिए वि बर्गर श्रमित्रो वी छटनी किय ही दाम हो जाय । 

2 दच्ये माल थी एमो--947 दे! विभाजन व दाद से ही भारतीय यूती 
वस्त्र उद्योग पा कच्चे माल की वमी की समस्या का सामना वरना पड़ रहा है। 
गद्यपि लम्दी रेथे को रूई वे उत्पादन में वृद्धि हुई है फिर भी विदेशों के घायात वर 
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निर्भर करना पडता है। गत दो वर्षों मे ज्ञी कच्चे माल की विकट समस्या उलन्न 
हुई है। 

बढ़िया किस्म के कपडे वा उत्पादन करने के लिये लम्बे रेशे की रूई के 
उत्पादन ब बोये गये क्षेत्र मे वृद्धि करना प्रावश्यक है । 


3 विदेशी प्रतिस्पर्दा तथा निर्यात--भारत को विदेशी बाजारों में कपडा 
निर्यात करने मे जायान, चीन, हागकाग तथा वाबिस्तान की प्रतिस्पर्द्धा का सामना 
करना पडता है। चूंकि भारत में कौमतें ऊँची हैं, उत्पादन लागत भ्धिक है तथा 
उत्पादन मशीनें पुरातों हैं। भारत का निर्यात जो !950 5] मे 38 4 करोड रू 
मूल्य का था वह 965-66 मे घटकर 90 करोड रु ही रह गया। श्रव निर्यात प्रयत्नो 
के फलस्वरूप निर्यात !975-76 में 4067 करोड रु हो गया है। इसमे और कमी 
आने की सम्मावना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्पादन लागत मे 
कमी, कच्चे माल की पूर्ति मे बुद्धि मिलो में अभिनवीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापारिक समभौते के द्वारा निर्यात वृद्धि करने की आवश्यकता है । निर्यातक मिलो 
को प्रोत्साहन देता चाहिये तथा उन्हें करो से मुक्ति या रियायते झ्रादि का प्रलोभव 
देना होगा ॥ 

4 संगठित मिलो तथा विकेन्द्रित हाथ करघों व शक्ति चालित फरघो के 
उत्पादन में सामस्जस्थ को समस्या रोजगार अभिवृद्धि वे उद्दे श्य से प्रेरित हो। 
सरकार द्वारा मिल क्षेत्र पर मनमाने ढंग से नियन्चण लगाये जाते हैं। उत्पादन को 
सीमित किया जाता है । इस प्रकार राष्ट्रीय उद्योग के दो अलग झलग भागों में 
पक्षपात बरता जाता है । 

सरकार को सगठित सूती मिलो के सम्बन्ध में निश्चित नीति झपनानी 
चाहिये भौर सगठित व विकेन्द्रित क्षेत्रो मे परस्पर उचित समन्वय बेठाना चाहिये । 

5 कृत्रिम रेशा बस्तर-उद्योग से प्रतिस्पर्डा-आजवल टेरेलिन, नॉयलान आदि 
कृत्रिम रेशो से उत्पादन कपडो का प्रचलन बड़ रहा है। इनका प्रयोग 2 वर्षों 
मे लगभग तिगुना हो गया है । विदेशी बाजारों मे भी कृत्रिम रेशे के कपडो की रुचि 
बढ जाने से सूती वस्त्रो की माग धढ रही है। क्लीफोड हाडिन के शब्दों में “कपास 
का रेशा जिसका मुकाबला कोई झन्य प्राकृतिक झयवा कृत्रिम रेशा नहीं कर सफता, 
अनुसधान, प्रवर्तेन और बिकी की दृष्टि से कृत्रिम रेशों द्वारा पछाड दिया गया है ।” 

इस समस्या का सभाधात करने के लिये सूती-वस्त्र की उत्पादन लागत को 
कम करने, अनुसधान से उसकी किस्म मे सुधार करने का प्रयास करना चाहिये । 

6 अलाभकारी एव श्रकुशल मिलो की समस्या--अतेक मिलो मे मशीनें 
इतनी पुरानी एवं घिसी हुई हैं कि उन्हे नए यन्त्रो से प्रतिस्थापित किये बिना कुशल 
खत्पादन व्यवस्था सम्भव नहीं होती । उनके पात्त वित्त साधनों का भ्रभाव है । इन 
रूग्ण सूती मिलो की लगभग आधी दक्षिणी भारत मे हैं। राष्ट्रीय कपडा नियम के 
पास 403 बीमार मिलें हैं जिनमे 6 लाख श्रमिक कार्येरत हैं 
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7 बढती हुई लागतों को समत्या--पिछले दशक से सभी वस्तुझे की कीमतें 
बढती ही या रही है । मजदूरी दरो मे 80 से 20% वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप 
सूती वस्त्रों की कीमते लगभग दुगुनी ही गई है। बढती लायतो के कारण निर्यात में 
वृद्धि नही हो पाती । जनता कपडे के उत्पादन को प्रनिवायंता के कारण भनेक मिलों 
को प्रतिवर्ष लगझंग 00 करोड रू का घाटा उठाना पडता है । 

इस समस्या का समाघान उचित कीमत नीति प्रपनाने, अपव्यय को रोकने 
तथा स्वयालित मशीना के प्रयोग में मिहित है । 

8. सरवार की दोषपूर्ण नीति व क्षमता का पूर्े उपयोग न होना--सरकार 
सूती मिलो के कपडे की उत्पत्ति को सीमित करने को नीति अपनाती रही है 
परिणामस्वरूप सूती मिलो की पूरी-पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रद्ा है। 
मोट रूप में कुल क्षमता के 70% का ही प्रयोग होता है ॥ इस समस्या का समाघात 
बरने के लिये सरकार ने अब पूरी पूरी उत्पादन क्षमता के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया 
है। ऊचे करो के स्थान पर करो मे छूट कर दी गई । 

9 श्रम उत्पादकता का नीचा स्तर--भारत में श्रमिको की उत्पादकता 
विश्व के झन्य देशो वी तुलना मे बहुत कम है। जहां ग्रमेरिका मे 2 श्रमिक लगभग 
एक हजार तकुझे की देखभाल करते हैं जबकि भारत मे एक हजार तकुझो की देख 
भाल क्रने के ल्यि 0 श्रमिकों की प्रावश्यकता होती है । 

इस समस्या का समाधान श्रमिको की नियुक्ति मे सतकंता, उचित प्रशिक्षण, 
ग्राधुनिक्तम मशीतो का प्रयोग झादि के द्वारा सम्मव है । 

जनता सरकार को नई कपडा नीति 

भारत सरकार ने सूती क्पडो सम्बन्धी मीति की घोषणा 7 भ्रगस्त 978 
को कर दी जिसके झनुसार सूती मिलो के लिय कन्ट्रोल का कपडा बनाने की प्रनि- 
वार्यता 8 दिसम्बर 978 से समाप्त करने का फँसला किया है। कन्ट्रोल के कपड़े 
का उत्पादन घीरे घीरे मिलो से हटाकर हाथ-क्रघा उद्योग को सौंपा जायगा। 
कमजोर वग को सस्ता कपरण भुहैब्या करने का काम तथा हाथ-करघा उद्योग का 
विकास दोना एक साथ करने के उहंश्य से द्वाथ-करघा उद्योग मे बने कपडे पर 
सरकार सवसिडो भी समय-समय पर निर्धारित करेगी॥ झब मिलो म कन्द्रोल वा 
कपड़ा 40 करोड दग मीटर हो तेयार किया जायगा जो राष्ट्रीय कपड़ा नियम के 
निधारित कोटा व शप निजी मिलो का दायित्व होगा । नई जाति के प्रनुसार न तो 
पावर-तूम क्षमता मे वृद्धि की जायग्री भोर न मिलो को सूत उत्पादन की क्षमता 

बढाने की इजाजत दी जायगो । पादर“लूम की झनाधिकृत इकाइयो को मारी जुर्माने 
के साथ नि्यामत कर पजीबद्ध किया जायगा ॥ 

सरकार को यह बषडा नोति द्वाथ-करघा एवं खादी उंसे विकेन्द्रित क्षेत्र 

के विक्लास एवं गरीव वर्ग को रुस्‍्ता कपड़ा मुहैस्या करने बे साथ-साथ रोजगार 
प्रवसरों में दृद्धि की नाति है । 


कताके अन्‍ीं. 
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् ्द लोहा-इस्पात उद्योग 
(0० & 566९ ॥ञातए5) 


यह उद्योग झ्राधुनिक युग मे झ्ौद्योगीकृरण, कृषि विकास, परिवहन विकास 
सभी का प्रमुख आधार है क्योकि लोहा एवं इस्पात मशीनों, कारणखानो, औजारों, 
पु्रो, भवनों सभी मे काम झाता है । भारत में इस उद्योग के अति प्राचीन काल के 
झवशेष दिल्‍ली मे “प्रशोक का स्तम्भ ” अब भीं विश्व वैज्ञनिको के लिये श्राश्चर्य का 
विषय बना हुम्ना है कि छो स्तम्म ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी मे निर्मित किया गया 
उस पर भाज तक जग नहीं लगा है। आधुनिक ढग का कारखाना, सर्वे प्रथम !830 
में मद्रास मे श्री हीय (म्८७४१) द्वारा स्थापित क्रिया गया पर असफल रहां। उसके 
बाद 857 मे श्रासनश्नोल बंगाल झायरन कम्पनी, 875 में वगाल आयरन एपड 
सील कम्पनी बनाई गई पर ये कम्पतियाँ इस्पात बनाने मे सफल मे हो सक्ती । 

हे स्वततन्धता प्राप्ति से पूर्व लोह-इस्पात उद्योग का विक्ास--भारतीय लोह- 
इस्पात उद्योगों में प्रथम महत्वपूर्ण एवं चिरस्मरणीय प्रयास भारतीय उद्योगपति 
श्री जमशेदजी नशरबानी ठादा द्वारा 4907 में सिहभूमि जिले मे टाटा झ्रायरन एण्ड 
स्टील कम्पनी की स्थापना का था जिंसन 9] में कच्चे लोहे तथा 93 मे 
इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ किया । प्रथम विश्वब्युद्ध में इस उद्योग को काफी 
* प्रोत्साहन व सफलता मिली झ्त 498 मे हीरापुर इडियन श्रायरन एण्ड स्टोल 

वम्पनी तथा 923 में मैसूर राज्य सरकार ने भद्रावत्री में मैसूर प्रायरन वक्स की 
स्थापना की ) 9व5 भे लांहे का उत्पादन 62 लाख टन था वह बढकर 496- 
47 में 2.32 लाख टब हो गया व इस्पतत का उत्शदन 0 99 लाख टव था । 

492]-22 में लोह-इस्पात की कीमते गिरने से उद्योग मे सरक्षण की मागे 
की जाने लगी ) 924 में उद्योग को 3 साल के लिये सरक्षण दिया गया तथा इस 
प्रवधि में 2-4 करोड रु. की झआथिव सहायता भी प्रदान की गई। 4930 की 
विश्वव्यापी मन्दी में उद्योगो को मारी सक्ंट का सामला झरना पडा जबकि 4927 
मे ही सरक्षण की म्रवधि 7 साल भौर बढा दी गई थी वह 947 तक चलता 
रहा। 3939 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पती वा विस्तार किया गया तथा 
आसनसोल में स्टील कारपोरेशन झँफ बगाल की स्थापना की गई । उस समय कच्चे 
लोहे का उत्पादन 38 लाख टन तथा इस्पात का उत्थादत 8 लाख टव था । 

द्वितीय विश्व-युद्ध मे लोह-इस्थात की मार मे ग्वानक वृद्धि हो जाने से 
उसकी कोमतें बढी और उद्योग ने भाश्चयेजनक प्रगति की । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ लोह-इस्पात उद्योग का विकास 

युद्धोत्तर कप्ल में उद्योग की साग कम हो जाने, मशीनों के झाधुनिकीकरण 
की आवश्यकता, पूजी के झ्रभाव व श्रम समस्या झादि गे उद्योग को पुन सकद में 
डाल दिया । 2947 में जब भारत स्वतस्य हुमा तो देश में लोह-इस्परात का उत्पादन 
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9 लाख टन था और लोह-इस्पात उद्योग के तोन बडे कारखाने--() टाटा 
प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी (7520) (2) इण्डियन झायरन एण्ड स्टील कम्पनी 
(]/5८०) तथा (3) मैसूर झ्ायरन एण्ड स्टील वक्‍न्‍्स ()॥500) कार्यरत थे । 948 
की प्रथम झ्रौद्योगिक नीति में इस उद्योग के भावी विकास का उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण 
सरकार ने प्रपने उपर ल लिया । 950 तक्॒भी इस्पात का उत्पादन ]0 लाख 
टन से कम ही था । 

प्रथम पचवर्षोष योजना--इस योज्ना म सभी चालू कारखानो के झ्राघुनिकी- 
ब्रण व विस्तार को योज्नाग्रों को कार्यान्दित करने पर 63 करोड रु व्यय हुमा 
जिसम टाटा ग्लरायरन एण्ड स्टील कम्पनी पर 34 करोड़ रु, इण्डियन भायरन पर 5 
करोड रु तथा मैसूर स्टील ऊम्पती पर 4 करोड़ रू व्यय किया गया। परिणाम- 
स्वरूप जहां 950-5] म कच्चे लाहे का उत्पादन 4 लाख टन तथा इस्पात का 
उत्पादन 20 लाख टन था वह बडकफ़र 2955-56 मे क्र्मण 9"-5 लाख टन तथा 
]2 86 लाख टन हो गया । 953 मभ हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लि की स्थापना 
की गई जिसने दुगाधुर मित्राई व रूरकेला म सावंजनिक क्षेत्र के लोह-इस्पात 
कारखाने स्थापित करने क लिये विदेशी वम्पनियों से समभौत किय । 

दितीप पचवर्षीप योजना- इस योजना म झौद्योगीकरण एवं भाधारभूत 
उद्योगा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिदता दी गई। ॥956 की नौति मे भी लोह- 
इस्पात उद्योग के विद्रास के सरकारी दायित्व को पुन दोहराया गया। प्रत लोह- 
इस्पात उद्योग की नई इक इया स्थापित करन एवं पुरानी इकाइयों का विस्तार व 
प्रापुनिकीवरण पर जार दिया गया। योज्ना काल म 43] करोड रू. व्यय से सावे- 
जनिक क्षेत्र में तीन वड़ लोह-इस्पात कारखाने दुर्गापुर (प बंगाल), मिलाई (मध्य 
प्रदश) तथा रूरकेला (उड़ीसा) म क्रमश ब्रिटेन, रूस तया जर्मनी की सहायता से 
स्थापित क्यि जिनम प्रत्यक की उत्पादन क्षमता 0 लाख टन थी पर 960-6] 
टक ये तीनो इकाटया केवल 6 लाज टन इस्पात वा ही उत्पादन कर रही थी। 
तीनो पुरान बा रखाना के विस्तार एवं प्राघुनिकीक रणा को योजनाओो को वार्यान्वित 
कर उनकी उधपादन क्षमता म॒ दृद्धि की गई। याजना बे भ्न्‍्त में कच्चे लोह वा 
उत्पादन 9 लाख टन से वढारर 35 लाख टन तथा इत्पात का उत्पादन 2 86 
लाख टन से बढ़ाकर 23 लाख टन कर दिया जबकि उत्पादन कुल क्षमता 50 लाख 
टन इस्पात तैयार करने की थो । 

ठृतोय पचवर्षोष योजना--लाहा इस्पात की बढती मांग को देखत हुए इस 
गोजना में दस्पात दिप्डा का उत्तादन 92 लाख टन तथा इस्पात का उत्पादन 68 
लाख टत करने का ल८्य था | तीनो सरवारी कारखानों को क्षमता दुगनी करने वा 
लक्ष्य रखा गया । साउंजनिक क्षत्र के एक नया सोह दस्पात कारखाना बोकारों में 
स्थापित करन का प्रावधान था । याजनाओआल में इस उद्योग के विद्रास पर “25 
करोड रू व्यय बरत वी व्यवस्था थो। 962 में चीनी भाकमण तथा 905 में 
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पाकिस्तानी झावत्रमणो के कारण उद्योग के विक्वास को घवका पहुचा । योजना के झन्त 
तक इस्पात पिण्डो का उत्पादन 65 लाख दन तथा तैयार इस्पात बा उत्पादन 45 
लाख टन ही हो पाया । बोकारो कारखाने की स्थापना भी सम्भव न हो सकी । 


होन वापिक योजनाएँ--(766-09 )--इस अवधि मे उद्योग के विकास 
की कोई नथी योजना चालू न कर केवल चालू दार्यों को पूरा करते का लक्ष्य रखा। 
बोकारो कारखाने पर निर्माण कार्य प्रारम्म किया गया। 966 67 तथा 967-68 
पे विभित कारखानो की उत्पादन क्षमता को बढाया गया किर भी उत्पादन प्राय 
स्थिर रहा | 968-69 में इस्पात विण्डों का उत्पादन 65- लाख टन तथा तैयार 
इस्पात का उत्पादन 46 लाख हत रहा । 


चतुर्थ पंचवर्षोष योजना-इस योजना में लोह इस्पात की बढती माग को 
देखते हुए इस्पात पिण्डो का उत्पादन ]7 लाख टन तथा तैयार इस्पात का उत्पादन 
8 लास टन करने का लक्ष्य था। डोकाये व भिलाई इस्पात कारखातो की क्षमता 
क्रमश _] करोड़ टन तथा 20 लाख टन तक बढाने का प्रावधान था । तीन नए 
कारणाने स्थापित करने की योजना को मूर्व्हप देने के लिए तशमिलनाडू_ के सलेम, 
मैसूर के हास्पेट तथा आख्ध प्रदेश के विशाजापट्दम कै तीनो कारखाना का निर्माण 
काय 97] में हाथ में लिया गया । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मे सभी में उत्पादन 
* वृद्धि हुई पर वास्तविक उत्पादन लक्ष्यों से काफी नीचा रहा। तैयार इस्पात का 
उत्पादन योजना के अन्त मे 46 लाख टन ही था जब्रकि लक्ष्य 8) लाख ठन का था। 
कई इबाइयाँ यपनी कुल दयादन थी एड स्टील कली. डो आरत बख्ाई, कुल उत्पादन क्षमता का 50 से 60% भाग का ही उपयोग कर 
पा रही थी । ॥2 के दस्टियल आरयरत एण्ड स्टील कम्पदी को भरत सरकाई-ने 
अपने हाथ मे ले लिया । 
पाँचदों योजना--इस योजना के बर्षे 978-79 तक देश में इस्पात की 
प्रास्तरिक माग 00 लाजे टठव होने का झबुमात था। ब्रत देश के कारखानों में 
88 लाख टन तैयार इस्पात के उत्पादन वा लक्ष्य रखा गया और 2237 बरोड 
झुपये रण्य के प्रावधान से ([) छल कारखाने. की कमा 40 लाख टन करने, (४) 
बोकारो. की क्षमता बढ़ाकर 47 5 लाख करने, (7०) बिजयनग्रर एवं विशाखा[पदतम 
स्टील परियोजनाञो की शीक्र कार्यान्वित करने (7४) एलोय स्टील व विशेष इस्पात 
के लिये सलेम स्टील उम्स्खाने की स्थापना, (४) इुर्गाठुर स्टील प्लॉट की उत्पादत 
क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने व मैसूर स्टील प्लान्ड मे भ्रधिकतम उत्पादल 
के लिये अतिरिक्त सुविधाएँ देने के साथ साथ निजी क्षेत्र के विस्तार वी व्यवस्था 
थी । योजनाकाल मे किये गये प्रयासों से 977-78 में इस्पात का उत्पादन 773 
लाख टन पहुच गया । 
विछले 28 वर्षों मे लोह इस्पात उद्योग की प्रगति की झलक अग्र तालिका 
से मिलती है-- 
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योजनाओ के अस्तर्गत लोह-इस्पात उद्योग की प्रगति (96-79) 











(लाख टन) 
| [इस्पात दविण्ड तैयार इस्पात! वर्ष [इस्पात पिण्ड | तैयार इस्पात 
4950-5]| ]4 ]0 40 | 97उ-यव] 6332 48 9 
]955-56| 9 2 ]2 86 975-76 765 54 9 
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लक्ष्य 
965-66 650 | 4500. 978-79 ॥32 880 
। | ॥ ]982-83 50 8 
987-88 200 ]54 


वर्तमान स्थिति एव छठी योजना के लक्ष्य--इस प्रकार योजनावद्ध विकास 
के पिछले 27 वर्षों म लोह-इस्पान उद्योग की प्रगति काफी सन्तोषप्रद है। इस समय 
देश में () टाटा ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी, (टिस्को) (775००), (2) इण्डियन 
आ्रायरन एण्ड स्टील बम्पनी (॥500) (इसको), (3) मैसूर भ्रायरन एन्ड स्टील 
कम्पनी (मिस्को) ()॥४००) के अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील क के भ्रन्तगंत, 
(4) दुर्गापुर लोह-इस्पात कारसाना, (5) मितराई इस्पात कारखाना तथा (6) रूरकेला 
इस्पात कारखाना और झलग अस्तित्व वाला, (7) बोकारो स्टील कारखाना है। 
पहुंचा कारखाना निजी क्षेत्र मे शेष सभी सार्वजनिक क्षेत्र मे है। सार्वजनिक क्षेत्र वे 
इस्पात कारखानों में लगभग 2500 करोड़ रु वी पूजी लगी हुई है भौर देघ में 
977-78 मे इस्पात का उत्पादन 773 लाख टन था जो छठो योजना के पन्‍्त 
तक 982-8 3 मे 88 लाख टन तक बडान का लक्ष्य है। छठी योजना के प्रग्त 
में एवं नये इस्पात सयत्र पर काम शुरू करने की सभावना है। लोह इस्पात उद्योग 
पर छठी योजना मे 249] करोड रु व्यय होगा । 

भारतीय लोह इस्पात उद्योग की समस्‍यायें व सुझाव 

भारत में लाह-इस्पांत उद्योग की प्रगति मे अनेक अडचनें हैं उतके कारण ऊचे 
लक्ष्य निर्धारित किये जाने के बावजूद भी वास्तविक उत्पादन काफी नीचे रहा है । 

4 भ्रच्छे कोपले का भ्रभाव--लोहा-इस्पात उद्योग मे भ्रच्छे किस्म के कोकिंग 
कोल की प्रावश्यस़्ता होती है जिसका उत्पादन माग के मुकाबले काफी कम है। प्रत 
उत्तम को्ि के कोयले के उत्पादन के लिये प्रयास दिये जाने चाहिये । बोयले की 
घुनाई करके उसे प्रच्छे किस्म वा बनाना चाहिये ६ 

2. उत्पादन की निम्न स्तर को तरंत्रीक एवं प्रशिक्षण कसंचारियों मा 
पभाव--इस उद्याग मे उत्पादन तयनीक द प्राविधिक ज्ञान मं इतनी धीमी गति से 
प्रगति हो रही है कि हम नवीन पद्धतियों से काफी दूर हैं, प्रश्चिक्षित कर्मचारियों वा 
भी प्रभाव है ग्रत उद्योग मे हम तकर्रीकी विशेषज्ञा वो भी विदेशों से प्रामत्रित के एता 
पड़ता है । यद्यपि भारत मे ग्रव इस दिश्ण में काफी सुधार हुमा है । इल्जीनियरिंग 
व,लैजों व ट्रेदिंग रकूलो की स्थापना की गई | । विदेशों म भारतीय प्रशिक्षण प्राप्त 
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करके लौटते हैं फिर भो भ्रातश्यक्ता को पूर्ति नही हो पाती। अतः और अधिक 
सुविधाप्रों का विस्तार करना चाहिये । 

3 परिवहृत सम्बन्धी कविनाइयाँ--भारत मे लोहा इस्पात उद्योग में कच्चा 
खनिज लोहा, मैगनीज, कोयला तथा निर्मित माल को बाजारों में भेजने आदि के लिए 
सस्ते, पर्याप्त व शी क्रगामी परिवहन साधनों का झभाव है ) इस समस्या का समाधान 
परिवहन के सभी प्रकार के साधनों को विकसित करने मे निहित है । 

4 ऊंची कोमतों व लागतों को समस्या--इस्पात उद्योग की सबसे बडी 
समस्या बढती हुई लागतो व बढते हये मूल्यों की है । 958 से 966 की प्रवधि मे 
लोहे का मुल्य 60% तथा कोयले का मूल्य 82% बढा है। मजदूरी दरो मे श्रमिकों 
की उत्पादकता की प्पेक्षा तीत्र गति से वृद्धि हुई है । भारत मे मुद्रा-स्फीति के कारण 
लोहा इस्पात लागतो व उनके उत्पादन मूल्यों मे पिछले दस वर्षों मे (50% की वृद्धि 
हुई है। इसके लिये मितव्ययिता मजदूरी दरो की श्रपेक्षा उत्पादकता मे वृद्धि ग्रादि 

का प्रयास करना चाहिये । 

$ क्षमता के अपुरो उपयोग की समस्या--सा्वेजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योगो 
में उनकी पूर्ण उत्पादद क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। 970-7 में 
इण्डियन भ्रायरन की 62%, रूरकेला की 56% क्षमता तथा दुर्पापुर की 43% क्षमता 

« के ही उपयोग हो रहा था जबकि देश मे पूर्ति माय के मुकाबले काफी कम थी। इस 
शारखानो मे पूरी-पूरी क्षमता के उपयोग न होने मे मुख्य बाधायें-कल परुर्जों के श्रायात 
की कठिनाई, भशोनो की देखभाल व मरम्मत की समस्या, श्रमिक विवाद तथा 
कच्चे माल की समय पर पू्ति ते होता था । झड पूरा उपयोग होने के प्रयास हैं । 

अत: सरकार को इन कारखानो की पूरी-पूरी उत्लादन क्षमता के प्रयोग के 
लिये प्रभावी कदम उठाना चाहिये । इसके लिये कच्चे माल की समय पर ब्यवस्था, 
आवश्यक कल पुर्जों के आयात की व्यवस्था, श्रम विवादों का समय पर तिपटारा 
प्रादि करना है | 

6. इस्पात उद्योय में घाटे की समस्या--निजी क्षेत्र मे टाटा आयरन मुनाफा 
कमा रही है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की हिन्दुस्तान स्टील रूम्पनी जिसमे लगभग 
3000 करोड रु की पजी लगो हुई है, अपनी स्थापना के वाद से मब तक 200 
करोड हू. से भी झधिक घाटा उठा चुकी है * पहली बार ६973-74 मे 22 करोड 
का लाभ हुआ | अब निरन्तर लाभ हो रहा है ६ 

7. भारत का लोह-इत्पात उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय ठुलवा मे काफ़ी पोद्धे है-भारत 
के लोह-इस्पात का उत्पादन की दृष्टि से तेरहवा स्थान है । _जापान का प्रथम स्थान, 
झूस का (2 करोड़ टत) द्वितीय स्थास, भ्रमेरिका का (0-9 करोड टन) तृतीय 
स्थान, इंग्रलेड का (8 9 करोड टत) चोथा स्थान तथा प्राचवा स्थान पश्चिमी 

जमंनी का (4 करोड टन) व सातवा स्थान चीन का (2 करोड़ टन) है। भारत 
का इस्पात उत्पादन विश्व उत्पादव का :2% है। प्रति व्यक्ति उपभोग की हृष्टि 
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से भी भारत का काफी पिछडा व छत्तीसवा स्थान है। जहा भारत मे प्रति व्यक्ति 
इस्पात उपयोग ]। किलोग्राम है वहा श्रमेरिका से 685 किलोप्राम, जापान में 
490 किलोग्राम पश्चिमी जर्मनी में 488 किलोग्राम, रूस मे 428 किलोग्राम 
और इगरल॑ंण्ड मे 422 किलोग्राम है । 


भारत मे लोह इस्पात उद्योग का सविष्य व सरकारी नीति 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है लोह इस्पात उद्योग के विकास व विस्तार 
का उत्तरदायित्व पूर्णहूपेण सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है श्रत सार्वजनिक क्षेत्र 
में नयी इकाइया स्थापित करने तथा उनकी उत्पादन क्षमता में विस्तार करने की 
नीति कार्थान्वित की गई है । यहां तक कि 972 में इण्डियन झ्रायरन एण्ड स्टील 
कम्पनी का राष्ट्रीयकरण छिया गया है । उत्पादन वृद्धि के लिये विशाखापट्टनम, 
सलेम व हास्पेट मे नये इस्पात कारखाने निर्माणाधीन हैं। ग्राधुनिकतम मशीनों के 
श्रायात के साथ-साथ देश मे आवश्यक मशीनों व कलपुर्जों के उत्पादन वृद्धि का प्रयास 
है। एलोय स्टील उत्पादन पर काफी जोर दिया जाने लगा है । यही कारण है कि 
पाचवी योजना मे इस उद्योम के विक्रास, आयुनिक्रीकरण, विस्तार व ब्न्य योजनाप्रों 
पर 2237 4 करोड रु. व्यय किया जाना था। नये कारखानो के निर्माण तथा पुराने 
कारखानो के विस्दार की योजनाझ्रो को तीन चरणों म॒ पूरा किया जायगा । प्रथम 
चरण मे कच्चा लोहा, द्वितीय चरण में इस्पात पिण्ड गलाने तथा तृतीय चरण में 
इस्पात तैयार करने की व्यवस्था वी जायेगी । प्रथम चरण के पूरा न होने तक दूसरे 
चरण शुरू नही क्ये जायेगे । 


माग वी दृष्टि से भारतीय लोह-इस्पात उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है 
क्योकि देश में पयाप्त वाजार व बढती हुई माग, कच्चे साल के पर्याप्त भण्डार, सस्ती 
श्रम शक्ति तथा झ्ावश्यक ग्रनुभव है । धीरे-धीरे तकनीकी एबं प्राविधिकी कर्मचारियों 
की सघ्या भी बड़ रही है। यद्दी क्र चलता रहा तो भारत के लोह-इस्पात उद्योग 
का विश्व के इस्पात उत्पादक राष्ट्रो म महत्वपूण स्थान हो जायेया। एक पच्चीस 
वर्षीय योजना से सन्‌ 2000 तक विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन 75 मिलियन 
टन करने का लक्ष्य है । 


3 जूट या पटसन उद्योय 
(जप्रां४ स्‍907575 ) 


जूट उद्योग मारत का संगठित एवं विदेशी मुद्रा भ्र्जन करने वाला प्रमुख 
उद्योग है । उत्पादन की दृष्टि से भारतीय जुट उद्योग का विश्व मे प्रथम स्थान है 
तथा निर्यात व्यापार म महत्वपू थे स्थान है ॥ इसमे लगभग 250 करोइ दे की पूछी 
लगी हुई है तथा 3 0 लाख लोगो को रोजगार प्राप्त है। जहा 972-73 में जूड 
उत्पादनों के निर्यात से 250 करोड़ झ. की मुद्रा अजित हुई जबकि 975-76 में 


भारत में पूंजी गहत अथवा वृहतु-उद्योग क6 


यह घटकर 248 करोड रु ही रह गई। स्वतस्नता प्राप्ति के समय 947 के 
विभाजन के पर्व भारतीय जूट उद्योग को एकाधिकार प्राप्त था पर विभाजन के बाद 
यह उद्योग दा देशो में बेंट गया! । कच्चा जूट उत्पादन करने वालो का 72% क्षेत्र 
पाकिस्तान म चला गया डिन्‍्तु जूट उद्योग की प्राय प्॒भी मिले भारत मे ही रही । 
जुढ उद्योग म॑ जूठ के बोरे, कालीन दरिया, रंग-विरोे पर्दे, सोफो के कवर, वाटर 
बूूफ कवर, रग बिरिय फर्श तथा मिश्रित वस्त्रो का उत्पादन किया जाता है । 
जूद उद्योग का प्रारम्निक दिफास 

कुटीर उयोग के रूप म चलने वाले इस उद्योग में आघुनिक टय का कारताना 
855 मे जार्ज झाकलंण्ड के द्वारा पश्चिम बगाल के रिश्ञलरा नामक स्थान पर स्थापित 
हु्त जिसब्गी उत्पादण क्षमता $ टन प्रति दित थी । यह कारखाना 838 में बन्द हो 
गया पर 2859 मे जाओ हैण्डसेस द्वारा जूद का कपड़ा बेवाने का नया शक्ति सचायित 
कारखाना स्थापित कियों गया तदुपरान्त 862 भें तीन कारखाने और स्थापित 
किये गये । 868 से 873 की अवधि में इस उद्योग मे खूब लाभ कमाया । 884 
में इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन को स्थापित किया रया उत्त समय 27 छूट मिलें 
थी जबकि उनकी सल्या 904 में 38 तक पहुँच गई थी । 

900 से 93 तक इस उद्योग की तीत्र प्रयति हुई क्योकि निर्यात मे 
निर्मित मात्ष का प्रतिशत बढ झौर कच्चे जूद का निर्यात कम हुम्रा । विश्व युद्ध के 
दौरात भी उद्योग ने काफी लाभ कमाया क्योकि मित्र राष्ट्रो बी सेवा के लिए निर्मित 
बोरे जूट के कपडे व सूतती की बित्री की गईं। इस समय जूठ के कारखानो की 
संख्या 60 हो गई थी। युद्ध के वाद उद्योग का सम्ठ प्रारम्भ हुमा ) माग घटने 
लगी । विश्व व्यापी आथिक मन्दी के कारण 929-33 तब जूढ उद्योग को भारी 
सकट से गुजरना पडा । 937 तक ये समस्‍यायें प्राय ध्रमाप्त हो चुकी थी। दितीय 
बिश्व युद्ध में झाग बढ़ते से पुत उद्योग को प्रोत्साहन मिल्रा ) जहा 3938-39 मे 
जूड मिलो की सक््या 07 थी और उनमे 68 हजार करधे तथा 43 5 लाख तकुए 
थे वहा 945-46 तक मिलो की सख्या !, तकुओ वी सख्या 4 35 लाख तथा 
करधो वी सस््या 69 हजार हो गई । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद व पंचवर्षीय योजना से 
जूद उद्योग का विकास 

947 मे स्वतन्त्रता ग्राप्ति के विभाजन का जूठ उद्योग पर बहुद दुरा प्रभाव 
पडा क्योकि जूट पैदा करमे वाला 72% क्षेत्र तो प्राविस्तान मे चला गया और सब 
मिलें भारत म रह गईं। कच्चे जूट की कप्तो तया पाकिस्तान द्वारा बहुत ऊँचे मूल्य 
लिये जाने से टया 2949 मे भारतीय रुफ्ये का अवमूत्यत किये जाने से पाक्स्तिादी 
जूट भारत को लगभग 50% महंगा पडा ॥ यही नहीं, कच्चे माल के प्रभाव मे 
बहुत सी मिले बन्द हो गई १ 2947-48 में पराजिस्ताव से लगभग 540 लाख यादें 
झ्ञायात की गईं जोकि कुल आवश्यकता का 80% भाग था | पाहिस्ताव पर निर्भरता 
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दम करने के लिए भारत मे कच्चा जूट उत्पादन करने के भ्रयास विये गये, एक साल 
मे ही निर्भरता 80% से घटकर 52% रह गई। 


भथम पच्ववर्षोय योजना--इस योजना मे जूट उद्योग के विस्तार, नवीनीकरण 
श्रौर कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए कच्चे जूट का उत्पादन लक्ष्य 
54 लाख गाठे वरना था! जूट सामान का उत्पादन 2 लाख टन तथा निर्यात 
लक्ष्य 40 लाख टन रखा गया । भारत मे ही जूट भशीनरी निर्माण पर ध्यान दिया 
गया । परिणामस्वरूप जहा 950-5 मे बच्चे जूट का उत्पादन 33 लाख गाठें, 
जुट के सामान का उत्पादन 8 37 लाख टन तथा निर्यात 65 लाख टन था वह 
बढ़कर क्रमश 43 लाख गाठे, 0 6 लाख टन तथा 8 75 लाख टन था जो लक्ष्य 
से कम था। 953 मे जूट उद्योग वे सम्बन्ध में एक प्रायोग ने उद्योग की क्षमता 
का पूरा-पूरा उपयोग करने, नवीनीकरण करने, कच्ची जूट का निर्यात बन्द करने, 
कच्चे जूट के उत्पादन की वृद्धि के लिये गहन कृषि व ध्यूनतम भूल्य, किस्म में सुधार 
प्रादि की सिफारिश की । 

द्वितोय पंचवर्षीय योजवा--इस योजना मे जूट सामान का उत्पादन 2 लाख 
टन करने तथा बच्चे साल की हृच्टि से देश वो प्रात्म निर्मर बनाने के लिए बच्चे 
बट का उत्पादन 65 लाख गाठे करने का सक्ष्य था। 957 को जूट जाच समिति 
की सिपारिशों पर उत्पादन लागत कम बरने, विद्यमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग 
परने मशीनों के नवीनीकरण व निर्यात वृद्धि पर जोर दिया गया। इन सब प्रयत्नो 
के पतस्वरूप भी प्रगति भ्राशानुकूल नही रही । योजना वे प्रन्तिम वर्ष 960-64 
में जूट वा निभित माल 0 97 लाख टव तथा बच्चे जूट की 43 लाख टन गाठें ही 
उत्पादिग हुईं । 

रस योजना दाल मे भारतीय जूट उद्योग को भारी पाकिरतानी प्रतिस्पर्दा 
वे। सामया बरता पड़ा । कई मिलें बन्द हो गई । निर्यात भी 9 लाख टन लक्ष्य वी 
तुलना में 7 6 लास टन ही रहा । 

तृतोय पचदर्षोय योजना--इस योजना के घन्‍्त तब कच्चे जूट का उत्पादन 
75 लाए गाठें तथा जूट के सामान का उत्पादन 3 लाख टन वरने वा लक्ष्य रखा 


गया पर वारतविव उत्पादन क्रमश 58 लाख गाठे तथा 3 लाख टन ही रहा । 
निर्यात 9 3 लास टन रहा । 


तोन वाधिक योजनाय (966-69 ) भरकालो वे कारण इस उद्योग मे बच्चे 
माल था सपट प्राया । ऊची कौमते तथा बढती प्रतिस्पर्दा से उद्योग की स्थिति मे 
गिरावट भागी । 968-69 मे जूट के तैयार माल का उत्पादन 9 98 लाख टव 
तथा जूट का उत्वादन केवल 305 लास टन रहा जो 950-50 वे बाद सबसे 
कम था तथा 965-66 के मुकाबले भाधा ही रह गया था । निर्यात भी 65 लास 
ढः ही रहा । 


भारत में पूजी गहन प्थवा वृहत्‌ उद्योग १63 


चतुर्थ पंचवर्षाय योजना--चतुर्थ योजना में निर्यात वृद्धि के उद्देश्य को 
हृष्टिगत रखते हुए कच्चे जूद के उत्पादन की 74 लाख गाठे तथा निभित माल का 
उत्पादन 45 लाख हन करने का लक्ष्य रखा पर अनेक वाधामो के कारख कच्चे जूद 
का उत्पादन 973-74 भे 56 लाख गाठे रहा जबकि जूट के सामान का उत्पादत 
0 74 लाख टन था। भारतीय जूद उद्योग मे अभिनवीकरंण व विकास के लिए 
अप्रैल 97 में भारतोय जूद निगम की स्थापना की गई । चतुर्थ योजना मे प्रगति 
सन्तोपजनक न रह सकी क्योकि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से काफी कम रहा । 

इस प्रकार पिछले 27 वर्षों मे भारत का जूट उद्योग उत्पादन के उतार- 
चढांब व भ्रनिश्चितता के वातावरण मे भटक रहा है। बागला देश की बढती 
प्रतिस्पर्दां तथा मुद्रो स्कोति के कारण बढ़ती लागतों व मूल्यों की समस्या उद्योग के 
भविष्य को चुनौती है । इस उद्योग कौ पचवर्षीय योजना की झलक एक दृष्टि में 
निम्न सारणी से स्पष्ट है-- 

पंचवर्षीय योजनाओं के झन्तगंत जूठ उद्योग का विकास 
4950-57 से 978-79 











के. मन आय | हा. कच्चे माल का | जूद का तिर्मित | निर्यात 
उत्पादन (लाख गाठें) (लाख टन) | (लाख टब) 
प्रथम योजना के प्रारम्भ | 
में 4950-50 33 |. 837 55 
प्रथम योजना 
4955-56 43 [07 8 75 
द्वितीय योजना 
7960-67 43 30 97 76 
तृतीय योजना । 
१965-66 58 ]3 02 935 
तीन वापिक योजवायें 
968-69 36 5 998 58 
चतुर्थ योजना 
973-74 569 30 74 56 
7977-78 68 726 52 
पाचवीं योजना 
4978--79 700 325 55 











पाचवों पोजदा -इस योजना के भ्रन्तरंत जूट उद्योग के आधुनिकोकरण तथा 
वर्तमान उत्पादन क्षेमता के पूरे-पूरे उपयोग पर ध्यान दिया गया । योजना के प्रन्तिम 
चर्ष 977-78 मे जुठ का उत्पदव 70 लाख गादें तथा निर्मित माल 2 5 लाख 
उन रहा जबकि लक्ष्य क्रश 77 लाख गाठें तथा 3 8 लाख टन था । 


प64 नियोजन तथा झायिक विज्ञस 


जठ उद्योग की दर्तमान स्थिति एवं छठो योजना 

आ्षारत मे झमी जूट वे 2 कारखाने है पिसम 70। बारखाने पश्चिसी 
बगाल, 4 ग्रान्प्न प्रदेश 3 बिहार, 5 उत्तर प्रदेश तथा एक मध्य प्रदेश मे है। उद्योग 
में लगभग 300 करोड रु० की पूंजी लगी है और लगभग 3 लाख श्रमिकों वो 
प्रत्यक्ष रोजगार तथा 40 लाख श्रमिको वो जूट उत्पादन में रोजगार मिल्य हुप्रा है । 
सभी वारसानो की उत्पादन क्षमता 4 से 35 लाख ठन है। जूट का निभित्त माल 
विदेशी विनिमय का प्रमुख खोत है । जहा 950-5] मे.जूट निमित माल के' निर्याव 
से 4 करोड रु० मिलते थे 975-76 भे निर्यात 288 करोड रु० वा भ्रब तक 
का र्काई है +। 977-78 भें जुट तथा जूट के तिमित माल वा निर्यात झुल्य 
245 करोड २० रहा। 

छठी बोजना--इस योजना से भी वतमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग 
करने तथा उद्योग के भ्राघुनिकीकरण पर जोर दिया जायगा । लागत में कमी वा 


प्रयास बरता मुख्य लक्ष्य है। 982-83 ठक जूट के निभित माल वा उत्पादन 
4 लाख टन करने का लक्ष्य है। 


जूट या पटसन उद्योग को समस्याएं व समाधान के सुझाव 

] कब्चे माल का अ्भाव--विभाजत के दाद से भारतीय जूट उद्योग मे 
कच्चे माल कय प्रभाव सदा से बना हुआ है । यद्यपि बिहार श्राश्थ्र प्रदेश, पश्चिम 
बगाल द्वत्तर प्रदेश के उपयुक्त इलाकी मे इसका क्षेत्र बढाया गया है फिर भी बुल 
“त्पादन 56 लाख टन है जबकि मारतीय जूट मिलो को अपनी पूरी-पूरी क्षमता वा 
उपयोग करने के लिए प्रतिवपष 75 लाख टन कच्चे जूट वी झावश्यक्ता है। भत 
जुट टणादन क्षेत्र म वृद्धि करक देज्ञातिक ढग से अधियाधित्र उत्पादन करते का 
प्रयास करना चाहिए । 

2 प्रशिनवीदरख की समस्था--मारत मे श्रधिकाश मिलें पुरानी हैं तथा 
उनणी मशीने या तो घिस चुकी है था वे इतनी पुरानी हैं कि झाथुनिल्तम मशीतों के 

मकाबने झलानकारी है। बागला देश जिसम झधिराश मिलें नई हैं उनकी प्रतिस्पर्डा 
मे टिकने के लिए नथी मशीनों की आवश्यकता है और उनके लिए करोड़ रुपयों 
की तरूरत है । 952 से ही देश में इस उद्योग के झाधुनिकोकरण का वार्य हाथ म 
जिया गया । शप्ट्रीय भौद्यागिक विकास निगम ने भी इसब लिए लगभग 7 2 करोट 
रपये का ऋण दिया है ! झ्ब तक झाधुनिकोश रण पर 50-60 व्राड रुपये व्यय 
क्या जा चुका है। सरबार को अनमिनवीकरण को झोर प्रथ्निक प्रोत्साहन देता 
चाहिए | मशीना के आयात लाइसेन्‍्स मे उदारता बरतनी चाहिए । 

3. बढ़ती प्रतिस्पर्दो--भारतीय घट उद्योग एक नियात्र प्रधान उद्योग है. 
जससे पहल पाकिस्तान तथा झब बागला देश से प्रलिस्पर्दा वा सामना करना पड रहा 
है जहा 4964-65 मे नियात मे भारत पाकिस्तान (झव बागता देश) वे नियातो 
का भनुपात 80 20 था शब भारत का भाग घटवर 53% ठथा बगला देश वा 
भाग 47% हो गया है । सदिप्य म यह प्रतिस्पर्डों भोर झधिकत्र बई गी क्‍्यादि 

थाईलेट, घाना, नाइजीरिया तथा इन्टोनेशिया में यह उद्याग तेजो से पतप रहा 
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यही नही, जूट के सामान को प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण यह प्रतिस्पर्दा और 
बढ़ेगी । 

प्रत उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन की किस्म में सुघार, उत्पादन में 
विविधता व विदेशों में विज्ञापन, प्रदर्शनियों व व्यापारिक सममोतो पर बल देना 
चाहिये । 

4 स्थानापन्न बस्तुप्नो का भय-अब विश्व बाजारों में जूट की निर्मित 
बस्तुओो के स्थान पर प्लास्टिक, पोलीथिन, कृत्रिम रेशों झादि की बस्तुझ्नो का प्रयोग 
बढ़ रहा है। अमेरिका झ्रादि देशो मे प्लास्टिक चैलो का प्रयोग होने लगा है। अगर 
इन प्रतिस्थापन वस्तुओो का प्रयोग बढता ही गया तो उद्योग का भविष्य खतरे में पड 
जायगा । अत जूढद की उत्पादन लागतो व मूल्यों मे कमी करनी चाहिये, उत्पादन में 
उपभोक्ताप्रों को रुचि के अनुरूप विविघता लाना चाहिये । झनुसघानो को प्रोत्साहन 
देना चाहिये । 

5 विविध--जूट उद्योग की सबसे बडी समस्या मुद्रा-स्फीति के कारण 
बढती लागतो ये बढते मुल्यो को समस्या है। झाये दिन हडतालें व तालाब दो होती 
हैं। अभिनवीकरण मं भी श्रमिको के विरोध की समस्या ग्राती है। जुट उद्योग का 
क्रेन्द्रीकरण पश्चिमी बंगाल मे ही होने से परिवहन की समस्या भी है । जूठ उद्योग 
का भविष्य अनुसधानों मे ही निहित है बल्कि उसके लिए आवश्यक सुविधा तथा 

४ साधनों का प्रभाव है । अ्रभी केवल जूट उद्योग शोघशाला कलकत्ता ही अनुसधान 
कार्य में रत है । ग्रत इन समस्याओ्रो का समाधान करने के लिए भी आवश्यक कदम 
उठाना चाहिए । 

4, चीनी (शक्कर) उद्योग 
(8ण्ड्‌भः पएतप्रडए५ ) 

मारत में सगठित बडे उद्योगों मे चीनी उद्योग का विशिष्ट स्थान है । बिना 
चीनी के भारत मे कोई मोज फीका और भ्घूरा ही माता जाता है इस उद्योग का 
महत्व इस दृष्टि से नी है कि गन्ना उत्पादन कर कंषक काफी झ्राय अजित करते हैं । 
लगभग 3 0 लाख लोगो को रोजगार प्राप्त है। 20 लाख गन्ना उत्पादको की 
समृद्धि इस उद्योग की समृद्धि से जुडी हुई है। विदेशी मुद्रा अर्जन होती है तथा 
सरकार को भी कर के रूप में काफी झाय प्राप्त होती है । 

ऐतिहासिक पृष्ठयूमि एंव स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व उद्योग का घिकास 
यह भारत का अति ब्राचीन उद्योग है। पहले यह घरेलू उद्योग के रूप में 
चलाया जाता या तथा यहाँ के छोटे उद्योगो से खाड यूरोप के देशो को निर्यात की 
जाती है पर आधुनिक ढग का कारखाना सर्वप्रथम 903 में बिहार मे खोला गया 
तत्पश्चात्‌ बिहार व उत्तर प्रदेश मे कई कारखाने स्थापित किये गये ॥ 930 तक 
उद्योग को प्रगति धीमी रही । 
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930 को विश्वव्यापो ग्राथिक मन्दी क। इस उद्योग पर भी वहुत दुष्प्रभाव 
पडा । ग्रत. 932 में चीनी उद्योग को !5 वर्षों के लिए सरक्षण दिया गया | उस 
समय देश में चीनी उद्योग मिलो वी सख्या 32 तथा उत्पादन 6 लाख टने था। 
औसतन प्रतिवर्ष भारत मे 67 लाख टत चीनी झा झ्ायात किया जाता था। सरक्षण 
से उद्योग का तेजी से विकास हुआ । 938-39 में ही चीनी मिलो को सख्या 32 
तथा उत्पादन 6 लाख टन हो गया तथा झ्ायात भी घटकर 22 हजार टन रह गया। 
939 तक तो स्थिति यहाँ तक पहुच गई कि चीनी उद्योग मे 45 कारखानो में 
उत्पादन प्राधिपत्य की समस्या उत्पन्न हो गई और सरकार को चीनी उत्पादन पर 
नियन्त्र० लगाना पडो तथा चीनी के वितरण को “िर्धान्त्रह करने के लिए बिहाए 
तथा उत्तर-प्रदेश चीनी मिलो द्वारा शुगर सिन्‍्डीकेट बताया गया । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के समय चीनी उद्योग की स्थिति मे सुधार झ्राया । चीनी 
के बढ़ते मूल्यों को तियन्त्रित करमे के लिये सरकार को 942 में नियस्त्रण व 
राशनिंग लायू करता पडा । 945-46 में चीनी मिलो की सख्या 58 और उत्पादन 
9 लाख टन था । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षोय योजनाझ्रों के श्रन्तगंत 
चीनी उद्योग की प्रगति 

947 मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विभाजन का चीनी उद्योग पर कोई : 
विश्वेप प्रभाव नहीं पडा क्योकि चीनी मिले व गन्ना उत्पादन क्षेत्र भारत में ही 
रहे । महात्मा गाघी के प्रयत्नो से ।948 मे चीनी पर से नियम्त्रण हटा लिया पर 
मूल्यों में अत्रत्याशित वृद्धि हो जाने के कारण पुन 949 मे नियन्त्रण लगाया तथा 
उसके वितरण व मूल्य निर्धारण की जिम्मेदारी सरकार ने स्वय सम्भाल ली । प्रथम 
योजना के शुरू होने से पूर्व 9950-5 में देश में 38 चीनी मिलें थी तथा चीनी 
का उत्पादन ।] लाख टन था। पंचवर्षीय योजनाझ्रों के अन्तगत प्रगति योजनाधार 
इस प्रकार थी 

प्रथम पचवर्षीष योजना--इस योजना में चोनी उद्योग के विकास पर 5 
करोड रू व्यय किये गए। 952 में चीनी पर से नियन्त्रण हूटा दिया गया । 
परिणामस्वेतहूप चीनी की माग में तीब्र-दृद्धि हुई॥ अत 954 में 833 नयी चीनी 
मिलो की स्थापना तथा 4 पुराती मिलो के विस्तार की प्रनुमति दी । पूर्वे निर्धारित 
5 लाख टन उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाकर 8 लाख टन कर दिया | योजना के भन्त 
तक चीनी मिलो को सख्या 43 तथा चोनी का उत्पादव 8 9 लाख टत था | 


द्वितोय पचवर्षोष घोजना--इस योजना में चीनी उद्योग वे विकास पर 5! 
करोड रुपये व्यय कर सहकारिता क्षेत्र में 35 नयी मिलें स्थापित करने तथा उत्पादन 
22 5 लाख इन करने वा लष्य था। पुरानी मिलो के विस्तार, नवीनीऋरण दे 
विकास पर जोर दिया | योजनाकाल में चीनी उद्योग के विकास व विस्तार पर 56 
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करोड रु० व्यय किये | परिणामस्वरूप चीनी मिलो की सख्या [75 तथा चीनी का 
उत्पादत 30 3 लाख टव हो गया। 958 मे ही चोनी के निर्यात को प्रोत्साहन 
देने की मीति झपनाई गई। 960-6॥ तक सहकारी चीनी मिलो की सख्या 38 
हो चुकी थी । 

दृतोय पचवर्षोष योजना--इस योजना मे 25 नयी चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र 
में स्थापित करने तथा उत्पादन 33 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया । विकास के 


प्रयत्तो के फलस्वरूप चीनी सिलो की सख्या 200 हो गई तथा उत्पादन 35 लाख 
टन था। 


तीन दापिक योजनाएँ (966-69 )-पहले दो वर्षों में प्रकाल के कारण 
चीनी का उत्पादन घटकर लगभग 23 लाख टन हो रह गया था । चीनी वितरण 
पर 967 मे झाशिक नियन्त्रण इटाकर 60% भाग नियम्व्रित दर पर तथा शेष 
40% खुले बाजार मे बिकने की व्यवस्था की । 968-69 में उत्पादन पुन बढ़कर 
35 6 लाख टन हो गया। 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना--इस योजना में भी चीनी उद्योग उतार-चढाव के 

दौर से ग्रुजरा है । योजनाकाल में 70 नये कारखाने खोलने तथा चीनी का उत्पादन 

47 लाख टन करने का लक्ष्य था पर योजवा के अन्त तक 973-74 में चीनी का 

उत्पादन 39 लाख टन ही रहा । चीती मिलो की सख्या भी वढकर 228 हो गई है 

जिनमे से 75 सहकारी क्षेत्र मे थीं। 4974-75 मे चीनी का उत्पादन 48 लाख दत 
हुआ । 


पचवर्षोध योजनाओं के अन्तर्गत चीनो उद्योगों की प्रगति (950-79) 





.+आऋछकल 7 उप उप पाए 
पोजना के भ्न्तिम वर्ष | संख्या न [इलादन (लाख टत) निर्यात (करोड रू ) 








ख्य! 
| 

]950-5 | 38 ]0 050 
प्रथम 955-56 । ]43 ]8 9 096 
द्ितीय. 960-6] 75 303 3 28 
सुतीय 965-66 | 200 35 ]] 34 
बषिक 968-69 | 25 356 0 89 
चतुर्थे 4973--74 220 39 429 
पाचवी_ 977-78 293 643 5 
छठी. 982-83 300 62 





पाचवों योजना--इस योजना में चीनी का उसादन 50 लाख टन करने 
का लक्ष्य था किन्तु योजना के अब्लिम वर्ष 977-78 मे उत्पादद 646 लाख दव 
रहा जो ग्रब तक का रिका् उत्पादन है । 


॥58 नियोजन तेथा झ्ाथिक विवास 


च्ोनी उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं छूठो योजना 


पिछले 28 वर्षों मे चीनी उद्योग ने ग्राश्वयेंजनक प्रगति की है । इस समय देश 
भें 293 चीनी मिलें हैं और 58 का निर्माण चल रहा है। उत्पादन क्षमता 65 लाख 
टन से अधिक है | चीनी उद्योग मे 3] मिले सहकारी क्षेत्र मे हैं प्रौर कुल उत्पादन 
का संगभग 50% भाग उत्पादन करती है। देश की कुल 293 चीनी मिलो मे से 
लगभग 00 उत्तर प्रदेश मे, 80 महाराष्ट्र मे, 30 बिहार मे तथा 3 राजस्थान में 
हैं। 977-78 में चीनी का रिकार्ड उत्पादन 64 6 लाख टन रहा जबकि 979-80 
में उत्पादन 58 साख टन होने का झनुमान है । कुल श्रमिक 3 5 लाख लगे हैं । 

छठी योजना मे कोई नया कारखाना नहीं खोला जायगा किन्तु रोजगार 
बढ़ाने के लिये खण्डसारो उद्योग दो बढावा दिया जायगा। 982-83 तक चीनी 
का उत्पादन 62 लाख टन करने का लक्ष्य है। 


चोनी उद्योग को प्रमुख समस्याएं व समाधान के सुझाव 

. गन्ने की कम उपज व उसमें चीनो को मात्रा कम-भारत भे गन्‍ने की 
प्रति एकड उपज वेवल 5 टन की है जबदि जावा हवाई द्वीपो में प्रति एकड 
जमश 56 टन तथा 52 टन प्रति एकड़ है जो भारत की उपज की लगभग चौगुनी 
है । यही नहीं, भारत का गन्ना नोची दिस्म का है उसमें चीनी का प्रतिशत लगभग 
9 से 0 ५ होता है जबकि सन्‍्य चीनी उत्पादक देशो--जावा, सुमात्रा, क्यूबा, 
मारीशस झादि में छीनी का प्रतिशत 3 से 4% होता है । 

अत सरकार को ग्न्‍्ते की प्रति एक्ड में उपज की वृद्धि के लिये वैज्ञानिक 
पद्धतियों व चुधरी किस्मों का प्रयोग करता चाहिए । अनुसधान वायाँ द्वारा उत्पाइन 
वृद्धि पर भी जोर देना चाहिये । 

2 गुड तथा खण्डसारी उद्योग से प्रतियोग्रिवा--देश में उपलब्ध गन्‍ते का 
प्रयोण चीती उद्योग तथा युड सण्डसारी उद्योग में होता है। पश्रत दोनो में कच्चे 
माल गसे की प्रप्ति मं प्रतिस्पद्धा होती है न्नत उद्योगों वो पर्याप्त कच्चा माल नहीं 
मिल पाता । ग्रत इनमे परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिय । 

3 प्नायिर झ्ारार व श्रभिनवीकरण को सम्स्या--भारतीय चीनी उद्योग 
में प्रनेर् प्रा छोटी छोटी इपाइयाँ है तथा उनम क्‍्राघुनिक मशीनों का झभाव 
है । एक मोदे इनुम।न $ पनुसार ग्रमिनवीक्रण के लिये 90 वरोड रु की प्राव- 
श्यक्टा है । जहा एक ग्नोर वित्तीय सक्ठ है तो दूसरी तरफ मजदूरों का विरोध मी । 

इन समस्याग्री झा समाधान करने के लिये छोटो छोटी इफाइयो को मिलाइर 
उन्हें बड़ी इब्ाइयों मे बदलता चाहिये ताकि उनकी गत्रा पैरते की देनिज क्षमता 
400-800 टन से बढाऊर 300 टन कर दी जाये । प्मिनवीतरण की योजना को 
घोरे-धोरे बार्पान्वित करना चाहिये । भव मारत ने भी चीनी मशीनों के उत्पादन में 
प्ात्मनिर्मरता प्राप्त बरली है यह एक झच्छा समेत है । 


भारत में पूजी गहन अथवा बृहतु-उद्योग 69 


4. झबशेयों से उप-उत्पादनों तथा उत्पादन लांगतों में बुद्धि की समत्या-- 
चीनी उद्योगी मे मिलो में अवशेष के रूप में सोई (83845585) तथा शीरा (४०8- 
$565), प्रेसमड तथा केनद्रेस आदि उप उत्पाद (89-27०0एथ८) प्राप्त होते हैं । 
प्रतिवर्ष चीनी मिलो में तीन चार लाख टन शीरा निझलता है जिससे 20-25 
मिलियन गैलन अल्कोहल तैयार की जा सकती है। ग्रस्ते के छित्को (खोइ) से 
कागज, काई-बोर्ड आदि तैयार क्चिया जा सकना है। यही नही, उत्पादत की पुरातन 
मशीनें, उप-उल्तादनो का समन्पित प्रयोग का अनाय झ्ादि के कारण लागतो मे वृद्धि 
हो जाती है ग्रत* इन सब अ्रवणेयों के ग्राथिक उपयोग पर जोर देता चाहिये । 

5. विविध--इस़ प्रकार चीनी उद्योग के सागने परिवहन वी समस्या, 
तकनीकी एवं श्रोद्योगिक ज्ञान, बनुसवाव नियत आ्रादि की समस्‍या है । अब रासाय" 
विक तत्वों का भी चीती के स्थान पर प्रथोग होने लगा है जिसमें सेक्रीन एवं सधुरिन 
प्रमुख हैं ) 

चौनो पर फन्‍्ट्रोल हटा--6 प्रगत्त 978 से भारत सरकार ने चीनी 
का कस्ट्रोल हटा दिया है। झ्य खुजे व जार मे अपना पूरा उत्पादन बेचने की छूट 
मित्र गई है । उपभोक्ताओं के हितो को रक्ष व॑ सरकार चीनी करे भाव को 275 
प्रति किलोग्राम बताये रखने वा हर सम्भव ब्रप्न,सस उरेगी । 

परीक्षोप्योगी प्रश्न 
. भारत मे लोह इन्पात उद्योय के त्रिंकास एवं सुमस्याप्रो का वर्णत कीजिये । 
(89), 79. 98, ९०७, 2979) 


2 
श्रम-प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योग 


(7.80 [7/शाइ१९ 70ऐए577९5) 








झछिसी मी देज की झ्ौद्योगिक सरचना में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विशेष 
स्थान होता है | भारतीय प्रवंब्यवस्था जिसमे पूरी का झनाव, श्रम की प्रत्यधिक 
पूति तथा तकनोंकी ज्ञान का ग्रमाव झ्रादि के कारण इन उद्योगों का अत्यधिक महत्व 
है | इन उद्योगों का झतीत बहुत ही गोरवपूर्ण या पर अ्रेजी शासनकाल में इन 
उद्योगों का इतना पतन हुआ कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग प्रायः समाप्त हो 
गये । स्ववस्तता प्राप्ति के बाद इसके विकास के लिए काफी प्रयास जिये गये हैं फ्रि 
भी समुचित विकाप्त नही हो पाया है। 

भय व परिभाषा--कुटीर उद्योगों का ग्रागय उत उद्योग घन्धों से है छो 
एक ही परन्विर के मदस्या द्वारा एक हा छत हे नीचे पर्णत या ग्याशिक स्पसे 
संचालित जिटे जाते हैं । राजकादीय ग्राशेग के 
पूर्णतया या मुस्यत परिवार के सदस्यों को सहायता से पूर्ण या झाशिक व्यवसाय के 
रूप में चताये जाते हैं ।” उत्पादन की पद्धति परम्परागत होठी है । 

लघु-उद्दोगो के प्रय॑मे समय-समय पर परिस्थितियों के भ्रनुमार परिवर्तेत 
हुआ । राजकोपीय गझ्रापाम के ग्रनुसार लघु-उद्योग वे उद्योग हैं जो मुख्यतः: 0 से 
(5 श्रमिसों की महादता से चव़ाये जाते हैं। इसमें वे सब इक्ाइयाँ व सस्यान 
सम्मिलित होत हैं जिनसे पाँच लाख रुपये से हम पंजी लगी हुई होती है । वर्तमान 
में श्रमिकों को सह्या पर ध्यात न देकर विनियांजित पूडो पर ध्यान दिया जाता है 
प्रव 7 5 लाख रपये से कमर विनियोग वाले उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रंणी में 
पृंगमा जाए है. ५ 
सघु व कुदौर उद्योगों में श्रन्तर 

मद्यत्रि दोनों का समान स्तर दर समभ्य जाठा है पर दोनो भे पग्रप्रतिखित 
घन्वर हैं-- 














श्रम-प्रधान लघु एवं कुटौर उद्योग 7 


4 संचालन -कुंटीर उद्योगों का सचालन एुक ही परिवार के सदस्यो द्वारा 
अपने हो घर में परम्परागत ढंग से किया जाता है जबकि लघु उद्योगों का संचालन 
द्ेतनभोगी श्रमिकों द्वारा किया जाता है । श्रम व पूंजी में पृथकता होती है । 


2 यन्‍्त्रो का प्रयोग-कुटीर उद्योगों मे यन्त्रो का प्रयोग सोमित होता 
है, श्रम की प्रधानता होती है जबकि लघु-उद्योगो मे पूंजी व यूरत्रो का प्रयोग बहुत वढ 
गया है। 


3 पूंजी-कुटीर उद्योगो मे पूंजी परिवार द्वारा लगाई जाती है । बाह्य 
पूजी का प्रयोग न के बराबर होता है जबकि लघु-उद्योगों मे बाह्य-पूजी का प्रयोग 
बढ जाता है । 


4 बाजार--कुटीर उद्योग का बाजार सीमित होता है जबकि लघुन्उद्योगो 
का बाजार विस्तृत है । 


कुटौर व लघु उद्योगो का वर्गीकरण 


राजकोपीय प्रायोग ने कुटीर व लघु उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया है-- 


भारत मे कुटीर एवं लघु उद्योगो का गौरवपुर्ण प्रतीत 
व पतन के कारण 


आरत में लघु एवं कुटीर उद्योगो का अतीत बडा ही गौरवपूण रहा है । एक 
विद्वान्‌ के प्रनुसार भारत के कुटीर उद्योग बुद्धिमान मस्तिष्क, विलक्षण योग्यता तथा 
अद्मुद प्रतिभा की उपज थे तथ। ।7वी शताब्दी दक विश्व में भारत के उद्योगों का 
अद्वितीय स्थात था । ये उद्योग पश्चिम के उद्योगों से कही अधिक उतन्‍त थे । 98 
के मारतीय औद्योगिक आयोग के शब्दों मे ' जब औद्योगिक विकास मे अग्रणी यूरोप 
में भ्रसम्य जातियाँ निवास करती थीं तब भारत झपने शासकों के बैभव व कारोगरों 
को श्रेष्ठ कला के लिये विश्व प्रसिद्ध था ४! 

पर पग्रेज शासको ने अपनी स्वार्य नीति के कारण भारत के लघु एंव 
कुटीर उद्योगों के पतन की नीति अ्रपनाई । ब्रिटिश सरकार को पक्षपातपूर्ण विरोधी 
नीति, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की घातक नीति, प्राचीन नवाबों व राजाओ के सरक्षण 
का अस्त, पाश्चात्य सम्यता के प्रभाव मशीनों द्वारा निर्मित माल की कट्टर प्रतिस्पर्दा, 
यातायात के साधनों के विकास द भारतीय कारोगरो मे तकतीकी परिवर्तन की लोच- 
होनता के कारण भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ प्रो आर सी 
दत्त के शब्दी में ऋठारहदों शताब्दी मे भारत एक बहुत बडा खेतिहर और पौद्योगिक 
देश था उसे शप्रे जो ने ऋपनी घोर स्वार्यपरायणता को सीति के कारण सदियामेद 
कर दिया । 


नियोजन तथा झाधिक विकास 
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भारत में तधु व कुटोर उद्योगो का महत्व व झादश्यकता 

भारतीय अर्थव्यवस्था म यघु एव कुटीर उद्योगों वी अत्यधिक झआवश्यक्ता 
झौर विशेष महत्व है ! महात्मा ग्राधी ने तो यहाँ तद बहा है कि भारत का उद्धार 
कुटीर उद्योग घन्धो के द्वारा हो सम्भय है । इसी प्रकार के विचार पडित नेहरू ने 
व्यक्त क्यि थे । उनके अनुसार “भारत तभो एक श्लौद्योगिक राष्ट्र होगा जबकि घहा 
पर लाखो दो रूवया मे छोटे-छोटे उद्योग हों ।! योजना आयोग ने लघु एवं कुटोर 
उद्योगों के विकास को झ्रावश्यझता रोजगार क झवसरो मे वृद्धि, प्राय व रहन-सहन 
का ऊँचा स्तर ठथा सन्तुतित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महसूस की है। लघु 
उद्योगों की झ्ावश्यकता ब महत्व निम्त तथ्य" स स्पष्ट हो जाती है--- 

३ रोजगार--लघु ब वुटीर उद्याग रोजगार के पमुख खोत हैं । इनके विकास 
से ध्र्द वेरोजगारी व पूर्ण बेकारी का पिराकरण सम्भव हाता है । जहाँ 493] मे 
कुटीर उद्योगो मे 68 4 लाख लोया को रोजगार प्राप्त था धर लयभग 2 करोड़ 
व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है ६ 


2 काम पूंजी व श्रधिक उत्पादव--भारत मे पूंजी छा श्रभाव है, ऐसी 
परिस्थिति मे लधु एवं कुटीर उद्योगो म जिनम श्रम की प्रधानता होतो है श्रौर झूम 
पूंजी से ही काम चल जाता है ) ग्रत लघु एवं कुटीर उद्यागो मे थोडो एजी लगावार 
ही झ्राय, उत्पादन व रोजगार से वृद्धि सम्भव है । 

3 श्राय व सम्पत्ति का न्‍्यायोचित वितरण-वड़ें पैमाने के उद्योगो का सचालन 
वे स्वामित्व ब्रतिपय वड-बदे उद्योगपतिया के हाथो म होता है । भरत सारे लाभो का 
दे ही हडप जाते है । इसके कारण द्राय व सम्पत्ति रोवा की विषमता बढती है जबकि 
छोटे-छोट उद्योगो का स्वामित्व अनेक व्यक्तियों म बटा होठा है, श्रम की प्रधानता 
होती है शञ्रत प्राय व सम्पत्ति क्षे समान वितरण की सम्भावनाएँ बटती हैं जो 
समाजवाद के सिद्धान्तो के गब्रतुकूल हैं । 

4 श्रर्थव्यवस्था का सन्तुलित एवं सर्वागीण विदास--भारत मे कृषि की 
प्रधानता के कारण भूमि पर भार अधिक हो गया है तथा शअ्र्थव्यवस्था का सन्तुलित 
विकास नही हो पाया है जबकि लघु एवं बुटीर उद्यारो के विज्रास से अर्थयवस्था 
का सस्तुलित विकास सम्भव है । 

5 विकेन्द्रित ऋर्यव्यवस्था-बर्ड उद्योगों के केन्द्रीयकरण से ग्रादाम, नौतेक 
पतन, दूषित वरवावरण व क्षेत्रीय विपमता को समस्याएँ उत्पन होती हैं जबकि लघु 
एवं कुटीर उद्योगो को देश के दिनिद्त भागों मे विलेन्द्रित कर विक्वेन्द्रित अर्थव्यवस्था 
का निर्माण किया जा सकता है | 

6 सचघालन की सरलता सघु एव कुटोर उद्योगों की कार्ये-प्रणाली सरल 
होती है । उप्तमें विशिष्ट तकनीकी ज्ञान व प्नौद्यामिक्र प्रश्क्षण वी झावश्यवता नहीं 
होती । जब बारत में तकवीफी व औदयोगिद ज्ञान का अमाव है तो स्वाभाविव रूप 
पे ऐसे उद्योगो का महत्व बढ जाता है ॥ 


[74 नियोजन तथा भझ्राधिक विकाए 


7. ध्रौद्योगिक शान्ति द सघर्षों से मुक्ति--वडे पैमाने के उद्योगो में पूंजी व 
श्रम से सघर्ष के कारण घेराव, हडतालें, तालाबन्दी आदि बढती हैं श्ौर औद्योगिक 
शास्ति भग हो जाती है जबकि लघु एवं कुटीर उद्योगों में श्रमिको की सख्या सीमित 
होती है, पूंजी व श्रम मे परस्पर सदभावना रहती है श्रत सघपों वी सम्भावना कम 
होती है और झ्यौद्योगिक शान्ति का मार्ग प्रशस्त होता है । 

8 युद्ध में सुरक्षा--राजनीनिक सुरक्षा के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगो का 
विशेष महत्व है ॥ ऐसे उद्योगों की अनेक छोटी-छोटी इकाइयाँ देश वे सभी भागों में 
विकेन्द्रित होती हैं अत युद्ध में बमबारी द्वारा उन्हे नष्ट करना भरसम्भव होता है 
जबकि बड़े उद्योगों का नप्ट करना सरल होता है । 

9. कलाल्मक व श्रेष्ठ वस्तुझो का उत्पादन--लघु एवं कुटीर उद्योगों की 
भ्रावश्यकता व महत्व इस कारण भी है कि विभिन्न उपभोक्ताओं की रुचि के अनुकूल 
कलात्मक वस्तुयें उत्पक्न की जाती हैं प्र उत्पादन भी ऊंचे स्तर का होता है । 

0 देश की सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप--कुटीर व लघु उद्योगों मे 
परल्पर सदभावना सहकारिता, समातता व श्रातृत्व की भावना पनपती है जबकि 
बड़े उद्योगों में शोषण, प्रतिस्पद्धों, वर्गे सघपें व स्वार्थ बढता है श्रत भारतीय सम्यता 
व सस्कृति की रक्षा लघु व कुटीर उद्योगी के विकास मे निहित है। 

६] ध्यापार चत्रो से भुक्ति व सामाजिक फ्ल्पाण- बडे प्रमाने की उत्पत्ति 
में उत्पादन झाधिक्य वी सम्भावगाएँ सदा बनी रहती हैं जबकि लघु एवं कुटीर 
उद्योगों मे उत्पादन का पेमाना छोटा व साय के अनुरूप उत्पत्ति की जाती हैं। भतः 
व्यापार चने से उत्नश्न वेकारी का उद्भव नही होता । इसके अ्रतिरिक्त लघु उद्योगों 
में रोजगार व झाय मे वृद्धि, शोषण से मुक्ति व समान वितरण वे कारण सामाजिक 
कल्याण मे अभिवृद्धि होती है । 

2 शीघ्र उत्पादन बुद्धि तथा घुल्यो पर नियन्त्रण से सुविधा-लघु एवं 
कुटीर उद्योगों की स्थापना में कम समय लगता है अत ऑद्योगिक उत्पादन शीक्रता 
से बढाया जा सक्तता है और उत्पादन वृद्धि से मूल्यों पर नियन्त्रण में भी सुविधा 
रहती है । 

43, राष्ट्रीय भ्राय व प्रति व्यक्ति श्राय मे वृद्धि- लघु एवं बुटीर उद्योगों के 
विकास से ग्रधिकाधिक लोगो को पूर्ण रोजगार तथा पर्द्धों वेश़ारो को सहायव 
रोजगार प्रदान कर राष्ट्रीय प्राय म वृद्धि वी जा मज़ती है श्रौर इसस्ते प्रति व्यक्ति 
झाय में भी वृद्धि की जा सक्तो है। भारत में किसानों को साल में 4 महीने काम 
मिलता है झत- वाझी समय में सघु एवं कुटीर उद्योगों के कारण सहायक रोजगार 
प्राप्त कर सकते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश वा विशास, ग्रात्म निर्मेर रोजगार की 
वृद्धि, मुल्यो पर नियन्त्रण, वमर पूंजी में बरधित्त उत्तादन भादि के विए लघु एवं 
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कुटीर उद्योग की विशेष प्रावश्यकता है / बे हमारी परम्पराओ्रो के अनुरूप तथा 
समाजवाद के अनुकूल हैं । 
लघ एदं कुटी र उद्योगो की समस्याएं व कठिनाइयां 

यद्यवि भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु एवं कुटीर उद्योग्रो वा घ्रत्यधिक महत्व 
है परन्तु उनके सामने अवेक कठिनाइयाँ व समस्याएं होने से समुचित विकास नहीं हो 
पाया है। मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं-- 

] कच्चे माल को समस्या--लघु एवं कुटीर उद्योगों को श्रच्छा व पर्याप्त 
कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता क्योकि एक तो उनके साधन सीमित हैं प्रत क्रय 
कम होता है और दूसरे बडे उद्योगो के क्रय की प्रतिस्पर्दा में छोटे उद्योग नहीं टिक 
पाते । अत कारीगरो की क्रय की दक्षता मे कमी के कारण झच्छी किस्म का कच्चा 
माल उचित मूल्य पर उपलब्ध नही होता । 

2 वित्त सम्बन्धी कठिनाइया-खघु एवं कुट्ीर उद्योगो में कच्चे माल की 
खरीद, मशीनों, औजारो, कारखानो, गोदामों झादि के लिए वित्तीय साधतो की 
आवश्यकता होती है । माल का उत्पादन करके बित्री से पूर्व मजदूरी का मुगतान भी 
करना पडता है प्रत झ्ावश्यक पित्तीय साधनों की समस्या ग्राती है । यद्यपि भव 
वित्त व्यवस्था के काफो प्रयास किये गये हैं फिर भी गावश्यकता के मुकाबले वित्त 

_साधन अपर्याप्त हैं 

3 उत्पादन की पुरानी पद्धतियाँ व ऊंची लागत--भारत मे लघु एवं कुटीर 
उद्योगों मे उत्पादन की रूटिवादी पद्धतिया हैं। नवीन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग 
बहुत सीमित है भ्रत उत्पादन का नीचा स्तर और लागत ऊँची वैठतो है । उत्पादन 
वृद्धि के लिए उचित प्रशिक्षण व अनुसधान सुविधाश्रो का ब्रभाव होने से शिल्पकारो 
व कारीगरों की हीन दशा है । 

4. विपणन की समस्या--उत्पादन का नीचा स्तर, ऊंची लागत, कारीगरों 
की ऋषणग्रस्तता व मध्यस्थो के शोध्र के कारण कारीयरों को उत्पादन का उचित 
मूल्य नही मिल पाता । सध्यस्थ उत्पादन मूल्य का लगभग 40% भाग हडप जाते 
हैं। समय पर उत्पादित माल बिक्री न होने से उत्पादन का क्षम ही रुक जाता है। 

5, बड़े उद्योगों की बढ़तों प्रतिस्पर्धा--देश मे तेजी से बढ़ते बड़े उद्योगों 
मे झान्तरिक एवं बाह्म वचतें प्राप्त होती हैं। अत उनकी उत्पादत लागत कुदीर व 
ज़घु उद्योगो के मुकाबले कमर बेठती है अत बड़े उद्योगों का बडी मात्रा भे उपलब्ध 
सल्ता पाल लघु उद्योगों के उत्पादित महेंगे माल को प्रतिस्पर्दा मे पीछे घकेल देता 
है ) ग्रत लघु कुटीर उद्योगी को कठिनाई झाती है । भारत में लघु एवं कुदीर उद्योगों 
के पतन का एक प्रमुच कारण बडे उद्योगों की प्रतिस्पर्दा रही है । 

6. उपभोक्ताझो की झठचि व संरक्षण का झभाव--मारत में बढ़ती सहयाई 
की स्थिति में उपभोक्ता सस्ता व अच्छा माल खरीदते हैं । लघु एवं कुटीर उद्योगों मे 
निमित माल महा पडता है तथा मशीनों के माल की अपेक्षा घटिया भी रहता है । 
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अभावी कदम उठाये हैं । सरकार के प्रयत्नो का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


/ 4 लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास के लिए समितियों की नियुक्ति 

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास व उनकी समस्याम्रों के समाधान 
के लिए सरकार की सुमाव देने के उद्देश्य से समय-समय पर समितियों कौ नियुक्ति 
की है और उनकी सिफारिशों को कार्योन्वित करने का प्रयास किया है 

(४) अस्तर्राष्ट्रीय योजना दल (2954)--फोर्ड फ़ाउन्डेशन के विशेषज्ञों के 
एक दल ने लघु उद्योगों को स्थिति का अध्ययन कर उत्पादन की नवीन पद्धतियों के 
भपनाने की सलाहु दी। उत्पादन के तरीकों के अध्ययन व्यावहारिक शोध तथा 
नवीन उत्पादव पद्धतियों के प्रचार के लिए चार बहुद्देशीय औद्योगिक सस्थान 
स्थापित करने की सिफारिश की । इसके झतिरिक्त दल ने राष्ट्रीय डिजायन शाला, 
उद्योगों से सम्बन्धित विशेष सग्ठनों की स्थापना, लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु 
उद्योग निगम की स्थापना के साथ-साथ व्यापारिक बैक से वित्तीय व्यवस्था का 
सुकाव दिया | 

मारत सरकार ने इस दत्त की सिफारिशों के अनुछार राष्ट्रीय रूघु उद्योग 
निगम ब भय विशिष्ट सगठनों की स्थापना को । 

हिल (७) ग्रामीण व लघु उद्योग (कर्दे) समिति--955 में डॉ० कर्वे की 

अध्यक्षता में सरकार मे इस समिति की नियुक्ति की । अक्टूबर 955 में कवें समिति 
ने महत्वपूर्ण स्िफारिशें प्रस्तुत को (४) स्टेट बैंक व रिजव दैंक द्वारा लघु उद्योगों 
की वित्त व्यवस्था, (8) लघु उद्योगो को राज्य वित्त निग्रमो से दीघकालीन ऋण 
व्यवस्था, (८) लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 
ग्रामीण व लघु उद्योग मन्‍्दालय की स्थापना, (70) बड़े उद्योगों के उत्पादद की सीमा 
निर्धारण, (£) बडे पैमाने के उद्योगों कै उत्पादद पर उपकर लगाकर उस रकम को 
लघु उद्योगो की सहायतार्थ देता, (&) लघु उद्योगों की स्थापना में सहकारिता को 
प्रोत्साहन आदि का समावेश था । 

इसकी सिफारिशों को द्वितीय योजना मे प्रमुख स्थान दिया तथा लघु कुटीर 
उद्योगों के विकास के लिए झनुकूल कदम उठाये । 

(ए)) शअ्रन्वर्रोष्ट्रीप दीघंकालोन भायोजना दल (965) लघु उद्योगों की 
प्रयत्ति की समीक्षा करने तथा भावी विकास के सुझाव देने के लिये फोर्ड फाउस्डेशन 
के विशेषज्ञों का दूसरा दल 7963 मे महत्वपूर्ण तिफारिशें कर गया जिसमे लक्ु 
उद्योगों के कच्चे भाल, कल पुर्जों व साज सामान के सम्बन्ध में प्राथमिकता व समस्त 
वस्तुओं के लिए एक कर व्यवस्था अपनाने का सुकाव दिया । इसके अतिरिक्त 
लघु उद्योगो को किश्तो पर मशीनरी व साज सामान देने तथा विदेशी विनिमय वे 
हे 8 के झभाव की स्थिति में रियायती ब्याज दरो पर ऋण की व्यवस्था पर 

र दिया । 
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2 विभिन्न विशविप्ट संगठनों की स्थापदा 


देश में लघु एव डुटीर उद्योगो के विकास के लिए प्रलग-अलग उद्योगों के 
विकास के लिए विशिष्ट सगठतों की स्थापना की गई है -- 

() दुटीर उद्योग बोर्ड 948 ((गा38८ वत्रवण्ण्ाट३ 8०280)--इस 
बोर्ड की स्थापना 948 में की यई तथा इसका पुनर्सगठन 950 मरे क्या गया । 
इस दोड्ड का कार्य केन्द्र रकार को लघु ऋुठीर एवं उद्योगों के विकास व सगटत के 
बारे मे सुभाव देना, बटे दृश्य छोटे उद्योगों मे परस्पर समस्वय स्पापना कया चुभाव 
देता तथा राज्य सरकारो की विभित्र योजनाओं में सामजस्य लाना था । 

(४) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड 949 की स्थापना रेशम लघु उद्योग की देख-भातर 
ब विकास के लिए की गयी थी । 

(४7) अजिल भारतोय दस्तक्ञारी बोर्ड 952--दस्तकारी के उत्पादन व 
विपणन म॒ सुधार लाने को इस वोडड को स्थापना की गई । यह बविजी वेष्यो की 
व्यवस्था करता है। वह बोई झमी 9 दायलट केन्द्रो को सचालित कर रहा है डितमे 
उत्तादत ग्रनुमघान, प्रशिक्षय द परीक्षण के साथ-साथ विश्रेपज्ञा को सहायता से 
उत्पादन वृद्धि के लिए मुझण्व देता है। इसके कारण झब देश में लगमग !00 करोड़ 
र० मूल्य की व्यपिक उत्पत्ति होती है 

(७) प्रखिल भारतोय हाय-करपा बोर्ड 952-- ० दोई हाथ करघा उद्योग 
के विक्रास उपादन वृद्धि व विएघन में सुधार की ओऔरोर ध्यान देता है। उतकी 
वस्तुओं का प्रचार करता है तथा उसकी समस्याओं से सरकार को प्रवगत दराकर 
समस्या के समाधान के सुरूण्व देता है । 

(१) धखिल भारतीय खादी प्रामोच्योग ध्रायोग 7953-..इस ग्रायोग वा 
कार्य सादा, तर सदुत दियासलाई, वाड गुड, मबुमकज्ी पालन की विबास योजनाएँ 
बतान” व विज्ास के प्रयास करना है राज्य स्तर पर खादी-प्रामोद्योय मप्डत 
विक थ कार्यों म रत है। 

(५3) नार्यिल जटा बोई 954. 'इस बोर्ड का कार्य नारियल ज्ठासे 
नि पस्तुओं के प्रचार करना व इस उद्योग के विकास का कार्य करना झादि है| 
इग दोर्ड ने केरल मे एक झनुसदाव सस्वान स्थापित किया है ५ 

(शा) भारतथ दस्तकारों विकास निगम--इस् निगम की स्थापना 958 
में दस्तकारी उद्योग के उत्पादन को व्यापारिक झधार पर संगठित करने, उत्पादन के 
विपणन की व्यवस्था करन के रोगरों को आधुनिक झजारो के प्रयोग के लिए प्रेरित 
करने तथा दस्दक्यरी उद्योग के विज्ञाम के लिए की गई है । 

3 राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम 0५४० 5जजा [9075का९६ 00एणतत०७) 


955 में 30 लाख रपये को पूजो से इस नियम वी स्थायना वी गयी । 
यह निगम ([7) लघु उद्योगों को द्वित्त व्यवस्था वरता है, (7) शिन्पिद्र व प्लाधथिकत 
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सहायता देता है, (४7) बडे तथा छोटे उद्योगों मे समन्वय स्थापित करता है ताकि बे 
>) एक दूसरे के पूरक के रूप मे काम्र कर सकें, (7५) केन्द्र व राज्य सरकारो से माल 

का प्रार्डर प्राप्त करता व समुचित हिस्सा दिल्लाना तथा (४) अन्य सस्याग्रो द्वारा 

दिये गये ऋणो की गारम्ठी करता आदि कार्य करता है 

4. लघु उद्योग बोर्ड (8घण पराएपडा९5 8020१) 

इस बोर्ड की स्थापना १954 में की गई यह लघु उद्योगों के विकास की 
योजनाएँ बनाकर उन्हे कार्यानवित करता है तथा लघु उद्योगो को प्रावध्िक द वित्तीय 
सहायता भी प्रदान करता है । 

5. लघु उद्योगो की तकनीकी सहायता के क्षेत्र मे प्रयास 

लघु एवं कुटीर उद्योगों को तकतीकी सहायता प्रदान करने के क्षेत्र मे भी 
काफी प्रगति हुई है जैसा कि निम्न तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं--- 

(3) केन्द्रीय लधु उद्योग सस्यान की स्थापना की गई है जो सेवा सस्यानों 
व प्रसार केन्द्रों क माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करता है । 

(४) लघु उद्योग सेवा सस्याएं--प्रन्तर्राष्ट्रीय नियोजन दल 4954 की 
सिफारिश पर दिल्‍ली, मद्रास, वम्बई व कलकत्ता में चार सधु उद्योग सेवा सस्यायें 
स्थापित की गई हैं। ये स्स्यायें लघु उद्योगो की उत्पादन विधियों, कच्चे माल, 

मशीनों को खरीददारी, विक्नी व प्रबन्ध मे सुधार तया पू'जी धराप्त करने मे सहायता 
देती हैं । इस समय लगभग ॥9 लघु उद्योग सेवा सस्याएं हैं । 

(७) झौद्योगिक विस्तार सेवा (]90050७7० £%६0800 5९४0०) --लघु 
उद्योगों को तकतीकी सहायता प्रदात करने के लिए उपयुक्त सेवा सस्थाग्रो के 
प्रतिरिक्त १6 बड़ी विस्तार संवा सस्थाएं, 6 शाखा सस्थाएं तथा 65 विस्तार, 
उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 

(2५) क्षेत्रीय तकनीकी सस्यान-देश म लघु उद्योगी को तकतीकी एवं 
प्रबन्ध सम्बन्धी सुधार के बारे में सुझाव के लिए चार क्षेत्रोय तकनीकी सस्याव भी 
खोले गये हैं । 

(0) प्राम्शेधोग अनुसधान सस्याद की स्थापना लघु उद्योगों व ग्रामीण 
उद्योगों मे तकनीकी झनुसधघान करने के लिए को गई है । 

(९) झादिष्कार प्रोत्साहन सण्डल--श्रमिक्तो व कारीगरों को लघु व ग्रामीण 
उद्योगों मे तये बये तकनीकी झ्ाविष्कार में श्रोत्साहन देने के लिए यह मण्डल इनाम व 
आध्िक सहायता देता है । 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम तथा लघु उद्योग बोर्ड भी तकनीकी 
एवं प्राविधिकी सहयोग प्रदान करने को तत्पर रहते हैं । 

6 जिला उद्योग केन्द्रों को स्थापना 
(&5५49ष्ण९रा 9. एउ/ससटा [9वकांसओों €>छा८०5) 
977 की नई झोयोटिक नीति के झन्तगेंत लघु एवं कुटीर उद्योगों को सभी 
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प्रकार की सहायता, वित्तीय, तकनीकी, कच्चा माल, विक्त्य झ्ादि एक ही स्थान पर 
जिला स्तर पर ही प्रदान करने के लिए 979-80 तक देश मे 460 जिला आ्रौद्योगिक 
केष्दर खोलने की व्यवस्था की गई | प्रथम वर्ष मे वेवल 60 ओौद्योगिक केन्द्र स्थापित 
करने का विचार था किन्तु अधिक उत्साह के कारण 346 झ्रोद्योगिक केन्द्र स्थापित 
कर दिये गये हैं और इन्होंने कई भौद्योगिक इकाइयो की स्थापना एव सचालन मे 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 979--80 तक देश मे 460 झद्यागिक केन्द्र खोलने 
से लधु एवं कुटीर उद्योगो के विकास को काफी बल मिलेगा । 
979-80 में ये 9] हजार नई औद्योगिक इकाइया स्थापित करेंगे । 


7. लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता 


लघु एवं कुटीर उद्योगो को उत्पादन तथा विकास के लिए आसान शर्तों पर 
पथासम्मव अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है जिनमे 
निम्न उल्लेखनीय हैं -- 


(॥) सरकारी सहायता--सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को राजकीय 
सहायता अ्रधिनियम के अन्तर्गत ऋण एव प्रनुदान देती है । द्वितीय एवं तृतीय 
पोजना के भ्रन्तर्गंत सरकार ने क्रमश 3 करोड़ ₹० तथा 7 करोड ₹० की वित्तीय 
सहायता दी। भव यह राशि बढकर 50 से 60 करोड़ रु० वापिक हो गई है । 

(॥) राज्य वित्त निगमो द्वारा सहायता---लघु एवं कुटीर उद्योगों को 
दीघंकालीन ऋण देने के लिए 9 राज्य वित्त तिगमो की स्थापना की गई है। जहा 
966-67 में वित्त नियमों ने लघु एवं बुटीर उद्योगो को 25 3 करोड २० के ऋण 
दिये वहा 977--78 परे यह राशि 66 करोड हो गई। जुब 978 तक इन 


निगमा ने कुत 954 कशेड र० के ऋण स्वीकृत क्ये हैं भ्रोर उसमे से 622 करोड़ रु० 
के करण शेष थे । 


(7४) स्टेट बेक द्वारा वित्तोय सहायता--स्टेट बैंक भॉफ इण्डिया भी लघु 
एवं वुटीर उद्यांगो को वित्तीय सहायता देने म महत्वपूर्ण भूमिका समा रहा है । 
3! दिभम्बर 978 तक स्टर बैंक तथा उसके सहायक बैंकों द्वारा ! 9 लाख 
इकाइयो को 59] करोड़ स्पये का ऋण स्वीकृत किया गया है तथा 4 लाख 
कारीगरों को 6 2 करोड रू० सहायता दी है । 

(7९) रिजर्व बंक द्वारा लघू एवं छुटीर उद्योगों को प्रप्नत्यक्ष सहायता दी 
जाती है । रिजवं बैक साख गारन्टी योजना के तहत लघु उद्योगो को दी जाने वाली 
ऋण राशि के पुनमुगतान की गारन्टी देता है । जून 978 तक रिजव वैक ने 
27]] इकाइयों के लगभग 333 करोड़ र० के बकाया मुगतातों को चुकाया है । 

(५) राष्ट्रीय लघु उद्योग नतिगस--लघु उद्योगों को विश्तों पर मशीनें एव 
कच्चा माल खरीदते के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम क्रण एवं वित्तीय सरद्दायवा 
प्रदान करता है। 


बम प्रधान लघु एवं कुद्वीर उद्योग व8[ 


(श) ब्रौद्योगिक विकास बेक का विशेष प्रकोष्ठ--लघु एवं कुटीर उद्योगों 
को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिक विकास बेंक का एक विशेष 
प्रकोष्ठ (टट,.) स्थापित किया गया है । 


(शए) व्यापारिक वेक--4 बडे बैंको का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे एक 
उद्ृंश्य यह रहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योगो को पर्याप्त ऋण मिल सक। राष्ट्रीय- 
करण के बाद व्यापारिक वैक का ऋण भो तेती से बढ़ रहा है। जहाँ [960 प्रे 
ध्यापारिक बैंको का ऋण शेष 28 करोड था वह बढकर 966 म 9] करोड रु० 
तथा १977 मे बढकर 222 करोड रु० हो गया है । 978 में 53 लाख इकाइयो 
को 830 करोड रु० का ऋण दिया । 

(शए) प्रौद्योगिक सहकारी समितिया भी झासान शर्तों पर कारीगरो को 
ऋण उधार देती हैं । 


$, विपणन व्यवस्था में सुधार 


लघु एवं कुदीर उद्योग्रो के निर्मित माल के विक्रम को उचित व्यवस्था के 
लिए भी सरकार ने कदम उठाये हैं ॥ !949 से हो केन्द्र सरकार मे केख्द्रीय कुदीर 
उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की गई जो देश विदेश मे विपणन में सहायता देता 
है। इस समय देश मे 255 प्रदशन व विक्री केद काय कर रहे हैं । विश्व के प्रमुख 
नगरो में भी प्रदर्शन ग्रह स्थापित किये गये हैं । निर्यात को प्रौत्साहन दिया गया है 8 
953 भे एक केख्वीय बिक्रो सस्था (९०४0 )शशोपशफड़ 028००5०४7०४) की 
स्थापना की गई है । इसके ग्रतिरिक्त सरकार लघु उद्योगो के उत्पादनों को सरकारी 
खरीद मे प्रायमिकता देती है। राष्ट्रीय लघु उद्योय निगम केन्द्र सरकार व राज्य 
सरकारो से ग्ार्डर प्राप्त कर उन्‍्ह लघु उद्योगो का माल बेचता है । 
9 लघु उद्योगों के उत्पादन क्षेत्रों का आरक्षण (#थ८एथव००) 


लघु एवं कुटीर उद्योगों को बडे एवं सगठित उद्योगों की प्रतिस्पर्दा से बचाने 
के लिये सरकार ने समय-समय पर कुछ वस्तुओं के उत्पादन को पूर्णतः लघु एवं 
कुटी र उद्योगों के लिये भ्रारक्षित कर दिया है अत उन वस्तुओं का उत्पादन बड़े एवं 
संगठित उद्योग नही कर सकते । जहा १967-68 म आरक्षित उद्यमों की संख्या 
46 थो बहू बढकर 976--77 मे 80 पहुच गई ) नई झ्ौद्योगिक नीति की घोषणा 
के समय 324 नये उद्यमों को आरक्षण प्रदाद करने से जनवरी 977 में आरक्षित 
उद्यमो की सख्या 504 हो गई । उसके बाद मे और वृद्धि करने से अब यह सख्या 
805 से भी झधिक है! 
40. बडे उद्योगों पर विशेष कर (८:55) लगाया गया है 


लघु एवं कुटोर उद्योगो को बडे उद्योगो की प्रतित्पर्दा से बचाने के लिये 
बडे उद्योगो के कुछ उत्पादनों पर विद्येष कर (05855) ज्गाया गया है! इस कर 
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राशि का प्रयोग लघु एवं कुटीर उद्योगो को अनुंदान देने या उनके विकास पर व्यय 
किया जाता है । 
44. श्रौद्योगिक बस्तियों को स्थापना 

लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास हेतु सरकार ने झौद्योगिक बस्तियों की 
स्थापना की है । ग्रोजनावद्ध विकास के पिछले 28 वर्षों मे लगभग 670 प्रौद्योगिक 
बस्तिया स्थावित की गई है जिनमे 580 मे उत्पादन कार्य चालू है तथा 90 
निर्माणाधीन हैं? इन ओऔद्यौगिक बस्तियों के तिर्माण पर सरकार ने लगभग 80 
करोड़ रु ब्यय क्या है जिससे 580 औद्योगिक बस्तिया के 46500 कारखानों मे 
लगमग 25 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है श्र उनमे 500 करोड रु से 
अधिक मूल्य का वाविक उत्पादन होता है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति के बाद लघु एवं कुटीर 
उद्योगों के विकास हेतु अनेक कदम उठाये गये है। जनता सरकार ने तो देश मे 
रोजगार वृद्धि एंव विकेन्द्रित श्रौद्योगीव रण के लिये लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास 
को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्रत लघु एवं कुटीर उद्योगों का विक्रास तेज 
हुप्ना है । 

पंचवर्षोय योजनाओं में लघु एवं कुदीर उद्योगो का विकास 

(एशशण्णशा। ण॑ 5 & (०926 ॥70प्रहञात९5 
एणाएडू 0९ ए]॥5) 

विभिन पचवर्षीप योजनाग्रा का लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को विशेष 
महत्व दिया गया है। योजनावद्ध प्रावधान व व्यव इस प्रकार है-- 

प्रयत पचवर्षोय योजना--प्रथम पचवर्षीय योजना में लघु एवं कुदीर 
उद्योगों के विकास फू लिये 43 करोड रू व्यय का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 
42 करोड रू हो हुआा है । प्रयम योजनाकाल मे उद्योगों के विक्रास हेतु विशिष्ट 
सस्याएँ स्थापित की गई । कवें समिति की नियुक्ति की गई जिसमे भावी विकास के 
सुझाव दिये गये । इस योजवाफ़ाल म लघु उद्योगों कौ वित्तीय व्यवस्था पर ध्यान 
दिया गया । बड़ उद्यागों म प्रतिस्पर्दा म लघु उद्यागों का संरक्षण देने वे लिये 
व्यवस्था की गई। 

द्वितीय पचरर्यीय खोजवा--इस योजना में लथु एवं कुटीर उद्योगों के विकास 
के लिए 200 करोड रू व्यय का प्रावधान किया पर वास्तविक व्यय 80 करोड़ रे 
हुआ । इस अवधि म करे समिति के सुभाव का कार्यास्वित क्रिया गया । तकनीकों 
ब प्रौद्योगित सहायता के लिए ओोद्यायिक्त सवा रुस्‍यायें व उद्योग विस्तार सेवा 
योजनायों को बढाया गया । 66 औद्योगिक बस्लियों का निर्माण किया। 964 
तक्ष देश मे 38 लाख पअम्पर चर्खे जितरित किये। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की 
स्थापना की गई तथा चार सहायक निग्रम बनाय्रे गये । 960-6 मे सरकार द्वारा 
लघु उद्योगों ते 9 5 करोड रू या माल परीदा था। 


श्रम-प्रधाव लघु एवं कुटीर उद्योग ३83 


तृतीय पंचवर्षीय योजना मे लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास कार्यक्रम पर 
24] करोड रु व्यय किया गया । इसे अवधि मे बडे और छोटे उद्योगों के परस्पर 
मिले जुले उत्पादन कार्यक्रमों को बढावा दिया। राज्य वित्त निगमो की स्थापना 
की गई । रिजवे बैंक ने गारन्टी योजना प्रारम्भ की ॥ इस योजना में 300 नयी 
प्रौद्योगिक बस्तियाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया १ 
तोन बापिक योजनाप्रों मे लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास पर 44 करोड़ 
ह व्यय किया गया जिससे सभी क्षेत्रो में प्रगति हुई । 
चतुर्थ पचवर्षोष घोजना मे भी लघु एवं कुटीर उद्योगो पर विशेष ध्यान 
केस्द्रित किया गया है । इस योजना में इनके विकास व्यय पर 293 करोड रु व्यय 
करने का प्रावधान था । इस विकास व्यय से सभी प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों 
के विकास की ओर ध्यान दिया गया। 8 5 करोड ह व्यय से 47 ओऔद्योगिक 
बस्तियों की स्थापना की गई । ग्रामीण उद्योगों के विकास कार्यक्रमों पर 5 करोड 
रू तथा शक्ति संचालित करघो के विकास पर 43 करोड रू व्यय किये जाने थे । 
“पौधों पोजना-“ईस योजना में भी गरीबी हटाने तथा आधिक विपमता 
कम करने के उद्देश्य से लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यद्यपि 
सार्वजनिक क्षेत्र मे उनके विंक्रास पर 535 करोड रु का प्रावधान था। किन्तु इसकी 
मध्यावधि समाप्ति के समय 977-78 तक 387 8 करोड रु व्यय किये जा 
चुके हैं। 2-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गेत । 60 लाख लघु उद्योग खोले जाने 
थे जिनमे से । 23 लाख लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों मे खोले जाने थे । 
भारत मे लघु उद्योगो को वर्तमान स्थिति! एवं छठी योजना 
अभी हाल ही मे लघु उद्योग विज्ञास सगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार 
देश मे इस समय पजीरकृत लक उद्योग इकाइयो की सख्या लगभग 5 लाख है जिनमे 
लगभग 850 करोड रु की पूंजी लगी हुई है। 978 में इतके उयादत का कुल 
मूल्य 7200 करोड रू है जबकि 972 में तु उद्योगों मे विशतयोजित पूजी 
054 करोड रु थी और उत्पादन का मूल्य 2900 करोड़ रु था। झौचयोगिक 
उत्पादन में लघु उद्योगों का लगभग 40% भाग है । इन लघु उद्यागों में सपढित 
उद्योगों के मुकाबले कही अधिक रोजगार क्षमता है । फैक्टरी मे 20 लाख लोग 
रोजगार मे हैं जबकि कुंबटरी क्षेत्र में (55 लाख लोग काम पर लगे हुए हैं ॥ पिछले 
वर्षों मे सरकारी प्रयासों से नये साहसी वर्ग का विकास हुआ है झौर 2 लाज नई 
प्रौद्योगिक इकाइया स्थापित हुई हैं । 
सर्यात प्रयासों मे भी लघु उद्योगो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ 
497-2 मे लघु-उद्योग क्षेत्र का ल्र्यात 55 करोड रु था वह 7-8 
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भ बढकर 800 करोड रु हो गया है जो कि कुल निर्यात मूल्य का लगभग 5% 
भाग है! 

हाथ करघो, शक्ति सचालित करघो व खादी झादि का सम्मिलित सूती कपडे 
का उत्पादन 968-69 के 358 करोड मीटर से बढकर 978-79 मे 4]0 करोड 
मोटर तथा कच्चे रेशम का उत्पादन 23 लाख किलोग्राम से बढकर 33 लाख 
किलोग्राम हो गया है ! ग्रामीण उद्योग परियोजनाओ्रों मे उत्पादित वस्तुप्रो का 
उत्पादन 968-69 मे 22 करोड रू से बढकर प्रव 700 करोड रु से भी अधिक 
होने का भ्रनुमान है । 

छठी पचवर्षाय योजना--सुनियोजित रूप मे रोजगार प्रदान करने के लिये 
इस क्षेत्र को बहुत ऊँची प्राथमिकता दी जायेगी । इसके लिये विभिन्न मोर्चो पर 
काम होगा जिनमे नई झौद्योगिक नीति के भ्रन्तग्ंत भारक्षण 504 उद्योगों के लिये 
कर दिया गया है । भझब यह सख्या 307 है। उत्पादन शुल्क में भी राहत दी 
जायगी । योजना के प्रन्ठ तक सभी जिलो में ग्लौद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे १ 
पर्याप्त एव प्रमावी ऋण व्यवस्था की जायेगी । तकनीकी सहायता, विपणन व्यवस्था 
एव प्रन्य सुविधाये उपलब्ध करने तथा विकास हेतु योजनाकाल मे 40 करोड र 
व्यय का प्रावधान है जो पाचवी योजना के व्यय के मुकाबले 3 गुना है । 

लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास के सुझाव 

यद्यपि पचवर्षीय योजनाग्रो मे लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 
झनेब' कदम उठाये यये हैं फिर भी अनेक कमियाँ हैं घत्र उत कब्नाइयों को दूर 
करने के लिये निम्न सुझाव हैं-- 

] बडे व छोटे उद्योगों में सहयोग--दोनो मे प्रतिस्पर्दा समाप्त करने के 
लिये दोनो के उत्पादव क्षेत्र निर्धारित कर एक दूसरे के पूरक बनाने से समस्या हल 
हो सकती है । 

2 तकतीकी सुधघार--लघु एवं कुटीर उद्योगो मे नवीनतम भाधुनिक धौजारों 
को प्रोसाहन देना चाहिये इसके लिए झ्वश्यक प्रशिक्षण ध्यवस्था की जानी चाहिए । 

3 प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार--तकनीकी सुधार के लिए प्रशिक्षण 
की विस्तृत सुविध'ये होनी चाहिये । यद्यपि पोलिटेकनिक कालेज खोले गये हैं पर 
प्राधुनिक विधियों की जानकारी के लिए प्ोर प्रधिक सुविधाएँ दो जा सकती हैं । 

4 कच्चे माल को पूति करने दे लिये सरकार के उद्योग विभाग को 
सहायता करनी चाहिय तथा झायातित वच्चे माल मे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 
सहकारी समितियों के निर्माण से भी कच्चे माल की पूर्ति को सुविधाजनक बनाया 
जा सकता है 

5. दित्त सम्बन्धी सुविधायें---यद्यप्रि पिछले 27-28 वर्षों में लघु एवं कुटीर 
उद्योगी की वित्त व्यवस्था के कापी प्रयास हुए हैं पर उनकी कुल प्रादश्यकता को 
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देखते हुए ऋण प्रपर्याप्त हैं। उन्हें महप्जनों के चयुल मे फतना पडता है मत. सह- 
कारिता व व्यापारिक बैंको के साफेत झधिक साख उपलब्ध की जानी चाहिये । 

6. झनुसंधान द सर्वेक्षण के द्वारा भावी विक्रास का मार्ग निश्चित किया 
जा सकता है। समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाया जाकर प्ररवश्यक सुधार 
किये जा सकते हैं । 

7, मशोनों द औजारों को पूर्ति किश्त खरीद पद्धति द्वारा की जाती चाहिये । 
देश में कारीयरों को ग्राधुनिक मशीनों की खरीद के लिए झनुदाव व आसान शर्तों 
पर ऋण दिये जाने चाहियें ताकि वे हढिवादी पद्धतियो के स्थात पर झाघुनिक मशीनों 
के द्वारा उत्पादन मे प्रेरित हो । 

8 सुसंगठित बिक्री व्यदस्था--कारीगरो को अपने उत्पादन का उचित मूल्य 
दिल्लाने तथा बिक्री बढ़ाने के लिए देश विदेश मे जनता की रुचि बढाने बे लिए विक्री 
केद्ध खोले जाने चाहियें ॥ सहकारी बिक्री समितियाँ संगठित की जानी चाहियें तथा 
सरकार को खरीद मे पहल करती चाहिये । 

9 प्रन्प सुझाद (।)इसके अतिरिक्त खधु एवं कुटीर उद्योगो के लिए उत्पादन 
क्षेत्र सुरक्षित कर उन्हे बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्दधा से बचाया जा सकता है। (४) नई- 
नई डिजाइनो को प्रोत्साहन देवा चाहिये ॥(१४) खघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन 
को स्थादीय करो व प्रत्य करो से सुफ््ति प्रदात की जानी चाहिये। (१५) सहकारी 

: झ्ौद्योगिक उत्पादन समितियों के गठन को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

इस प्रकार अगर लघु एवं कुंटीर उद्योगो की कठिनाइयो का निराकरण किया 
गया तो उनका तेजी से विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त 
होगा और विकेन्द्रित अ्रयंव्यवस्था के निर्माण मे सहायता मिलेगी । देश मे उत्पादत 
प्रभाव व बढ़ते मूल्यों की समस्या का समाधान सम्भव होगा। 


परीक्षोपयोयो प्रश्त मय संकेत 


३ भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को स्पष्ट कीजिये तथा उनके 
विकास के प्रय॒त्नों की विवेचना कीजिये 
(संकेत :--प्रथम भाग मे अये बताकर महत्व देता है गौर दुसदें भाग से विकास के 
धषरत्नो को विदेददा करनए है *) 
2... पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास के लिये 
किये गये प्रयत्व कहाँ तक पर्याप्त हैं ? अपनी झ्लोर से भी सुझाव दीजिये । 
(संकेत :--प्रचवर्षीय योजदाशो में किये गये प्रयत्तो को शीर्षकानुसार दीजिए तथा 
भ्रन्त में सुकाव देना है ।) 
3. भारत के लघु एवं कुदीर उद्योगों की व्या-क्या समस्‍यायें है भौर उन्हें दूर 
करने के लिए स्वतन्त्रता आत्ति के बाद किये गये अयत्नों का आलोचनात्मक 
दिवरण दोजिये । 
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(संकेत :--मुल्य समस्पराप्नों का बेल देशर सरकार झारा समम्याओ्र के निराकरण 
के विए डिये गये प्रयस्‍्नों का दिवेचन देना है ।) 





उल्लेख कीडिय ।) 


3 
भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं 
दिशा तथा व्यापारिक नीति क्ही प्रवृत्तियां 


7 (ए्७०४७ ६8 6 0070ए०अतणा & एफश्लाणा ण एणलंहुण 806 
& (०णणशटल्े ए०णा०३) 


दो या दो से झ्धिक राष्ट्रो के बीच व्यापार क्रिया को विदेशी व्यापार च्च्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ू वचन 
जाता है झौर यह ब्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। झ्राज एक 
देश सभी वस्तुप्रो के उत्पादन की क्षमता रखते हुए भी तुलनात्मक लागत लाभ उठाने 
तथा झन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार से लाभान्वित होने के लिए. विदेशी व्यापार का 
सहारा लेता है। विकासशील राष्ट्रो मे आ्राथिक समृद्धि के लिए विदेशी व्यापार में 
बृद्धि तथा नियन्त्रण की झोर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है ताकि उन्हे विदेशी 
भुगत।न सकट का सामना कम करता पड़े ॥ 
विदेशी व्यापार में भारत का झतीठ गौरवपूर्ण रहा । भारत शताब्दियों 
तक झपनी कलापूण वस्तुओं, कारीगरी की उच्च किस्म तथा नमूनो की बस्तुओो 
के निर्यात से भारतीय जनता की समृद्धि श्रौर भौतिक कल्याण मे वृद्धि करता रहा । 
पर भठाहरबी शताब्दी मे पश्चिमी राष्ट्री मे औद्योगिक ऋान्ति, भारत मे ब्रिटिश 
शाप्तत का उदय और उसकी हृढतापूर्ण कठोर नीति हमारे उद्योगो के पतन के लिए 
चिर्यातों मे बाधा वती । द्वितीय विश्वयुद्ध के ध्ारम्भ मे 940-4 में भारत से 87 
करोड रुपये का निर्यात तथा आरत में 57 करोड रुपये का आयात होता था। पर 
स्व॒तन्त्रता प्राप्ति के बाद देश का विभाजन होते, खाद्यान्न के अभाव तथा विकास 
कार्यों के लिए पूजीगत सामान के आयात से व्यापार सन्तुलन जो पहले प्रायः पक्ष मे 
रहता था, विपक्ष में रहने लगा । यहाँ तक कि 4949 तथा 966 मे मुद्रा का 
अवमूल्यन करना पडा । 3957 मे देश के सामते भारी विदेशी विनिमय सकठ उत्पन्न 
हो गया । भव ज्ी विदेशी व्यापार मे घाटा अधिक है । भारत के विदेशी व्यापार 
की प्रवृत्ति एव समस्याओं के पअरध्ययत्त के लिए उप्की विशेषताशो की जानकारी 
झावश्यक है । डे 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विदेशों व्यापार की मुख्य विशेषताएँ 
(इश्ञाध्ण एश्शांपाध्ड रण ए्लेंड्ठ० 720० ण॑ ॥एऐ78 870९० एछकक्र॒ुशाऐशा०४ ) 
]5 बनगस्त: /947 को भारत विदेशी परतन्द्रता से मुक्त हो झपने भाग्य का 
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निर्माता बना। देश में योजना-बद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। प्रतः देश के 
विदेशी व्यापार मे मात्रा, प्रकृति, बनावट, दिशा प्रादि मे अनेक नई प्रवृत्तियो का 
प्रादर्भाव हुम्ना है। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 


4 विदेशों व्यापार मात्रा मे वृद्धि--स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के 
विदेशी व्यापार मे मात्रा व मूल्यों दोनों की दृष्टि से तेजी से वृद्ध हुई है। 940-4॥ 
में भारत का कुल विदेशी व्यापार 344 दरोड रुपये था वह बढ़कर 965-66 मे 
2,254 करोड रुपये तथा 970-7 में 3,/58 करोड रू तथा 973-74 में 
5450 करोड रु होने का अनुमान है जबकि 978-79 मे विदेशी व्यापार 
2322 करोडरू होने का प्रनुमान है । निम्न त/लिका विदेशी व्यापार में निरन्तर 
वृद्धि का स्पष्टीक रण करती है-- 


मारत का बिद्रेशों व्यापार (7950-79) 





(करोड रुपये) 

_ ये | शायत | कफ | शक | पक का क्षर्यात कुल विदेशी नि 
हि बर्ष | भायात | निर्यात | व्योपाई ब्यापार शेष 
न १ 6504 6007 4250 > 498 
4960-6[ 7॥325 642 ] 764 6 + 4804 


970-74 4634 20 ॥5ज5 3 369 4 >> 990 
4975-76 $2650 4043 0 9308 0 >2220 
976-77 50740 5443 0 027*0 न 690 
4977-78 6066 0 53730 47439 0 >> 65930 
978-79 6703 9 5648 0 423223 -085 7 





2 प्ायात निर्यात दोनो में बुद्धि--भारत के निर्यातो एद भायातो का मूल्यों 
निरन्तर बढा है । देश मे तीव भौद्योगीकरण के कारण बडी मात्रा में पूंजीगत सामान 
का घायात किया जाने से व खाद्यापन्नो का भी प्रायात करने की ध्रनिवायता से भायातों 
में निर्यातो से प्राय प्रधिरुता का झुख रहा ॥ भ्रब निर्यातो मे तेजी से वृद्धि व भायातो 
में कमी की प्रवृत्ति है । जहां [950-54 में भ्ायात 650 करोड रु, 973-.74 
में 2925 करोड रु-था वह 978-79 मे 568 करोड़ रू हो गया। इसी प्रकार 
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निर्यातों का मूल्य 950-5] से 60] करोड रु से बढकर 973-74 में 2523 
करोड रु तथा 4978-79 मे 6794 करोड रु हो गया है! 

3 व्यापार सम्तुलन प्रतिकूलता मे बृद्ध--द्वितीय विश्व-युद्ध तक भारत का 
ब्यापार शेष भारत के पक्ष मे रहता शा! 940-4] में 30 करोड रू, पक्ष मे था । 
पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद व्यापार सन्तुलन विपक्ष मे रहने लगा श्र दोत्र ग्रति 
से वृद्धि के कारण विदेशी विनिभय को सकटो कया सामना करना पड रहा है। 
950--5] में व्यापार का घाटा केवल 49 8 करोड़ ढ़ था वह 957-58 में 
बढ़कर 640 करोड़ रु हो गया । 966-67 में यह घाटा प्रपनी चरम स्रीसा 
922 करोड तक पहुच गया । श्रब घटने का रुख है । 968-69 में व्यापार शेष 
552 4 क्रोड रू विपक्ष में था। 969-70 मे केवल 54 0 करोड रु- रहा 
है। 970-74 मे केवल 98 97 करोड रु विपक्ष मे रहा। 4973-74 से पुनः 
बढ़कर 402 करोड रू, तथा 975-76 से 7222 करोड रु था, अद 2978-79 
में युन घाटा 7086 करोड रु हो यया है । 

4. व्यापार की संरचता था बनावट ((०गराए०आ000) मे परिवर्तन-ब्रिटिश 

शासन काल मे झ्रायात से निम्ित माल का 84% होता था तथा निर्यात मे कच्चा 
माल तथा खाद्यात्ष प्रादि परम्परागत वस्तुओं का 70% भाग था। श्रब उसमें 
ऋष्तिकारी परिवर्तेन हुआ है । भायात में खाद्यान्न, मशीनरी तथा शन्य पूँजीगत माल 
का बाहुल्‍य होता है । निर्यात मे यद्यपि श्रव भो परम्परागत वस्तुपो का भाग 40% है 
पर लोह-इस्पात, इन्डीनियरिण सामान, सूखे मेवे तथा चमडे का निर्मित माल, बिजली 
के पसे, सिलाई की मशीन, रेल के इन्जन भ्ादि के निर्यात में आश्चर्यजनक प्रगति 
हुई है। यह भागे स्पष्ट किया जायगा । पहले भारत खाद्यात का नियतिक था पर 
भब झायातक है भौर खाद्यान्न का आयात प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना काल मे 
क्रमश 595 करोड रु, 850 करोड रू तथा 2,250 रुपये रखा। चतुर्थ योजना 
में भारत खाद्यान्न मे भात्मतिर्भर हो जाता पर भ्रकाल के कारण 973-74 में 
]70 करोड ह के खाद्यान्नो का आयात करना पड़ा । निर्यात में विविधता आई 
है । जहां 950-5] में केवल १00 प्रकार की वस्तुएँ निर्यात की जाती थीं 
झब लगभग 3 हजार प्रकार की वस्वुएँ निर्यात की जाती हैं। प्रमुख भ्रायात-निर्यात 
मर्दे झ्रागे दी गई हैं। 

5, व्यायार की दिशा (7072८0०7) से परिवर्तेन-- स्वतन्त्रता प्राप्लि से पूर्व 
इमारे विदेशी व्याघर से इगलँण्ड को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था / झ्रव अमेरिका का 
स्थान ऊँचा हो गया है। भ्रब हमारा विदेशी व्याप्र पश्चिमी यूरोपीय देशो व 
साम्राज्यवादी देशों से भी तेजी से बढ रहा है। जहाँ द्वितीय विश्वन्युद्ध से पूर्व 
भ्रभेरिका का हमारे झायात-निर्यात मे क्रमश 6 और 9 प्रतिशत भाग था वह बढ़ 
कर 497[-72 में क्रमश 35% तथा 8% हो गया । रूस का भाग 948-49 मे 
सभ्य था वह 797]-72 मे ऋमश 6 झौर १7 प्रतिशत हो गया। भब हमारे विदेशी 
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व्यापार में प्रमेरिका, ब्रिठेत तथा रूस को कर्ण प्रथम, विवीय तथा तृतीय स्थान 
शाप्त है जैसा कि पृष्ठ !90 पर दी गई तालिका से स्पष्ट है-- 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हमारे विदेशी व्यापार में ब्रिटेन, पश्चिमी 
जमेनी व फ्राय्य ग्रादि का महत्व घटा है जबकि रूस जापान व अमेरिका का महत्व 
बिरन्तर बढ़ता जा रहा है । अमेरिका से बागला देश के स्वतन्त्रता संग्राम के समय 
हमारे सम्बन्ध विगडने से विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पडा 

6 विदेशों व्यापार मीतियों मे नये मोड--झारत में आयात निर्यात नीतियों 
को देश की विकास नौतियो के अनुकूल बदाने वी देष्टा की गई है । विदेशी वितिमय 
सकट से छुटकारा पाते के लिए झ्रायात को कम करने के लिए नियन्त्रणों में वृद्धि 
तथा निर्यात मे वृद्धि के लिए प्रोत्ताहन की नीतियाँ झपनाई गई हैं। 970-7] व 
497[--72 की झायात नीतियो को उत्पादन निर्यावोन्मुख (?7०/0९0०७ एप्रश 
फिए0/-07००७) बनाया गया है । यद्यपि विदेशों व्यापार का राष्ट्रीयकरण तो 
सही किया गया पर उसके सरकारीकरण का सिलसिला !969--70 से लागू हो गया 
है, बयोंकि 969-.70 में राज्य व्यापार स्ष्याओ्रों को 22 वस्तुओं के आयात का 
एकाधिकार प्रदात क्या गया था। 2979-78 में 38 बल्तुओं के और समावेश से 
60 वरढुओं के प्ायाव का एकाधिकार प्राप्त हो गया) सरकार द्वारा राज्य व्यापार 

- निगम के अन्तगेंत एक झलग केन्द की स्थापना राज्य अभिकरणों के बढते प्रभाव का 
चोवक है ॥ नई आयात नीतियों मे कुछ शोर वस्तुओं का सरकारी सूचो मे समावेश 
हो जाने से श्रद 2!0 वस्तुओं के श्रायात मे सरकार को एकाधिकार प्राप्त हो गया 
है। 977-78 की झ्रायात नीति के अनुसार जो उपक्रम अपने उत्पादन का 20% 
निर्यात करते थे उन्हें अपने लिए झायातों तथा वित्तीय सहायता मे वरीयता दी 
जायेगी । लोह इस्पात के निर्यात को छूट दी गई है । 

7 भिर्यात सस्वद्ध ते प्रयल्वों में वृद्धि--विकास कार्य-क्र्मों के लिए विदेशी 
विनिमय साधन जुटावे लथा विदेशी विनिमय सकट की समस्याग्रो का समाधाव करने 
के लिए निर्यात वृद्धि के लिए करो में रियायतें भारतीय मुद्रा का झ्रवमूल्यन, निर्यात 
संस्थाप्रो को स्थापना, तथा झ्ावश्यक सुविधान्ा की समय समय पर घोषणा वी गई 
है | नियति सम्वर्द्धन के लिए किये गये प्रयत्नों का उल्लेख आगे विस्तार से दिया 
गया है । 978-79 की द्य'यात नीति में विर्यात सम्वस्धी अनेक सुविधाओं का 
विस्तार क्या है । 3979-80 में झौर सुविधाएँ दी हैं । 

$ प्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार में नारत के माग मे करो---विश्व के विदेशी व्यापार 
में 4950-60 को भ्रदधि से दुगुनी दृद्धि हुईं है / भारत का 950-5 में विदेशी 
ब्यापार मे 2 7% भारू था वह घटकर 960 में केवल ! ९ ही रह गया। अद 
यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत का हिस्सा विश्व व्यापार मे केवल 0 6% 
ही रह गया है । भारत के विदेशी व्यापार मे चुद्धि ठो हुई है पर विश्व व्यापार मे 
इससे कही मधिक वुद्ध हुई है। 4978-79 पे विश्व का कुद निर्यात 300 झरव 
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डालर था उसमे भारत का निर्यात 8 अरब डालर ही था जो विश्व निर्यात का केवल 
0 69% भाग हो है। मारत का स्थान 28 वाँ है । 

9 विदेशी व्यापार में भारतीयकरए-भारत मे विदेशी व्यापार का अधिकाश 
भाग विदेशी ग्रायात-निर्यात फर्मों, जहाजी कम्पनियों, बीमा वम्पतियों तया विदेशी 
विनिमय बैंको के हाथ में है । अत लाभ उन्हें ही प्राप्त होता है। भव यद्यपि 
भारतोयकरण करने का कार्य प्रगति पर है पर गति घीमी होने से लामोपाजेन 
विदेशियों को हो रहा है ! 

0 विदेशी व्यापार का केन्द्रीयकरणा-मभारत के विदेशी व्यापार का लगभग 
68% भाग सामुद्रिक मार्ग से होता है। झत विदेशी व्यापार मुख्यतः बम्बई, 
कतदत्ता, मद्रास बन्दरगाहो में केन्द्रित है। इन वन्दरगाहो पर भीड कम करने के लिए 
विभशाखापट्टन मु, कोचीन गौर वान्दला बन्दरगाहो को विकसित किया जा रहा है । 

भारत के मुरुय भ्रायात 
(एशाफलंज्थ ॥क्रए०75 ० [98079) 

भारत के भायातो मे पहले निरभित माल की प्रमुखता थी । भव हमारे मुख्य 
आयात मशीनें, परजीगत सामान लोहा-इस्पात, यातायात उपक रण, रासायनिक पदार्थ 
तथा पलौह घातुएँ एवं खाद्यात हैं। भायात की वस्तुओं तथा प्रायातित देशो का 
सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--978-79 में पिछले वर्ष के मुकाबले 5% की 
वृद्धि हुई है। 

१ मशीनें बिजली का सामान त्था परिवहन उपक्रण--हमारे झ्रायातो में 
इस मद का प्रयम स्थान है क्योकि देश मे श्रौद्यागीकरण की याजनाप्रो का इनके 
ग्रायात के बिना जियान्वित करना मुश्किल है। 950-5] में इनका झायात 9 
करोड रुपये का था पर 965-66 म बढकर ४02 करोड रु का हो गया। 
969-70 में इनका श्रायात 395 करोड रहा जबकि 973-74 में श्रायात 
78 6 करोड़ रुपये रहा है। 977-78 मे बढ़कर 58 करोड रु हो गया है | 
इन वस्तुओं का भ्ायात ग्रेट ब्रिदेत, अमेरिका, पश्चिमी जर्मती, जावान, कताढा से 
हाता है । प्रव भारत मे चीनी, सीमेट, दिजली की मशीनें, यातायात उपकरण के 
उत्पादन मे वृद्धि से भविष्य मे इनके झ्लायात म कमी झायेगी । 

2 लोहा-इस्पात-देश मे लाहा-इस्पात की पग्रधिक मांग है। यद्यपि तीन 
लोहा-इस्पात कारखानो से पूर्ति मे वृद्धि हुई है फिर मी झ्रायात करना पड़ता है पर 
अब कमी का रख है। 3960-6] म खाद्यात वा झ्रायात 63 करोड रु था वह 

965-66 में 54 करोड 8 तथा 969-70 में घटकर 8] करोड़ रुपये ही रह 
गया है पर 973-74 मे भ्रायात 2493 करोड़ रुपये रहा है जबकि 977-78 
में बढकर 350 करोड £ हो गया है। भारत मे सोहा टस्पात सुख्यत इगलेंण्ड, 
श्रमेरिका तथा परिचिमी जर्मनी से मगवाया जाता हैं । 

3 खाद्यान्न एवं छाद्यान्न का सामान - देश में बढती जनसख्या और मानसून 
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५ है प्रकोपो के कारण भारत जो विभाजन से पूर्व खाद्यान्न का तिर्यातक देश थ 

 पब प्रायातक हो गया है । जहाँ )9 50-5] में खाद्यात का भायार केवल 99५ 

करोड़ रपये था वह बढकर 4965-66 में 507 करोड झुपये हो गया। प्रयमः 
दितीय तया तृतीय पंचवर्षीय मोजनाझो में क्रमश 595 करोड, 850 करोड तथा 
],50 करोड स्पये के मूल्य बा खाद्याव आयात क्या गया ५! 69-70 में भी 
लगभग 26 करोड रुपये बे खाद्यान्न का आयात हुआ्ना और 97-72 में आपात 
केवल )97 करोड रु रहा। 4975-76 में खाद्यान्न वा आयात मूल्य 342 
करोड़ रू रह( जबकि 977-78 में घटकर 722 करोड झुपये रह गया है। 
प्रमेरिका से गेहू एवं चावल, कताडा, आस्टू लिया तथा अर्जेन्टाइना से गह और बर्मा 
हा धाइलैड से चावल आयात करते हैँ । 

4 खनिज, ईंधन एवं श्न्य िकने पदार्थय-ईत मेंदे के प्रन्त्गेत आशिक 
साफ या क्ूंड पेट्रोल व मिट्टी का तेल एव लिक्‍से पदार्थों का समवेश करते हैं। 
इसका झायात 950-5 ] भे केवल 55 करोड़ रुपये था पर १965-66 में आयात 
का मूल्य ]07 $ करोड रुपये था। भव झारत में ही खनिज तेल साधनों के विदोहन 
में प्रगति से आयात मे कमी होती थी पर मांग बढ जाने के कारण सायात नर वृद्धि 
हुई है ।. 969-70 में 96 करोड सपये व चेट्रोल तदा 47 करोड़ ह्पये के अत्य 

,पामाव झायात हुए ६ 97 3-74 में इसका कुल झायांते मूल्य ५60 04 करोड रपये 
रहा। 977-78 में आयात )5504 करोड रुपये का रहा। पेट्रोल बर्मा, रूस, 
ईरान व अमेरिका से भ्रायात किया जाता है । 

5 रासायनिक तर्तव एव घोल -देश म ऊुपि एव ओौद्योगिक विकास क्के 
कारण रासायतिक तत्व एवं घोल का महंत्व बहुत बढ गया है इसके अन्तगत रगते 
का सामान, दवाइ्याँ, उदेरकों का सामान तथा रामायनिक तत्व एंव चाल आते है । 
965-66 में उदेरको का आयात मूल्य 9 करोड स्पये था वह 968-69 मे 
50 करोड रुपये हो गया तथा रासायनिक तत्वों एव घोल का भ्रायात वेश 565 
करोड से बढकर 82 करोड रुपये हो गया। 977-78 में रासायनिक उवेरकी 
तथा रासायनिक तत्वों एव घोल दा आयात तर्मश 338 करोड रुपये तथा 
१94 4 करोड रुपया रहा । इन वस्तुओं का आयात ब्विठेत, अमेददिका, फाज, पश्चिमी 
जमेनी तथा जापान से होता है । भ रत मे रासायातर खाद की उत्पादन बढाने से 
जहा 968-69 भे झ्रायात ) 50 ब्रोड सपये मूल्य का था वह [976-77 में घट 
कर 97-7 करोड रू हो गया जवकि ]977-78 में 338 करोड रु का था। 

6 कपास व कच्चा जूट - विभाजन से पूर्व मारत जूड के कच्चे माल का 
शुक्रमात्र उत्पादक तथा कपास का छ्यीतक था पर ये क्षेत्र पाविस्ताव में चले जाने 
हे आयात करना पडता है । पचवर्षीय गोजताझो में भारत स उत्वादन मे वृद्धि से 
झऋायात पर निर्मेरता कप्त होती जा रहो है। जहाँ !9 50-5] में कपास व जूठ का 
झायात कमश, 0 करोड तथा 7*5 करोड रूपये था वह 968-69 में चंद कर 
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ज्रमश 90 करोड तथा 9 करोड म्पये रह गया है। 977-78 में श्रायात मूल्य , 
अऋ्रमश 99 करोड रुपया तथा 4 करोड रुपया ही होने का अनुमान है। कपास 
का भायात मिन्न अमेरिया, सूडान व पाविस्तान से तथा छूट वा आयात पाविस्तान 
से होता है । बैस हम छोट रेशे की घटिया रिस्म को र॑ई वा निर्यात करते हैं पर 
बढ़िया विस्म की लम्बे रेशे की रई का आयात करते हैं । 

7 ब्रन्य भ्रायात--इसके अलावा मारत अ्लोह वस्तुएँ (चावा, सीसा, दिन, 
रागा, निकल) पशुओ्रो की चर्बी, रवर पेपर बोड, कच्चा उन श्रौर हीरे-्मोतियो का 
प्रायात भी करता है | श्रलौह धातुओं का झायात 960-6] में 74 5 करोड रू 
था वह बढ़कर 965-66 में !08 कराड रु हो गया। ]977-78 में प्रायात 
00 करोड़ रुपये होने वा अनुमान है । इसी प्रकार 969-70 में रबड का झायात 
97 बरोट रपये था वह घटकर 977-78 म?7 करोड़ रुपया रहा । बागज, 
प्रखवारी कागज व कागज का निर्मित माल 62 करोड़ रपये तथा वतस्पति तेल 
का आयात 72 करोड़ रुपये रहा क्योरि दश मे बढ़ते भावों के नियश्तण के लिये 
अधिक झ्ामात हुझ्ां । 

भारत के प्रभुख आयात (990/5 950-78) 
(म्ृल्य करोड रुपये में) 


मद 4950-5 ग 960-6 ५ 970-7 ॥ [9 73-74]97-78 
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भारत के प्रमुख निर्यात 
(छणलंफश एफफ्णांड ० पा9) 


जिस प्रकार भारत के आयात में कुछ ही वस्तुओ्रो की प्रधानता है ठोफ उत्ती 
प्रकार हमारे निर्यात व्यापार में भी परम्परागत वस्तुओं की प्रधानता है । चाय, सूती 
कपड़ा तथा जूट में निित माल का हमारे निर्यात में अब भी लगभग 40 से 43 
प्रतिशत भाग है | श्रब इन्जीनियरिंग सामान, लोहा, इस्पात, रसायंत व मछली भ्रादि 
इस्तुओ के मिर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हुई है और विविधता दृष्टियोचर हुई है पर 
जूट के निभित भाल मे चाय तथा काजू हीरे-मोती व तिलहनो के निर्यात में कमी का 
हब है । हमारे निर्यातो म वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है परिणामस्वरूप 
निर्यात में वृद्धि हो रही है। 978-79 मे निर्यात पिछले वर्ष की तुलना मे 
65% बढ़े । 


2 जूद से निम्ित माल--इसके अ्न्तगंत टाट, चटाइया, बोरे, गलीचे व 
सुठली झादि हैं। 948--49 मे विश्व व्यापार में जूद के निमित माल के निर्यात मे 
भारत का हिस्सा 97% था पर झव श्रतिस्थापन वस्तुएं काम मे देशों की प्रतिस्पर्दधा 
से हमारे निर्यात कम हो रहे हैं ॥ जहाँ 950-5| मे जूट के विभित साल का मूल्य 
23-8 करोड़ रुपये था वह 965--66 के उच्चतम बिस्दु 288 करोड़ रुपये पहुंच 

गया । 970-7] भे केवल 90 4 करोड रु० ही रहा जबकि 976-77 मे तिर्यात 
बढ़कर 200 8 करोड रुपये हो गया है । जूट के निमित माल के निर्यात को प्रोत्साहन 
देने के लिए सरकार ने निर्यात शुल्क जो 750 रुपये प्रति टन था घटा कर अब 
200 रपये प्रति टन कर दिया है तथा ग्रभिनवीकरण में सहायता दे रही है । हमारे 
मुख्य ग्राहक सयुक्त राज्य अमेरिका, झ्रास्ट्रेलिया, ध्यूजीलैड, भ्रजेंग्टाइना, कनाडा, 
वर्मा, पीछ, क्यूबा, थाईलैड आदि हैं॥ 2977-78 में निर्यात 245 करोड रुपये से 
अधिक थे । 


2 चाप व काफी--चाय हमारे निर्यात को दूसरी सबसे बड़ी मंद है। भारत 
का विश्व व्यापार भे चाय मे पहले 50% भाग था ग्ब घट कर 40% ही रह गया 
है। झब हमारे प्रतियोगी के रूप मे लका, ग्रफ्रीक", इण्डोनेशिया ग्ादि हैं । चाय का 
निर्यात भ्रब देश मे ही खपत बढने से घट रहा है । जहाँ 4950-53 प्रे निर्यात 
89 4 करोड़ स्पये थां वह अपने रिकार्ड बिन्दु पर (962-63 में) 203 करोड़ ० 
पहु च गया तब से निरन्तर घट रहा है ॥ 967-68 मे निर्यात मूल्य 80 करोड 
रुपये था बह घट कर 969-79 में [24 5 करोड रुपये ही रह गया था पर 
4973-74 और 977--78 भे यह बढकर क्ष्मण 446 तथा 555 करोड रुपये 
होने का झनुमाव है । कॉफी का निर्यात बढा है ) 2968-69 मरे निर्यात 8 करोड 
रूपे था जबदि 977--78 में निर्यात 9॥ वरोड रपये से कुल अधिक है । हमारी 
ला के क्रेता राष्ट्र--ब्रिदेत, ग्रमेरिका, मिस्र, कवाडा, प्रायरलैड, सूडान, आास्टूं लिया, 
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पश्चिमी जमेनी तथा नीदरलैड आदि हैं। ब्रिटेन हमारे कुल निर्यात का लगभग 
$ भाग चाय खरीदता है । । 


3 सूत एवं सूती वस्त्र--इस भद का हमारे निर्यात व्यापार मे तीसरा स्थान 
है । कुछ वर्षों मे निर्यात के गिरने की प्रवृत्ति रही पर 969-70 में फिर वृद्धि हुई 
है । देश मे खपत बटने तथा सुपरफाइन व बढ़िया किस्म के कपडे के उत्पादन की 
कमी से तो निर्यात कम हुए हैं पर साथ-साथ विदेशी बाजारों में जापान, पाकिस्तान, 
हागकाग, पुर्तंगाल व स्पेन की प्रतिस्पर्डा भो महत्वपूर्ण घटक रही है। 950-5व में 
हमारे सूत तथा सूती वस्त्रों का निर्यात 38 4 करोड़ रुपये था वह घटकर 
965-66 में 90 करोड रुपये ही रह गया । विभिन्न नियत प्रयत्नों के फलस्वरूप 
]973-74 मे निर्यात बढकर लगभग 265 6 करोड रुपये रहा जबकि 977-78 
में निर्यात 457 करोड स्पये रहा है। 


भारत के कपडो व सूत के सामान के मुख्य ग्राहक ब्रिटेत, लका, बर्मा, 
श्रास्ट्रे लिया, मलाया, अझदन, इन्डोनेशिया, सूडान, इथोपषिया, नाइजेरिया तथा ध्यूजी- 
लैंड आदि हैं। निर्यात वृद्धि के लिए निर्यात परिषद्‌ भी प्रयत्नशील है तथा ठहरने 
के लिए लागत में कमी तथा हैण्डलूम वस्त्रो के निर्यात को बढाने पर जोर दिया जा 
रहा है। 

4 कच्छा लोहा--भारत में उच्चकोटि के लोहे के भण्डार हैं पर देश में 
आ्राग्तरिक माग कम है। यद्यपि अभ्रव नये कारखानों की स्थापना से माग मे घृढ्धि हो 
रही है। भारत से कच्चा लोहा जापान को निर्यात क्या जाता है। 960-67 में 
निर्णत मूल्य 34 करोड रुपये था वह 970-7 मे बढकर 27 3 करोड रपये हो गया 
है पर 973-74 में पुन बढ़कर 328 बरोड रपये होगा जबकि 977-78 मे 
नियात 24] करोड रपये रहा । 


$ इजोनिरयरिंग सामान-देश मे औद्योगीररण से अब इजीतियरिंग भाल 
की उत्पत्ति भे वद्धि हुई है और भारत जो पहले इजीनियरिग सामान का वडी मात्रा 
मे आयात करता या अब निर्यात करने तगा है । यहाँ से मशीनरी स्‍भौजार, साइकिर्लें, 
स्टील फर्नीचर मशीन टूल्स सिठाई की मशीनें पे, डीजत इंजन रेलवे वेंगत, 
सीमेट, मशीनरी तथा ट्रासमीटर मुख्यत दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी भपीका के 
विकासशील देशो यूरोप के दुद्ध देशो तथा रूस को निर्यात किया जाता है। जहा 
]965-66 में केवल 29 करोड़ रुपये मूल्य के इजीनियरिय सामान वा निर्यात होता 
था वह 970-7 मे निर्यात मूल्य वटकर 6 5 करोड रु० हो गया है ! 4965- 
66 के मुकाबले इसक्ते निर्यात में लगभग 300% की वृद्धि हुई है । केवल एक साल 
में ही पिछले वर्ष के मुकाबले 30% की वृद्धि उज्ज्वल भविष्प का सकेत है । 
973--74 मे इजोतिर्यारग सामान का तिर्यात मूल्य वदकर 207 करोड रु० हो 
गया है। 977-78 मे यह वढकर 67 करोड रु० होते का झनुमान है । 
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6. काजू व मसाले--इत वस्तुओं वी प्राजकल विदेशो में माग तेजी से बढ 
रही है। भारत मौजम्विक तथा डागानिका से कच्चे काजू आयात करता है और उस्हे 
तैयार कर भ्रमेरिका, रूस, पूर्वी एव पश्चिमी जमनी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रास, जापान, 
लेबनान तथा नीदरलैंड आदि देशो को निर्यात करता है। ।960-6 में काजू का 
लनिर्यात केवल 29 8 करोड रुण् का था बहू बढ़कर 968-69 में 6] करोड रु० 
मूल्य का हो गया पर 977-78 में यह 49 5 करोड रू० होने का अनुमान है । 
मस्ालों का निर्यात भी मुख्यत उपयुक्त देशो को होता है। 965-66 मे निर्यात 
36 4 करोड रुपये था वह 9 68-69 मे घटकर केवल 25 करोड़ रुपये रह गया 
पर 973-74 में निर्यात 549 करोड रु० था जबकि 977-78 भें निर्यात 
बढ़कर 37 करोड झुपये होने का अनुमान है । 


प लोह“इस्पात--भारत में लोहा-इस्पात उद्योग के विकास में भारत निर्यात 
करने भे सक्षम हुआ है । हमारे यहा से लोहा इस्पात का निर्यात विकासशील राष्ट्रो 
को होता है वैसे हम श्रायातक पर निर्यातक दोनो हैं। 965-66 मे लोहा इस्पात 
का निर्यात 9 5 करोड रुपये था वह 969-70 म बढ़ कर 87 2 करोड रुपये 
तक पहु च गया । ! 965--66 की तुलना में ! 969-70 म लोहा इस्पात के निर्यात 
में 3३ गुनो वृद्धि हुई है। 97 7-78 मे निर्यात मूल्य 86 करोड रुपये था । 


8 बनस्पति तेल व खली--भारत मे ओौद्योगीकरण का प्रमाव तिलहन के 
सर्यात में कमी पर तेव और खली के निर्यात म वृद्धि का कारण बना । ग्रव मारत 
से मू गफली, अरण्डी झौर अलसी का तैल व खली ब्रिटेन, बर्मा, इटली, फ्रास, 
बेल्जियम प्रादि राष्ट्रों को भेजी जाती है| तेल तथा खली का निर्यात 960-6। में 
क्रमश 8 5 करोड़ रुपये तथा 4 3 करोड रुपये था, अब !969-70 में बढकर 
ऋरमण ] 7 करोड र० तथा 42 करोड रू० पहुच ग्रया है। 977-78 मे तेलो 
का मूल्य घटकर 2 क्रोड रु० तथा खली का मूल्य 33 करोड रु० रह गया । 


9 घिविघ--इनकै ्रलावा भारत से 93 करोड़ रु० मूल्य तम्बाकू के उत्पादन 
का निर्यात इगलैड, ज्यपान, स्वीडन तथा नीदरलैण्ड को किया जाता है ! इसी प्रकार 
घटिया किस्म की कपास ब्रिदेन तथा जापान को निर्यात की जाती है । मैगनीज और 
प्रश्भक का भी नियात । 977-78 मे क्रमश 5 तथा 2 कराड रु० था। मछली 
तथा मछली की वस्तुप्रो का निर्यात ]965-66 मे केवल 0 5 करोड €० था वह 
4977-78 मे बढकर 74 करोड ₹० हो गया है अधात्‌ !2 वर्षों में इसके निर्यात 
में 8 गुती वृद्धि हुई है । हीरानयनो का तिर्यात मूल्य श्रव 242 करोड रु० है । 


रासायनिक तत्वों (टपथ्प्रा-था) के निर्यात म भी हमारा कदम सराहनीय 
है जहा 965-66 में रासायतिक पदार्थों का निर्यात लगभग 8 करोड रुपये था 
वह 977-78 में बढकर 3) ]7 करोड रुपये हो गया है। चीनी का नियात मी 
968 69 म 02 करोड रुपये से बढकर ]975-76 म 72 5 करोड रु० हो 


98 


गया था । सरकार द्वारा देश मे उपयोग हेतु निर्यात 977-78 में घटाने से 77 3 


करीड र० मूय की चीनी बाहर भेजी । 


इस प्रकार भारत के निर्याता मे विविघता थाई है और परम्परायत वस्तुग्नो 
के स्थान पर नये उत्पादनों से निर्यात म आान्तिकारी परिवतंन हो रहे हैं । निर्यातों 


का स्वरूप विकासोन्मुख है । 


नियोजन तथा आधिक विकास 


भारत के प्रमुध निर्यात (&57ण75) 





(करोड रुपये भ) 




















मद ]950 57 | 965-66| 970-7] | 977-78 
] 
| जूट का सामान । ]38 !| 82! 90 4 245 
2 चाय (7०७) 804 444 4 448 2 555 
3 सूत सूती वस्त ग्रादि 38 4 900 ]5 0 457 
4 चमडा चमडे की वस्तुएँ 260 28 5 733 248 
5 इजीतियरिंग सामान 5 800 ]6 5 67 
6 रसायन एवं रसायन पदाथ_ ++ १4 4 29 4 7 
7 चीनी 04 32 276 ॥7 
8 वाजू 86 230 520 450 
9 खली इत्यादि 003। 343 554 33 
0 फल ग्यादि 5 | ञ-+ ]2 9 40 
]] तम्दाफू | 5 | 9 6 सी । /8 6] 
ही कप । 
झन्य सहित कुल याग 6007 8056 | 5352 | 53730 
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भारतीय विदेशी व्यापार की सेस्‍्व॒ना तथा व्यापारिक नीति १99 


मारत मे विदेशों व्यापार की मुस्य समस्याएं 
(दा फएाफीशा$ ण एएशश्डा बुड्ब७ 0 ह09) 


आरत के विदेशी व्यापार मे अनेक समस्‍यायें उत्पत हो गई हैं। जहां एक 
और नतिर्यातों की प्रपेक्षा ग्रायातो मे तीज वृद्धि से व्यापार झसन्तुलन एव विदेशी 
घिनिमय सकट उत्पन्न हो गया है वहा दूसरी ओर निर्यातों मे वृद्धि की समस्या है। 
देश में वस्तुप्रो की झ्रान्तरिक माग में वृद्धि, ऊंची उत्पादन लागते, बढती विदेशी 
प्रतिस्पर्द्धा और सभी राष्ट्रो मे बढती राष्ट्रीयता की कट्टर भावना से सरक्षण नीतियों 
का अनुसरण नई समस्याप्रो को जन्म द रहा है। यही नही, नये नये आविष्कारों से 
ब्रतिस्थापन बस्तुप्रों का निमाण ओर विकसित देशों म परस्पर व्यापारिक गठबष्यनों 
के वारण भी विदेशी व्यापार की समस्याएँ बढ रहो हैं। भारत के विदेशी घ्यापार 
को प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं-- 

॥ आस्तरिक साँप मे वृद्धि “योजवान्वड विक्रास से देश भें जनसाधारण 
की तपशक्ति मे वृद्धि होने तवा जीवन-स्तर में वृद्धि की लालसा प्रवल होने स देश 
में वस्तुओं की माग तीद़ता से बढी है । इससे निर्यातों के लिए उपलब्ध माल में क्रमी 
हो जाना स्वाभाविक है । क्योकि चब निर्यातकों को देश में ही ऊँचे मूल्य प्राप्त हो 
जायें तो निर्यात का जोखिम बयो उठाने लगें। यही कारण है कि मारत में चाय, 
चोनी, सूती कपडा, जूते, तम्बाकू तथा वनस्पति का निर्यात घटा है या कम गति से 
बढा है । 

इसके साथ-साथ आ्रान्चरिक माँग मे वृद्धि से झ्रायातों मे भी वृद्धि होती है 
क्योकि विकासशील राष्ट्रों मे उच्चवग में. उत्कृप्ट उपभोग (0075900००३ (९00- 
$७77७/०7) की प्रवृत्ति प्रबल हाती है। सरकार के द्वारा ऐसे माल के ग्रायात पर 
नियन्त्रण होते पर भी तस्करी से माल आता है अत आन्तरिक माग म वृद्धि दुहरी 
समस्या है । निर्यात को हतोत्साहिंत करती है तथा झ्रायात को प्रोत्साहित, जो कि 
घिदेशी विनिमय सकद एवं व्यापार असन्तुलन को जन्म देती है 

2 निर्यात की कट्टर प्रतिस्पर्दा-विश्व व्यापार भ हमारी परम्परागत 
वस्तुओ्नो के तियात मं नये विकासशील राष्ट्र हमारी प्रतिस्पद्धा कर रहे है जैसे चाय 

मे लका, पूर्वी अफ़ीका तथा चीनी कट्टर प्रतिहन्द्ी हैं। जूदम पाकिस्तान, सूती कपड़े 
मे जापान, चीन, पाविस्तान, मैगनीज मे ब्राजील, अफ्रीका व रूस हैं। इस प्रतिस्पर्दा 
में भारत तमी टिक सकता है जबकि उसकी निमित वस्तुप्रो की विस्म ऊची, मूल्य 
कम तथा माँग लोचदार हो । 

3 भारत मे उच्च मूल्य स्तर-योजनाबद्ध विकास मे हीतायें प्रबन्ध का 
अत्यधिक सहारा लेने तथा मूल्य स्थायित्व के अभाव में मूल्य-स्तर बहुत ऊंचा है।॥ 
इससे हमारे विदेशी व्यापार पर मुख्य तीन प्रभाव पड़े हैं, ऊंचे मूल्या से ग्रायात को 
बढावा, निर्यात को हतोत्साहन तथा ऊँची उत्पादन लागत से विदेशी प्रतिस्पद्धा मे 
टिक पाने की शक्ति मे कमी | झत- विदेशी व्यापार की समस्या विक्रद हुई है । 


200 नियोजन तथा झ्राथिक विकास 


4 विकसित राष्ट्रों मे उदार दृष्टिकोण का प्रभाव--विकासशील राष्ट्रो के 
सामने यह समस्या अधिक भयावह हैं क्योकि जब तक विकसित राष्ट्र विकासशील 
राष्ट्रों मे श्रायातों पर पत्रिबन्ध लगायेगे या उनसे प्रतिस्पर्द्धा करेगे तो उनके निर्यात 
की सम्भावनायें सीमित होगी । विकसित राष्ट्रो की प्रतिवन्धात्मक नीतिया भारत के 
विदेशी व्यापार में वाधा हू । दिल्ली म आयाजित समुक्त राष्ट्र सघ के व्यापार-विकास 
सम्मेलन में विशेष प्रयत्नों के बावजूद मी भ्राधारभूत निर्णय न हो सके । 


5 श्रौद्योगीकरण के लिये झआयातो को अ्रनिवाय्यंता--भारत ने देश मे तीव्र- 
गति से ग्रौद्योगीकरण के लिये सुहृह श्राधार तेयार करने का लक्ष्य रखा है झौर उस 
लक्ष्य कीं पूर्ति वे लिये भारी मशीनो, विजलो का सामान तथा परिवहन उपकरणों 
का श्रायात झनिवाय है जब तक कि देश इन दस्तुओं के निर्माण में झात्मनिर्भर न 
हो जाय । 


6 कच्चे माल व प्राधुनिकीकरण की समस्या -- देश मे जहा एक ओर निर्याव 
उद्योगों को प्रोत्साहन देने वे लिए कल पुर्जे व कच्चे माल को आवश्यकता होती है 
वह दूसरी और फंशन, रचि परिवतंन के साथ-स।थ भारतीय उद्योगों मे उत्पादन 
की किस्म, डिजाइन न ताल-मेल नहीं वैठाया जाता। अत निर्यात वृद्धि के लिए 
सम्ये रेशे वी राई, काजू, मसालो बे! उत्पादन भ वृद्धि करने बी आवश्यकता है तथा 
उद्योगों में विवेक़ीक रण, ग्राधुनिकी करण को बढावा देना आवश्यक है। 


7 राष्ट्रीय भादना तया सरक्षण नौति -सभी नवोदित एवं विकासशील 
रा द्रों मे ग्रपने आर्थिक विकास के लिए ग्रायात पर प्रतिवन्ध प्रान्तरिक उद्योगों 
बो संरक्षण दव वी भायता ऑए प्रबल है । जिस प्रकार हम अधिक निर्यात तथा कम 
श्रापात को चष्टा ऋरत है, सभी देशो में यही प्रवृत्ति प्रवल है। विकासशील राष्ट्र 
ही नहीं विक्रतत्र राष्ट्र भी ग्रावातों पर प्रतिवनन्‍्ध की नीति का झनुसरण करते हैं । 


$ व्यापार में घाटा तथा व्यापार श्रसन्तुलन--हमारे विदेशी व्यापार की 
सबसे बडी समस्या व्यापार में घाटा है । देश में आयातो बी प्रनिवार्यता तथा उनमे 
निरन्तर तीय्र गति ग| वृद्धि तथा दूसरी ओर झान्तरिक माग मे वृद्धि से निर्यात मे कम 
गति से वृद्धि ह'ने स व्यापार सस्तुलन हमारे विपक्ष में बढा है। जहाँ 950-5 में 
ब्यापार का घाट बेवल 49 77 करोड सपया था वह बढ़ कर 957-58 में 640 
करोड़ रपया तथा 967-68 मे 92। 6 करोड रुपया हो गया। अ्रब निर्यातों मे 
बुद्धि, ग्रध्िक होने तथा ब्राए'त प्रतिस्थापन में प्रगति से ध्रायात मे कमी होने से व्यापार 
व बढती कीमतो का धाटा 970-7] में 98 7 करोड रुपये ही रहा पर खाद्यान्न 
के ग्रभाव व बटती बीमतो स 973-74 में घाटा बढकर 402 करोड रपया था 
जबकि 975-76 मे घाटा बढ कर 26 बरोड रुपया होने का भनुमान है। 
किन्तु 4976-77 में घाटा 609 0 करोड रुपया बचत में बदल गया विन्तु 978-79 
में पुन. घादा 08 6 करोड़ रु हो गया ॥ 


आासीय विदेशी व्यापार की संरचवा तथा व्यापारिक नीति 20॥ 


9 विदेशी विनिमय रांकट तया राम्वर्द न समस्‍यायें - विदेशी व्यापार मे 
बढ़ता हुआ असन्तुलन, खिंदेशी सहायता एवं ऋणो की झनिश्चितता से भुगतान 
असच्तुलन होना स्वाभाविक है और इससे विदेशी विनिमय सकट का हमको सामना 
करना पड़ता है । इस सबठ का मुकावला करन के लिए हमारे सामने निर्यातों मं 
बुद्धि के अलावा कोई विक्रल्प नहीं रह जाता $ एसी परिस्थिति में निर्या। सम्बद्ध न 
दी समस्याप्नों का सामना करना एडता है। 

0 यूरोपीय साझा बाजार वे घिटेन [६ ९८ ४ <& छा 3) हमारे 
विदेशी व्यापार म ब्रिटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह हमारी चाय का दो निहाई 
आग झायात करता है और साज्नाज्य अधिमान से भी भारत को इगलेण्ड भ निर्यात 
लाभप्रद रहते हैं । इसके अलावा भी अमेरिका के बाद वह हमारे माल का सबसे बडा 
ग्राहक है । परन्तु जब से ब्रिटेन ने यूरोपीय साभ्मा-वाजार में सम्मिलित होने का 
प्रस्ताव रखा है तब से हमे चिल्ता हो गई है क्योकि ब्रिटेन साभा-वाजार मे 
सम्मिलित होने से वह भी उसके अन्य सदस्यों के अनुक्ल हमारे निर्यातो 
ज़ियन्त्रण की नीति भ्रपता हमारे निर्यातों को का पहुँचायेगा । 

37 दिविधदा का प्रभाव--हमारे विदेशी व्यापार में निर्यातो में कुछ ही 
वस्तुओओ--जूट का माल सूत्र एवं सूती दस्त्र तय्रा चाय की प्रधानता है। अगर इनकी 
फसल मानसून के प्रकोप के कारण खराब हो जाय तो स्वाभाविक रूप से निर्यात वी 
कमी हो जाती है । इसके अलावा इस वस्तुओं की माग बम लोचदार है। अत प्रन्‍्य 
घिदेशी राष्ट्रो द्वारा प्रतिस्पर्दा होने पर मूल्य मे कमी हो जामे से व्यापार का 
घाटा बढ जाता है। जब प्रतिस्वापन वस्तुओ का झभाव बढ रहा है, चाय के मूल्यो 
में उतार-चढाव होते रहे हैं तथा प्रतिस्पर्दा म॑ हमारा टिकना मुश्किल हो रहा है तो 
हमारे लिए झावश्यक है कि हम तिर्यातों मं विविधता लावें । अब्र परम्परागत 
बस्तुप्रो के स्थात पर दूसरी वस्तुप्रों के निर्यातों म वृद्धि को प्रवृत्ति उज्ज्वल भविष्य 
का द्योतक है । 

इस प्रकार य समस्‍यायें हमारे विदेशी व्यापार 


| ८ गर मे व्यावहारिक एवं विवेकशील 
मार्ग अपनाने को प्रेरित करती हैं जिनसे व्यापार वा घाटा कम हो, निर्यात बढ़े 


तथा औद्योगीकरण के माग मे बाधा उपस्थित न करते हुए ग्रायातो को प्राल्तरिक 
उत्पादन से प्रतिस्थापित करें व आयाता को कम करें । 


पर प्रतिबन्ध 


भारत से निर्यात सम्बद्धन के सरकारी उपाय 
((०सशशाशा। छ९४5घा ९5 #ण एरछएणए ए०7०ा05) 
यज्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के समय मारत मे निर्यात नियन्त्रण की नीति 
पपनाई गई थी पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास की सफलता ए. 
विदेशी भुगतान ग्रसन्तुलत से छुटकारा पाने के लिये निर्यात सम्बद्ध न की आवश्यकता 
बढी । प्रथम योजना मे तो आयात की माता प्राय स्विर रहने से विशेष प्रयास न 
करने पडे पर ज्योही देश मे झ्ौद्योगोकरण की द्वितीय पचवर्षीय योजना का शुभाउम 
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इन्जीनियरिंग सम्बद्ध न परिपदो ने उल्लेखनीय काम किया है। ये परिपदे सम्बन्धित 
वस्त विशेष के निर्यात वृद्धि के लिए बाजारों वा अध्ययन, मेलो व प्रदर्शनियो का 
झ्रायोजन, शिप्टमण्डल भेजने, किस्म-नियत्ता पर घ्यान देना धादि कार्य सम्पादित 
करती हैं । 

(४) निर्षात निरीक्षण परिषदू--निर्यात अधिनियम 96० के झन्तगंत 
खिदेशी क्रैताओ्ो की भारतीय माल वी किस्म की पूरी ग्रारस्टी के लिए, कि्स्मि 
जनियत्रण, लदाने से पूर्व निरीक्षण तथा निरीक्षण के लिये झ्रावश्यक &वधघाएं प्रदान 
करने के लिए निरौधाण परिपद्‌ दी स्थापना की गई 

(५0) निर्यात सास एवं गारन्टोी निगम--यह निगम निण्वक्ों की डित्त 
व्यवस्था करता है। माल वी सामुद्रिक एव मूल्यों म उतार-चढाव की जोसिम से 

सुरक्षा प्रद'न करता है । प्र निर्यात सम्बर्द्धन सपठनो म इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 

(रश) व्यापार मण्डल (77802 80०20) ->व्यापार एव वाशिज्य के सभी 
पहलुओ पर विचार करने, उनके सम्बन्ध में सरकार वो सल॒ढ देन तथा निर्यात 
सम्बर्द्धांत मे योग देने के लिए इस सस्ता की सथ पन। 962 में की गई। इस मण्डल 
मे सरकार की उल्लादन व्यय म कमी, साख सुविधा के जिस्तर, जहाय तया भाडे की 
समस्या तथा विदेशों से व्यापारिक प्रतिनिधियों की तियुक्ति पर महत्वपूर्ण सुझाव 
दिये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र जोचा है और अध्ययन के लिए दस समितियों 
बताई हैं । 

इन सस्याप्रो के अलावा महत्वपूर्ण सस्वायें हैं-- 

(आओ) झनिज व घाठु व्यापार विगम--खजिजों व घातुमो के नियत को 
प्रोत्साहन देने के लिए । 

(ब) भारतोय प्रमाणीक्ररण सस्यान--जिस्म नियन्त्रण के लिए । 

(स) दस्तकारी व हायकरघा निर्यात निगम--दस्तकारी तथा हाथ करधा 
सामान के निर्यात वृद्धि के लिए 

(द) इण्डियत कौर्तिल झ्रॉफ झाडिट्र शबच--झ्ापसी भगडे निपटाने के लिए । 

ये) प्रदर्शनी निदेशालय--विदेश ॥ प्रदर्शनी करने 
विभित 2 में भी तिर्यात है कहकर बोर "बला का 
निर्यात पंम्बरद ४ रह ये गये हैं। इस प्रकार 
निर्यात सम्बद्ध न के लिए सगठनों का ऐसा जाल विछ गया है कि उनदे कार्यों का 
विभाजन मुश्किल है और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेतर (0:छ-0:एशा8) तथा 
समस्वय की समस्या उठ खडी हुई है । 

3. बित्तोप चुतिधाद्ो का विस्तार--निर्यात सम्वर््ध न के लिये नियतिकों को 
सस्ती एवं सुविधाजतक वित्तीय सहायता के लिए जहाँ ए४ ओर निर्यात सा 
गारस्टी निगम तत्थर है वहा दूसरी ओर रिजर्व बैंक, स्टेट बैक प्ल्प तथा मपमक लीने 
ऋण प्रदान करते हैँ ॥ विपणन विकास निधि 963 के अन्तर्गत भी निर्याद-कर्त्ताओ् 
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व्‌ उत्पादका का विदेशी बालार, विज्ञास याजनाआओ के लिए वित्तीय सहायता दी 
जाती है । 

4 करों में छूट व रियायत--यरकार न नियाव का प्रात्माहन देने के विए 
झनक वस्तुझ पर नियात कर समाप्त कर दिया ह। इसी प्रकार नियात की जान 
वाला वस्तुग्रा क्ञा उत्पादन-कर स मुक्ति तथा नियाव वस्ठुआ के निमाण म काम गाने 
वाजा वस्तुओ्ना पर चुकाया गया तट-कर वापिस लोटान की नाति अपनाई गई है । 
जूट पर नियात-क्षर 750 छुपय प्रति टन स घटा कर 200 “प्य प्रति टन कर दिया 
गया हू । प्राप्त हान वाल जाभाश का आय कर से मुक्ति चाय पर ज़र 44 पंस प्रति 
क्लाप्राम स धता कर 23 पैस इसक क्तिपय उदाहरण हू । 

5 निर्यात प्रोत्मसाहत याजनाए--सरकार द्वारा नियात सम्बद्धन के लिए 
नियातका का श्रपन नियातत मात स प्राप्द विददशा मुद्रा का उपयाग विशिष्ट कार्यो 
मे करन मारना व पुर्तों क अष्याच मे सुविधा दन भाड़ मे रियायत व परिवहन मे 
प्रायमिकता दत का नीति ग्रपनाउ मइ हू जन--(।) अ्रप्रिम लाइस'स--विशिष्ट शर्तों 
का पूर्ति पर नियात किये चले बल सात के लिए कच्चा मात्र झायात करत मे 
लाइसस झ प्रम रश जात ह (४) मायवा के आयात से प्रावसिक्ता उस झद्यागा 
का दा जाता है 7 नियात मे खान है. (77) झायातित कच्च माल व पूर्जी को 
लियाय उद्यपण्ा ब॥ पपत्ाध बरुरझा (५७) लियफ़ उच्याण३॥ क॥ फ्रपन द्वारा अ्रकित 
विदया मुद्रा का कुछ नाय कच्च सात + खराद व क्ल-पुर्रों क थरावात की सुविधा 
देन (+) निंवप्त व लए रत नड् व सानुद्धित्ष नाइ म रियायत तथा परिवहन मे 
प्राथमिकता प्रदा करन (७) वियाट सदत-ननव्रात ब्यायार मे वित्िष्टीकरण तथा 
उतक स्तर को ऊँचा करन के विए प्रसिद्ध व्यापारिक फर्मो का मल्यता दवर सुविधायें 
दना (४॥) नियात सदना का स्थायना दया वाजारा दा झख्यवन व तियात वृद्ध 
के जिए यावा>यय के विए विदगी विनमय मे प्राथमिज्ता दी जयवगा । 

6 व्यापारिरश समक्ात एवं श्रतराष्ट्रीय सगठनों का सहयोग--व्यापारिक 
समभौता द्वारा वदगी ध्यापार म वृद्धि करन की प्रवृत्ति बासवी शतादद की प्रमुख 
विशपता है। भारत सरकार द्वारा प्रत्क दविपवाय तथा बहु पताय समन्गैत ह्षिय हैं। 
मारत प्रन्तराप्टाय व्यापार सरठत 6 8 7 पर का सदस्य है ) 932 का ग्रोटावा 
सममोठा भारत के वदाण आापार का आपार है| ग्रव भारत पूँतीवादा साम्यवादी 
तथा युद निरषत सजा स व्यापार समझोत कर झपन नियाता मे वृद्धि करन के सभी 
प्रयसन कर रा है । 

4 सुद्ा प्रदमूयत (0 ४०..४००)--भारत म॑ स्वतस्तता प्राप्ति क॑ बाद 
नियाता मे वृद्धि करन तथा ब्यापार झसस्तुलन कय ठ'क करन के लिए दा बार भारताय 
मुद्दा का अवरमूल्यन किया है। पहचा बार अवमूस्यन 949 म क्रिया जबकि मारतीय 
मुद्रा का मूल्य विदरी मुद्रा क रूप मे 30 5% कम कर दिया यया। दूसरा बार 
पझवमुल्यन 966 मे किया गया दव सारतीब मुद्रा का मुल्य विदशी मुद्रा क रुप मं 
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36 5% कम कर दिया । इसका योगदान दुर्भाग्यवज्ञ निर्यात सम्दर्द न में उत्साह 
जतक नहीं रहा । 

8 विदेशों ग्राहकों मे दिश्वास सुजन--भारतीय माल की विदेशी ग्राहको में 
पैठ जमाने तथा उनकी विस्म वी पुरी गारन्‍्टी करने के लिए निर्यात अधिनियम 963 
के अन्तर्गत माल ख़दने से पूर्व उसका निर्यात परीक्षण परिषद्‌ परीक्षण की सुविधा 
उपलब्ध करती है | भारतीय प्रमाणीकरण सस्थान (7 $ । )भी योगदान करता है। 
व्यापार-मण्डल ने भी अस्तर्साष्ट्रीय केत्र की स्थापना भें सहयोग दिया है| झापसी 
अगड़ो को निपटाने के लिए भारतीय सममौता-परिषद्‌ है । इस प्रकार विदेशी ग्राहको 
को सन्तुष्ठ रखने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । 

9 नेशनल ट्रॉफी श्रॉफ एक्सपोर्टस--भारत मे निर्यातकों को प्रोत्साहन देने 
के लिये निर्यात मे कीतिमान स्थापित करने वालों को पहली वार 28 नवम्बर, 
959 मे 9 ऐवाई तथा 25 भेरिट सर्टिफ्किट दिये गये और आगे भी चालू रखे 
जा रहे हैं। 

40 विकासोन्मु श्रायातरननर्यात नीति (978-79 एवं 979-80)-- 
देश के आयातो-निर्यातों के सम्बन्ध मे जनता सरकार ने “नियन्रणों” की अपेक्षा 
विकासोन्मुख एव प्रोत्साहव मूलक् श्रायात निर्याव नीति 979-980 की घोषणा 
की है जो उदारता, सरलता और विकरेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियो पर जोर देता है। 
लघु उद्योगों की भारक्षित वस्तुप्रो के भ्रायातो पर प्रतिबन्ध लगाता है । विकास के 
लिए नयी सुविधाओं का समावेश करता है। निर्यावों को प्रोत्साहन दिया गया है ॥ 


विदेशों व्यापार नीति 
(एणसंशाप (790९० ए०॥०5) 


किसी भी देश के विकास मे उसकी आयात ओर वियात नीतियो का विशेष 
स्थान होता है । इस परिप्रेक्ष्य मे भारत के विदेशी व्यापार की नीति स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ विकासोन्मृुद्ध बनाई गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बांद से प्रायात 
ओर निर्यात नीतियो मे समय-समय पर परिवतंन होते रहे हैं। प्रारम्भ मे झायात 
नीति उदार रखी गई पर 949 मे उसे प्रतिबस्धात्मक बनाया गया । 955-56 भे 
आयात नीति का उद्दे श्य श्रौद्योगीकरण के जिए आवश्यक मशीनरी व भारी सामान 
के श्रायात को प्रोत्साहन देना था पर 957 58 मे विदेशी व्यापार में भारी 
बसस्तुलन के कारण आयातो पर प्रतिवन्‍्ध लगा । विदेशी विनिमय सक्ठ निवारण के 
लिए निर्यात प्रोत्साहन देसे की नीति का अनुसरण क्षिया | वर्ततान आयात और 
निर्याव नीतियो का प्रभुख उद्दृश्य अर्थव्यवस्था मे आत्मनिर्मरता और विविधता की 
दशा को बढ़ाना है ताकि झ्रायात नियल्नण झौद्योगिक विक्रास का साधन, विनिमय 
सक्‍्ट मे रक्षक तथा निर्यात सम्वद्धेन के माध्यम के रूप में कार्य करें। 96। के ह्टी 
भारत की विदेशी व्यापार नीति को मुदालियर समिति की सिफारिशो के अनुकूल 
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4 लघु कुटोर एवं छोटे उद्योग क्षेत्र पी आरक्षित वर्ठुओं के भायात पर 
प्रतिबन्ध--लघु छोटे एवं कुटौर उद्योगो हारा जिन वस्बुओं के उत्पादय को प्रकार 
द्वारा आरक्षित कर दिया गया है भव उन उस्तुप्रो के झाजात पर प्ररिदव रदगा। 

2 छोहे उच्चोगो की ध्यायना व विकाय की शुदिधायें--ठेयी ही के 
आधोन छोटे पेसामे के उद्योग लगाने वालों को तौन लाख रुपये तक वे लाइसत्स 
झासानी से मिल सकेंगे ! 

3 वास्तविक उपभोत्ताओ्ो का दर्का झब सभो अस्पराली, शोध तथा उच्च 
शिक्षा केन्द्र, कृषक सेवा केस्द्रा, छपेवानों रथ यहाशका का ना द दिया गया है। 
देश में उपलब्ध न होने बाली इस्तुप्रो का वदश से मगाने के तिये श्रत्र 
लाइसेन्स लेते कौ जरूरत वही पडेगी । स्व॒तन्त्र रूप से वैज्ञानिक्ष एवं शोब कार्य भे 
सलग्त व्यक्ति को मो ।0 हजार रु० तक का सामान वेहिवक मगाने की सुविधा दी 
गई है। 

4 श्रोपन जगरल लाइसेन्स के प्र्तंत घू जीयत माल की सूचो सें दिना 
लाइसेन्स मंगाई ऊा सकने वाली दीझो छी समस्या 233 दार दी गई है । 

5, 4 बुनियादी उद्योगों ये लिए मशीनें सरीरने के बास्ते भ्रस्तर्राष्ट्रीय टेण्डर 
साँगने की सुविधा दी गई । यह सुविधा उर्वरक, कागज, झ्रापरभूर दबाइयो, बिउती 
उत्पादन, खनिज्ञ सेल की रोज, कीटाणुनाशक आषधियों के लिए बुनियादी कच्चा 
माल आयात करने के लिए भी है । 

6 विदेशी रे सोदने बाले भारतोयों छो देश मे उद्योग लगाने वो सुद्रिधा 
दो जाने की व्यवस्था है । ये अपनी पिछली बचतो एवं जमा पूंजी वे बल बूते पर 
पूँजीगत माल एवं साल भर के लिए कच्चा माल सरकार से बिना पचुमति मंगा 
सकेंगे 

7 लाइसेन्सिंग व्यवस्था का विकेन्द्रीशरण किया ज्य रहा है। अभी तक 
जो काम दिल्ली, बम्बई एवं कलकत्ता के लाइरेन्स देव वाले ज्ार्यालयों मे होता था 
अब बह प्रगरतला, चण्डीगढ, दटकऊ, योहाटी, जयपुर एवं पठवा के नये कार्याउयों 
में भी होने लगेगा । 

5 नियति प्रोत्साहव एवं रुम्बद्ध॑स दी हृप्टि से फैसला क्या ग्रया है 
जिनमे स्ौद्योगिक इकाइयो से पिछते दप अपने उत्सव ल्‍ये दमन से कम आधा 

हस्सा निर्यात किया है उन्हे अपने लाइवेन्स की राम के ग्र्धे ले बराबर मन्ल 
45028 नम अपने झाप मिल जयेगी । तथु एवं कुटीर उयोगो के मात 
हा नियात बढ़ाने के लिए वियनिक अपने कियाति के आधार पर अतिरिक्त साकि 
के लाइयसेन्स ले सकेंगे! 

9 पिछड़े क्षेत्रों मे पिछड़े जासि एवं जनजाति आबदा दकनोरी दृष्टि से 
योग्य व्यक्तिया द्वारा नये उपक्रमों की स्थापना हेतु * लाख रफ़्ये तक आशात का 
लाइसेन्स मिल सकेगा 


208 नियोजन तथा भाधिक विकास 


0 लाइसेन्स व्यवस्था थो सरल दना दिया गया है ताकि विकास में बाधा 

उत्पन्न न हो । 
नई आयात-निर्यात नीति (979-80) 
(९९४ वगः७४ ६ एच्णाई एगाल व 979-80 ) 

4 मई 979 वी नई प्राय त-निर्याए नीति 7979-80 पिछले वर्ष को 
नीति का ही विस्तार मात्र है जिसमे प्रायातो मे उदारता तथा अर्थव्यवस्था मे 
स्थायित्व के साथ झ्ब व्यायार मे बढते घाटे को ऊमर करने के उद्देश्य से निर्यात 
सम्दद्ध न की प्ररणा का सम/वेश किया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषताएँ 
निम्न है-- 

(१) प्रायातो मे श्राथिक उदारता -पूर्णत निषेध प्लायात मदो की संख्या 
गत वर्ष की 96 से घटाकर 65 निषेध झदो की सख्या 75] से घटाकर 658 तथा 
प्रतिबन्धित (॥१८७४क्‍20९0) मदो की सलया 498 से घटाकर 362 झर दी गई है। 

(2) भारतीय गैर न'गरिकों को भारत मे विनियोगो को बढावा देने के 
लिए प्रति व्यक्ति 25 लास र के मूल्य वी मणीतों के झायात में छूट दी जायगी । 

(3) देज्ञानिक एवं भापक यय्रों के प्रायातो पर रोझ लगा दी है ताकि 
इनके कारण स्वदेशी उद्योगों को क्षति व हो । 

(4) प्रयेक निर्यात गरहो लो अब 2 ल ख॒ रु मूल्य तक के स्पेप्नर पार्दूस 
भायात करने का अतिरिक्त लाइसेन्स दिया जा सकेया । 

(5) प्रत्यक भ्राय'तित ट्रेक्‍्टर चथ्वा वाहन के स्वेप्रर पार्ट्स 2500 
तक बिना लाइसेस्स झ्रायात क्ये जा सकेगे । 

(6) सेम्पल्स झायात मे रिघायत-पजीहृत नियातक्नो वो राह? के 
लाइसेन्स के भ्रस्वर्गत पहले 0 हजार र मूल्य वे स्थान पर 50 हजार र मूल्य के 
सेम्पल्स्‌ स्‍्लायात करने की छूट दी गई है तथा बिना लाइसेन्स ग्रायात में छूट 500 
रु से बढाबर 5000 %. कर दी ह अगर सेम्पत्सू डप्क या हदाई जहाज स मगाये 
जाय । 

(7) अधिकृत दवाइयों, व्यापारिक नमूनों मुफ़्त प्राप्त पशु इजेक्शनो को 
00. बे भ्रन्तगत सूची में ले लिया है । 

(8) प्रधम बार फोटोय फ़िर स्टूजियों को पघुदिक ब॑मरा मंगाने को मर्त 
सहित छूट दी है जिसम 2000 # मूल्य बे' कैमये का आयात हु सकेगा । 

(9) बिती तथा स्टॉर के लिए (00) यूची ये ज्रास स्क्रेय, जिंक स्प्रे, 
घडियो के लिए लूब्रिडेटिग तन्न वथा छीवतदायत यस्तों को झामिल बर लिया 
गया है। हि 

(१0) लघु एवं दुटीर उद्योगों दे वियास के लिए बच्चे माल वे झायात 
तथा स्पेप्नर पार्ट स के भायात म छूट बी व्ययस्वा दी गई है 
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(]) एल्यूमिनियम, प्राकृतिक खबर तथा सीमेल्ट का झायात भव सार्वेजनिक 
सस्थाएँ ही कर सकेंगी | 
(42) एछछए के अन्तर्गत पूंजीगत झायात की विधि वा सरलीवरण कर 
दिया गया है । प 
(33) 0 लाख या उससे झ्रधिक जनसख्या वाले प्रत्येक नगर में निर्यात 
सम्बद्ध न कार्य लिय खोला जायेगा । 
भारत के विदेशी व्यापार का भविष्य 
(कण रण [ए604"8 फण्लहा प्रोगऐ०) 
भारत मे झायात प्रतिस्थापन निर्यात सम्वर्द्धंन तथा प्रवेव्यवस्था म॑ स्थायित्व 
के साथ विकास की नीति में भारत के उज्ज्वव भविष्य का सकेत मिलता है। 
निर्यातो मे वृद्धि की प्रवृत्ति म विदशी व्यापार का उज्म्वल भविष्य हृष्टिगोचर 
होता है. किन्तु साथ ही बढ़ते ब्यापार घाटे म खतरे को सूचना भी है ! जहाँ 
978-79 मे विदेशी व्यापार शप 69 करोड र पक्ष म था वही 978-79 में 
विदेशी व्यापार शेष 086 करोड रु प्रतिकूल (0००४) रहने वी सम्भावना है। 
छठी योजना की ज्रवधि में ग्रायात नियोत्र का पनुमान भी बउते आयातों और 
तिर्यातों के साथ-साथ व्यापार के घाटे की वृद्धि दा स्षेत देते हैं । 


भारत से विदेशी व्यापार (982- 83) तक के अनुमान 








(करोड रुपये ) 
बर्षे | आयात | निर्याय |. कुल | व्यापार शेप 
976-77 | 5074 | 543 027 +-69 
978-79 | 6074 56 8 2322 > 086 
978-83 | 8565 6800 536 क्र 
2 5365 3765 
982-83 | 0500 7750 8250 - 2750 


8०70७-$७॥ हाएढ इरद्वा शिका (09णी ) 


कु उपरोक्त आकडे यह दशात हैं कि यद्यपि निर्यातों मे निरग्तर वृद्धि हागी 
ब हु साय झ्रायाव भी अधिक बढ़ते जायेंगे जिससे व्यापार का घाटा निरन्तर 
8 जायगा। 982-83 तक आयातो पे 4426 करोड़ र की वद्धि तथा 
तो म॒ 248 करोड रू की ही वृद्धि निराशाजनक सगती है । * 


अत- भारत में भविष्य मे निर्यातो म॒ ती 
हो पक, शी म तीद्र वृद्धि बथा झायात प्रतिस्थापन 


न्तरिक माय पर अजुश रखना जरूरी है। विदेशी बाजारों मे 


20 नियोजन तथा प्राथिक विकास 


भारत के माल की प्रतिष्ठा एवं रुचि जागृत करने के लिए उनकी उत्तमता में सुघार, 
लागत मे कमी तथा निर्यात सम्बद्ध॑न प्रयासों मे वृद्धि करना चाहिये ।! सरकार भी 
उपयुक्त आयात-निर्यात नीति द्वारा देश मे श्रान्तरिक उत्पादन को बढावा देकर 
निर्यात बढ़ा सबती है । 
यह निविवाद सत्य है कि भारत के विदेशी व्यापार भें प्रायात प्रतिस्थापन 
और निर्यात सम्वर्द्धंन से देश मे औद्योगीवरण को बल मिला है। विदेशी तकनीकी 
सुधारो का भारतीय उद्योगों को लाभ मिला है । झौद्योगिक कच्चे माल एवं मशीनों 
के भ्रायात से देश के श्रौद्योगयोकरण का सुहढ आधार तेयार हुआ है । परम्परागत 
माल के स्थान पर इन्जीनियरिंग एव निर्मित माल के निर्यातकों को प्रेरणा मिली 
है । लघु एवं कुटीर उद्योगो के विकास का मार्ग खुला है भ्ौर ये सब उज्ज्वल 
भविष्य के सूचक हैं ।॥ वेवल व्यापार घाटे को कम करने के लिए निर्यातों में वृद्धि 
एवं श्राथातो मे कमी के लिए सतक्षता बरतने की ग्रावश्यकता है ! 
विदेशी व्यापार नीति का मूल्यांकन 
उपर्युक्त सक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि जहा मारत की झायात नीति 
प्रतिबन्धात्मक होने के साथ-साथ औद्योगिक विकास, विविधता तथा ग्रात्मनिर्भरता 
की हृष्टि से प्रगतिशील और सार्वजनिक सस्थाओ्ो के प्रसार से समाजवाद के झनुकूल 
है इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मे ग्रायात-प्रतिस्थापन की अन्तनिहित प्रवृत्ति 
(80॥/ प पधव0शा०५) औद्योगिक उत्पादन में विविधता श्ौर प्रात्मनिर्मरता का 
मार्य प्रशस्त हभ्रा है वहा दूसरी भ्रोर निर्यात नीति देश म॑ व्यापार भ्रसच्तुलन को 
कम करने निर्यातों मे अ्रभिवृद्धि करने तथा विदेशों में भारतीय माल वी खपत 
बढाने म वाफी सफव रही है। नई आयात-निर्यात नीतियाँ सावेजनिक क्षेत्र के 
विस्तार ब उनकी भूमिका को प्रधानता देती हैं तथा निर्यात सम्बर्दधत के लिए कच्चे 
माल, मशीनरी व उपकरणों के श्रायात से आधुनिवीकरण द्वारा भारतीय उद्योगों में 
प्रतिस्पद्धात्मक क्षमता, प्रगतिशील उत्पादन, कुशलता का सृजन करना चाहती हैं । 
सरकार इसके लिए तकनीकी, वित्तीय तथा विदेशी मुद्रा की पश्रावश्यक सहायता देने 
म सदा 7प्पर है। 
परीक्षोपयोगो प्रश्न मय संकेत 
ड़ भारत के विदेशी व्यापार की मुल्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं ? विदेशी 
व्याधार की मुस्य समस्याझ्ो का उल्लेख करते हुए इनके समाधान के लिए 
क्यि गय प्रयनो का विवेचन कीजिये। 
(सक्त -प्रथम भाग सम विदेशी व्यापार की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ बताना है 
तथा दूसरे भाग स समस्याप्रा का शीपंकानुसार वर्णन देकर तीसरे भाग में 
इन समस्याप्रों के समाधान के प्रयत्नो का उल्लेख करना है 3) 
2... भारत के झ्ायात-निर्यात वी प्रमुख वस्तुग्रो का वर्णन दीजिए तथा निर्यात 
सम्बद्ध त के लिए किय गये प्रयत्नो का उल्लेख कौजिए । 


भा रतीय विदेशी-ध्यापार की सरचना तथा व्यापारिक नीति शव 


(संकेत--प्रायात की मुख्य मदो तथा निर्यात की मुख्य मदो का विवेचन देरर दूसरे 
भाग मे निर्यात बढाने के प्रयत्नो का क्रमबद्ध विवेचन कीजिये ।) 

3 भारत के विदेशी व्यापार की झाघुनिक प्रवृत्तियो का विवेचन कीजिये । पिछले 
वर्षों मे सरकार ने झ्रायात व निर्यात की किन-किन नीतियो का भनुस्तरण 
किया है ? 

(संकेत--विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियो का त््मबद्ध विवेचन दीजिये कि 
झायात व निर्यात मे वृद्धि व्यापार शेष मे अन्तराल, निर्यात वृद्धि व आयात 
नियन्त्रण, व्यापार स्वरूप, व्यापार की दिशा समी का विवेचन देना है तथा 
निर्यात व भायात सम्बन्धी सरकारी नीति का मूल्याकन देना है ।) 

4. भारत सरकार की झायात व निर्यात नीति को झालोचनात्मक समीक्षा 
कीजिये । 

(संकेत--भारत सरकार की प्रायात नियस्त्रण व निर्यात सम्दद्धंन की बर्तमान 
नीतियो की आलोचनात्मक समीक्षा देना है।) 

5». भारत सरकार की “निर्यात सम्बद्ध न” तथा “ग्रायात प्रतिस्थापत” नीति पर 
टिप्पणी कीजिये तथा विदेशी व्यापार के भविष्य पर प्रकाश डालिये । 
(संकेत--दोनो नीतियो का मूल्याकत देना है तथा अन्त में भविष्य को उज्ज्वल 

बताना है ॥) 

6 भारत सरकार की वाणिज्यिक नीति की विवेचना दीजिये । 

(एशथं 8९०७, गा ॥7 979 ) 


|; 
भारत का भुगतान सन्तुर' 
श्रथवा भुगतान-शे८ 


(एछाशा ण॑ 79$ शा ० [09 ) 








अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे. भुगतान सल्तुलत की समहया एक प्रकार से झ्र्थ- 
व्यवस्था के विभिन्न पहलुञ्नो, देश की बदलती परिस्थितियों तथा विनिमय दरों में 
होने वाले उत्तार-चढावो का विश्लेषण १ रती है तथा उनके समाधान का मार्ग-दर्शन 
देती है। 

भुगतान सन्तुलन का श्रबं--विदेणी व्यापार शब्दावली में * मुगतान स*तुलन' 
शब्द वे बई झ्र्थ प्रचलित हैं । पहले ग्रर्थ मे इसका श्रा 7 किसी देश-विदेश में उसवे 
दशा यरीदी व बेची गई दिदेशी मुद्रा के भ्रन्तरु से है । दूसरे झ्र् म विदेशों से प्राप्त 
भुगतान व यिदेशों मे उिय गय मुगतानों का अन्तर बताता है। तीरारे ग्र्थ 
गाजस्त सात्ते मे 'मुणतानों का सस्तुलन प्रदर्शित बरता है तथा चौथे श्रर्थ 
अन्तर्राष्ट्रीय ऋणाो वे सन्तुलन वो स्पाट वरता है। रावसे प्रधिय प्रचलित भ्रा 
भुगतान सम्तुलन या प्रमिप्राय विदेशों करेन्सी सो सम्पुर्णो साय तथा राष्पुर्ण 
सम्बन्धी परिस्थिति गे है। प्रो एल्सवर्य के शब्दों मे, ' भुगताग सन्तुलन क्र 
के निवातियों प्रोर शेप विश्व के मध्य हुए सोदों वा राक्षिप्त विवरण है।” , 
प्रधित स्पष्ट करते ह॒ए प्रो जेम्स इप्राम (/॥०5 ॥8ए7) ने लिया है, “भुश्ता# 
सन्तुलन उन सभो प्रायिक लेत देनो का प्रभिलेष (लेसा जोसा ) है जो कि एवं « 
निद्रासियों (व्यक्तिपो, फर्मों, सरकार तथा प्रन्य सस्याझ्रो) एवं शेष संसार के 

द्िसी निश्चित समय में होता है ॥7 

इस प्रगार स्पप्ट है कि भुगतान सन्तुतठ एक विवरण है जिसमें देश 
हश्य एवं अभदश्य प्रायातों व निर्याता को (जो शेष ससार रे विभिन्न देशों ह 
होने है) बताया जाता ह । दसेर्म जसा दर्श विशप के विदशा मुद्रा का सम्पूण 

एव पूर्ति की परिस्थितियों बा समावेश होता है 


व्यापार सन्तुलन तथा भुगतान सन्तुंलन में अन्तर 
(फकिलारर छिलत्नल्ला छिन्नेञारर ए पाम्रऐट & प्लेआ्ाएल ता ग390 
ज््यापार सम्तुलन (०970० ० 779४०) का अ्भिप्राय विसी देश वि 


